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 *763,  श्री  कुसुम  कृष्ण  क्या  इस्पात  कौर  खाद्य  मंत्री  asa
 ial

 करेंगे  किः

 कया  यह  सच  है  कि  5000  से  अधिक  को  जिनकी
 .  भू  a  विशाखापत्तनम में

 इस्पात  da  त  लगाने  के  लिये  अधिगृहित  की  गई  अन्य  प्रकार  के  काम  जा
 त

 उनहें  दिये
 जा  रहे

 करने
 में

 कटि  पा इयाँ  हो  रही  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  अपने  काम  से  अलग  हुए  इन
 व्यक्तियों

 को  किस

 प्रकार  अन्य  काम  में  लगाने  का  है  ?

 चारिजज्य  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  प्रणव  :  था  :  एक

 विवरण  | सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।
 =}  ह  ३

 गी  विवरण  पदर

 और  भूमि-अर्ज॑न  विस्थापित  व्यक्तियों  को  फिर  से  बसाने का

 दायित्व मु  राज्य  सरकार  का  है  ।  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  विस्थापितों  को  बसाने

 के  प्रथम  P) Loe ato  में  लगभग  6000  विस्थापित  परिवारों  को  बसाया  जाना  था  ।  इसमें  से  अब  तक

 लगभग  3,870  परिवार  पेदागनत्यदा  पुनर्वास  केन्द्र  में  चले  गए  हैं  ।  इस  केन्द्र  में  राज्य  सरकार

 द्वारा  विकसित  आवासीय  स्थलों  के  आवंटन  के  अलावा  बिजली  आदि  जैसी  मूल-भू  सुविधाएं

 भी  प्रदान  की  गई  हैं  ।

 ah  राज्य  सरकार  की  रिपोर्ट  से  पता  चलता  है  कि  इस  समय  विस्थापित  परिवारों  के  लगभग

 1000  लोग  परियोजना  के  स्थल  को  समतल  करने  के  कार्य  में  लगे  हुए  हैं  ।  परियोजना  का

 कार्य शुरू  होने  से  विस्थापित  परिवारों  के  लोगों  के  लिए  रोजगार  के  और  अवसर  उपलब्ध  हो जाने
 की  सम्भावना  है  ।  इसके  अतिरिक्त  इनमें  से  कुछ  व्यक्तियों  को  हुडको  योजना  के  अन्तर्गत  भवन

 निर्माण  कार्यों में  लगाए  जाने  की  सम्भावना  है  ।  परियोजना  के  प्राधिकारी  विस्थापित  परिवार  कें

 ग

 ग

 सक्षम
 व्यक्ति

 को  परियोजना  में  रोजगार  देन ेके  लिए
 im

 नत  रूप  से  सहमत

 हो  गए  हैं  बशर्ते कि  द  के  लिए  निर्धारित  न्यूनतम  योग्यता  रखता  ' विस्थापित  परिवारों
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 को  रोजगार और  उन्नति  के  aire  ठीक  तने  की  दृष्टि  से  राज्य  सरकार  ने

 पॉलीटेकनिक  तथा  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  में  उनके  लिए  स्थान  सुरक्षित  रखे  हैं  ।

 चूंकि  विस्थापितों  को  फिर  से  बसाने  का  कायें  अभी  हाल  में  शुरू  किया  गया  है  और  इस्पात

 कारखाने  में  रोजगार  के  अवसर  अभी  उत्पन्न  नहीं  हुए  हैं  इस  समय  पुनर्वास  कार्यक्रम  की

 पर्याप्तता  अथवा  अपर्याप्तता  के  बारे  में  निष्कर्ष  निकालना  समय  पूर्व  होगा  ।

 श्री  कुसुम  कृष्ण  मुती  :  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  क्षेत्र  में  हजारों  विस्थापित

 लोगों  को  अपने  पुनर्वास  के  बारे  में  सभी  प्रकार  की  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ा  है  ।  राज्य
 सरकार  का  कहना  है  कि  उसने  पुनर्वास  कार्य  पूरा  कर  लिया  है  और  केन्द्र  सरकार  का  कहना है  कि

 यह  राज्य  सरकार  का  उत्तरदायित्व  है  ।  यहां  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  हुई  कि  विवरण  में  यह
 स्पष्ट  बताया  गया  है  कि  इस्पात  संयत्र  प्राधिकारियों  ने  विस्थापित  परिवार  के  प्रत्येक  घर  में

 से  एक  सक्षम  सदस्य  को  परियोजना  में  रोजगार  स्वीकार  कर  लिया है  बशर्तें  कि  वह

 पद  के  लिए  निर्धारित  न्यूनतम  योग्यता  पूरी  करता  हो  ।  यह  भी  बताया  गया  है  ।  इस  समय

 पुनर्वासकायेंक्रमकी  अथवा  अपर्याप्तता  के  बार  में  निष्कर्ष  निकालना  समय  qd  होगा ।

 सम्भवतः
 वे  यह  सोच  रहे  होंगे  कि  चूंकि  इस  परियोजना  पर  भूमि  को  समतल  करने  का  कार्य

 4 +  a क्
 शुरू  होने  से  अब  तक  एक  दशक  लग  गया  है  क्योंकि  हमारी  प्रधानमन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गां

 }  1971  में  इसका  शिलान्यास  किया  था  इसलिए  इनके  पुनर्वास  में  कुछ  दशक  और  लगेंगे  ।  अब

 1981  है  और  2256  करोड़  रुपये  की  कुल  राशि  निवेशप्त  इस  इस्पात  संयंत्र  में  1985

 में  उत्पादन  आरम्भ  होने  की  आशा  है  तथा  34  लाख  टन  इस्पात  उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  गया  है  ।  केन्द्रीय  इस्पात  मन्त्रालय  निरन्तर  दावा  करता  आ  रहा  है  कि  इस्पात  संयंत्र

 परियोजना  के  लिए  आधारित  ढांचे  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।  कितु  वास्तव  में  इस्पात  संयंत्र
 करण  के  प्रबन्धक  सभी  स्तरों  पर  प्रारम्भिक  भर्ती  कर  सकने  में  भी  असमथ  रहे  हैं  ।

 भर्ती  का  पुनर्वास  से  कुछ  सम्बन्ध  है  ।  इसलिए  अगर  आप  प्रारम्भ  में  ही  इस  प्रक्रिया

 को  पुरा  नहीं  करते  तो  आप  विस्थापित  लोगों  को  दिए  गए  अपने  वचन  को  पूरा  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 यहाँ  मंत्रालय  का  ही  उत्तरदायित्व  है  ।
 ह

 क्  उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  लम्बा  भाषण  न  दें  ।  ह  |

 श्री  कुसुम  कृष्ण  मति ६  :  4600  विस्थापित  व्यक्तियों  ने  अपने  नाम  रोजगार  कार्यालय  में

 ast  करवाये  हैं  ।  उनमें  से  केवल  784  को  रोजगार  कार्यालय  द्वारा  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण

 लिमिटेड  के  लिए  नामित  किया  गया  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  उनमें

 से  अब  तक  कितने  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  किया  गया है  भर  कया  मंत्राल  य
 सभी

 स्तरों  पर

 eye  प्रारम्भिक  भर्ती  पुरी  करने  में  तत्पर  है  ?  द

 x.
 श्री  प्रणव  मुखर्जी  :  पहले  प्रश्न  के  उत्तर  में  मेरा  यह  दन  है  कि  784  व्यक्तियों  में  से

 जगार  प्रदान  किया  गया  है
 441

 व्यक्तियों को
 1981  में  रो

 28  अ  Fur 1081  तक

 अ

 व्यक्तियों की  भर्ती  की गई
 है  जिनमें

 66
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 area  माननीय  सदर  य  इस  बात  को  मानेंगे  fe  जब जब  तक  इस्पात कार्यकारी आये  348  गैर-क

 संयंत्र  चालू  नहीं  हो  जाता  तब  तक  विस्थापित  परिवारों  को  रोजगार  देना  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 इसलिए  ये  दोनों  प्रश्न  पुनर्वास  की  समस्या  और  विस्थापित  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने की
 समस्या

 भिन्न
 हैं  हमने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  हम  प्रत्येक  परिवार  में  से  एक  व्यक्ति  को  रोजगार  देंगे  ।

 कितु  इसे  तभी  पूरा  किया  जा  सकेगा  जब  संयंत्र  में  काम  शुर ूहो
 जायेगा  ।

 भ्  पुनर्वास  की  समस्या  के  बारे  में  हम  अपना  घचन  निभा  रह ेहैं  ।  हम  राज्य  सरकार  को

 राशि दे  रहे  हैं  और  राज्य  सरकार  को  भूमि  अधिग्रहण  के  कारण  विस्थापित  होने
 लोगों  के

 पुनर्वास  के  लिए  योजनायें  तैयार  करनी  हैं  ।  र

 bcd  में श्री  कुसुम  कृष्ण  सुर्ती  :  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  ठीक  वही  बात  क

 सोच  रहा  qI—HF  तक  इस्पात  संयंत्र  में  काम  आरम्भ  नहीं  हो  .  इनका  पुनर्वास  सम्भव

 नहीं
 ।'  क्रियान्वयन  की  गति  से  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  वे  न्यूनतम  आवंटन  राशि  को  किस  प्रकार

 खर्चें
 कर  रहे  है  ।  वे  अपना  उद्देश्य  कैसे  प्राप्त  करेंगे  ?

 इ  |
 ~~  चालू  सत्र में  मैंने  28  1981  को  प्रश्न  संख्या  741  किया  था  मैं  वहां  के  लोगों  के

 असन्तोष  के  बारे  में  आपको  अवगत  कराना  चाहूंगा  ।  मैं  भी  उन  युवकों  में  से  ही  हूं  जो  इस
 उद्देश्य

 के  लिए  संघर्ष  कर  रहे  हैं  ।  मुझे  अभी  भी  अपने  उन  मित्रों  की  याद  आती  है  जिन्होंने  अपनी  जानें

 गंवाई हैं  ।  मैं  भावना  में  बहकर  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  मैं  तथ्यों  के  आधार  पर  कह  रहा  हुं  ।  28  are

 को यह  उत्तर  दिया  गया  ्

 "1980-81 के  लिए  इस्पात  सयंत्र  के  लिए  66-46  रु०  के  आवंटन  मे
 है

 50.0
 करोड रुपये के  व्यय  होने  का  अनुमान  28  मान  को  उत्तर  दिया  गया  था  ।  वित्त  वर्ष : 31  are को

 समाप्त  होता  है  ।  इन  आंकड़ों  में  वृद्धि  नहीं  हुई  होगी  ।  और  16.46  करोड़  रुपये  at  दिये
 e

 नहीं  हुई  ।

 ड्  जब  तक  कि  कर्मचारियों  की  संख्या  में  चरण  बद्ध  तरीके  से  विधि  नहीं  की  जाती  तब  तक

 इस्पात  संयंत्र  को  चालू  करना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  श

 200  करोड़  रुपये  से  इस  संयंत्र  को  चालू  करने  का  अनुमान  लगाया  गया  कि  am  net

 हुआ ।  यहां  तक  कि  66  करोड़  रुपये  की  राशि  भी  at  नहीं  की  गई  ।  जनता
 भारतीय

 इस्पात

 प्राधिकर
 ण  के  प्रति  नाराजगी  दिखा  रही  है  ।  ४  श

 इस्पात  संयंत्र  के  लिए  स्टाफिंग पैट्रन  प्रस्तुत  करन ेहेतु  नियुक्त  औद्योगिक  मध्य at  दल -

 एक  सिफारिश  है  ।  इस  सिफारिश  की  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  ने  अवहेलना  की  है  ।  जब

 तक  स्टाफिंग  पैट्रन  उपयुक्त  रूप  से  नहीं  अपनाया  मुझे  आशंका  है  कि  इसे
 निर्धारित  अवधि  के

 भीतर  क्रियान्वित  करना  सम्भव  नहीं  होगा  भर  न  ही  वचन  पुरा  हो  सकेगा  |  हि  ्

 इस बात  का  रोष  व्याप्त  है  कि  आंध्र  प्रदेश  के  स्थानीय  लोगों  को  उपयुक्त  अवसर  नहीं

 दिए  जा  रहे  हैं  ।  आंध्र  प्रदेश  में
 स्थानीय

 प्रतिभा  का
 अभाव  नहीं

 है  ।  दूर  कपूर  कौर
 केला  में  संयंत्रों  के  निर्माण  हेतु

 इ  सें इन  प  Id!  को  पूरा  करने  के
 लिए  हर  सम्भव

 3
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 प्रयास  किये  े  वापिस  ara  को  तैयार  हैं  बाद
 की

 उदार  सुविधायें  प्रदान  की

 जाएं  |  इनके  अतिरिक्त  इस्पात  संयंत्र  का  प्रमुख  are  अधिका  ननिवायंतः
 आंध्र  प्रदेश  का

 ही  होना  चाहिए  क्योंकि  जब  तक  ag  आध्र  | TI q2aT  का  नहीं  eat

 |

 तब  तक
 स्थानीय

 बेरोजगार

 व्यक्तियों  के  हितों  की  सुरक्षा  नहीं  हो  सकेगी  ।

 a  हैं
 उपाध्यक्ष  महोदय :  आप  प्रश्न  कीजिए

 ु
 श्री  कुसुम  कृष्ण  मुर्ति :  े

 जनता  के  रोष  और  उनकी  आधारभूत  आवश्यकताएं  बता  रहा
 मन्त्री  महोदय  से  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  वह  विशाखापत्तनम ड  ।  जनता  के  रोष  को  देखते  हुए  मैं

 में  सभी  स्तरों  पर  वर्तमान  स्टाफिंग  पैट्रन  विशेष  कर  कार्यकारी  स्तर  पर  सरल  और  कारगर

 बनाने  का  कोई  कदम  उठा  रहे  हैं  ?

 डी
 श्री  प्रणव  मुखर्जी  :  जहां  तक  स्टाफिंग  पैट्रन  का  सम्बन्ध  हमारे  पास  निर्धारित  feta

 माननीय  सदस्य  इस  बात  को  मानेंगे  कि  हमने  अभी  कायें  शुरू  ही  किया  है  ।  स्थानीय  लोगों

 की  भर्ती  करने  के  लिए  भी  प्रणाली  निर्धारित  अर्थात्‌  हम  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  कर
 रहे  हैं  कि  किस  वेतन  स्तर  तक  अधिकतम  संख्या  में  लोग  स्थानीय  रोजगार  कार्यालय  से  भर्ती

 किए  जा  सकते हैं  ।  इस  हम  संयत्र  के
 रद

 भूमि  के  अधिग्रहण  किए  जाने  के  फलस्वरूप

 पित  हुए  लोगों  के  पुनर्वास  कार्येक्रम  में  व्यस्त हैं  ॥  वहां  पर  भी  हमने  एक  नीति  निर्धारित  की  है

 ar  र  मैंने  यह  स्पष्ट  किया  है  कि  जैसे  ही  मिल  में  काम  शुरू  होगा  भर्ती  की  जायेगी  तथा ल
 लोगों  को

 रखा  जायेगा  ॥

 श्री  छंगुर  राम  :  माननीय  उपाध्यक्ष  6000  परिवारों  की  जमीन  अधिगृहित  की  गई

 जिसमे ंसे  अब  तक  केवल  1000  परिवारों  को  रोजगार  दिया  वह  भी  सम  करण  योजना

 के  अन्तर्गत  मिट्टी  पाटने  का  काम  दिया  गया  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जाना
 चाहता हूं  कि

 उन
 6000

 परिवारों  में  से  कितने  परिवार  ऐसे  जिनके  पास  केवल  वहीं  जमीन  जो  ले  ली

 गई  ।  कितने  परिवार  ऐसे  हैं  जिनके  पास  केवल  उतनी  ही  जमीन  जो  अधिसूचित  कर ली  गई
 वही  उनके  खाने  कमाने  का  साधन  उनकी  रोजी  रोटी  के  लिए  सरकार  ने  क्या  व्यवस्था

 की
 *  श्री  प्रणव  मरीजों  :  जहाँ  तक  आंध्रा  प्रदेश  द्वारा  बनाई  गई  पुनर्वास  योजना  का

 संबंध  है
 उसके  अधीन  वे  मकानों के  लिए  स्थान  सहित  अन्य  आधारभूत  सुविधाएं  प्रदान  करेंगे  ।  दो

 ।  31 केन्द्र  स्थापित  किये  गये  हैं  इनमें  से  एक  पेडागनत्यादा  और  दूसरा  डिब् वा फ्लेम में

 1981  तक  3,869  परिवारों  को  पहले  पुनर्वास  केन्द्र  में  स्थानान्तरित  किया  जा  चुका  है  ।  इनमें से

 लगभग  1000  लोगों  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  किसी  न  किसी  प्रकार  के  रोजगार की  व्यवस्था

 कर
 दी

 गई
 है  ।  जहां  तक  हमारे  वायदे  का  सम्बन्ध है  मैंने  पहले  ही  यह  स्पष्ट

 कार
 lal 1981  TH  राज्य  सरकार

 पुनर्वास  के के  लिए  राज्य  सरकार  को  धन  राशि  दे  रहे  हैं  ।  31

 ग गरो  =
 को  7.42  करोड़  रुपये

 दिये  गय

 श्री  एन०  ई०  हीरो :
 wee  कहा  कि  पुनर्वास  का  arfaca  शब्द  का  ह  और  यह
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 टट
 a mS भी

 नभ
 वे  कुछ  आधारभूत  सुविधाए  प्रदान कर  ष्ह् @  ।

 किन्तु
 आप  भूल  गये  हैं

 कि
 क्या

 भाप  पहले  से  बसे  हुए  व्यक्तियों  को  विस्थापित  कर  रहे  हैं  ।  आप  उन्हें  बेरोजगार  और
 बेघरबार

 कर  रहें  आप  एक  परिवार  में  से  एक  ही  व्यक्ति  को  रोजगार  दे  रहे  हैं  ।  यह  कोई  पुनर्वास

 नहीं
 दै  ।  हर  जगह  यही  हो  रहा  में  सरकार  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  वह  इन  लोगों के

 भारिक  पुनर्वास  के  लिए  कुछ  मार्गनिर्देशन  बताएगी  यानी  अर्थ  रोजगार  प्रदान  करना  भर  उनकी

 रोजी-रोटी  के  लिए  उन्हें  अवसर  प्रदान  करना  है  ।  ताकि  यह  मार्गनिर्देशन  राज्य  सरकार  को  भेजे

 जायें  और  उनसे  इनके  अनुपालन  के  लिए  कहा  जाये  ।  जहां  कहीं  भी  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  ये  उपक्रम

 स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  ।  वहां  के  लोग  विस्थापित  कर  दिये  जाते  हैं  ।  यहां  तक  कि  राज  भी  10

 से  15  वर्ष  ये  लोग  बे-घरबार  और  बेरोजगार  हैं  ।  यह  बड़ा  गम्भीर  मामला  है  ।

 लिए  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  राज्य  सरकारों  के  लिए  मार्ग निद शन

 तैयार  कर  रही है  ताकि  लोगों  के  विस्थापित  होने  की  हालत  में  उन्हें  आर्थिक  रूप  से  पुनर्वासित

 किया  जा  सके  ।  कहने  का  अर्थ  यह  है  कि  आप  उन्हें  रोजगार  प्रदान  करें  ।  यह  मत  भूल  जाइये

 कि  किसान  के  परिवार  में  पुरुषों  तथा  महिलाओं  सहित  पांच  व्यक्ति  खेतों  में  काम  करते  हैं  किन्तु
 एक  बार  जब  आप  उन्हें  विस्थापित  कर  देते  हैं  तो  आप  यह  कहते  हैं  कि  एक  परिवार  में  से  केवल

 एक
 व्यक्ति

 को  ही  रोजगार  दिया  जायेगा  ।  इस  प्रकार  आप  चार  व्यक्तियों  को  बेरोजगार
 =

 रहे  हैं  ।  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  है  ।  और  इस  प्रश्न  का  उत्तर  आपने  बड़े  चलते  ढंग  से

 सरकार  लोगों  के  प्रति  अचेतनशील  प्रतीत  होती  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  चाहूंगा

 कि  क्या  ag  विशेष  रूप  से  इस  बात  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  प्रसव  सुर्जो  जहां  तक  मार्गनिर्देशन ों  का  संबंध  वास्तव  में  हम  राज्य  सरकार से
 arch  बनाये  हुए  और  पुनर्वास  की  समस्या  पर  हम  उनसे  परामर्श  करते  हैं  ।  किन्तु  माननीय

 सदस्य  यह  मानेंगे  कि  किसी  एक  संयंत्र  प्राधिकरण  द्वारा  अपने  ही  बलबूते  पर  पुनर्वास  कार्य कर
 सकना  सम्भव  नहीं  है  ।  वह  केवल  इतना  ही  कर  सकता  है  कि  राज्य  एजेंसियों  को  भावश्यक  राशि

 प्रदान  करे  और  राज्य  एजेंसियां  इनके  लिए  उपयुक्त  योजना  तैयार  करें  ।

 ऐसी  परिस्थितियों  में  ऐसी  समस्याए  आती  ही  हैं  ।  जहां  पर  आप  सार्वजनिक  क्षेत्र  का

 प्लॉट  जैसे  कि  स्टील  प्लांट  अथवा  बड़ा  चाहते  हैं  कुछ  एक  लोगों  को  विस्थापित  ह
 होना

 ही  पड़ेगा  सरकार  द्वारा  इन  विस्थापित  लोगों  को  जरूरी  आवास  और  aa  सुविधाएं  प्रदान की

 जाती हैं  ।  किन्तु  पुनर्वास  का  सम्पूर्ण  कार्य  किसी  एक  प्लांट  के  लिए  कर  सकना  सम्भव  नहीं  होता  ।

 इसीलिए  हम  इसे  हल  करने  के  लिए  एक  निश्चित  फामूर्ला  और  प्रक्रिया  अपनाते  वह  यह

 कुछ  भाग है  कि  :  हम  राज्य  सरकार  से  विचार  विमर्श  करते  हैं  ।  वे  योजना  बनाते  हैं  और  खर्च  का  कु

 हम  वहन  करते  हैं  और  जैसा  कि  मैंने  पहले  ही  कहा  है  31  मारे  तक  राज्य  सरकार  को  7.42

 करोड़  रुपया  दिया  जा  चुका  है  |

 श्री  मूलचन्द
 poi

 यह  ga  प्रोजेक्ट  है  ।  छः  हजार  फैमिली  जिनको  amt  हटाया है
 उनको  भापने  कित  आरजे

 के
 रूप

 में  दी  है
 ।  1971  में  जमीन  ली  गई  थी  ।

 मन्त्री ने  बार-बार  wat है

 ह

 क  जक  तक  जमीन से  महरूम  नहीं  किया

 5
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 ee

 जाएगा  जब
 ताक

 उसको  उसक  पूरा  मुआवजा  न नहीं  दे  fear  जाता  है  या  उसको उसको  रिहेविलिटेट  नहीं
 कर  दिया  जाता  है  ।  कितना  मुआवजा  और  कितने  लोगों  को

 ae

 दिया  गया  है  ?  आप  asa

 को  शिफ्ट  नहीं  कर  सकते हैं  यह  कह  कर  कि  यह  स्टेट  सबजेक्ट है  यह  आपका  काम है  ।  दस

 के  अन्दर  कितने  लोगों  को  बसाया  है  और  कितने  लोग  अब  हा  बेकार  फिर  रहे  हैं

 श्री  प्रसव  मुखर्जी  राज्य  सरकार  को  दी  गई  कुल  राशि  मैं  बता  सकता  हु  ।

 अन्य  ब्यौरे  कि  अलग-अलग  व्यक्तियों  को  कितनी-कितनी  राशि  दी  गई  ate  कुल  व्यक्तियों  की

 संख्या  कितनी  है  आदि  के  बारे  में  सुचना  राज्य  सरकारों  से  मंगानी  पड़ेगी  ।  मैंने  पहले ही  कह  दिया

 है  कि  राज्य  सरकार  को  31  मार्चे  तक  7.42  करोड़  रुपये  की  राशि  दी  जा  चुकी  है  ।
 |

 स्टेनलेस  स्टील  के  रंगीन  डिब्बों  में  तेल  का  आयात

 64  श्री  साहब  पारूलेकर

 श्री  धम दास  शास्त्री  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe:

 कया  यह  सच  है
 कि  कुछ व्यक्तियों  ने  राज्य व्यापार  निगम  के  एजेंट  के  रूप  में  काम

 भ  हुए  aaa  स्टील  के  रंगीन  डिब्बों  जिसके  आयात  पर  पूरी  तरह  से  प्रतिबन्ध  तेल  का

 आयात  किया  और  देश  को  100  करोड़  रु०  से  अधिक  का  धोखा
 ‘  क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  14  1

 81
 में  100  करोड़

 लूट  arg  लाम  ल  मार्कस  शीर्षक  से  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया है
 ;

 बौर

 _
 सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 तथा  इस्पात  व  खान  मंत्री  प्रताव  :  से  एक  विवरण

 सभा
 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  फ्

 विवरण

 %) nen
 जी  नहीं  ।  खाद्य  तेलों  का  आयात  भारतीय  राज्य  व्यापार  लि०  के  मार्फत  सारणीबद्ध

 किया  जाता  है  ।  सरलीकरण  अभिकरण  ने  आयात  कार्य  संभालने  के  लिए  भारत  में  अपनी ओर  से

 किसी  भी  सरणीकरण  अभिकरण  की  नियुक्ति  नहीं  की  है  ।

 (3)
 |  क  एक  मामला  ऐसा  आया  है  जिसमें  मास  शुद्ध  वनस्पति  sto  लि  ०,  गाजियाबाद  ने

 भु तपु
 नीति  के  अर्न्तगत  जारी  किये  गए  एक  आयात  लाइसेंस  के  आधार  पर  ताड़  के

 तेल
 का  आयात  किया  था  ।  यह  आयात  19,590  स्टेनलेस  स्टील  के  ड्रमों  में  किया  गया  था ।  चूँकि

 इन  ड्रमों  को  आयातित  ताड़  क ेतेल  के  लिए  सामान्य  व्यापार  पैकिंग
 नहीं  माना

 उन  पर  सीमा  शुल्क  1962  के  अधीन  कार्यवाही  की  जानी थी  ।  इसलिये  सीमा

 शुल्क  बम्बई  ने
 ने  अधिनिर्णय  कार्यवाही  शुरू  की  ।  फर्म  ने  11  1  980  को  दिल्‍ली

 ई  और  मामले  में  और  आगे  कार्यवाही से  सरकार उच्च  न्यायालय  लय  में  एक
 रिट

 याचिका  दर्ज  कराई

 स्थगन  आदेश  प्राप्त कर  लिया  न्यायालय  ने  कार्यवाही को  रोकने  के  लिये  अन्तरिम
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 एसा
 eee  न  ज्  rror  or को  इस  आधार पर  रद्द

 कर  दिया  कि  इस  मामल म  अधिनियम  अधीन  जारी  किये

 गए  नोटिस  कानून  के  खिलाफ  हैं  |  सरकार  द्वारा  सर्वोच्च  न्यायालय  में  एक  विशेष
 लीव  याचिका

 दर्जे कर
 राड राई गई  Q >  जिसे  न्यायालय  ने  स्वीकार  कर  लिया है  और  मामले  पर  सुनवाई

 ई
 लम्बित है

 उक्त  फर्म  ने  यह  भी  दावा  किया  है  कि  उन्होंने  2-12-78  से  जब  आयात  का  सरलीकरण

 किया  गया  की  गई  पुख्ता  वचनबद्धता  के  अनुसरण  में  20,000  मी०  टन  तेल  के  लिये  एक

 लाइसेंस  के  वास्ते  आयात  आवेदन-पत्र  भी  दर्ज  कराया  है  dfs  आयात  तथा  निर्यात  के  मुख्य

 नियन्त्रक  को  इस  प्रकार  का  कोई  आवेदन-पत्र  प्राप्त  नहीं  हुआ  लाइसेंस  जारी  नहीं  किया

 जा  सका  ।  फर्म  ने  अपने  आवेदनपत्र  के  रद्द  किये  जाने  के  आधार  पर  उच्च  न्यायालय  में  एक  रिट

 याचिका  दर्ज  कराई  है  ।  मामला  न्यायालय  में  लम्बित  है  ।

 श्री  बाबू  साहब  पालेकर  :  उपाध्यक्ष  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  प्रश्न  तथा  उसका

 उत्तर  दोनों  ही  आपको  मिल  गये  होंगे  जिससे  आप  इस  प्रशन  के  महत्व  का  अंदाज  लगा  सकते  हैं  ।

 =  इस  प्रश्न  के  माध्यम  से  मैंने  इस  माननीय  सदन  को  यह  बताने  का  प्रयास  किया है  कि तेल

 व्यापारियों  के  एक  प्रत्यक्ष  समूह  ने  वनस्पति  तेल  का  आयात  wi  में  किस  प्रकार  धोखेबाजी  की

 चालें  अपनाकर  इस  देश  को  100  करोड़  रु०  से  अधिक  का  धोखा  दिया  है  ।  समाचार पत्रोंमें यह
 छपा  रहता  है  कि  वनस्पति  तेल  आमतौर  से  टीन  के  कन स्तरों  में  आयात  किया  जाता है  ।

 लेकिन  कुछ  महीनों  पहले  इन  तेल  व्यापारियों  ने  राज्य  व्यापार  निगम  के  एजेन्टों  के  रूप  में  कार्य

 करके  बड़ी  चालाकी  से  स्टेनलेस  स्टील  के  कनस्तर  में  में  तेल  आयात  करने  का  तरीका  अपना

 लिया  ।  जबकि  स्टेनलेस  स्टील  का  आयात  पूरी  तरह  प्रतिबंधित  हैं  ।  उन्होंने  इन  स्टेनलेस  स्टील

 के  कन स्तरों  को  पीला  रंग  कर  इसमें  तेल  का  आयात  किया  और  इस  प्रकार  देश  के
 खजाने  को

 लगभग  100  करोड़  रुपये  की  हानि  पहुंचाई  ।

 जब  हम  किसी  भी  परियोजना  विशेष  के  बारे  में  बात  करते  हैं  तो  सरकार  सदा  ही  विनीत

 अवरोधों  की  बात  करती  है  ।  इसलिये  मैं  एक  विशिष्ट  प्रश्न  पूछता  हुं  जो  प्रश्न  संख्या
 क्या  यह

 सच है  कि

 ह

 व्यक्तियों  ने  राज्य  व्यापार  निगम  के  एजेंटों  के  रूप  में  कार्य  करके  तेल  का  आयात
 we

 किया  है  ।  मैं  के  रूप  में  कार्य  करकेਂ  शब्दों  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  ।
 =

 माननीय  मंत्री  महोदय  द्वारा  जो  उत्तर  दिया  गया  वह  है  नहींਂ

 तेलों  का  आयात  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  सारणीबद्ध  होता  है  ।

 सरणीक
 अधिकरण  ने  कोई  एजेंट  नहीं  नियुक्त  किया  हैਂ

 मैंने  अपने  प्रश्न  में  किसी  एजेंट  at  नियुक्ति  के  बारे  में  नहीं  पूछा  है  ।  मेरे  प्रश्न  का  मुख्य
 आशय  at  यह  है  कि  कुछ  तेल  व्यापारी  राज्य  व्यापार  निगम के  एजेंट  के  रूप  में

 ग
 कॉम

 करें
 हैं  और

 वे  ही  ऐसी  गड़बड़ी  कर  रहे  हैं  और  उन्होंने  ही  तेल का  आयात  किया है  मेरे  प्रश्न  का  यह

 ी भाग
 है

 ।

 प्रश्न का  भाग  यह  है  कि eg  xx  क्या  यह  सच  है  नहीं  स्टेनलेस  स्टील  के  इस  भय  का

 आसपास  पूर्णतया  प्रतिबंधित  है  और  आयात  किये  गये  19890  स्टील  के  ड्रमों  का  कुल  भार
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 कितना है  तथा  इस  स्टील  का  मुल्य क्या है और क्या  है  और  इस  पर  वसूली के  लिये  कितना  कर

 लगाया  गया  होता  ।

 अन्त  रैं  यह  जानन  zat = fae— हं  wr

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  पूरक  प्रश्न  समाप्त  दे  गया
 ।

 श्री  बापू  साहब  परूलेकर  :  मुझे  खेद  महोदय  कृपया  भाप  इस  पर  विचार  करें  कि

 मंत्री  महोदय  ने  बहाना  बनाकर  इन  अपराधियों  को  बचाने  की  कोशिश  की  है  ।
 ः

 श्री  के०  उन्होंने  ऐसा  करने  की  कभी  कोशिश  नहीं  की  है  ।
 =

 श्री  बापू  साहब  परूलेकर  माननीय  सदस्य  ने  शायद  वक्तव्य  नहीं  पढ़ा  है  ।  उन्होंने  उत्तर

 में  बताया
 है  कि  यह  मामला  न्यायालय  के  विचाराधीन  है  और  इसीलिये  यह  निर्णयाधीन है  ।  उत्तर

 को  टालने  का  प्रयास  किया  गया  है  ।  उत्तर  में  बताया  गया  है  कि  उच्च  न्यायालय  का  यह  मत  है

 कि  जो  नोटिस  जारी  किये  गये  हैं  वे  गलत  हैं  और  इसलिये  उन्होंने  याचिका  स्वीकार कर  ली  है  ।

 मेरा  प्रश्न  यह  है  ।  जब  उच्च  न्यायालय  का  यह  मत  है  कि  नोटिस  गलत  हैं  तो  जाय  नोटिसों

 सही  करने  के  भाप  सर्वोच्च  न्यायालय  में  क्यों  चले  क्योंकि  आप  उन  व्यक्तियों  को  बचाना
 ts

 चाहते
 हैं  और  इसीलिये  आपने  उन  नोटिसों  को  सही  नहीं  किया  ।

 क
 |  यह  At  तीन  यथार्थवादी  प्रशन  हैं  ।  +

 ~  श्री  प्रसव  मुझे  खेद  है  कि  माननीय  सदस्य  अपना  प्रश्न  ही  नही  समझा  पाये हैं
 fat

 वह  पूछना  चाहते  हैं  ।  प्रथम  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  इन  लोगो ंने  राज्य  व्यापार  निगम के  एजेंटों  के

 रूप  में  कार्य  किया  था  भर  मेरा  उत्तर  है  कि  राज्य  सरकार  निगम  तेल  आयात  करने  के  लिये

 किसी  को  भी  अपना  एजेंट  नहीं  नियुक्त  करता है  ।  इसलिये  इन  व्यक्तियों  के  राज्य  व्यापार  निगम

 के  एजेंटों  के  रूप  में  किये  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |  मैंने  बताया  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम
 कोइ  द एजेंट  नहीं  नियुक्त  करता  है  ।  इसीलिये  इन  व्यक्तियों  का  राज्य  व्यापार  निगम के  एजेटों के
 रूप  में  कार्य  करने  का  प्रश्न  ही  कहाँ  पैदा  होता  है  ।  aes

 जब  इन  अनियमितताओं  का  पता  चला  उनके  मकानों  पर  छापे  मारे  ग  उनके

 व्यापारिक  स्थानों  पर  छापे  मारे  गये  तथा  पिछले  ary  में  एक  और  प्रश्न  के  उत्तर  वित्त

 लय  ने  विस्तार  से  बताया  है  कि  ये  छापे  कयों  मारे  गये  थे  और  इनका  क्या  परिणाम  निकला  ।  इसके

 वाद  सीमा  शुल्क  अधिनियम  के  अनसार  उन  पर  काननी  कार्रवाई  की  गई  थी  ।  ये  लोग  तब  उच्च

 न्यायालय  चले  गये  और  उन्होंने  कुछ  आदेश  करा  लिये  ।  तत्पश्चात  उच्च  न्यायालय  मा  शुल्क

 अधिनियम  के  अन्तर्गत  की  गई  प्रक्रिया  को  रद्द  ठहरा  दिया  कि  यह  स्वाभाविक  था  कि  यदि  किसी

 कानूनी का
 कार्रवाई  का  विरोध  करना  है  तो  उच्चतम  न्यायालय  में  जाने  के  अलावा  हमारे

 पास  चारा

 ही  क्या  है  !  इसी
 हम  उच्चतम-न्यायालय  में  गये  ।  ताकि  इस  कारण  कि  हम  कुछ  लोगों  को

 का  oa ar  सकीं  यय
 q  इसलिये  किसी  को  बचाने  कार  प्रश्न  ट  गदा  ह  1  में  हमने  are

 बचाना  चाहते  हैं

 वाई  qe  कर  दी
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 उपाध्यक्ष  महोदय 9.0 3.0  लेकर  से
 क  द

 में  मेरा यह  अनुरोध है  fe  वह

 इन  प्रश्नों को  वकीलों  के  नल  म  उठायें  आपसे  मेरा  अनुरोध  अपने  वकीलों  से

 कहिये  कि  वे  लोग  न्यायालय  में  इस  मामले  का  पक्ष  न  लें  ।  i aes

 थ्रो  बापु  साहेब  परूलेकर  :  अपने  वकीलों  के  कहने  से  आपका  क्या  आशय

 ।  आपके  वकील  मित्र  ।  न् उपाध्यक्ष  महोदय :  भाप  वकील  हैं
 +  श्री  प्रभाव  Fat  :  भारतीय  सदस्य ने  अपना  प्रश्न  एक  समाचार  पत्र  की  रिपोर्ट के  आधार

 पर  तैयार  किया है  ।  मैंने  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  बताया है  कि  सरकार  का  ध्यान  समाचार
 पत्र में  छपी  इस  समाचार  की  भोर  दिला  दिया  गया  है  और  caf  भाग  मैंने

 उन  अनेकों
 कार्यवाहियों  का  ब्यौरा  दिया  है  जो  हमने  सम्बन्धित  पार्टियों  के  विरुद्ध  की  हैं  ।  फुर  म्यूज

 श्री  बापु  साहेब  परूलेकर  :  मुझे  खेद  है  कि  मैं  अच्छी  तरह  समझ  नहीं
 पादा  हूं  ।  var

 कहने के
 बजाय  कि  ag  समझ  नहीं  पाये  मैं  इस  प्रकार  कहता  जो  कहा  गया  है

 दै  वह  यह  है
 कि  उच्च  न्यायालय  ने  जारी  किये  गये  नोटिसों  को  बताया  है  ।  इसलिये  मेरा  प्रश्न  नाद ध्

 नोटिसों  को  ठीक  करने  के  आप  उच्चतम  न्यायालय  क्यों  चले  गये  ?  वह  इसका
 चत्तर  नहीं

 देना
 चा  हते  |  उस  पर  और  आगे  बात  नहीं  करना  चाहता  ॥

 मैंने  अपने  प्रश्न  में  पूछा  है  कि  इस  लेख  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ।  मैं

 माननीय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  इस  लेख  विशेष  में  उल्लिखित  विवरण  विशेष  की  ओर  दिलाता
 में  उसे  सच  नहीं  मानता  लेकिन  अगर  ag  सच  नहीं  है  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि

 यह
 सरकार  को  अथवा  प्रधान  मंत्री  को  बदनाम  करने  का  कोई  प्रयास  है  ।  इस  पर  सरकार  क्या

 कार्यवाही  करना  चाहती है  ।  रिपोर्ट है  कुछ  सप्ताह  पूर्वे  अधिकारियों  ने  लगभग  उन  50  तेल

 व्यापारियों  पर  छापा  मारा  था  जो  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  इन  गतिविधियों  में  लगे  हुए  विशेष

 रूप से  गुजरात  में  ।  कुछ  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  ने  प्रधान  मंत्री  से  अपील  की  थी  कि  इन  तेल

 व्यापक गा रि =  क्यों  पर  छापे  न  मारे  जायें  क्योंकि  वे  व्यापारी  कोषਂ  में  भारी  चन्दा  देने  वाले

 व्यक्ति हैं  ।”  यह  समाचार  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हू ंहू ंकि  क्या  यह  सच  है
 लीर  यदि

 यह  सच

 नहीं है  ae

 श्री  के०  लकप्पा  मैं  व्यवस्था  के  प्रश्न  उठाता  हूं  ।

 _  उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्नकाल  के  दौरान  कोई  व्यवस्था  प्रश्न  नहीं  होता  ।  मंत्री  को
 इसका  उत्तर  देना  है  ।  अध  प्रश्नोत्तर  काल के  दौरान ० व्यवस्था  का  प्रश्न

 त्व
 उठा  सकते

 श्री  Fo  यह  अप्रसंगिक  है

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मंत्री  महोदय इ इसका  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।

 श्री  के०  लक प्पा  :  महोदय  इशा  वार  पत्र  में  प्रकाशित  समाचार  के  आधार पर  प्रश्न

 पुछना  उचित  नहीं  है  ।  we

 श्री  Fo  लक प्पा  :  यह  एक  अप्रसंगिक  प्रश्न  है  ।
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 श्री
 बापू  साहेब

 परुलेकर  «  मैं  कोई  आरोप  नहीं  लगा  रहा  हु

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यह
 नि

 fire  तिवारी '**

 आप  इतने  जोश  में  कयों  हो  रहे  ?  कृपया  बैठ  जान  ।  मैं  स  की  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 मंत्री  महोदय  को  इसका  उत्तर  देना है  ।

 श्री  लक प्पा  आप  इस  पूरक  प्रश्न  की  अनु  ति  मत  कीजिये ।  ag  अनुचित है  ।
 ..  उपाध्यक्ष  महोदय  कृपया  बैठ  जाइये  ।  दो  व्यक्ति  एक  ही  समय  में  नहीं  बोल  सकते"**

 ०  लक प्पा  प्रश्न  य  कि  आप श्री  स  पूरक  प्रश्न की  अनुमति  मत  दीजिये ।  यह
 अप्रसंगिक है  ।  यही  मेरा कहना  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  ठीक

 श्री  बापू  साहिब  परूलेकर  सवारी  म
 मुझे  यह  कहना

 आपको  दोह  राने  ी उपाध्यक्ष  महोदय  नहीं  अब  मंत्री  जी  उत्तर

 देंगे  ।

 श्री  साहिब  परूलेकर  यह  कया  है  मैंने  अभी  तक  तो  प्रश्न  किया ही

 नहीं  ह ै।

 आपने  प्रश्न  कर  तो  दिया  है  । उपाध्यक्ष  महोदय

 श्री  बापू  साहिब  परूलेकर  यदि
 ie  ब्

 सही  नहीं  और  यदि  कुछ  समाचार  पत्र  माननीय

 प्रधानमंत्री ne  म  करना  चाहते हैं  सरकार  उस  समाचार  पत्र  विशेष  के  विरुद्ध  कोई

 कार्यवाही  करेगी  ।

 उपाध्यक्ष :  कृपया  अपना  प्रशन  कीजिए  ।  असंगत  बातें  मत
 कीजिए

 see

 श्री  के०  लक प्पा  यह  बहुत  ही  आपत्तिजनक  बात

 उपाध्यक्ष  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  ।  श्री  —  आप  तो  काफी  विद्वान  व्यक्ति

 हैंਂ
 eo

 धन्यवाद  | श्री  बापु  साहिब  परूलेकर  ि

 .  उपाध्यक्ष  :  इस  प्रश्न  से  किसान  रैली  का  क्या  सम्बन्ध है
 ?

 व्यवधान  |  कृपया  बैठ  जाइए !

 यह  उचित  नहीं  |  नहीं-नहीं  !  कुछ  नहीं  !  कृपया  बैट

 श्री  बाबु
 द

 परूलेकर
 :  मे  रा  क्या प्रश्न  है  ?.  क्या  बा  AE  गारद  लगाया  था

 हूं  कि  समाचार  पत्रों |  प्रधानमंत्री  को  बदनाम  करने  हेतु  उन  पर  आरोप
 मैं  तो  यह  प्रश्न पूछ

 लगाया  गया  है  1**

 उपाध्यक्ष  :  कोई  भी  आरोप  लगाया  जा  सकता  है  लेकिन  यह  आपके
 प्रश्न  का  हिस्सा  नहीं

 होना  चाहिए  ह  कृपया  बैठ  जाइए
 ।
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 श्री  ang  साहिब  :
 यदि  यह  गलत  रिपोर्ट  थी

 तो  सरकार  ने  समाचारपत्रों के
 विरुद्ध क्या  कार्रवाई  की  थी  ?  आप  प्रश्न  समझ  ही  नहीं रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  :  भाप  इसका  उत्तर  ि  ी
 चीते

 मुख्य  प्रश्न  से  भटक  जाएंग े॥
 श्री  बापू  साहिब  परूलेकर  :  महोदय  !  यदि  इस  प्रकार  का  प्रश्न  नहीं  किया जा  सकता  तो

 नद
 बताइए  किस  प्रकार  का  प्रश्न  किया  जा  सकता  है  ?

 उपाध्यक्ष  :  fears  में  शामिल  न  किया  जाए  ॥  क  eee क  ag रिकार्ड  में  नहीं  लिया
 जाएगा

 श्री  प्रसव  सुकर्मों  :  महोदय  !  कुछ  बोलने  के  लिये  खड़ा  माननीय  सदस्य  ने

 जो  प्रश्न  किया  वह  समाचार-पत्र  में  छपी  एक  ऐसी  खबर  पर  आधारित  है  जो
 एकदम  बेबुनियाद

 तथा  असत्य  है  तथा  जिसका  किसान  रेली  या  किसी  को  निर्देश  देन ेसे  कोई  संबंध  नहीं है

 महोदय  कुछ  समाचार-पत्र  ऐसे  हैं  जिनकी  ऐसी  खबरें  छापने  की  आदत-सी  बन  गई  यदि

 माननीय  सदस्य  उन्हें  महत्व  देते  हैं  तो  हम  क्या  ga  संबंध  में  तो  वे  स्वयं  ही  निर्णय  करें  ।

 श्री  arg  साहिब  परूलेकर :  यह  बात  नहीं  है  !  आपने  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 श्री  प्रसव  मुखर्जी  :  हम  उन  पर  बिल्कुल  भी  ध्यान  नहीं  देते  ।

 श्री  मोहन  भाई  पटेल  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  एडीबी  आयल

 आ  रहा  है  उसमें  स्टेनलेस  स्टील  के  कंटेनरों  के  बावजूद  भी  जिस  पामोलिव  आयल  का  लाइसेंस

 दिया  गया  उसके  बजाय  कोई  दूसरा  आयल  उसमें  ऐसी  कोई  शिकायत  आई  क्या ?

 पामोलिव  आयल  के  बजाय  कोकोनट  आयल  बहुत  बड़ी  क्वालिटी  में  लाया  गया  है  और  एक  बहुत

 बड़ा  प्लांट  इस  तरह  से  चल  रहा  क्या  ऐसी  कोई  शिकायत  माननीय  मिनिस्टर  महोदय  के  पास

 aga है
 ?  अगर  आई  है  तो  क्या  इसके  बारे  में  सी०  बी०  आई०  से  तपास  करा  रहे  हैं  या  नहीं

 शी  प्रणव  मुखर्जी  :  जहां  तक  प्रश्न  के  प्रथम  भाग  का  संबंध  विवाद  का  विषय  यही  है

 कि  निःसन्देह  ये  लोग  कुछ  गड़बड़  करने  की  कोशिश  करते  हैं  और  इससे  कुछ  लाभ  उठाना  चाहते

 इसी  कारण  से
 वे  इसे  सामान्य  टिन  के  डिब्बों  में  लाने  के  स्थान  पर  इसका  ada  स्टील  के  ना

 में  आयात  करते  हैं  ।  लेकिन  इसे  अस्वीकार  कर  दिया  गया  था  ।  जब  ag  बात  कस्टम  अधिकारियों
 के  ध्यान  में  आई  तो  उन  लोगों  के  विरुद्ध  उचित  कार्रवाई  शुरू  कर  दी  गई  थी  ।  सीमा  शुल्क
 अधिनियम  संबंधी  कानून  के  अनुसार  कारंवाई  शुरू  की  गई  है  ।  कोकोनट  आयल  के  आयात के

 oe
 संबंध में

 हमें  उन  लोगों  के  विरुद्ध  शिकायतें  मिली  हैं  तथा  हम  उनकी  जाँच  कर  रहे  हैं  ।

 sto  मधु  दण्डवत  :
 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  ag  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  विगत  में  कभी

 ऐसे  अनुभव नहीं  हुए  है
 है ंकि  कभी-कभी

 ze
 प्राधिकारियों  और  कदाचार  करने  वाले  लोगों  के  बीच

 q  निकलने  के टकराव  हो  जाता
 है
 है

 ।  eaten  कानून  से  शस्त्रों की  जानकारी होने  के  कारण

 *  कार्यवाही  बहुतायत  में  शामिल नहीं  की  गई  ।
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 कभी  नोटिसों
 में

 जानबूझकर
 बचाव के  रास्ते  छोड़  दिए  जाते  है ंहैं  जिसके  फलस्वरूप  प्रभावित  पार्टियां

 न्यायालयों में  चली  जाती  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  में  न्यायालय  आमतौर  से  यह  कटकर  मामले को  अपास्त

 कर  देते  हैं  कि  नोटिस  में  कुछ  खामी  रह  गई  है  ।  क्या  उन्होंने  इस  बात  की  जांच  है  ?  उनके

 स्वयं के  वक्तव्य  के  अनुसार  भी  न्यायालय  ने  सीमा  शुल्क  अधिनियम  के  अधीन  जारी  किए  गए
 नोटिसों  को  इस  आधार  पर  अपास्त  कर  दिया  था  क्योंकि  वे  कानून  के  प्रतिकूल  थे  ।  इसलि

 ए
 क्या

 उन्होंने  यह  पता  लगाने  हेतु  जाँच  की  थी  कि  कहीं  जारी  किए  गए  नोटिसों  में  जानबूझकर  तो
 कुछ

 खामियाँ
 नहीं  छोड़  दी  गई  थीं  ?  यदि  हाँ  तो  उस  जाँच  के  क्या  परिणाम  निकल े?

 श्री  प्रणव  मुखर्जी  :  सीमा  शुल्क  विभाग  द्वारा  की  गई  कारवाई  को  उच्च  न्याय

 लय  ने  अपास्त  कर  दिया  था  जिसके  कारण  उ  इसमें  संशोधन  कराने  के  लिए  सर्वोच्च  न्यायालय

 में  जाना  पड़ा  था  ।  जहां  तक  यह  प्रश्न  है  कि  कहीं  खामियाँ  जान  बूझकर  तो  नहीं  छोड़ी  गई

 इसकी  जाँच  तो  सीमा-शुल्क  विभाग  द्वारा  ही  की  जाएगी  तथा  मैं  यह  ॒  सुझाव  वित्त  मंत्रालय को

 saga
 ्र  i  प्रो ०  मघ  दण्डवत :  मैंने  यह  पूछा  था  कि  बया  sau  जांच  से  यह  पता  चलता  है  कि  जारी

 किए गए  नोटिसों  में  जानबूझकर  खामियां  छोड़ी  गई  थीं  ?  र

 प्री  प्रणव  मुखर्जी  :  इस  प्रश्न  के  उत्तर  में  मुझे  यह  कहना  कि  उक्त  मामले पर  विचार

 सीमा  शुल्क  विभाग  जो  कि  वित्त  मंत्रालय  के  प्रशासनाधीन  द्वारा  किया  जाएगा  ।
 उन्होंने  पहले ्र

 ही  उत्तर  दे  दियां  है  ।  मैं  माननीय  सदस्य  की  जानकारी  के  लिये  यह  बता  दूँ  कि
 ये  सभी  लाइसेंस

 अवधि  में  जारी  किए  गए  थे  जब  वे  सत्ता  में  थे  ।  एक  लाइसेंस  1  1979,  एक 23
 जनवरी  979,  एक  21  1979,  एक  21  1979  और  एक  13  1979

 को  जारी  किया  गया  था  ।
 -

 श्री  QAo  राम  गोपाल  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  श्री  परूलेकर  का  दल  तेल  व्यवसायियों

 की  दया  पर  निर्भर  करता  है  ।  देश  की  ग्रामीण  जनता  की  दया  पर  नहीं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  उन

 मंत्रियों  के  नाम  जानना  चाहता  हूं  जिन्होंने  ऐसी  पार्टियों  को  ये  लाइसेंस  जारी  किये  थे  ?  क्या  ऐसे
 त्रियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्रवाई  की  जाएगी  ?  प्रो ०  दण्डवते  हमेशा  प्राधिकारियों  पर  दोष  मड़ते

 मैं  समझता हूं  कि  प्राधिकारी  भी  उतनी  ही  सहानुभूति  रखते  जितनी की  हम

 रखते
 हैं =  =

 =.  श्री  प्रणव  geal  :  मैं  स्थिति  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  ।  खाद्य  तेल  खुले  सामान्य  लाइ  सेंस  के

 अंतर्गत  आते  थे  ।  2  1979  को  इसे  सरणीवद्ध  करने  का  निर्णय  किया  गया  था  ।  जब  हम

 war  वस्तु  को  सरणीबद्ध  करने  का  निर्णय  ले  रहे  थे  उसी  दौरान  कुछ  लोगों  ने  विदेशी  पार्टियों से

 करार  कर  लिए  होंगे  ।  इन  करारों  को  आमतौर  से  प्रतिबंध  लगने  से  पव  के  किए  गए ए
 वायदों  के

 नाम

 से  जाना  जाता है  ।  इसलिए  हम  पार्टियों  को  यह  सिद्ध  करने  का  मौका  देते हैं  कि  प्रतिबंध  लगने  से
 पर  तदनुस थि  रि

 विचार
 कि

 या  जाता  है  ।
 निश्चित पुर्व  निश्चित  करा

 र
 कर  लिया  गया  था  ।  मामलों

 fw  data  के  दे  दी  जाती
 करार  सिद्ध  हो  जाने जाने  पर  उस

 विशेष  बादु
 के  आयात  के  अनुमति  दे  थ्  ये  मामले  उक्त
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 श्रेणी  के  अंतर्गत  आते  हैं  ।  इसी ट इसी  कारण  a  ला  as इसस  जारी  किए  जाने  की  तिथियां बताई  हैं  ।
 निकम यदि  कोई

 कदाचार
 स ेबंधी  मामला  बताता है  तो  कानून  के  र  कार्रवाई की  जाएगी

 एयर  इंडिया  की  प्ररिक्रमा  विमान  सेवा

 765.  प्रो ०  नारायण  चन्द्र  पराशर

 कया  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एयर  इंडिया  ने  विश्व  परिक्रमा  विमान  सेवा  आरंभ  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  यह  सेवा  किस  तारीख  तक  आरंभ  की जायेगी  और  क्या  अप्रिय
 आरक्षण

 के
 लिव  किराए

 में  कोई  रियायत  दी  और  se

 a (3  यदि  तो  किस  प्रकार  की  ?
 ्

 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री
 चन्दूलाल

 ..  (®) :  नहीं  ।  च

 ~~.  | site  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 ...  प्रो०  नारायण  चन्द्र  परिवार  :  महोदय  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय से  यह  जानना  चाहूंगा  कि

 क्या
 एयर  इण्डिया  विश्व  परिक्रमा  विमान  सेवा  शुरू  करने  के  लिए  किसी  अन्य

 विमान सेवा  से  सहयोग कर  रही है  ?

 पेंशन  तथा  नागर  विमानन  मंत्री  श्रान्त  प्रसाद  इस  संबंध  में
 ewe

 अमरीका  की  नाथे  वेस्ट नें  एयरलाइन्स  से  सहयोग  कर  रही  है  ।  |

 द  प्रो ०  नारायणा चन्द्र  पराशर  :  यह  सहयोग  किस  आधार  पर  किया गया  है  ?  क्या  इस
 salt  के  अनुभवों  को  देखते  हुए  हम  वहाँ  के  लिए  अपनी  स्वयं  की  विभाग  सेवा  शुरू  कर

 श्री  श्रान्त  प्रसाद  वर्मा  जी  नहीं  ।  उस  मार्ग  पर  इस  प्रकार  यातायात  है
 कि

 इण्डिया
 या  वहां  के  लिए  अपनी  स्वयं  की  विमान  सेवा  शुरू  नहीं  कर  सकती  ॥

 .  wt  श्री  ज्योतिर्मय  बसु :  कृपया  माननीय  मंत्री  महोदय  यह  बताएं  कि  क्या  इस  बात
 को  देखते

 हए  कि क्ले कई  मार्गों  पर  यातायात  के  घनत्व  को  पुरा  नहीं  किया  जा  एयर  इण्डिय  11.0  पेनम

 एयर  लाइन्स  जैसी  कुछ  एयरलाइन्स  की  भांति  ऐसे  मार्गों  के  लिए  स्टेण्ड  बाई  टिकट  व्यवस्थ था  शुरू
 करने  पर  विचार  करेगी  ताकि  न  भरी  गई  सीटों  को  स्टेण्ड  बाई  टिकट  जारी  करके

 भरा  था
 सके

 ?

 श्री  ara  प्रसाद  फार्मा  :  हमारी  जानकारी  के  अनुसार  अभी  तक  केवल  पैनम  एयरलाइन्स

 ही  ने  स्टेण्ड-बाई  किराया  प्रणाली  शुरू  की  है  तथा  किसी  अन्य  एयर  लाइन्स  ने  ऐसी  व्यवस्था  कायम

 नहीं  की  है  ।  माननीय  सदस्य  महोदय  के  इस  सुझाव  पर
 म

 विचार  करेंगे  कि  यदि  किन्ही  मार्गों
 गट  जाएं  तो  बस्स  अवर  बाई  वा

 पर  कुछ  सीटें खाली  म  हम  स्टार  बाई  Tat  टिकटें  जारी कर  सकें  ।

 श्री  दलबीर सिंह  :  के  बात  के  दालान  से  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता
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 —  ee
 wy  करें  सका  रम क  इसका  pad

 आप आप  अन्तर्राष्ट्रीय  जगत  में  विमान सेवा  प्रारम्भ  स्वागत  करते  हैं  लेकिन  हमारी

 ह + शाप पाग अन्तदँशीय ia  जो  विमान  सेवा  है  उसमें  मैं  खजुराहो  की
 ओर

 |  |
 बित  करना

 चाहता  re,

 रेलवे  लाइन  है  और  न पर्याप्त विमान खजुराहों  अन  राष्ट्रीय  टूरिस्ट  सेंटर  है  लेकिन  न  तो  वह
 ए एक  ही  विमान  सेवा  वहां  क्या  मंत्री  महोदय  अभी  तक  वहाँ  पर  नाइट  लैंडिंग

 की  व्यवस्था  नहीं  क्या  इस  ओर  वह  जल्दी  से  जल्दी  से  ध्यान  देंगे  और  इस  योजना  में  या  इसके

 पूर्वे  कोई  नाइट  लैंडिंग  की  व्यवस्था  वहाँ  पर  करेंगे  ?

 श्री  mara  प्रसाद  फार्मा  अध्यक्ष  खजुराहों  aes  के  मैप  पर  है  लेकिन  यह प्रश्न

 खजुराहो  से  सम्बन्ध  नहीं  रखता  है  ।

 श्री  जगपाल  सिंह  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ag  उनकी  नौलेज

 में
 द्

 कि  पिछले  दिनों  दुनिया  के  ज्यादातर  मुल्कों  ने  हिन्दुस्तान  को  यह  धमकी  दी  थी  कि  अगर

 न्दुस्तान  के  एयरो  की  पटिटयों  को  ठीक  नहीं  किया  गया  तो  हम  अपनी  विमान  सेवा  हिन्दुस्तान
 अंदर  भेजने  के  लिए तैयार  नहीं  हैं  क्योंकि  उनका  कहना  था  कि  यहां  की  ज्यादातर  पट्टियाँ  खराब

 कर  चुकी हैं  और  हमारे  चालक  उन  पट्टियों  पर  विमान  उतारने  के  लिए तैयार  नहीं  हैं  ?  अगर मंत्री
 जी  at  नगण  में  यह  है  तो  इन  पटि्टयों  को  सुधारने  के  लिए  ag  कितनी  जल्दी  योजना  बना

 रहे

 =  श्री  श्रान्त  प्रसाद  दार्मा  :  हम  लोगों  की  जानकारी  तो  इस  तरह  की  कोई  धमकी  नहीं
 bi

 re

 मगर  माननीय  सदस्य  की  जानकारी  A  कोई  हो  तो  हम  उस  पर  विचार
 ae i करेंगे

 ४  ae  के०  लकप्पा  :  उपाध्यक्ष  महोदय  !  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  प्रश्न  के  भाग  और
 का  उत्तर  में  दिया  है  ।  महोदय  हमारी  विमान  सेवाएं  समूचे  विश्व  में  कार्यरत  हैं  तथा  वे

 अन्य  सेवाओं  से  प्रतिस्पर्धा  कर  रही  इस  बात  को  हुए  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  केवल
 कम  किराए  भोर  अन्य  सुविधाओं  वाली  ही  नहीं  अपितु  चुनौती  का  सामना  करने  और  अपनी  विमान

 सेवाओं  को  अन्य  विमान  सेवाओं  से  पीछे  न  रहने  देने  के  उद्देश्य  से  विश्व-परिक्रमा  विमान  सेवा  चलाने

 की  संभाव्यता  का  पता  लगाएंगे  ?

 श्री  श्रान्त  प्रसाद  शर्मा  :  एयर  इण्डिया  केवल  टोक्यो  से  प्रशान्त  महासागर  तक  ही  नहीं
 वरन  न्यूयॉर्क से  प्रशान्त  महासागर तक  कार्य  कर  रही  हैं  ।  केवल  यही  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जहाँ  हम
 कार्य  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  यातायात  की  स्थिति  ही  ऐसी  है  कि  वहाँ  कार्य  नहीं  करना  हमारे  लिए  आर्थिक

 ष्टि  से  लाभप्रद  नहीं  होगा  ।  इसलिए  हमने  नार्थ  एयरलाइन्स  के  साथ  यह  व्यवस्था  की

 ह  कि  हम  उस  मार्ग  के  लिए  जितने  भी  यात्री  बुक  करेंगे  उन्हें  उनके  पास  भेज  देंगे  ।

 क  श्री  मनोरंजन  वक्त :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  एयर  इण्डिया  से  ऐसा  क  ई  प्रस्ताव

 प्राप्त  ह ूहुआ  है  जिसमें  बैंकॉक  से  पोर्ट  ब्लेयर  के  रास्ते  से  होकर  मद्रास  तक  के  लिए  एक  नई  सेवा

 बौद
 सरकार  का  क्या

 शुरू  करने  की  बात  कही
 =  द

 ?  यदि  हाँ  इस  संबंध  में  क्या  स्थिति है
 कन  थ

 कार्रवाई  करने  का  विचार  है  नै  थ  ए

 <<  श्री
 तन्त

 रस  शाद  बागों  :  इस  समय  इस  प्रकार  कोई  प्रस्ताव  वनिन
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 लेकिन  माननीय  सदस्य  महोदय  के  प्रस्ताव पर  यातायात  की
 स्मिति

 को  मद्दे  नजर  रखते  हुए  उचित

 विचार  किया  जाएगा ।  ्

 _  जीवन  बीमा  निगम  तथा  श्राम  बीमा  निगम  के  श्रनिरणॉत  दावे
 तथा  गेर  समायोजित  प्रीमियम  |

 शाका 7.  श्री  बी०  वी०  देसाई :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जीवन  बीमा  निगम  तथा  आम  बीमा  निगम  के  31  1980

 के  दिन  8.35  करोड़  रुपये  के  अनिर्णीय  दावे  और  गैर  समायोजित  प्रीमियम  एवं  अन्य  जमा

 राशियों  की  कुल  राशियाँ  31.13  करोड़  रुपए  की

 यदि  तो  इनके  बारे  में  अद्यतन  अर्थात्‌  1981  तक  की  स्थिति  क्या
 ह 1:

 ...  इसके  मुख्य  कारण  कया

 कि  इनके  निपटान  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  ज ता  हे  और

 क्या  इन  राशियों  का  उपयोग  सरकार
 द्वारा  ू

 मा
 रहा  है  अथवा  Feo

 में  रखा  जा  रहा  है
 ?  कूनो  प ह

 b =

 वित्त मंत्रालय ! (क), (ख), (ग

 उप-मंत्री  सगन  माई  ्

 (=)  और  (=)  :  एक  विवरण  सभा-पटर
 परद

 रच
 दिया  गया ह  tote विवरण

 a
 4  31  ara,  1980  को  जीवन  बीमा  निगम  के  वोंਂ  नलिका  तथा

 अन्य  जमा  रकमोंਂ  की  कुल  राशि  48.75  करोड़  रुपये  और  31.13  करोड़  काचा  चूंकि ag
 1980-81 के  लेखाओं  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  इसलिए  31  ara

 1981  तक  की

 स्थिति
 के  बारे  में  ऐसी  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  a

 2.  मृत्यु  दावों  और  परिपक्वता  दावों  के  अनिर्णीत  पड़े  रहने  का  मुख्य  कारण  भर  हुह  कि

 पालिसी धर कों  से  दावा  फार्म  और  विमुक्ति  फार्म  प्राप्त  नहीं  होते  ।

 अन्य
 कारणों  में  पा लिसी धारकों  द्वारा  आयु  अथवा  हक नामा  प्रमाण-पत्रों  का  न  दिया  जाना  या  अन्य

 शर्तों  का  पूरा  न  किया  जाना  शामिल  है  ।  विशेष  रूप  से  उन  दावों  के  संबंध  में  जिनमें

 धारक  की  शीघ्र  मृत्यु  हो  जाती  मृत्यु  दावों  की  जांच  को  पूरा  करने  में  भी  कुछ  समय  लग

 कुछ  मामलों  के  अनिर्णीत  रहने  का  कारण  जीवन  बीमा  निगम  के  कार्यालयों  में
 दावों

 के  संबंध

 में  की  जाने  वाली  कार्रवाई  की  देरी  होती  है  ।

 अ
 3.  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  दावों  का  अधिक  a

 चेचक  रिदम  करों  के  लिए  हाल  के
 वर्षो  में  जो  उपाय  किए  गए  वे

 इस  प्रकार  a  vf  ्

 (1)  छोटी  रकमों  के  बीमों
 के  दावों  के  संबंध  में  हकनामा  अथवा  वायु  का  प्रमाण  देने

 की  शर्ते हटा  दी  गई  है  ।
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 (ii)  जब  तक  कि  .
 जीवन

 बीमा  निगम  को
 दावों

 की
 सच्चाई

 पर
 कोई  संद

 न  हो  तव

 तक  छोटे  दावों के  संबंध  में  जांच खत्म  कर  दी  गई  है  ।

 (iii)  दावों  के  निपटान  के  संबंध  में  पालिसीधारकों  के  साथ  पत्र-र
 यवहार

 तथा  क्षेत्रीय

 कर्मचारियों  के  जरिए  व्यक्तिगत  सम्पर्क  के  द्वारा  अनुवर्ती  कारवाई
 की

 जाती  है  । ४

 दावों  के  निपटान  का  परिवीक्षण  करने  और  इस  संबंध  में  अपनाई  जाने  वाली (iv)
 ि  प्रक्रिया  की  समीक्षा  करने  कौर  उसे  सरल  बनाने  के  लिए  जीवन  ata

 न  bi
 केन्द्रीय  कार्यालय  में  एक  कक्ष  की  स्थापना  की  गई  है  ।

 4.  जब  पालिसीधारकों  द्वारा  की  गई  अदायगियों  का  किन्हीं  कारणों से  प्रीमियम ों के
 अन्तर्गत  समायोजन  नहीं  जा  जेसे  प्रीमियम ों  की  पूरी  राशि  प्राप्त  न  हुई  हो
 प्रीमियम  राशि  रियायती  दिनों  के  समाप्त  होने  के  बाद  विलम्ब  शुल्क  की  अदायगी  के  बिना  प्राप्त

 हो  .  राशि  जमा  करते  समय  पालिसी  का  नम्बर  गलत  दिया  गया  हो  या  पालिसी  नम्बर
 न  दिया  गया  हो  तो  ऐसी  स्थिति  में  इन  अदायगियों  को  जमा  में  रख  दिया  जाता  है  ।  ऐसे  प्रत्येक

 मामले  में  न्र टि  के  अनुसार  जमा  रकम  का  समायोजन  करने  के  लिए  कार्रवाई  की  जाती  है  ।

 ड  |  5.  दावा  खाते  की  राशियाँ  परिपक्वता  तथा  मृत्यु  के  उन  दावों  की  रकमों के
 माथ  जमा  कर  दी  जाती  हैं  जो  किन्हीं  कारणों  से  लेखा  ag  के  अन्त  तक  अदत्त  रह  जाते  हैं  ।  इसी

 बकाया  प्रीमियम  तथा  अन्य  जमा  खाते  में  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  प्राप्त  किए  गए  सभी
 प्रीमियम  भोर  अन्य  रकमें  जमा  कर  दी  जाती  हैं  जिन्हें  लेखा  वर्ष  के  अन्त  तक  व्यक्तिगत  पालिसी
 खातों  में  अथवा  अन्य  खातों  में  समयोजित  न  किया  गया  at  इसलिए  ag  कहना  ठीक  नहीं  है  कि
 इन  खातों  में  जमा  रकमें  पा लिसी धारकों  को  नहीं  दी  जातीं  ।  इन  खातों  की  बराबर  समीक्षा  की
 जाती  है  और  जब  कभी  दावों  का  भुगतान  कर  दिया  जाता  है  तथा  प्रीमियम  और  अन्य  जमा  रकमों

 का  समायोजन  कर  fear  जाता  है  तब  दावाਂ  खाते  और  बकाया  प्रीमियम ों  और  अन्य
 जमा  खाते  में  उतनी  ही  रकम  कम  हो  जाती है  1  जीवन  बीमा  निगम  ag  देखता  है  कि  जब  काफी
 कोशिश  के  बावजूद  भी  अनिर्णीत  दावों  और  बकाया  प्रीमियमों  और  अन्य  जमा  रकमों  के  खातों में
 जमा  कुछ  एक  रकमों  समायोजन  नहीं  हो  पाया  है  तो  ऐसी  स्थिति  में  इन  रकमों  को  राजस्व

 खाते  में  जमा  रकमों  में  अन्तरित  कर  दिया  जाता  यह  अन्तरण  सामान्य  वाणिज्यिक  और  लेखा

 पालन  पद्धति  के  अनुरूप ही  है  और  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  पालिसीधारक  बाद
 े

 क

 कम

 का  दावा  ही  नहीं  कर  सकते  ।
 ;

 साधारण  बीमा  fara

 साधारण  बीमा  निगम  arta |  हद  श जता  उसको उसकी  सहायक  कंपनियों  के  मामले  में  31

 1979  को  अनिर्णीत  दावों
 के

 संबंध
 में  अनुमानित  देनदारी  के  चाहे  वह  देय  हो  अथवा

 नवीनतम  उपलब्ध  आंकड़ें  इस  प्रकार है
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 कम्पनी

 साधारण  बीमा  निगम  54.22

 नेशनल  59.66

 न्यू  इण्डिया  74.88

 भोरियण्टल  69.20
 a

 यूनाइटेड
 ad  mie oe  62.61

 उपरोक्त  आंकड़ों  में  न  केवल
 ares

 के
 बचे  नागल

 —  ara  बीमाकर्ता
 को  देय  पुनर्बीमा  के  दावे  भी  सम्मिलित हैं  ।  ये  केवल  व्यवस्था  में  1

 ra

 इन  दावों  के  अनिर्णीत  रहने  का  मुख्य  दावेदारों  द्वारा  कागजात  का न  भेजा

 जाना  अथवा  इन  मामलों  का  न्यायालय  में  विचाराधीन  पड़ा  रहना  है  ।  अन्य  कारणों  में  पुलिस
 सर्वेक्षण  रिपोर्टों  का  विलम्ब  से  प्राप्त  होना  भौर  दावे  के  चिकित्सा  प्रमाण

 पेश  न  किया  जाना  आदि  शामिल  हैं  ।  ै

 8.  अनिर्णीत  दावों  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  तथा  इन  दावों  को  अन्तिम

 रूप से  निपटाने  के  लिए  संबंधित  व्यक्तियों  से  अपेक्षित  कागज  पत्र  आदि  मंगवाने  के  लिए

 कार्रवाई  की  जाती  है  ।  लम्बे  इसे  तक  चलने  वाली  मुकदमेबाजी  से  बचने  के  लिए  न्यायालय से

 बाहर  समझौते  करने  के  लिए  यथासंभव  प्रयास  किये  जाते  हैं  ।  pur

 a  9.  जीवन  बीमा  निगम  के  मामलों  साधारण  बीमा  उद्योग  में  गैर-समाया  जित

 प्रीमियम  जमा  की  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  जीवन  बीमा  संविदा  लम्बी  अवधि  के  लिये  होते  हैं  जिनके

 अन्तर्गत  प्रीमियम  समय-समय  पर  दिया  जाता  है  और  इसीलिये  किसी  के  प्राप्त  न  होने  के

 कारण  अथवा  कतिपय  औपचारिकताओं  को  पूरा  न  किये  जाने  के  कारण  किसी  पालिसी  के  अधीन

 समय-समय  पर  दिया  गया  प्रीमियम  जमा  खाते  में  रखा  जाता  है  जिनका  समायोजन  होन ना  बाकी

 a  दूसरी  साधारण  बीमा  संविदा  छोटी  अवधि  के  लिए  होते  हैं  जिनके  अन्तर्गत
 प्री  नियमों

 की  राशि  जोखिम  का  जिम्मा  लेने  से  पुर्व  ही  अदा  कर  दी  जाती  है  ।.  31

 को  साधारण  बीमा  निगम  के  खाते  में  गेर  समायोजित  प्रीमियम  की  कोई  राशि  नहीं  थी  और  यद्यपि
 उसकी  सहायक  कम्पनियों  से  इसके  बारे  में  कोई  जानकारी  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  तो  भी

 उनके
 गैर-समायोजित  प्रीमियम ों  की  राशि  नगण्य  होगी  ।

 म  श्री  ato  ato  देसाई :  माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  दिये  गए  उत्तर  के  अनुसार  यह  पता  चलता

 है  कि  जीवन  बीमा  निगम  के  दो  तरह  के  खातों  अर्थात् की  दावोंਂ  और  प्रीमियम  तथा  अन्य

 जमा  में  बकाया  राशि  48.75  करोड़  रु०  और  31.13  करोड़  रु०  थी  ।  यह  पालि सीधा  रियों

 की  खून-पसीने  की  कमाई  है  ।  यह  आंकड़े  31.3.
 1980

 तक  के  हैं  ।  उन्होंने  31.3.1981  तक के

 आंकड़े  नहीं  दिए  हैं
 ।

 इसके
 अलावा  मंत्री जी  ने  अ  ति  दावों  का  कारण  आयु  तथा  हकनामा

 प्र  मिण-पत्र  प्रस्तुत  कि  नक  जाना  बताया  है  जबकि
 पालिसी  दिये  जा  समय  ये  बातें  पहले  ही
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 लिखवानी  अपेक्षित  हैं
 ।

 उन्हें  हकनाना  प्रमाण-पत्र  पालिसी  समय ही  ले  लेना  होता  है  ।  अभी

 उस  इस
 सदन

 में  हम  जीवन  बीमा  निगम
 के  बारे

 में  चर्चा
 रहे थे तथा  हप्ता

 हमद

 अधिकारी  बड़े-बड़े  वेतन  पाते हैं  तथा  वे  काफी  निपुण  भी हैं  ।

 ..  तो  क्या  उनके  लिये  यह  आवश्यक  नहीं  जा  सकता  कि  वह  यह  देख  कि  ag  प्रमाण

 और  हक नामा  प्रमाण  देख  लिया  पहली  बात  मैं  यह  कह  रहा हूं  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहूंगा  :  हक नामा  प्रमाण  से  अभिप्राय  है  फायदा  प्राप्त  करने  वाले का

 नाम  पालिसी  में  ही  दिया  जाए  ।  ये  दोनों  बातें  पालिसी  में  होती  हैं  ।  माननीय  मंत्री जी  ने  जो

 दो  कारण  बताये  सही  नहीं  हैं  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  इतनी  बड़ी  राशि  को  बीयर
 दिलाती .  ् ठीक  नहीं  है  ।

 ।  जब  कभी  भी  आम  प्रक्रिया  में  दावों  के  लिए  अनुवर्ती  कार्यवाही  तथा अन्य  बातें  की

 तो  इन  दोनों  खातों  की  बकाया  एक  अन्य  खाते--राजस्व  खाते  में  डाल  दी  जाती

 यह  राशि  खातेਂ  में  डाल॑  दी  जाती  है  ।  लेकिन  खाते  में  इकट्ठी हुई
 कितनी  यह  मंत्री  महोदय  ने  नहीं  बताया  ।  मैं  कुल  राशि  के  बारे  में

 हल  दाहा aa  मैं  साधारण  बीमा  निगम  की  बात  करूंगा  ।  =

 उपाध्यक्ष  महोदय :  आप  कृपया  एक  सीधा  प्रश्न  कीजिए  ।

 ह
 r  श्री  ato  ato  देसाई :  हां  मैं  एकदम  स्पष्ट  प्रश्न  पूछ

 चहा
 साधारण  बीमा

 निगम  और  अन्य  संबद्ध  बीमा  कम्पनियों  की  संचित  राशि  320  करोड़  रु० है  ।  माननीय  मंत्री
 मुझे  यह  बताने  की  कृपा  करें  कि  इस  बड़ी  राशि  को  कम  करने  तथा  इसे

 उचित  स्तर  तक  लाने के  लिये  क्या  विशिष्ट  कदम  उठाया  जा  रहा
 ह 3

 ्
 उपाध्यक्ष  महोदय :  आपके  दोनों  पूरक  प्रश्न  पुरे  हुए  ।

 श्री  मगन  माई  :  मैंने  यह  कहा  है  :  दावों  और  परिपक्वता  दावों  के

 af
 नर्णीत  TS  रहने  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  पालिसी  धारकों  से  दावा  फार्म  और

 विमुक्ति  फार्म
 प्राप्त  नहीं  होते  अन्य  कारणों  में  पालिसीधारकों  द्वारा  आयु  अथवा  हक नामा  प्रमाण-पत्रों  का  न

 प्राप्त  जाना  या  अन्य  शर्तों का  पुरा  न  किया  जाना  शामिल  है  ।  विशेषकर से  उन  ous
 al जिनमें  पालिसीधारक  की  शीघ्र  मृत्यु  हो  जाती  है  मत्यु  दावों  की  जांच  को  पुरा  करने  में

 में  भी  कुछ
 समय लग  जाता  है  ।

 जहां  तक  इन  दोनों  के  अनुपात  का  संबंध  है  मननीय  सदन  को  मैं  बताना  चाहूंगा  कि  f  exe

 यह है  कि  भुगतान  किए  गए  दावों  की  संख्या  अनिर्णीत  दावों  की  अपेक्षा  अधिक  है  ।  कमर
 पादों

 की  संख्या  2  कम  है  ।  ~

 स्त्री  ato  ato  देसाई  :  असल  में  तो  दावों के  बारे  में
 नी  ' Sra ata ATAat  ® Waa sam TAT राशि को  खातेਂ  में  डाल  दिया  जाता  है  ।  राशि  का  यह  पार ye  afar  |  प्रथा

 द्

 के
 अनुसार  किया जाता  यह

 लेखा
 प्रणालियों  के  T  _

 ra ANUS ER qifaateanrzas  द्वारा
 में  q  रुकावट का  कार्य  नहीं  करता  ।  wet  sa

 aad.  जब  इस  प्रकार  की  सामान्य दावा की  गई  राशि
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 बारीक  mene  चपा  लदा लेखा  s  गवाएं

 बसाई  ना
 रही

 हों

 तो
 बया

 मेरी  il  सदन दन  को  यह  बताने  का
 कष्ट  करेंगे  कि  क्या  सामान्य  वाणिज्यिक  ब्य  इन  खातों  4  दिया  जाएगा  तथा  पालि सीधा  रियों

 ह को  उसका  भुगतान  होगा ?  &  yeh  co

 _  श्री  सगन  भाई  बारोट  :  सामान्य  बीमा  निगम  के  मामले  में  माननीय  सदस्य :  जोवन
 बीमा  हां  जीवन  बीमा  निगम  मैं  स्थिति  के  बारे  में  बता  रहा  ।  जीवन  बीमा  निगम
 के  मामले  में  60  दिन  की  परिपक्वता  अवधि  के  पश्चात  व्याज  दिया  जाएगा  ।  सामान्य  बीमे  के
 मामले  में  30  दिन  के  बाद  6  अथवा  प्रतिशत  के  हिसाब  जैसी  भी  स्थिति  ब्याज  दिया

 रम् जाएगा  ।

 fl  श्री  मोती  भाई  श्रार०  चौधरी  :  उपाध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  जवाब  में  बताया

 है  कि  एक  सैल  की  रचना  की  गई  है  ।  मैं  यह  पछता  चाहता  हूं  कि  सैल  की  रचना  कब  की  गई  और

 इसके  बनने  के  बाद  कितने  दावे  कम  हुए  सुलझाए  गए  यह  बताया  गया  है  कि  प्रोसीजर को

 सिम्पल  बनाने  के  लिए  सैल  की  रचना  की  गई  मैं  यह  भी  पूछना  चाहता  हूं  कि  se
 सीजर  के

 is
 थ सिर

 पली फि केशन
 में  क्या-क्या  फर्क  किया  गया  है  ?

 श्री  मगन  भाई  बारोट :  उपाध्यक्ष  सैल  बनाने  के  बाद  जो  परिस्थिति  प
 र्निमाण  की

 उसमें  क्लेमेंट्स  की  तरफ  से  जो  चीजें  मांगो  जाती  उसको  सरल  बनाया  गया  म माननीय

 सदस्य  जानकारी  के  लिए  मैं  बताऊंगा  कि  74-75,  75-76,  76-77  में  क्लेयर  जो  पैंडिंग

 वह  कम  थी  और  पेमेंट्स  ज्यादी  थीं  ।  77-78,  78-79  भर  79-80  में  अनिर्णीत  दावे  अधिक थे
 तथा  भुगतान  कम  त  म

 श्री  जेवियर  श्रराक्कल  :  जीवन  बीमा  निगम  से  ऋण  लेना  अथवा  दावों  निपटान  बहुत

 ही  कठिन  काम  है  ।  बहुत  से  सदस्यों  और  जनता  का  कहना  ag  है  कि  ऋण  लेना  दावों का
 निपटान  करना  वास्तव  में  बहुत  ही  कठिन  है  ।  मैं  वर्तमान  प्रक्रिया  के  बारे  में  पूछना

 1
 चाहता  हूं  कि

 क्या सर  सरकार  इसमें  सुधार  करना  तथा  इसे  आसान  बनाना  चाहती  है  ।  जिससे  कि  कोस
 आदमी

 इन

 दावों  को
 आसानी  से  प्राप्त  कर  सके  अथवा  इनका  निपटान  करा  सके  ।

 tent
 श्री  मगन  भाई  बरोट :  मूल  प्रश्न  ऋण  से  संबंधित  नहीं  था  ।  यह  केवल  पालि

 गतियों  की
 भ्

 परिपक्वता  और  भुगतान  के  बारे  में  था  ।  i  क |

 =  डा०  वसंत  कुमार  पीड़ित  :  जब  जीवन  बीमा  निगम  में  कंप्यूटर  से  काम  शुरू  किया

 गया  तो  हमें  बताया  गया  था  कि  इससे  प्रक्रिया  काफी  सरल  हो  जाएगी  तथा  बड़ी  जल्दी  काम

 होगा ।  लेकिन  असलियत  यह  है  कि  कंप्यूटर  लगाए  जाने  के  बाद  भी  दावों  के  निपटान  की  गति

 लगभग  ag  है  |  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  लाभ  भोगी  के  नाम  पालिसी  जारी  करने  के

 a.  ता  कयों  नहीं  किया  जाता  क्योंकि  नाम  तो  बाद  में  भी  बदला  जा  सकता है  ।  अगर

 aa  सरल कर  दिया  जाए  तथा  इस  बात  का  प्रमाण  fear  जाए  कि  अमुक-अमुक  व्यक्ति  लाभ-भोगी
 आसा aria  ने  पैरा  3  में

 में  यह  कहा  है  :
 है  यह

 प्रक्रिया  ज्यादा
 जान  rl  ज  आप
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 दावों  के  निपटान के  संबंध  में  पालिसी  धारकों  के  साथ  पत्र-व्यवहार  तथा  फील्ड
 फील्ड  करें  चा  रियों

 द्वारा

 व्यक्तिगत  सम्पकं  करके  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  जाती है  ।''

 । जवाब  के  पटले  भाग  में  व्यवहार  किया  जाता  यह  कहा  गय

 जब  कभी  भी  औपचारिक  पत्र  भेजे  जाते  अनुवर्ती  कार्यवाही  नहीं  की  जाती  ।  केवल  प्रोफार्मा सा
 बनाया  गया  जिसमें  बहुत  सी  बातें  पूछी  जाती  हैं  ।  कोई  अनुवर्ती  कार्यवाही  नहीं  की  जाती  तथा

 प्रो फार्मा  में  यही  लिख  कर  भेजा  जाता  है  कि  आपने  यह-यह  नहीं  भरा  है  ।  मैं  सरकार  से  यह
 « कहना  चाहूंगा  कि  अनुवर्ती  कार्यवाही  को  भर  ज्यादा  तत्परता  से  किया  जाए  जिससे  कि  दावों का

 rt  ज्यादा  आसानी  से  किया  जा  सके  एवं  राशि  का  भुगतान  शीघ्रतापूर्वक  किया  जा  सके  ।

 कन  श्री  मगन  भाई  बारोट :  जहां  तक  आयु  के  प्रमाण  का  सम्बन्ध  अब  यह यह  किया  जा  रहा  है
 कि  इसकी  जांच  पालिसी  स्वीकार  करने  से  पहले  ही  कर  ली  जाती  है  ।  जहां  तक  परिणाम  के  बारे

 में  पूछा  गया  मशीनें  आदि  लगाए  जाने  के  बहुत  ही  रोचक  बात  सामने  भाई  है  कि  दावों

 के  निपटान  के  बारे  में  की  गई  कार्यवाही  के  स्तर  भारत  राष्ट्रीयकरण  किए  जाने  से  पहले

 की  बहुत  सी  प्रमुख  कंपनियों  तथा  कुछ  प्रमुख  अमरीकी  बीमा  कंपनियों  के  समिति  द्वारा

 प्रशंसा  की  गई  है  ।  जबकि  प्रमुख  बीमा  कम्पनियों  के  अनिर्णीत  दावों  का  अनुपात  36.48  से  74.70

 यह  केवल  17.72  है  और  दिए  गए  दावों  के  मामले  में  यह  संख्या  15.1.  5%  है  ।  इस

 सीमा  तक
 हम  इसे  कम  कर  सके  हैं  ।

 न
 थि

 कक  गुजरात  में  ग्रामीण  बैंकों  का  खोला  जाना

 *768.  श्री  नीतू  भाई  नामित

 क्या  वित्त  मन्त्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला  विवरण सभा  पटल
 '
 पर  रखने  की

 war  करेंग  किः
 a

 (*)
 गुजरात  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  कितने  ग्रामीण  बैंक  aia  नागे  हैं

 सूरत  एवं  बलसाड  के  किन-किन  स्थानों  पर  ये  ग्रामीण  बैक कड  चाले

 (a)  ब  1981-82
 के  दौरान  किन-किन  स्थानों  पर  ग्रामीण बैंक  खोले  और

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  तथा  ग्रामीण  बैंकों  से  उपलब्ध  होने  वाली  विशेष  सुविधाओं  के  ब्यौरे

 हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  वित्त  मन्त्री  मगन  माई  और

 :  एक  विवरण  सभापटल  पर  रखा  जा  रहा  है  ।

 ail विवरण अ  =

 र  (7):
 (a)  जौर ava

 panes  ene  ग्रामीण  ae  कार्य  कर  रहे

 जिसमें  जामनगर  जिला  व्याप्त  है  और  कच्छ  ग्रामीण बैंक  जिसमें
 अर्थात्  जामनगर

 wow  जिला  व्याप्त  है
 1980  में  गुजरात  सरकार ने  मेहसाणा  जिलों में  एक  क्षेत्रीय
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 ee  पाली ग्रामीण  बैंक  खोलने  क का  प्रस्ताव कि
 ५४  ण  सरकार  HI<aia  1 रिजर्व  बैं बैंक  के  पर re rad  xo  लिया

 में  निर्णय  करेगी  और  यह  दूसरा  बैंक  1981-82  में  खुल  जाने  की  आशा  है  ।  छठी योजना की  बची

 हुई  अवधि  के  वर्षों  में  नये  क्षत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  स्थापना  के  लिए  जिलों  का  निर्धारण  करना

 अभी  बाकी  है  ।  सूरत  और  बलसाड़  जिलों  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  वंक  की  स्थापना  के  वारे  में  अभी  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 :  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  स्थानीय  आधार  और  ग्रामीण  उन्मुक्ता  वाली  एक  विशेष  प्रकट

 की  बेकिंग  संस्थाएं  हैं  ।  यह  भारत  राज्य  सरकार  और  किसी  एक  अनुसूचित  वाणिज्यिक

 की  संयुक्त  भागीदारी  में  स्थापित  किये  जाते  हैं  ।  इन  बैंकों  की  स्थापना  कमजोर  वर्गों

 छोटे  और  सीमांतिक  भूमिहीन  ग्रामीण  शिल्पकारों  भौर  ग्रामीण  क्षेत्र  के  अन्य

 लप  साधन  वाले  व्यक्तियों  को  ऋण  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  के  लिए  की  जाती  है  ।  ये  बैंक  उक्त
 क्षत्र  में  स्थित  अन्य  संस्थागत  अभिकरणों  अर्थात  सहकारिताएँ  और  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  समेत  सब

 वाणिज्यिक  बैंकों  के  पूरक  के  रूप  में  कायें  करते  हैं  fag  वाणिज्यिक  बैंकों  के  विपरीत  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंक  केवल  वर्गों  की  आवश्यकताएं  पूरी  करने  के  लिए  ही  होते  हैं  ।

 वाणिज्यिक  बैंक  भी  अपने  सामान्य  बैंकिंग  परिचालनों  के  एक  अंश  के  रूप  में  ग्रामीण  ऋण

 प्रदान  करते  हैं  ।  भारतीय  ford  बैंक  ने  वाणिज्यिक  बैंकों  को  हिदायतें  दी  हैं  कि  1985  तक  उनके

 द्वारा  कृषि  क्षेत्र  को  दिये  गये  अग्नियों  का  अंश  उनके  कुल  ऋणों  के  16  प्रतिशत  तक  पहुंच  जाना

 चाहिए  ।  बैंकों  से  यह  भी  कहा  गया  है  कि  वे  यह  ॒  सुनिश्चित  करें  कि  1983 के  अंत  तक  उ उनके
 कृषि  ऋणों  का  50  प्रतिशत  भाग  छोटे  और  सीमांतिक  किसानों  और  कृषि  मजदूरों  को  fi  लने

 लगे ॥
 थ  श्री  छी तु भाई  नामित  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  जो  जवाब  दिया  है  उसमें  बताया  है  कि  गुजरात

 में  सिफ  दो  जगहों  पर  ग्रामीण  बैंक  खोला  गया  है  और  एक  अन्य  जगह  पर  खोलना  विचाराधीन

 गुजरात  में  18  डिस्टिक्ट्स हैं  और  18  हजार  देहात  हैं--इस  तरह  से  जो  तीन  जगहों
 पर

 ग्रामीण  बैंक  खोलने  का  निश्चय  किया  गया  यह  बहुत  कम  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  1978

 से  1980  तक  गुजरात  सरकार  ने  गुजरात  में  किन-किन  जगहों  पर  ग्रामीण  बैंक  खोलने  के  लिए
 प्रपोजल  भेजी  थी  तथा  प्रपोजल  का  क्या  हुआ

 ?

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  साउथ  गुजरात  में  जहां  पर ज्यादातर  आदिवासी  3

 कमजोर  वर्ग  की  आबादी  जैसे  सूरत  और  बलसाड़  जिले--खास  तौर  से  इन  जिलों
 में

 ars

 बैंक
 खालें

 के  लिये  भारत  सरकार  की  ओर  से  क्या  किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  सगन  बरोट
 :  जहां  तक  गुजरात  सरकार  की  माँग  का  सवाल  उनकी  जो  ca

 मांग  आई  ag  1980 में  थी  ।  1978  से  1980  तक  क  गोई  मांग  नहीं  आई  ।

 जहां  तक  बलसाड़  डिस्ट्रिक्ट  का  सवाल  है  ऐसी  कोई  प्रीत  त  सरका

 haiti आई है  ।

 श्री  छीतु  भाई  नामित :  जहाँ  तक  ग्रामीण  बैकों  का  प्रश्न ak  cine  बैकों  द्वारा  कमजोर
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 य  -  जी  »~e
 वर्ग  के  लोगों  को  ज्यादा

 र लोन  देने  =r
 |  |  लेकिन  जो  व्या  री  बैंक  हैं  क्या  उन  बैंकों  में  भी

 कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को  ऋण  देने  की  are att  है  ?  दोनों  की  ऋण  देने  की  नीति  में  क्या  अन्तर

 क्या  रिजवी  बैंक  द्वारा  इन  बैंकों  को  कोई  सुझाव  दिया  गया  यदि  दिया  गया  है  तो  उसका

 ब्योरा  कया  है
 ?

 वित्त  मंत्री  कार  ग्रामीण  बैंक  सीमान्त  और  छोटे  किसानों
 की  सहायता  देते  हैं  ।  वाणिज्यिक  बैंक  सभी  प्रकार  के  किसानों  को  सहायता  देते  हैं  ग्रामीण  बका  अ

 वाणिज्यिक  बैंकों  में  ag  अन्तर  हैं  ।  जहां  तक  गुजरात  राज्य  का  तथा  विशेष  रूप  से  उन  दो

 जिनका  उसने  जिक्र  किया  है  संबंध  है  मैं  इस  सभा  को  ag  बताना  चाहूंगा  कि  समस्त  भारत

 औसतन  17,000  की  आबादी  पर  इस  बैंक  की  एक  शाखा  खोली  गई  है  जबकि  गुजरात  में  11000

 वाणिज्यिक  बैंकों  की की  जनसंख्या  के  लिए  इसकी  एक  शाखा  खोली  गई  है  तथा  सूरत  जिले  में

 178  शाखाएं  हैं  तथा  बलसार  जिले  में  यह  संख्या  159  गुजरात  राज्य में  सहकारी  समितियों

 की  भी  कमी  नहीं  है  ।  इन  दो  जिलों  में  प्राथमिक  सहकारी  समितियों  की  संख्या  इस  प्रकार

 सूरत में
 1475  तथा  बलसार में  969  ।  इन  दो  जिलों  की  ऋण  संबंधी  आवश्यकताओं का  हमारे

 द्वारा  काफी  ध्यान  रखा  गया  है  ।

 न  परा  फेन टाइ डीन  का  आयात
 ्य

 |
 ह  प्रो ०  क े०  तिवारी

 769
 |  अ  श्री  जनादेश  पुजारी

 करेंगे कया  ri  nsa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  pau  किः

 क्या  नेशनल  अलाइन्स  आफ  यंग  एन्टरप्री
 निवास  ने  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि

 वह  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  पैरा  फैनटाइडीन  का  नियंत्रित  आधार  पर  आयात  करने  की

 अनुमति
 ऑर  om

 यदि  at,  तो  इस  art में  सरकार  की  क्या afer  ?

 वाणिज्य  तथा  इस्पात  व  खान  मंत्री  प्रसव

 जी  afi
 पथ

 सुझाव  स्वीकार  नहीं  किया  गया  ।
 +

 Sto  के०  के ०  तिवारी  :  पैरा  फैनटाइडीन  नामक  दवाई  के  निर्माण  में

 कच्चे  माल  के  रूप  में  काम  आती  है  ।  इस  दवाई  का  देश  भर  में  विभिन्‍न  रोगों  के  लिए  प्रयोग

 किया  जाता  है  तथा  इस  कच्चे  माल  के  एकमात्र  उत्पादक हैं  ।  इसे  ध्यान  में

 रखते  [  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  देश  में  इस  कच्चे  ल  की  कुल  आवश्यकता

 कितनी ह  तथा  इस  एजेंसी  द्वारा  इस  दवाई  का  किस  मात्रा  में  उत्पादन  प्रा  जाता है  ।

 श्री  राव
 मुखी

 :  द्वारा  उत्पादित  फैन टाइ  के  विषय  में  माननीय

 सदस्य ने  जो  प्रश्न  पुछा ह  उसके  संबंध  मैं  तीन  वर्षों  के उत्पादन  निल

 ह
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 a a a  oo
 ल

 1977-78  में  स्प  उत्पादन  188.335  मीट्रिक टन  था  तथा  वास्तविक  बिक्री  83.95  मीट्रिक

 टन  वर्ष  1978-79  में  उत्पादन  103.01  मीट्रिक  टन  तथा  वास्तविक  बिक्री  79.01

 मा  टन था  ।  वर्ष  1979-80  में  उत्पादन  92.20  मीट्रिक  टन  था  और  वास्तविक  बिक्री
 112.257  म मीट्रिक  टन  थी  ।  माननीय  सदस्य  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  हम  भो०  जी०

 Uso  के  अन्तर्गत  आयात  की  आज्ञा  नहीं  देते  हम  पहले  देश  में  हो  रहे  उत्पादन  को  देखते हैं
 और  यदि  हमें  यह  पता  लगता  है  कि  देश  में  हुए  उत्पादन  से  हम  आवश्यकता  पूरी  कर  सकते  हैं  तो

 हम  भो ०  जी०  एल०  के  अन्तर्गत  आयात  की  आज्ञा  नहीं  देते  हैं  ।

 प्रो ०  के०  Fo  तिवारी  :  उपाध्यक्ष  इस  कच्चे  माल  के  मूल्यों  में  अचानक  काफी

 वृद्धि
 हुई

 इससे  कमी  पैदा  हो  गई  है  और  मूल्य  भी  बढ़े  हैं  ।  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि

 माननीय  मंत्री  महोदय  द्वारा  बताई  गई  एजेंसी  कुल  आवश्यकताओं  को  पूरा  नहीं  कर  पा  रही  है
 तथा  मुल्य  बढ़  रहे  क्या  वह  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  सीमित  आधार  पर

 इसके
 aaa

 ढील  देंगे  ?  त

 श्री  प्रभाव  :  इन  मामलों  पर  हमें  निर्देश  सामान्यतया  प्रशासनिक  मंत्रालय  से  fa g

 जब  निर्यात  की  नई  नीति  के  बारे  में  विचार  किया  गया  था  इस  विशेष  मद  पर  भी  का

 किया  गया  था  कि  इसका  क्या  स्थान  होगा  ।  जब  हमने  पेट्रोलियम  att  रसायन  मंत्रालय  के  साथ

 इस  पर  विचार  किया  तो  उन्होंने  हमें  यह  बताया  कि  देश  के  उद्योगों  को

 सामग्री  प्रदान  करने  में  सक्षम  है  ।  साथ  ही  उन्होंने  यह  भी  बताया  कि  उनके  पास  पिछले  वर्ष

 का  भी  स्टाक  पड़ा  है  जिसका  अभी  निपटान  नहीं  हो  पाया  है  ।  उ  इस  बीच के  उत्पाद

 का  निर्यात  भी  करना  पड़ा  |  इसके  अलावा  वास्तविक  प्रयोक्ता  मिलने  वाली  लाइसेंस  योजना

 के  अंतगर्त  इसका  आयात  कर  सकते  हैं  ।  इसलिए  इस  विशेष  मद  पर  कीमत  का  दस  प्रतिशत
 ला अथ जगता  50,000  इनमें  से  जो  भी  कम  पाने  के  हकदार  हैं  ।

 श्री  जनादेश  पुजारी  एन्टरप्रि  नियम  को  आशा  थी  कि  उत्तर  at  में  दिया  arom

 परन्तु  दुर्भाग्यवश  उत्तर  नकारात्मक  दिया  गया  है  ।  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  go  सकता  हूं  कि

 कया  वह  एन्टरप्रि  नियम  की  एक  बैठक  बुलायेंगे  जिसमें  उन्हें  यह  संतोष
 पिलाना

 जा  सके  कि

 क्या  मंत्रालय  इन  कमियों  को  दूर  करने  की  स्थिति  में  होगी  ।
 ak

 श्री  प्रणव  मुखर्जी  :  मैं  किसी  के  साथ  भी  इस  पर  विचार  विमश
 करने  के  लिए

 तैयार हूं  ।  इसलिए  इन  यंग  एन्टरप्रि  नियम  से  विचार  विमश  करने  में  मुझे  कोई  परेशानी  नहीं

 परन्तु  मैंने  यह  स्पष्ट  किया  था  कि  देश  में  जिस  चीज  की  आवश्यकता  पूरी  हो  सकती  है  वहां हम
 आयात क  को  बढ़ावा न AY  बढ़ावा  नहीं  देंगे  ।  कभी-कभी  आयात  सस्ता  भी  पड़  सकता  faa

 देने की  सरक कार  की  सजग  नीति  है  ।

 प्रो० एन एन०  जी०  रंगा  :  मंत्रालय  दो  बातों  को  एक  साथ  कसे  कह  सकता है  कि

 इन  दो  वस्तुओं की  कम  प्लाई
 हैं  तथा स  ग्  मंत्रालय यह  कहता  है  कि  अधिक  उत्पादन

 आयात  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है
 ?

 हुआ  है  और  स्टाक  जमा  हो  रहा  है
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 शी  प्रसव  मुखर्जी  कभी-कभी  ऐसा  हो  जाता  है  कि  आयातित  सामग्री  के  मुकाबले  देश

 में  निमित  उत्पाद की  लागत  अधिक  हो  जाती  है  क्योंकि  यह  कार्य  अभी  नया  ही  शुरू  किया  गया
 2

 &  बिहार  में  प फीडर  सेवा

 नमा  प्रो ०  कके०  के ०  तिवारी :

 क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  क कपा पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  बिहार  राज्य  में  पर्यटक  रुचि  के
 ae

 थलों  को  *'फीडर”-सेवाओं  द्वारा

 जोड़ने  के  न
 में  विचार  कर  रही  और

 a  ee

 कि (a  t)  यदि  af,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 |  _  पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  चन्दूलाल  :  कौर

 वायु दूत  सेवाओं  का  विस्तार  करके  उनका  बिहार  तथा  देश  के  अन्य  राज्यों  में  भी  परिचालन
 नक करने  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 क  प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  उपाध्यक्ष  पूरे  सम्मान  के  साथ  मैं  यह  कहना  चाहता हूं
 कि  उत्तर  न  देने  का  यह  एक  क्लासिक  उदाहरण है  ।  28  1980  के  एक  तारांकित  प्रश्न

 उत्तर  में  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  यही  उत्तर  दिया  था  कि  यह  विचाराधीन  है  गिडवानी

 समिति  द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  से  तीसरे-स्तर  की  वायु-सेवा  चलाने  का  विचार  सामने  आया  ।  उस

 रिपोर्टे  में  यह  सिफारिश  की  गई  थी  कि  देश  के  जनसंख्या  वाले  पचास  केन्द्रों  से  वायु  सेवा  जोड़ी  जानी
 तथा  इसे  एक  साधारण-सा  प्रयास  माना  गया  ।  मंत्रालय  ने  एक  साल  बिता  दिया  और

 अभी  भी  वह  इस  मामले  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।  यह  तथ्य  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  कि
 यह  वाद सेवा  भारिक  जनसंख्या  और  देश  की  जनता  की  बढ़ती  हुई  आकांक्षाओं  को  ध्यान  में  रखकर

 शुरू  की  गई  थी  ।  बिहार  में  जहां  कई  महत्वपूर्ण  तिथि-स्थल  तथा  आधिक  महत्व  के  केन्द्र
 हैं  वहाँ

 कितने  केन्द्र  बनाने  का  विचार  किया  गया  है  ?
 ye

 पयंटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  श्रान्त  प्रसाद  :  गिडवानी  समिति
 ने  बिहार  में  तीन  केन्द्रों  मुजफ्फरपुर  और  जमशेदपुर  के  बारे  में  कहा  था  ।  बाद  में  एक  समिति

 वर्तमान  का  गठन  किया गया  जो  ब्रेगेंजा  समिति  कहलाती है  ।  इस  समिति  ने  बिहार में

 केन्द्रों  जैसे  मुजफ्फरपुर  जमशेदपुर  भर

 इ

 के  बारे  में  कहा  था  ae  सही  है  कि  देश

 के  बाकी के  हिस्सों  में  फीडर  सेवा  का  विस्तार  करने  का  प्रशन  सरक
 के  विचाराधीन  है  तथा  मैं

 माननीय  सदस्य को  आश्वासन  देना  चाहता  कि  इस  सं  ही ही  किरण  लिया  जाएगा  ।
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 mail  के  लिखित  उत्तर

 सकरी
 के  लिए  पनड् बबी  का  उपयोग

 #766.  श्री एस०  एम०  कृष्ण :  क्या  चित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उनका  ध्यान  दिनांक  14  1981  के  साप्ताहिक  में  मुख्य  पृष्ठ
 पर  AS...  स्मगलिंग  बाई  सब्सਂ  शीर्षक  की  से  प्रकाशित

 समाचार
 की  ओर  दिलाया

 गया

 (=)
 यदि  तो  इस  बारे  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  ह

 क्या  सरकार  ने  दोनों  आर्थिक  और  सुरक्षा  की  दुष्टि  से  पनडुब्बी  परि
 चालन

 के  बारे

 में
 जांच  पड़ताल

 के  आदेश  दिये  और

 (4)  यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  और  यदि  तो  उसके  क्य  भा  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  सवाई  fag  हाँ
 ।

 से  :  सरकार  को  मिली  रिपोर्टों  दिसम्बर  1980  में  बम्बई  के  समीप  एक

 पनडुब्बी द्वारा  लगभग  35  करोड़ रुपये  मुल्य  के  माल  की  तस्करी  के  आरोप की  पुष्टि

 नहीं  होती
 ।

 a  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  हारा  राष्टीय  सेमीनार  का  आयोजन  s

 71.  श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  पद्

 श्री  कार  पी०  गायकवाड़
 नम्

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ्

 क्या  यह  सच  है  कि  बड़ौदा  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  हाल ही  में  आयोजित  सेमीनार

 ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  शहरी  निधेन  लोगों  के  लिए  fafaee  बैंकों  और  '  विशिष्ट
 आवश्कताओं

 को
 हर

 पूरा  करने  के  लिए  फंकशनल  बैंकों  की  स्थापना  का  सुझाव  दिया  और

 क यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  मसें  उपमंत्री  मगन  माई  :
 +  केप

 ate  17  और  18  1981  को  बड़ौदा  के  एम०  एस०  विश्वविद्यालय

 के  तत्वावधान  में  बड़ोदरा  में  बैंकिग  विषयक  संगोष्ठी  का  आयोजन  किया  गया  था  ।  यह  कहना  सही
 .

 नहीं  है  कि  इस  संगोष्ठी  में  भाग  का  आयोजन  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  दिया  था  ।  बैंकों  के  वरिष्ठ

 पालकों  ने  भी  इस  संगोष्ठी  में  भाग  लिया  ar  और  निबन्ध  प्रस्तुत  किये  थे  ।  विभिन्‍न  निबन्धों  में

 दिये गए  सुझावों  अन्य  बातों  के  यह  प्रस्ताव  भी  थे  कि  अन्य  वर्गों  सहित  समाज  के

 कमजोर  वर्गों  वे  के  वित्त  पोषण के  लिए  बैंकों  को  प्रयोजन मुलक  आधार  पर  पुनर्गठित  किया  जाना

 चाहिए  ।  इस  संगोष्ठी  में  भाग  लेने  वाले
 व्यक्तियों

 ने  वहां  उठाये  गए  मुददों  पर
 सह

 व्यक्त

 मगर  कोई  सीमा बारिश  करते  कोई  सके et
 ne  सिश

 सकल्प
 पारित  नहीं  किये

 गए  ।.
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 eee  वाला बननणाणाणत
 नें >

 फफक  क बैंकों  से  ग्रामीण  ऋणों  और  विस्तार  की  आवश्यकता पर  सरकार  और

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  निरन्तर  विचार  किया  जाता  है  और  समय-समय  पर  इस
 Lani

 उपाय

 किये  जाते  हैं  ।  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  स्थापना  के  कार्यक्रम  को  तेज  करने  का  निर्णय  पहले ही
 किया  जा  चुका  है  और  1980-81  में  इस  प्रकार के  35  बैंक  स्थापित  किये  गए  ।  छठी

 पंचवर्षीय
 ८

 योजना
 की  शेष  अवधि  के  दौरान  70  और  ऐसे  बैंकों  की  स्थापना  हो  जाने  की  आशा  है  ।  एक

 ars  गीत  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बैंक  स्थापित  करने  का  निर्णय  भी  दिया  जा  चुका है  जो  ग्रामीण

 ऋण  के  वास्ते  एक  शिकस्त  संस्था  होगा  ।  कमजोर  वर्गों  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिए  रिजर्व ~
 बैंक ने  कृषि  क्षेत्र  और  छोटे  पैमाने  के  seal  के  क्षेत्र  में  लक्ष्य  निर्धारित  कर  दिय ेहैं  ।  कृषि

 ग्रमों  के  मामले  में  बैंकों  को  यह  सुनिश्चित  है  कि  कमजोर  वर्गों  को  इस  प्रकार  के

 परम ों का का का  50  प्रतिशत  भाग  मिलने  लगे  और  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  क्षेत्र  के  कमजोर  वर्गों  के

 मामले में  यह  लक्ष्य  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  दिये  गए  कुल  अग्नियों  का  12.5  प्रतिशत  होगा  ।

 गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  कम्पनियों  पर  बकाया  कर

 i  8972  ४ ज्योतिर्मय  बसु

 या  faa  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला  विवरण  पर  रखने की

 कपा  करेंगे  कि  :

 गैर  सरक  ही  क्षेत्र  में  न  कम्पनियों का  नाम  और  ब्यौरा  कया  है  जिन  पर  कर  की
 बकाया  राशि  के  रूप  में  दस  लाख  रुपये  अथवा  इससे  अधिक रुपय ेथे  वर्ष  के  आंकड़े  प्रस्तुत
 किये  ड

 उपरोक्त  कम्पनियों  में  प्रत्येक  कम्पनी  पर  कर  की  fa  तनी  राशि
 बकाया थी  ;  और  x  ay

 et  fh  प्रत्येक  मामले  में  कर  की  बकाया  राशि  वसूल  करने  के  लिए  यदि  कोई
 की

 गई
 है  अथवा  की  जा  रही  है  तो  क्या  डन  फ्र

 x वत्  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  fag  ्

 ()  तथा  :  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  उन  168  कम्पनियों  की  वि  के  रूप  में  एक

 सुची  संलग्न  है  जिनमें  से
 प्रत्येक की  ओर  31  1980  की  स्थिति  के  अनुसार  कर  की  10

 लाख
 रुपये  से  अधिक  को  रकम  बकाया  थी  ।  उस  तारीख  की  स्थिति  के  प्रत्येक

 कम्पनी  की  ओर  कर  की  बकाया  की  वसूली  के  लिए देय  नहीं  बने  कर  और  कु  ल  बकाया  मांग
 ar भी

 पता  चलता  है  ।  n
 i

 (a):
 प्रत्येक  मामले  के  तथ्यों  और  परिस्थितियों  के  आधार  बकाया  मांगों  की

 ae  घटौती  के  लिए  आयकर
 प्राधिकारियों

 द्वारा  य  | पर
 उपयुक्त  किए  जाते  हैं  ।  इन

 उपायों  अन्य  बातों  के  f धरका रयो विचाराधी  पढ़ी  अपीलों  के  शीश  eee  के  लिए  े क् । इन प्रपीलीय

 प्राधिकारियों  से  निवेदन
 आयकर  अधिनियम  की  धारा  226  (3)  के  अधीन  गा निशी  नोटिस
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 जारी  आयकर  अधिनियम  की  धारा  222  के  अधीन  कर-वसूली  अधिकारियों  के  लिए  वसूली
 प्रमाण-पत्र  जारो  करना  और  जहां  कहीं  उचित  आयकर  अधिनियम की

 धारा
 179 के  अधीन

 कार्यवाही  आरम्भ  करना
 शामिल  है  ।

 bd  कि न  ह
 ot  पा

 नामा
 क्रम ०  कम्पनी  का  नाम

 oe

 क्
 31  art  1980  की  स्थिति  के  अनुसार

 स०
 कम्पनियों

 की  ओर
 कर  की  बकाया  का द्

 सत  शता

 ब  पू  *
 क

 a
 ड

 म

 नहीं  ब
 मे

 —
 ता .  कुल

 '  >  बू  al  &  Ss

 a  ana  si
 1.

 मेसर्स  लाल  आयल  एण्ड  जनरल
 मिल्स  (sto)  लि०  15.97  i  92

 ae  मेसी  टिम्बर  प्रा०  लि०  27.26  27.26

 a
 मैसेज  इंटीग्रेटेड  इन्वेस्टमट  क  o  iv

 ail
 फंड्स  (3To)  लि०  14.46  14.46

 4.  रे
 मैसेज  त्रिपुरा  रोड  ट्रान्सपोर्ट  13.47  13.47

 38.98 Rad  बी०  आर०  ara  लि०  38.98

 6.  जैसों  अडवानी  आलीशान  प्रा०  लि०  14.95  14.95

 केस्को  प्रा०  लि०  कन  |  12.60  5.47  18.07

 मास  एडवर्ड  टेक्सटाइल्स  लि०  28.81  28.81 8.

 -:  9.  मेससें  के ०  एस०  alo  पम्प्स  लि०  12.44  12.44

 11.07 10.  मैसेज  अमर  डाई  HA  लि०  11.07

 मैसेज  चन्नी लाल  मेहता  एण्ड  कं० 11.
 sto  लि०  )  12.69  12.69

 मेसी  इण्डियन  आरे  निक  केमिकल्स  लि०  84.89  84.89 12.

 15.  yas
 खानम

 लिंजिस्का

 मौत  Fo  पी०  शाहू  एण्ड कं po  24.62  1.50  26.12

 16.77  16.77 14,  रेनविक  एण्ड  Fo

 {m) 15.  आर्थर  लेवीबोट  सर्विस  आई०  एन०  सी०  16.45  16.45

 13.33  19.35  32.68 16.  मैसेज
 एसोसिएटेड

 फिल्म
 एण्ड

 प्रा०  लि०

 17.  ad ई०  मर्क०  (aTz°)  (3To)  लि०  18.20  18,20
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 लिखित  उत्तर  10  1981

 1  ec  cy  2  3  4  5

 12.59 18.  मैसेज  मेडिकेम  लैब  प्रा०  लि०  12.59

 19.  मेससे  मालाबार  स्टीम शिप  क ं०
 { ||  19.63  14.68  34.31

 20.  मेसी  नवकेतन  इण्टरनेशनल  फिल्म्स  प्रा  लि०  20.27  10.27

 21.  मैसेज  रेमन  सर्विसेज  प्रा०  लि०  11.65  11.65

 22.
 मैसेज वेस्टेज  स्टार  लाइन्स  प्रा०  लि०  31.44  0.96  32.40

 18.74 23.  मेसर्स  प्रीमियर  टायर्स  लि ०  18.74

 24,  मैसेज  श्री  निर्मल  कमर्शियल  gyro  लि०  27.58  19.62  47.30

 25.  मैसेज  इण्डस्टीज  प्रा०  लि०  ब्यौरा नहीं  दिया  गया  22.20

 22.37 26.  मैसेज  फिट  टाइटनट्स  एण्ड  बोल्ट्स  .
 27.  मैसेज  हिन्दुस्तान  भर्थमुव्से  (sto) f  10 fer  20.99

 61.44 28.  मेससें मे एण्ड मे  एण्ड  बेकर  sto  लि

 -aarafe-  31.84 29.  मैसेज  शान्ता  ब्रदसं  क०  लि०

 30.  Fad  ट्राश्योर  (Zo)  लि०  &  43.29

 मैसेज  इण्डियन  इन्जीनिरयारंग  एण्ड

 कमर्शियल  कार्पोरेशन  प्रा०  लि०  11.30  2.02  13.32

 16.06 32.  मैसेज  लेण्डेड  इस्टेट  लि०  16.06

 33.  मेसस  महालक्ष्मी  ट्रांसपोर्ट  कण  16.14  16.14
 _

 34.  युनिवर्सल  फेरो  एण्ड
 एलाइड

 है
 केमिकल्स  लि०  क  20.99  20.99

 35.  मैसेज  भारत  dea  एण्ड  डम
 ie  ०

 मंन्यूफक्चा रंग
 क०  प्रा०  लि०  42.80  42.80

 25.63  10.94  36.57 _  36.  wad  महल  पिक्चर्स  लि०

 मेसर्स  मेकेन्जीज  लि०  11.05  11.05

 3  मैसेज  नारंग  होटल्स  लि०  28.19  28.19

 39  मास  अवध  मगर  मिल्स  लि०  37.07  37.07

 40.  कपाडिया  कंस्ट्रक्शन  क०  प्रा०  लि०  39.35  5.62  44.97

 11.90  1.93  13.83 मेससें  कमानी  मैट्रिक  आवसाइड्स  प्रा०  लि०
 प् igqo  13.00  0.96  13.96 42.  मेसर्स  कमानी  ब्रोबैक  (sto)

 43.
 मेसर्स  कमानी  मेटल्स  एण्ड  अजवायन लि  ०  12.20  1.46  13.66

 70.45  2.47  72.92 44,  मेसी  मगन  लाल  छगन
 लाल

 प्रा०  लि०

 11.22  11.22 45,  मेसर्स  स्ट्रॉ  चलान

 46,  मेसर्स  आनन्द  मिल्स  लि०
 13.15  13.15
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 1  3  5
 ee

 47.  मेमट्टुपलायम  कुन्नूर  सर्विसेज  11.07  11.07

 48.  aaa  एलेन वेरी  एण्ड  क०  (ST)  लि०  209.67  209.67

 ag,  मेसर्स  आलोक  उद्योग  सर्विसेज  लि ०  43.93  4.75  48.68

 50  मेसर्स  आलोक  उद्योग  वनस्पति  एण्ड  प्लाइवुड  लि०  67.35  3.22  70.57

 51  44.76 es  मेसर्स  भारत  यूनियन  एजेंसीज  (sto)  लि०  44.76
 ay ace  मैसेज  डालमिया  जैन  एयरवेज  लि०  _  18.33  78.33

 चलें  साइकल  इन्डस्ट्रीज  Fo  लि०  83.69  8.86  92.55

 54  11.49  0.51  12.00 मेसर्स  fred  हाउस  (stTo )  लि०

 5s  मसस  पी०  एन०  बी०  फाइनेंस  लि०  50.17  50.17

 10.80  10.80 56  मैसेज  स्वयंवर  लाल  मोटर  सर्विसेज  (sto)  लि०

 मेससें  ए०  बी०  सी०  फाइनेंस  लि०  27.84  27.84

 58  मेससें  नरुला  फाइनेंस  लि०  18.93  18.93

 50  मैसेज  बंशीलाल  गुलजारी  मल  लि०  —  3.27  23.27

 60  मैसेज  नेशनल  केमिकल  दंड  (sto)  लि०  20.44  20.44

 dl  मेसर्स  पाकिस्तान  इंटरनेशनल  एयरलाइन्स  कार्पोरेशन  27.95  27.95

 62  मेसर्स  चमन  स्टेट्स  लि०  26.90  0.49  27.39

 63  मैसेज  मोदीपोन  लि०  38.01  303.12  341.13

 36.15  36.15 64  मसस  स्टील  (1957)  बना  लि०

 65  मेसर्स  रेनबो  रिफंक्ट्रीज  (Ito)  लि०  54.08  54.08

 42.01  70.46  112.47 66  मेसर्स  रेनबो  स्टील  लि०

 मेसर्स  आर०  के०  मशीन  टूल्स  लि०
 11.73  0.09  11.82 67

 68.  मेसर्स  राठी  इस्पात  feto  21,51  21.51

 29.57  3.31  32.88 69.  aaa  बस्ती  शुगर  मिल्स  कं०  लि०

 70.  मैसेज  गुड  ईयर  इंडिया  लि०  45.03  45.03
 ि  21.04  23.95  44.99 71.  मारूति  लि०

 2.  मेसर्स  नवाबगंज  शुगर  मिल्स  Fo  लि०  23.24  36  92  60.16

 73.  मेससें  सिकोइया  कंस्ट्रक्शन  {3To)  लि०  11.61  11.61

 27.37  0.73  28.10 74.  wars
 मिल्स

 लि०

 73.  भावना काली  जिटेबल  प्रोडक्ट्स  लि  ०  13.01  13.01

 76.  पोली  स्टील  लि०  46.29  46.29

 717.0  18.59  18.59 महारानी  भूपाल  इलेक्ट्रीक  सप्लाई  कं०  प्रा०  लीं

 78  मेसर्स  ब्रिटिश  इंडिया  कार्पोरेशन  लि०  243.31  84.07  327.38
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 2  3  4  5
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 79.  द  चार
 शुगर  लिय

 13.01  59.78  72.79

 80.  लक्ष्मी  रतन  काटन  मिल्स  क०  लि०  5.41  17.76

 81.  श्री  wea  युनाइटेड  इनवेस्ट

 2.35

 ~
 |  उ  is

 (a  ०)  fate  16.97  2.03  19.00

 82.  to  के०  सिंथेटिक्स  लीं  237.04  136.70  373.74

 83.  न्यू  कश्मीर  ओरियंटल  ट्रांसपोर्ट  लि०  37.64  37.64

 84  14.00  14.00 wad  प्रीमियर  क्रैडिट  एंड  इन्वेस्टमेंट  (aT)  लि०

 85  रामचंद  एंड  संस  शुगर  मिल्स  29.74  29.74

 86  मैसेज  बेदी  Fo  14.50  14.50

 87  वी०  एस०  डेंपो  एंड  Fio  प्रा०  t  28.17  28.17

 88  नवभारत  एंटरप्राइजेज  (To)  लि०  ध  17.32  17.32

 89  71.48  71.48 पुनालुर  पेपर  मिल्स  लि०

 90  मैसेज  ट्रांसपोर्ट  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया
 लि लीं

 11.01  21.99  33.00

 9]  fe  छगन  लाल  टेक्सटाइल्स  मिल्स  लि०  19.41  19.41

 9:  श्री  सज्जन  मिल्स  लि०  क  द -  नभ  14.93  7.07  22.00

 (9  मैसेज  जसवंत  शुगर  मिल्स  लि०  32.22  39.22

 9  मेसर्स  न्यु  भोपाल  टेक्सटाइल्स  मिल्स  लि०  15.56  15.56

 95  मैसेज  कुदन  शुगर  मिल्स  प्रा०  लि०  33.23  8.50  41.73
 मैसेज  स्वरूप  वेजिटेबल  प्रोडक्टस  संयास 9  प्रदीप  ट्रीज

 vhs  लि०  मंसूरपुर  14.46  14.46

 «97  मेसस  एक्स प्र  स  न्यूजपेपर  लि ०  43.35  43.35

 98  12.66  0.58  13.24 मेसर्स  एम०  एफ०  सी०  इंडस्ट्रीज  लि०

 99  aaa  शिवाजी  फिल्म्स  (sto)  लि०  10.86  35.52  46.38
 मैसेज  राजेन्द्र  मिल्स  लि० 100  14.39  0.81  15.20

 101  हिन्द  मार्कन्टाइल  कारपोरेशन  प्रा०  लि०  12.04  12.04

 102  मेसर्स  एम०  जी०  भार०  पिक्चर्स  प्रा  लि०  17.83  2.81  20.64

 मेसर्स  साऊथ  इंडिया  विस्फोट  लीं  प्
 35.26  284.07  319.33 103

 104.  मेसर्स  श्री  विसालान  चिट  फंड  लि०  18.59  14.48  33.07

 105.  ato  पी०  माइन्स  लि०  25.12  25.12

 10.37  15.95  16.32 106.  मेसर्स  क  लग  टिप्स  लि०  न्य

 107.  मेसर्स  पानीपत  तीन  एंड  जनरल  मिल्स
 क०  लि०  35.72  35.72

 108.  मेसर्स  आर०  नी ०  श्री  राम  दुर्गाप्रसाद  लि०
 234.28  24.81  259.09
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 109.  मैसेज  भारतीय  स्टील  ts  इंजी  निर्यात  रग
 कं०  ्  19.79  19.79 \  )  fete

 110.  मेसर्स  बने  एंड  क्‌०  लि०  22.62  22.62

 111.
 aad

 नरल  इंडस्टीज  cela  स्  लाइंग  कं  ०

 (3To )  लि०  11.42  9.59  21.01

 112. मेसर्स  इंडो  अमेरिकन  इलेक्ट्रिकल्स  लि  ०  13.76  13.76

 36.58  36.58 113,  ad  पाटस  सर्विस  (  लि०
 114.  मैसेज  अर्गारिंद  फेब्रिकेशन  लि०  13.63  13.63

 115.  मैसेज  अछरू  राम  कत्खोफ  एंड  Fo  शैल
 लका wa  (STo)  लि०  12.59  12.59

 मेसर्स  बंगाल  सीमेंट  क०  लि०  48.16
 116.  48.16

 11  f  मैसेज  ब्रह्मपुत्र  टी  Fo  लि०  14.05  14.05

 118  मेसी  एफ  एंड  सी  ओसलर  लि०  21.30  21.30

 119  26.26  26.26 मैसेज  जनरल  डालने  (Ato)  लि०

 120.  मैसेज  हनुमान  फाउंडर  लि०  13.22  13.22

 121.  एम०  बी०  सरकार  Us  संस  लि०  25.98  25.98

 122.  मेसर्स  ओस लर  इलैक्ट्रिक  लैम्प  0.0  लि०  19.01  19.01

 23,  ह.) [ज मसस  आर०  एस०  मुरे ०  लि०  31.08  31.08

 124.  एस०  ato  ट्रेडिंग  क०  (sto)  लि

 .  38.44  38.44

 125  गस  एस  alo  इंडस्ट्री  डिवेलपमेंट

 थ  कारपोरेशन  लि०  79.08  79.08

 126.  ससे  करा  एण्ड  Fo  लि०  16.15  16.15
 सर्व  डी०  सी०  धीमान  11.24 127  ब्रदर्स  (sto)  लि०  11.24

 1268.  aa  इण्डियन  शुगर  सिण्डिकेट  लि०

 )  18.28  18.28

 26.87  26.87 129.  पर्स  जगदम्बा  लि०  क

 130.  aa  कलिम्पोंग  प्रापर्टीज  लि ०  44  54  44.54
 द्र  मिल्स  fa 131.  मेसर्स  wl  प्र  10.80  10.80

 10.57  10.57 132.  AIT yaa  मनमोहन  कारपोरेशन  : (fear)  प्रा०  लि०

 133.  मैसेज  नेशनल  काटन  मिल्स  लि०  11.35  11.35

 14.82 134.  मैसेज  न्यू  इरा  हिन्दुस्तान  वलन  मिल्स  लि०  14.82
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 135.  ed  बढना  लि०  31.66  31.66

 24.34  24.34 136.  Rad  शिव  बैनर्जी  कंस्ट्रक्शन  (sto) लि०
 137.  Bad  स्काइस्क्रपर  लि०  27.04  27.04

 20.52 138,  मेससं  श्रीकृष्ण  (STo)  लि०  ह  छ  20.52

 139  मेसर्स  श्री  राम  झबे  रमल  लि  ०  23.34  23.34

 140  मैसेज  भसम  सिल्ली मना इट  लि०  70.92  70.92

 141  135.73  135.73 मैसेज  ब्रह्मपुत्र  टी  कण  लि०

 ह  42  मैसेज  कोल  प्रोडक्टस  (ST)  लि०  45.55  45.55

 143  मैसेज  झारखंड  माइन्स  एण्ड  इंडस्ट्रीज  लि०  11.05  11.05

 144  44.37  44.37 मैसेज  लीडना  कालियरी  कठ  (1920)  लि०

 145  मेसर्स  पतकोला  टी  aio  लि०  14.31  14.31

 20.91 146  स्नो वाइट  फूड  प्रोडक्टस  Fo  feo  20.91

 147.  मेसर्स  तेलीअपारा  eto  ao  लि०  द  17.58  17.58

 मेसर्स  उत्कल  प्रापर्टीज  एण्ड  फाइनेंस  कं०

 जग  13.63  13.63 (s1t0)  लि०

 149  मैसेज  भारत  हैंडीक्राफ्ट्स  (so )  लि०  17.80  17.80

 150  मेसर्स  झज्जर  एण्ड  क्‌०  लि०  27.89  27.89

 15!  मेसी  क्रिश्चियन  माइका  इंडस्ट्रीज  लि०  17.96  17.96

 152.  मेसर्स  ग्रेट  लेक्स  कारबन  कारपोरेशन  17.42  17.42

 15:  मेसर्स  इण्डिया  रबर  मर  लि०  18.41  18.41

 154.  मेससे  इण्डिया  फायदा  लि०  11.60  11.60

 155,  मेसर्स  नरसिंह  एण्ड  कण  लि०  16.28  16.28
 15.02 मैसेज  नार्थ  बुक  जूट  jo  लि०

 >
 15.02

 157.  मेससे  एशियाटिक  आक्सीजन  feto  भ्  40.32  4.04  44.36

 158.  मैसेज  चांदपुर  जूट  क०  लि०  17.90  17.90

 159  मैसेज  देवेन पोर्ट  एण्ड  क७०  (STo)  fo  16.05  16,05

 160  मेसर्स  हावड़ा  ट्रे डिग  ao  (sto)  लि०  20.83  20.83

 161.  मेसर्स  कनोजिया  इंडस्ट्रीज  लि०  17.99  17.99

 162.  मेसर्स  नार्थ  बंगाल  शुगर  मिल्स  क ०  (3To)  लि०  85.13  85.13
 24.45 163.  मेससं दि सुर दि  पुर

 मिल्स  लि०  24.45

 164.  मेसर्स  जीयाजीराव काटन  मिल्स  लि०  29.94  213.95  243.89

 165.  मेसर्स  टेक् समे को  लि०
 29.06  3.66  32.72
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 166.  मेसर्स  चटर्जी  गंधक
 लि  क  14.58  24.78

 12.95  22.26 167.
 पैसे  जीवन  लाल  (  1929)  लि०  931

 168  मेसर्स  कनोजिया के  कलस  एण्ड  इन्डस्ट्रीज  लि०  .49  74.86
 ees  26.37

 टिप्पणी इस  विवरण-पत्र  में  बैकिंग  कम्पनियों  के  नाम  शामिल  नहीं  जिनके

 में  सुचना  दिनांक  23-6-1985  की  अधिसूचना  do  2048  की  शर्तों  के

 अनुसार  प्रकट  नहीं  की  जाती  है  । क्  ल्

 मेजर  ब्लेडों  का  निर्यात

 *773.  श्री  चिरंजी  लाल  कया  वारि तय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  रेजर  ब्लेडों  के  निर्यात का

 यदि  तो  इसका  किन-किन  देशों  को  निर्यात  किया  और  श

 (7)  कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किये  जाने  का  क्वार  बता  ?

 वाणिज्य  तथा  इस्पात  कौर  खानम सं त्री  प्रणव  :  से  :  भारत  से

 विभिन्‍न  देशों को  मेजर  ब्लेड  नियमित  रूप  से  निर्यात  किये  जा  रहे  हैं  ।  मुख्य  बाजार हैं  :  मिस्र

 अरब  सिंगापुर  भारी  ।  इंजीनियरी  निर्यात

 संवर्धन  परिषद  ने  1981-82  के  लिये  रेजर  ब्लेडों  के  निर्यात  के  लिए  दो  करोड़  रु०  का  लक्ष्य

 रखा  है  ।  अलग-अलग  बाजारों  को  निर्यात  की  जाने  वाली  मात्राएं
 मिलने  वाले  आडे रों

 पर  निर्भर

 करेंगी  ।
 ह

 आयकर  विभाग  द्वारा  मद्रास  की  मैसर्स  क े०  सी०  पी०  कम्पनी =~ क  प्रबन्ध  निदेशक  के  घर  पर  छापे  |  अ

 *774,  डा०  वी०  कुलअदम  वेल

 श्री सी०  टी०  दण्ड पा रिण  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  |  के

 क्या  मेसर्स  के०  सी ०  पी०  मद्रास  के  प्रबन्ध  निदेशक  तथा  उसके  निकट
 योगी  के  निवास  कार्यालय  पर  आयकर  विभाग  द्वारा  at  1979  में  छापा  मारा

 गया

 यदि  तो  उस  तलाशी के  दौरान  कितने  तथा  कितने  मूल्य  के  लेखा  बाह्य

 नकद  राशि  और  अभिशंसा  दस्तावेज  पकड़े

 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  और
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 उक्त  कम्पनी  के  प्रबन्ध  निदेशक  तथा  निदेशक  मण्डल  के  नाम  क्या  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्यमंत्री  सवाई
 प  Bevan]

 :  हाँ  ।

 तलाशी  प्रथम  निम्नलिखित  नेखाबा ह  परिसम्पत्तियों पकड़ी  गई

 नकदी  8,40,000  रु०

 )  जवाहिरात  लगभग  60,000  रु०

 1,46,000  रु० नियतकालिक  जमा  की  रसीदें

 इसके  अतिरिक्त  अपराध  आरोपणीय  दस्तावेज  भी  पकड़े गये  ।

 अन्य  प्रत्यक्ष (7)  इन  मामलो ंमें  आयकर  अधिनियम  और  कर  अधिनियमों के  उपबन्धों  के

 अनुसार की  जा  रही  है  ।
 ह

 प्रबन्ध  निदेशक  और  अन्य  निदेशकों  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 विवरण
 श

 १८-१-१६८१  की  स्थिति के  पैसा  Fo  ato  पी०  लिमिटेड  के

 द ेya  =  निदेशकों की  सूची

 1.  श्री  बोप्पाना  रामलिंगेश्वर  निदेशक

 पेडागोनरु एस०  ait  1329,  काई कालु रु

 कृष्णा  आंध्र  प्रदेश  ।

 2.  श्री  दत्त  वी०
 एल  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक

 नं०  ¥  फर्स्ट क्रि  से  ट  पाक  अभ्यास

 3.  श्री  सी०  सी०  निदेशक
 ao  47  Sat

 मूलाभाई  देसाई

 4.  श्री  कृष्ण  मज़ारी  एम०  Vo,  निदेशक
 20  नौ  क्रास  मालेश्व

 560003  क

 5.  श्री  पिननामाने नी  कोटेश्वर  निदेशक

 रूद्वापाक  ग
 as

 बरास्ता  पुडिवाडा  521301,  कृष्णा  जिला

 6.  श्री  प्रभू आर  हद
 क

 निदेशक

 बहका  t,  नई  10057

 7.  श्री  प्रसाद  एस०  आर० san  निदेशक

 6/34  रेसकोर्स  Us,
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 8.  श्री  पी०  आर०  निदेशक

 6/34  रेसकोसे

 9.  श्री  रेड्डी डी०  एस०  निदेशक

 सं०  2  रूटलैंड  गेट

 10.  श्री  सत्यनारायण  क े०  निदेशक

 प्लाट  न०  19
 श्रीनिवास

 11.  श्री
 भद्र

 वी
 ०

 निदेशक

 क़रण  आन्ध्र  प्रदेश

 मध्य  प्रदेश  में  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण

 *775.  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :

 क्या  इस्पात  शौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  मध्य  प्रदेश में  नीलम  तथा

 कम-मूल्यवान  रंगीन  पत्थरों  जैसे  कीमती  पत्थरों  के  खनन  के  लिए  अनेक  स्थानों  को  चुना  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  जिला  गुना  में  चेचोडा-बीनागंज के  पुराने  किले  में

 क्वांजा  की  खुदाई  के  लिए  किसी  व्यक्ति  को  पट्टे  पर  दी  गई  खान  में  हाल  ही  में  नीलम

 और  कीमती  रंगीन  पत्थर  मिले  ह

 क्या  केन्द्र  सरकार  और/अथवा  राज्य  सरकार  ने  नई  खोजों  के  आगे  अन्वेषण

 और  भूवैज्ञानिक
 सर्वेक्षण  करने  के  लिए  कदम  उठाए  और

 (4)  यदि  तो  उनके  क्या  परिणाम  निकले  और  सरकार  ने  उसके  लिए
 क्य  बनता

 बाशी  तथा  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  प्रणव  :  :  भारतीय

 निक  सर्वेक्षण  और  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  द्वारा  किए  गए  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण के  फलस्वरूप

 मध्य  प्रदेश  की  पन्ना  पट्टी  में  हीराधारी  क्षेत्रों  की  काफी  पहले  पहचान  की  जा  चुकी  है  ।  इसके

 अलावा  मध्य  प्रदेश  के  कुछ  स्थानों  में  कुछ  कीमती  और  कम  कीमती  पत्थरों  जैसे  रंगीन

 माणिक  रक्तवर्णी  नीलमणि  त

 ये  यहुत कम  मात्रा  में  हैं  ।

 :  राज्य  सरकार  के
 गुना  जिले  में  स्फटिक  पत्थर  के  खनन  के  लिए  कोई

 पट्टा  किसी  को
 नहीं  दिया  गया  है

 ।

 शौर  2  प्रश्न  नहीं  उठता  ॥
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 धारक  बांडों  के  साध्यम  से  धनरादि  एकदम  किया  जाना

 ह 776.0
 प्रो ०  मधु

 दण्डव

 श्री  सत्य  गोपाल  मिश्र

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  a

 के  बांडों  के  माध्यम  से  धनराशि क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1980-81  में  विशेष

 एकत्र किए  जाने  का  लक्ष्य  200  करोड़  रुपए  थ

 यदि  तो  अब  तक  कितनी  वास्तविक  राशि  एकत्र  हुई  कौर

 (a)  af यदि  धनराशि  लक्ष्य  से  कम  इकट्ठी  हुई
 तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रखवाई  सिंह  सीसा  :
 v7 Ea (a = J  वर्ष  1980-81  के

 लिये  संशोधित  अनुमानों  में  विशेष  धारक  बंध पत्रों  की  बिक्री  से  200  करोड़  रुपये  की  रकम  रखी

 गयी है  ।  =  =

 8  अप्रैल  1981  तक  106.44  करोड़  रुपये  मूल्य  a  चे  जा  चुके  हैं  ।  ये
 आंकड़े  अन्तिम है

 ऐसा  कोई  लक्ष्य  नहीं  है  ।  यह  आशा  की
 जाती  है

 ह  कि  योजना के  अन्तर्गत

 _  में  तेजी  2  भायेगी  और  ये  वसूलीयाँ  योजना  के  भर्ती  चरणों  में  ही  अपनी  चरम  सीमा  पर

 पहुंचेगी  ।  स्वैच्छिक  प्रकटन  योजना  के  अन्तर्गत  हमारा  यह  अनुभव  रहा  है  ।  हो  सकता  है  कि
 तम  न्यायालय में  रि रट  याचिकाओं  के  विचाराधीन  पड़े  होने  से  भी  इन  बंध पत्रों की  बिक्री  में  बाधा

 भाई  हो ॥

 राष्ट्रीय  बचत  योजना  में  पंजी  निवेश  के  लिए  निवासी

 खाताधारियों  को  प्रोत्साहन

 #777,  थी  अ्मत ह  पटेल :  क्या  वित्त  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 |  क्या  सरकार  अनिवासी  खाताधारियों  को  राष्ट्रीय  बचत  योजना
 में

 अपनी  बचतों  में

 पूँजी-निवेश  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  पर  विचार  कर  रही

 सरकार  को  विशाल  नर्मदा  परियोजना  के  वित्तपोषण  के  fara  विदेशी  करेंसी

 इवा  खाते  और  अनिवासी  खातों  के  अन्तर्गत  पेट्रो-डालर  पूँजी-निवेश  को  आय-कर

 मुक्त
 ब्याज  की

 सुविधा  देने  के  लिए  इस  बारे में  गुजरात  सरकार  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ
 on और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?  गत

 चित्त  मंत्री  श्रार०  गुजरात  सरकार  द्वारा  नवम्बर  1980  में

 राष्ट्रीय बचत
 योजनाओं  में  अनिवासी  खाता  धारक  वरा  किए  गए  निवेशों  पर  आय-कर  मुक्त

 ब्याज  की  सुविधा  देने  का  प्रस्ताव  रखा  गया
 था  |  इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया  गया

 था  और  इसे  स्वीकार्य  नहीं  समझा  गया
 1

 कुछ  ही  दिनों  पहले  प्राप्त  हुए
 एक  पत्र  में  गुजरात  सरकार
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 ने  इस  प्रस्ताव  पर
 पुनर्विचार

 करने  का  अनुरोध  किया है  ।  यह  कार्य  यथाविधि  में  कर  दिया

 जाएगा |

 :  a at  व्ययों  स  बार  के
 निवेश  के

 सस्वर  सें  आयकर
 से

 we
 के

 लिए

 कोई
 आवेदन  प्राप्त

 नहीं ay  हुआ  ठ
 है  ।  कि  ट

 पह  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होता ।  |  fe

 र क  पड  ce  इन  एक्स पोटिंग
 स्किल्स  aver

 समाचार

 द  ie *778.  श्री  हरिनाथ  fast

 श्री  विजय  कुमार  यादव  क  रक

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  12  1981  के  आफ  इण्डियाਂ  में

 इन  एक् सपोर्टिंग  एनीमल  स्किल्स  शीर्षक  के  अंतगर्त  प्रकाशित
 समाचार  की

 ओर
 दिलाया

 गया  ी  क  कं  डैक  er  &

 कया  पश्चिम  जमाने  ने  1978  में  भारत से  arent dan  ay  10,053  खातों  का

 आयात  रिकार्ड  कि  पा  गूलर  .  en  art
 > >

 (7)  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  ने  गन  को  रिकार्ड

 क्य  ह  भी  सच  है  कि  दूसरी  ओर  भारत  ने

 ‘Tray ari  को
 उड  जीवित  रीसस

 च बन्दरों  के  निर्यात  क  चना  दी  परन्तु  अन्य  पशु  व्याप  मरीकी  rte  ों  में  इसका  कोई  उल्लेख

 नहीं  ».
 क  वक

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  झालम  खान  जी  हां

 (a)  तथा  )  वन्य  जीव जन्तु  तथा  वनस्पति  की  संकटग्रस्त  किस्मों  में  अन  राष्ट्रीय
 पार  संबंधी 3 अभिसमय  के  स्विटजरलैंड  द्वारा  परिचालित  ay  1978  की  एक

 रिपोर्ट के  अनुसार  फीस  टिंग रीना  की  10,053  चमड़ियाँ  भारत  से  जमीन  संघीय  गणराज्य

 को  आयातित  *  क्रि  गई  दिखाई  गई  हैं  ।  यह  विशेष  किस्म  भारत  में  नहीं  प  ई  जाती  ।

 (=)
 तथा  :  रोस  बन्दरों  के  निर्यात  के  आंकड़े  अलग  से  नहीं  रखे  1978  के

 दौरान  संयुक्त
 राज्य  अमरीका  को  निर्यात  बन्दरों  की  कुल  संख्या  2570  थी  जि

 की
 8.55

 लाख  =  .
 अब  रीसस  बन्दरों  के  निर्यात  पर  पूर्ण  रोक  है  ।

 afar  भारत  के  फिल्म  निर्माताश्रों
 ate

 fa
 = के  घरों  पर  छापे  ्

 विजया राघव #780.  श्री  ato  एस०  वित्त म  त्री  यह  बताने  की  en  करेंगे  कि  :

 सरकार ने  हाल ही  में  on  pol वित्त मंत्री य त के फिल्‍म  निर्माताओं  और

 निर्देशकों  के  घरों  पर  कई  छापे  मारे  और
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 क उन  के  क्या  परिणाम  रहे  हैं  ?
 यदि

 faa  Jay मालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  fag  सिसोदिया  हां  !  1  दिसम्बर
 1980 से  39  चि  1981  तक  की  अवधि  के  दौरान  मद्रास  स्थित  आयकर  विभाग  के  गुप्त  सूचना
 पक्ष  ने  तीन  सिने-कलाकारों  तथा  एक  फिल्म  निर्माता  के  मामलों  में  तलाशियां  लीं  ।

 उपयु  क्त  व्यक्तियों  से  पकड़े  गये  दस्तावेजों  की  जांच  उनके  द्वारा

 किये गये  कर  अपवंचन  का  पता  चलता  है  ।  उक्त  मामलों  की  अभी  जांच  की  जा
 रही  है  और

 निर्धारणों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिये  जाने  के  बाद  ही  छिपाया  गई  आय  की  मात्रा  का  पता  चलेगा  ।

 काज  का  आयात

 *789.  शी  के०  greta  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लये  केंद्र की  अनुमति
 की

 केरल  सरकार  ने  विदेशों  से  काजू  का  आयात  करने  के  लि

 मांगी

 यदि  तो  उस  पर  केंद्र  ने  क्या  निर्णय

 वाणिज्य  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  प्रणव  जी  हा ं!
 सरकार  आयात  के  लिए  अनुरोध  को  विना  शर्तों  के  स्वीकार  नहीं

 कर  सकी  ।

 महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  कार्य  निष्पादन

 *  9 aਂ  श्री  के ०  yo  राजन  क्या  वित्त  मंत्री  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  यूनिटों
 के  कार्यनिष्पादन  में  सुधारों  के  उपायों  के  बारे  में  28  1980  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 1608 के  उ उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  के  काय  निष्पादन  में  सुधार  लाने  के

 लिए  आगे  कदम  उठाये  गये  और

 क्या  योजना  आयोग  के  सदस्य  की  अध्यक्षता  में  विशेष्
 ज्ञ  समिति  ने

 अपना

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है
 ?

 ह
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  fag  :  :  सरकार ने  महत्वपूर्ण

 aa  में  सरकारी  क्षत्र  के  उद्यमों  का  कार्यनिष्पादन  सुधारने  के  लिए  अनेक  उपाय
 रि

 ये  हैं  ।  इनमें  से

 निम्नलिखित  उपाय  विशेष  उल्लेखनीय  हैं

 (1)  अवस्थापना  सम्बन्धी  सुविधाओं  के  बारे  में  मंत्रिमण्डल  समिति  गठित  की  गई  है  और

 उसे  अवस्थापना  सम्बन्धी  सुविधाएं  और  सेवाएं  प्रदान  करने  वाले  उद्यमों  के  कार्यनिष्पादन  का

 परिवेक्षण  करने  और  उनके  कार्यचालन  में  सुधार  लाने  का  कार्य  सौंपा  गया  है  ।

 ली  त्रों  में  यथावश्यक  अतिरिक्त
 (2)  संतोलक  सुविधाओं  और

 मिनी
 उपयोग

 जप

 पूंजीनिवेश  करना  ।

 (3)  मौजूदा  बिजली
 sit  की  बिजली  उत्पादन  क्षमता  का  बेहतर  उपयोग  करना  और
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 उसके  फलस्वरूप
 ध और  ा  बिजली  पैदा  करना  ।  बिजली  संयंत्रों  का  प्र प्रचालन कार्य  संतोषजनक

 नहीं  उनसे
 और  अधिक  बिजली पैदा  करने  के  लिए  सुधारात्मक  उपाय  सुझाने  के  उद्देश्य  से

 कार्यदलों ने  बिजली  संयंत्रों  का  निरीक्षण  किया  है  ।

 (4)  अधिकाधिक  उत्पादन  और  उत्पादकता  के  विषय  में  सरकारी  उद्यम  का  लिय  द्वारा

 भआायोजित  राष्ट्रीय  कार्यशाला  को  सिफारिशों  के  आधार  पर  1980-81  की  दूसरी  छमाही  में  afa-

 काधिक  उत्पादन  प्राप्त  करने  के  लिए  कार्य योजनाएं  तैयार  की  गई  हैं  ।  इन  योजनाओं  की  प्रगति  के

 विषय में  अनुवर्ती  कार्रवाई  करने  के  लिए  एक  औपचारिक  समन्वय  समिति  भी  गठित की

 गई  है  ।

 (5)  प्रत्येक  उद्यम  के  कार्यनिष्पादन  को  समीक्षात्मक  तिमाही  बैठकों  के  nea  a  सम्बद्ध
 प्रशासनिक  मंत्रालयों  और  विभागों  द्वारा  नियमित  परिवीक्षण  किया  जाना  ।

 सरकारी  उद्यमों  सम्बन्धी  विशेषज्ञ  समिति  ने  अभी  तक  कोयला  और  तबरक  क्षेत्रों

 के  बारे  में  ही  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  की  है  ।  प

 क्षेत्र  अधिकारियों  शौर  अन्य  कर्मचारियों

 सवारी  भत्ते  में  विधि

 *783.  श्री  डंगर  सिह  thy

 क्या  वित्त  मंत्री  क्या  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क क्या  सरकार  ऐसे  क्षेत्र  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  के  जो  ant  कर्तव्यों  के  निर्वहन
 के  लिए  अपनी  गाड़ी  रखते हैं  ,  सवारी  भत्ते  की  दरों  में  ईंधन  मुल्य  में  हुई

 gest
 ध्यान  रखकर

 उपयुक्त  वृद्धि
 करने  प्रश्न  पर  विचार  करती

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  ई  धन
 के  मुल्य  में  हुई  गाड  के  बाद  सलारो  wa  की  दरों

 में  वृद्धि  न  हे होने  के  कारण  तकनीकी  कर्मचारियों  और  अन्य  कर्मचारियो ंकी
 gees  पर

 प्रभाव

 पड़ा
 हा

 है  क्योंकि  पहले  की  दरें  अलाभप्रद  हो  गई

 क्या  अब  ऐसे  भत्ते  में  विधि  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन  और

 यदि  at,  तो  ऐसा  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  fag  :

 से  :  ईंधन  की  कीमतों  मे  हुई  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखत ेहुए  सरकार  द्वारा  वाहन

 भत्ते की  दरों  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती है  ।  इन  दरों  की  समीक्षा  करते  समय  सुलभ

 पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  में  कमी  करने  की  लगातार  भावश्यकता  और  कार्यक्षमता  के  अनुरूप

 प्रशासनिक  व्यय में  किफायत  करने  की  आवश्यकता  जैसे  अ
 पहलुओं

 को  भी  ध्यान में  रखा

 जाता  है  ।
 वाहन  भत्ते

 की
 दरे

 ं  की  में  समीक्षा की  र
 6-2-81  से  उनमें  वृद्धि  की

 गयी
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 मकर  सरसरी-मानता  भार
 क  ato  ato  हॉलैंड

 के  बीच  व्यापार  संबंध  |.
 7131.  श्री  मोहम्मद  इस्माइल :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बोम्बेस्को  इंटरनेशनल  वी० वी  « वी०  हालैंड  और

 मैसेज  सोसीदीदे-द-फोमेन्तो  प्रा०  इंडस्ट्रियल  लिमिटेड  के  बीच  व्यापार  संबंध  कया  ह  जिसे मैसेज

 lareta-e-HAray  इंडस्ट्रियल  प्रा०  लिमिटेड  मैसेज  सूमीतोप  कारपोरेशन के  माध्यम  से
 अमरीकी

 डालर  में  भारी  धनराशि  भेज  रही  थी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  fag  :
 4

 सोनी दीदे-द-फोमेन्तो

 इण्डस्ट्रियल  प्राइवेट  लिमिटेड  और  बाम्बेस्को  इंटरनेशनल  वी०  वी०  हालैंड  के  सही  व्यापारिक

 araee) fea
 के  पहलू  जांच  की  जा  रही  है  ।  इस  अधिक  विवरण  देना  प्रभावी  जांच  के

 '  में  ठीक  नहीं  है  ।  ई  उ  ध्

 रजनीश  पूरा  के  निवासियों  से  निषिद्ध  वस्तुओं  का  पकड़ा  जाना

 7132.  श्री  नारायण  चौबे

 श्रीमती  गीता  geal  :  क्या  वित्त  मंत्री  :  यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि  :

 क्या  रजनीश  पण  के  दो  इटली  निवासियों  नाव  सीमा  gen  अधिकारियों  ने

 ware  किया  था  और  उनसे  एक  लाख  रुपय ेसे  अधिक  मूल्य  की  निषिद्ध  वस्तुऐं  पकड़ी  गई  थीं

 सा i  = a  )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 ...  क्या  यह  भी  सच  है  कि  28000  रुपये  मृत्य  का  तस्करी  सामान  पकड़े  जाने  के

 iia
 के  एक  भारतीय  सन्यासी  को  भी  नज़र बन्द  किया  गया  और  थ

 Ls  :  यदि  हां  ,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 -  ee  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  fag  सिसोदिया  प्रौढ़  :  सरकार

 1-1-1980/1-2-1980  को को  मिली  रिपोर्टों  के  पुणे  के  पुलिस  अधिकारियों

 इटली के  दो  राष्ट्रिकों  जो  रजनीश  आश्रम  के  तिवासी  कोई  41,000  रु०  मूल्य  का  लगभग

 317.95  ग्राम  सोना  पकड़ा  ।  यह  मामला  बाद  में  ,  पूर्ण  स्थित  सीमा  शुल्क  अधिकारियों को  सौंप

 1962  त
 गिरफ्तार  किया दिया  गया  था  इन  दोनों

 mage
 को  सीमा  शुल्क

 गया था  |

 Baie
 (7)  sit  नहीं  ।  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  1-3-1981  एक

 भारतीय  राष्ट्रिक  जो  रजनीश  आश्रम  निवासी  कुल  मिलाकर  लगभग  33,000  रु०

 मुल्य  की  विदेशी  वस्तुएं  जैसे  कलाई  घड़ियां  और  इलेक्ट्रनीकीय  वस्तुएं
 omit

 उसे  सीमा

 शुल्क  arfirfaaa,  1962  के  तहत  गिरफ्तार  कियागया  था  ॥

 राजेन्द्र प्लेस  स्थित  ट्र  बल  एजेंसी  द्वारा  आयकर  का  अपवंचन

 7133.  श्री  कमला  मिश्र  मधुकर :  कया  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि
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 क्या  उनका  ध्यान  7  मान  51  के  Algae’  में
 इस

 आशय
 से  प्रकाशित  एक

 समाचार  की  ओर
 द आकर्षित  किया  गया  है  कि  कया  प्लेस  स्थित  एक  ट्रेवल  एजेंसी

 कई  लाख  रुपये के  गैर  कानूनी  लेन-देन  तथा  आयकर  अपवंचन  में  अख़्तर  स्त  थी  क

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 _  क्या  पुरी  जांच  के  लिए  और  आगे  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवा इं  सिंह  )  at  wi

 कौर  :  आयकर  विभाग ने  6-2-1981  मेसर्स  सेलेक्टिव  पावस
 पदमा

 नई  दिल्‍ली  के  मालिक  श्री  मल्कीत  मामला  के  मामलों  में  और  उससे  सम्बंधित  मामलों में  तलाशियाँ

 ली  प्रारम्भिक  जांच  सऊदी  अरब  को  श्रमिकों  की  सप्लाई  से  लगभग  23  लाख  रु०  के

 देनों का  पता  चला  है  ।  तलाशियों  के  दौरान  लगभग  92,000  रु०  की  नकदी  पकड़ी  गई  |  भास्कर

 विभाग  द्वारा  लगभग  16  लाख  रु०  मुल्य  की  परिसम्पत्तियों  का  अधिग्रहण  किया  गया  ।  इस  मामले

 में  जांच  की  जा  रही  है  तथा  सम्बन्धित  पार्टियों  के  कानून  के  अन्तर्गत  अपेक्षित

 कार्यवाही  की  जायगी  ।

 हिचको  फार्मास्यूटोकल्स  को  ऋण

 7134.  श्री  रामावतार  शास्त्री :  किस  gm

 कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  |

 क्या  आवेदन  किए  जाने  के  बावजूद  बैंकों  हाल  ग  ग  जाने  के  कारण  बिहार

 के  पटना  जिले  के  खगौल  दी  हिचको  फार्मास्युटी कलस  लेबोरेट्री बन्द  पड़ी  है  ?;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  धनाभाव  के  कारण  यह  लेबोरेट्री  कच्चे  माल  की  खरीद

 करने में  असमय थे  है  ?
 त

 करनें  के के  लिए  सरकार यदि  at,  तो  इस  लेबोरेट्री  को  ऋण  दिया  जाना  सुनिश्चित

 द्वारा
 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 .
 faa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुनवाई  :

 ले

 :  बैंककारी  कम्पनियां  का  दर्जन  और  1970

 की  धारा  [3  i  तथा  बकरों  में  प्रचलित  वर्तमान  प्रथा तथा  रीति-रिवाजों  के  अनुसार  बैंकों  के

 ग्राहकों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  प्रकट  नहीं  की  जा  सकती  ।  क

 वित्त  मंत्रालय  के  कर्मचारी  निरीक्षण  एकक  इन्सपैक्टर
 ~  द्वारा  किया  गया  काय  सम्बन्धी  अध्ययन  oR

 7135.  श्री  रा मायरा  राय

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1 आ

 क्या  वित्त  मंत्रालय  के  कर्मचारी  निरीक्षण एकक  ने  आकाशवाणी  की  विज्ञापन सेवा

 का  कार्य  सम्बन्धी  अध्ययन  किया  है  और  सरकार  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है
 ?;
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 2
 यदि  तो  इस  एकक  द्वारा  की  गई  मुख्य  सीमा  क्या  और

 क्या (  न  सिफारिशों  की  क्रियान्वित  किया  गया  है

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सफाई  सिह  जी  हां
 !  अध्ययन

 इस  बात  तक  सीमित  था  कि  आकाशवाणी  के  किसी  वाणिज्यिक  प्रसारण  केन्द्र  का  कार्यभार  स्टेशन

 डायरेक्टर  के  alee  के  किसी  अधिकारी  के  पास  होना  चाहिए  अथवा  किसी  सहायक  स्टेशन

 रेक्टर के  ओहदे  के  अधिकारी  के  पास  ।  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  को  22.8.
 1980

 को  रिपोर्ट

 प्रस्तुत
 कर  दौ

 गयी  थी
 ।

 एकक  की  सिफारिश  यह  थी  कि  वाणिज्यिक  प्रसारण  सम्बन्ध  मुख्य
 आकाशवाणी  स्टेशन  डायरेक्टर  के  सम्पूर्ण  कार्यभार  के  अन्तर्गत

 किसी  सहायक  स्टेशन  डायरेक्टर
 को  an  जाए  |

 f
 अभी  तक  सिफारिश  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  ' पर  सूचना  और

 रण
 मंत्रालय

 द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  |  प

 तमिलनाडु  में  चीनी  मिलों  को  ऋण  दिया  जाना

 fae  6.  श्री  डो०  एस०  ए०  दिव  प्रदान

 क्या  faa  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  बैंक  आफ  महाराष्ट्र  मद्रास  ने
 तमिलनाडु

 दिया  भी  foe
 इब

 सल्ल
 क

 चीनी  मिलों  को ate  ऋण

 यदि  तो  मंजूर  किए  गए  ऋण  की  राशि र कितनी भी  ऋण  कितनी  अवधि  के  लिए

 है  और  सम्बद्ध  चीनी  मिलों  की  ओर  आज  तक  की  बकाया  राशियां  कया  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मगनभाई  बारोट :
 पाही  1

 )  यह  प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 छठी  योजना  के  दौरान  पेंशन  पर  व्यय  Bl  जाने  वाली  राशि

 न  ्  ् 7137.  श्री  चिरंजी  लाल  फार्मा

 क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  परिवहन  नये  पर्यटन  केन्द्रों  के  विकास  की  विभिन्‍न  योजनाओं

 के  विशेष  सन्दर्भ  में  aes  पर  व्यय  की  जाने  वाली  राशि  का  ब्यौरा  क्या  है  ?
 ्  क

 यंटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  श्रान्त  प्रसाद  केन्द्रीय  सेक्टर  में  पर्यटन

 स्कीमों  के  लिए  कुल  72.00  करोड़  रुपए  का  परिव्यय  अनुमोदित  किया  गया  है  ।  केन्द्रीय  सेक्टर

 में  अर्थात  पर्यटन  विभाग  भोर  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  छठी  पंचवर्षीय  योजना  (1981-

 प्रदान  किए  गए  परियों  को
 85)  के  दौर  फन  कार्यान्वित  की  जाने  वाली  विभिनन  स्कीमों  के

 oa
 शनि वाला  विवरण  संलग्न है  ।  ह  a
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 विवरण

 पंचवर्षीय  योजना  1980-85  के  परिव्यय

 1.  पर्यटन  विभाग

 कपिल  _  स्की  में
 रुपयों

 94.00

 अतरे
 कुक पक स्कीमें/चालू  सॉस

 आवास  होस्टल  149.00
 2

 परिवहन सु
 सुविधाएं  जिसमें  परिवहन

 प्रचालकों  को  ऋण  देना  शामिल है  ।  80.00
 3.  पवन  भौर  समुद्र  तट  विहार  600.00

 सांस्कृतिक  पर्यटन

 न्य  जीव  पर्यटन  ae  300.00

 150.00
 प्रचार  और  संविधान

 800.00
 a  खेल-कद  पर्येटन/मेले  और  प

 मनोरं॑जन/मीडिया

 wey  विकास  सम्बन्धी  सुविधाएं/संगठन

 बनाना T को  म  196,00
 प्रशिक्षण और  पर्यटन

 संस्थान
 105.00

 9  मार्केट  अनुसंधान  सर्वेक्षण  25.00
 10.  वित्तीय

 संस्थानों  को  इन्दर
 डिफरेंशल  500.00

 2999.00

 (30  करोड़

 2.  भारत  पेंशन  विकास  निगम
 रुपयों

 चाल  स्कीमें  ह  710.00

 2465.00 ख  नई  स्कीमें

 ग  विस्तार  स्कीमें
 100.00

 350.00
 घ  सुधार/विद्यमान  होटलों  में  रदोबदल/यात्री  गृह

 ड  भारत  और  विदेशों  में  पर्यटन  100.00
 संबंधी  परियोजनाओं  में  पंजी  निवेश  75.00
 विविध  स्की में  4200.00 जोड़

 (42  करोड़
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 प्रत्येक जोन  में  तीसरे  स्तर  की
 जोतकर  ean

 जाना

 7138,  श्री  साधव  राव  सीरिया :

 कया  पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे कि  :--

 को  हैं
 सरे  स्तर  की  विमान  सेवाएं  शुरू  करन ेक  ही  दिशा में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 औ

 ब
 प्रत्येक  जोन  में  ऐसी  सेवाएं  कब  तक  शुरू  की  जायेंगी

 ir?
 पर्यटन कौर  नागर  विमानन  मंत्री  mara  प्रसाद  :

 सेवाओं  का  परिचालन  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  26  1981  से  किया

 जा  रहा  a

 मामला  अभी  विचाराधीन  है  ।

 वित्तीय  एजेंसियों  कौर  राष्ट्रीयकृत  gal  द्वारा  एस०  Tto  झाई०  सी ०
 में  दिया  गया  निवेश

 मेँ  ४ 7139.  श्री  ए०  नोलालोहिथ  दसन  नाडार

 बया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  र
 se

 इस  समय  मद्रास  स्थित  एक  संयुक्त  क्षेत्र  की  परियोजना  एस०  पी०  आई०  at  में
 केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  एजेंसियों  तथा  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  किए  गए  निवेश  का

 ब्यौरा कया  है  ?

 इस  समय  इन  संस्थानों के  देय  ब्याज  की कुल  राशि  क्या  और

 इस  राशि  की  वसूली  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मगनभाई  ate \ J

 :  एस०  पी०  also  सी०  में  केन्द्रीय  सरकार की  एजेंसियों  द्वारा  किए  गए
 निवेश का  निम्नलिखित है

 ॥  4.  .  रुपये
 >

 इक्विटी  शेयर  श्रीमान  दायर
 ग

 भातीय  औद्योगिक विकास  बैंक  114  1]

 भारतीय
 औद्योगिक  वित्त  निगम  36  23

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  39  50
 —

 भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  20

 5.  भारतीय  बीमा  निगम  तथा

 इसकी  सहायक  कम्पनियाँ
 52  03

 बैंकरों  में  प्रचलित  प्रथा  रीति-रिवाजों  और  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  शासित  करने  वाले
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 विधानों  के  उपबन्धों  के  बैंकों  के  नग-अलग ट  भव  बढने  के बारे  में  सूचना  प्रकट

 सकती  तथा  इस  प्रकार  एस०  पी०  आई०  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  किये

 ब्यौरा  प्रकट  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 कौर  :
 30-6-80  को  स्थिति के  अनुसार  डिवेंचरों  तथा  जमानत

 खाते  बैंकों/संस्थाओं  को  भुगतान  के  लिए  देय  व्याज  की  राशि  30.91  करोड़  रुपये की  ४

 पी०  भाई०  सी ०  द्वारा  सावधि  ऋणों  के  पूर्व-भुगतान  तथा  ब्याज  के  भुगतान  के  सम्बन्ध  से
 संस्थाओं  ने  एकमुश्त  सहायता/रियायतों  का  अनुमोदन  किया  तैयार  की  गई

 के  अनुसार  सावधि  ऋणों  के  दिनभर  तान  के  सम्बन्ध  में  कम्पनी  अपने  दायित्वों का  fral

 निर्वाह कर  रही  है  ।  एकमुश्त  सहायता  के  अधीन  निजीकृत  ब्याज  की  राशि  1986  से
 अवधि  के  दौरान  बैंकों/संस्थाओं  को  सावधि  ऋणों  की  सम  स्त  राशि के  gay  तान देय  होगी  ||

 इटली  के  साथ  करार

 7140.  श्री  कार  एन०  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 यह  सच  है  कि  आयकर  के  अपवंचन  की  रोकथाम  और
 दोहरे  कर

 टालने की  दृष्टि  से  भारत  और  इटली  के  बीच  हाल  ही  में  कोई  करार  किया  गया  af
 यदि  तो  तत्तसम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  fag  :  तथा  :

 करो ंके
 सम्बन्ध  में  det  कराधान  के  परिहार  और  राजस्व  अपवंचन  को  रोकने  के

 सरकार  तथा  इटली  सरकार  के  बीच  एक  करार  पर  12  1981  को  सरकार

 हस्ताक्षर  किये  यह  करार  अनुसमर्थन  दस्तावेजों  के  आदान-प्रदान  के  बाद  ही  जो

 होना लागू  होगा  ।  तब  तक  करार  में  अन्तर्निहित  सामग्री  को  गोपनीय  माना
 गया

 &
 ।

 चाय  उद्योग  को  ant  द्वारा  वित्त  पोखरा

 ह  141.  श्री  संतोष  मोहन  देव  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  चाय  उद्योग  बैंकों  से  वित्त  प्राप्त  करने  में  कठिनाई
 it

 ह

 कर  रहा  है  जिससे  चाय-निर्यात  में  घाटा  हो  रहा  और
 _  चाय  निर्यातकों  को  समय  पर  पर्याप्त  राशि  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  उ

 | का  प्रस्ताव  है  कौर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सगन  भाई  दत्त  समिति
 की

 आधार  पर  निर्धारित  मानदण्डों  के  चाय  उद्योग  का  वित्त  पोषण कर  रहे  हैं

 उद्योग  सामान्यतः  इन  मानदण्डों  से  सन्तुष्ट  हैं  |  व्यक्तिगत  मामलों में  उत्पन्न  कठिनाइयों

 पक  सरकार  अथवा  भारतीय  रिजर्व  बेक  के  हस्तक्षेप  से  हूर  किया  जाता  है  ।

 भारतीय  रिज  बैंक  द्वारा  ग  ठित समिति इस  समय
 चाय  उद्योग

 के  res
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 me
 =

 लय  प्रशासन  स्वच्छ  बना  | तु उ

 To  :
 r  थ् = नए 7142.  डा०  घ०  वित्त  मंत्रो  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया
 उ

 नहें  मालूम
 है  कि  उनके  मंत्रालय  के  कुछ  वरिष्ठ

 सेवानी
 त  अधिकारी

 सीमा-शुल्क और  उत्पाद  शुल्क  '  विभागों  और  व्यापार  गृहों  के  बीच  सम्पर्क  बनाये  रखने  का  काम

 करते  हैं  और  बिना  रसीद  के  व्यापार  गृहों  से  बड़ी  धन-राशि  लेते

 क्या  वे  अपने  तत्कालीन  सहयोगियों  से  वे  अपने  मुवक्किलों  के  में  फैसला  कराने

 मे  सम
 a  जाते

 (=)  क्या  यह  बुरी  प्रथा  पिछले  feat  लोक  लेखा  समिति  की  कटु  अ
 आलोचना  का  विषय

 रही
 और

 क
 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  में  इस  कदाचार  को  दूर  करने  तथा  प्रशासन  को  स्वच्छ

 बनाने  के  केलिए  उनका  FAT  उपाय  करने  का  प्रस्ताव है

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  सिह  सिसोदिया  )  :  सम्भव है  कि  कुछ
 अधिकारियों  अपनी  सेवा  निवृत्ति  के  दो  वर्ष  बाद  वकालत  आरम्भ  कर  द

 ae की  अनुमति  है  ।  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  नही
 उनमें

 से  कोई  व्यक्ति

 रक  घरानों  के  पक्ष  विवरण तैयार  करके  जोरदार  वकालत  कर  रहे  है ंहैं
 और  ि किसी  रसीद  के  बड़ी-बड़ी  धन  राशियाँ  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 ह  <
 to  ऐसा  कोई  उदाहरण  सरकार  के  समक्ष  नहीं  आया  है  ।

 ध
 तथा  (a)  1977-78  के  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्कों  पर  अपनी

 sat  Feqye , or
 के

 पैरा  6.59  में  लोक  लेखा  समिति ने  सिफारिश  की  थी  कि  ओर  कानून  की  तरह  ही  सीमा  शुल्क

 तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  कानूनों  में  एक  उपबन्ध  जोड़  कर  सेवानिवृत  वाले  सरकारी

 कारियों  द्वारा  उनकी  सेवानिवृत्ति  के  बाद  दौ  वर्ष  तक  की  अवधि  के  लिए  प्राइवेट  पार्टियों  का

 श्रतिनिधित्व  करने  पर  रोक  लगा  दी  जाए  ।  वित्त  (wo  2)  1980  के  माध्यम
 से

 सीमा
 1944  और शुल्क  1962,  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  र  स्वर्ण

 च |  1968  में  संशोधन  कर  दिये  गये  ये  संशोधन  उनके  अधिसूचित  हम  की

 तारीख  से  लागू  होंगे  ।  इन  संशोधनों  द्वारा  भारतीय  सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन शुल्क  सेवा
 के  अधि कारियों  पर  उनकी  सेवा  निवृत्ति  अथवा  उनके  जैसी  भी  स्थिति  की तारीख

 से  वर्ष  तक  की  अवधि  के  लिए  प्राधिकृत  प्रतिनिधि  के  रूप  में  किसी  सीमा  ge  क

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  अधिकारी  अथवा  स्वर्ण  नियंत्रण  अधिकारी के के  समक्ष  पेश  होने  प्रतिबन्ध

 दिया  गया  है  ।  लेकिन  प्रस्तावित  अपीलीय  न्यायाधिकरण  के  समक्ष  पे  ने  के  सम्बन्ध में  उन

 पर  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 थ
 यश anes

 =
 हवाई  पटिटयों  का

 7143.  नवल  किशोर  *  ह

 क्या  प्यारे  site  नागर  ।  सन्नी  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :
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 दमको

 क्या  सरकार का  विचार  देश  में  के  लिये

 साइत  moet
 विकसित

 करने  का

 (a)  यदि  ह st  तो  i
 लिये

 देश  के  a  a  पर  gare-afeent
 विकसित की

 t

 उन  पर  कितना  व्यय  होने  का
 प्रस्ताव

 गौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  oh

 cede  ate  नागर  विमानन  मन्त्री

 =
 प्रसाद

 amp  fe
 हां  ।

 :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  लिम  |  अ
 लगभग  17  करोड़  रुपये  ।

 :  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण  aes

 विमानों  के  लिए  विकसित  किए  विवरण
 oe  जाने  वाले  प्रस्तावित  हवाई

 अड्डे
 ae

 ि
 लाख  रुपयों

 1  एप्रन  और  टेक्सी  पथ
 का  विस्तार भावनगर  ट  ye और  मजबूत  करना  |  .  136.75  *

 2  ane  पेरेंट्स  का  विस्तार  तथा  मजबूत  करना  ।
 a  145.60

 3  श  धवन-पथ  का  विस्तार  तथा  मजबूत  किया  जाना  ।  238.00

 जामनगर  केवल  एप्रन  एवं  टेक्सी-पथ  का  मजबूत  तथा  क
 विस्तार  किया  जाना  ॥  2  30.75 #  फला

 श्रीपत ला  पेवमैंट्स  का  विस्तार  एवं  मजबूत  करना ।  275.00

 रांची  30.00 एप्रन  व  टैक्सी-वे  का  मजबूत  किया  जाना  ।  ह
 सक  * मंगलौर  नये  धवन-पथ  का  निर्माण  ॥  ह  350.00

 a  te  10.34 जोरहाट  एप्रन  को  मजबूत  करना  |
 टैक्सी-पथ  को  मजबूत  करना  |  oe  t  10.00

 मोहनबाड़ी  सावन-पथ  तथा  सहायक  पेवमैंट्स  का  40
 तक  विस्तार/मजबूत  करना  |  भ  पोई  |  217,65

 10  कोचीन  एप्रन-पथ  का  विस्तार/मजबूत  करना  ।  50  00 |
 11  लखनऊ  एप्रन  तथा  टैक्सी-वे को  40

 तक मजबूत  करना  |  45.00

 12  जयपुर  धवन-पथ व  ८ टैक्सी-टक  की  मरम्मत |  10.00

 13  पटना  ह  धवन-पथ  था  सहायक  पेवमैंट्स का  40

 जाना तक म  111.76
 सावन-पथ  का Farid  (afi  के  अधिग्रहण  40.00

 1700.85

 अर्थात  17  करोड़  रुपये
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 उड़ीसा में  बैंकों  की  वा खाय  खोला  जाना

 7144,
 श्री

 गिरिधर
 गो मांगों

 :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  क्या नाम  हैं  जिनका रि
 finial

 जिलेवार  1981-82

 कके  दौरान  शाख  गाएं  खोलने  का

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  राज्य  के  कोरापुट  जिले  में  किन
 सथ

 मानों
 का  बैकों

 की
 बावा

 खोलने के  लिए  चयन  किया  गया

 उन  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  बैंक-वार  नाम  है  ननकी  उस
 यस  आदिवासी

 योजना  क्षेत्र  में  शाखाएं  और

 आदिवासियों  का  उद्धार  करने  में  इन  बैंकों  ने  क्या  भूमिका  निभ  re  इयारा
 ste  वै

 बैंक

 हास
 पस

 कारे  के  सिए
 गैन-सी

 योजनाएं  रूकी गई
 है  oe

 .  ड्  वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मगनभाई  :  (  :  वर्तमान  शाखा

 /  लाइसेंसिंग
 नीति  1981  को  समाप्त  होने  वाली  ata  वर्षों  की  By हि  मान व्याप्त  करती

 है  1981  के  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार  बैंकों  के  पास  विचाराधीन  पड़े
 के  साइपेंसॉनावंडन

 पत्रों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  विवरण  1  और  2  में  दी  गई  है
 -

 :
 भारतीय  ford  बैंकों  के  शाखा  जाल  के  सम्बध  में  केवल  जिला-वार  सूचना  दर्जे

 करता  विवरण  1  1980  के  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार  उड़ीसा  के  विभिन्‍न  जिलों
 में  वाणिज्यिक  बैंकों  की  शाखाओं  के  लिए  समुह वार  जनसंख्या  के  आवंटन  को  दर्शाता  है  ।

 :  खण्डवार  तैयार  की  गई  जिला  ऋण  आयोजनाओं  सम्बद्ध  क्षेत्रों  में
 प्रमुख  आधिक

 कार्यकलापों  की  व्याप्ति  वाली  विभिन्‍न  ऋण  योजनाएं  शामिल  होती  हैं  ।  ये  आयोजनाएं  ं  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  विशेष  महत्व  देती  हैं  ।  जनजातीय  बहुलता  द  न क्षेत्रों  में

 बैंकों  के  पास  मुर्गी  रस्सी  टोकरी
 चटाई  कांस्य  पत्थर  तोड़ने  आदि  की  व्याप्ति  वाली

 योजनाएं  होती हैं  ।  सभी  बैंक  शाखाएं  अपने  परिचालन  क्ष
 at

 योजनाएं  अपनाकर  ऋण

 आयोजना
 के

 कार्यान्वयन  में  भागीदार  होती  हैं  ।
 न
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 उड़ीसा  में  कार्यालय र  के  लिए  जिन  तय  बैंक  के  पास  लाइसेंस/प्राधिकार'  पत्र
 हैं  उनके  नामों

 SS  एस  श तल्ख़
 जिले का  नाम  बंक का  नाम  aa  &  पास  विचाराधीन

 anf  कृत  लाईसेंसों  की  संख्या
 ee  oe

 7-4-|'
 98.0 981.0  को  स्थिति  sere बालासोर  युनाईटेड  कमर्शियल  बैंक

 भारतीय  स्टेट  बेक  ह

 इण्डियन  ओवरसीज  बैंक  ~  2  3

 बालासोर  ग्राम्य  बक  al

 यूनाइटेड  बैंक  आफ  इण्डिया
 ——

 बोलंगीर  भारतीय  स्टेट  बैंक  ्
 म्  2  बोलंगीर  आंचालिक  ग्राम्य  बैंक  12
 $$

 बोध  कोंडमल्स  1  भारतीय  स्टेट  बैंक  7
 wal

 कटक  बक  आफ  इण्डिया  2

 भारतीय  स्टेट  बैंक  3

 oe  स्टेट बैंक  आफ  बीकानेर  रा मि
 कला  एण्ड  जयपुर  emi

 श
 युनाइटेड  बैंक  साफ  इंडिया

 कटक  ग्राम्य  an  45

 4°  zee
 ree

 इण्डियन  actin’  ber

 तय  बैंक  आफ  द  थ

 ब्  युनाइटेड  = Qs  स्ट्रीट  बैंक
 ना  पाया

 | धन कनाल  न  यूनाइटेड  क्रूशियल  बैंक

 Ls
 eos

 भारतीय  स्टेट  बक

 1 ae  on
 3.  यूनाइटेड बैं  क  आफ  इंडिया

 4,  इण्डियन  ओवरसीज बैंक
 —

 गर्म  ||  आन्ध्र  बैंक
 2  स्टेट  बंक

 3.  इण्डियन
 ओर  सीज  बक

 sTusal

 Be  बैंक
 6.  इलाहाबाद बैंक
 7.  ऋषितुल्य  ग्रामीण  बैंक
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 जिले का  नाम  बक  का  नाम  बैंक  के  पास  विचाराधीन
 ors

 प्राधिकृत  लाइसेंस  की  संख्या
 —— ee  —

 कालाहंडी  भ  राज्य  स्टेट  लगना  17
 ि  आफ  इण्डिया  3

 3  इण्डियन  ओवरसीज  बैंक  4

 टेट  कमर्शियल  बंक  2 युवा इसे
 J  यूनाइटेड  बैंक  आफ  इंडिया  म्  .  3

 कालाहांडी  आंचालिक  ग्राम्य  4

 क्योंकर  tI  क  आफ  इण्डिया
 = “&  भारतीय  स्टेट  बैंक

 3.  बेतरणी  ग्राम्य  बैंक  18
 जाशशसानाा

 =  भारतीय  स्टेट  बैंक को रूट  10

 कोरापुट  पंचवटी  ग्राम्य  बैंक

 J  आध्  बंक

 गया युनाइटेड  बैंक  साफ  ददा

 इण्डियन भ  द गोरसी बैंक
 —_——  a

 मयूरभंज  |  |  बंक  आफ  इण्डिया  1 ड्
 ि
 ol  इण्डिया ee

 '  3.  भारतीय ब्य

 बेतरणी  ग्राम्य  बैंक
 ना

 27
 See

 पुरी  आध्र  बक
 ६ पूरी  ग्राम्य  बेक  18

 भारतीय  स्टेट  बेक

 कारपोरेशन  बक  og

 यू  बंक  आफ  इण्डिया  -%  2

 सबलपुर  बोलंगीर  आंचालिक  ग्राम्य  बैंक  23
 a  re

 सुन्दरगढ़  भारतीय  स्टेट  बैंक  5 ६  क
 ज  यूनाइटेड  बैंक  अ  =) 11  2 इण्डिया  pre

 पंजाब  का  "'  1

 QWSdd  ATF  CA  ह
 ae  as

 थ  कड  क  1
 ग  ककएएल्‍एयएएएएएललल  आट
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 20  1903  लिखित  उत्तर

 वाणिज्यिक  बैंकों  के  पास  उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले में  कार्यालय खोलने  के  लिए

 धीन  पड़े  लाइसेंसों के  सम्बन्ध  में  स्थानों  के  नाम  को  दीवानी  वाला  विवरण  ।

 केन्द्र  का  नाम

 नवरंगपुर  भारतीय  स्टेट  बैंक

 अगले

 घेपागुड़ा

 खूबी  कोटा

 घामनिपंगा

 खेतगुड़ा

 मेकाया

 बेंजगीवड़ा

 दामनजेदी

 10  जयपुर  बाजार

 1]  मोटा  ‘Mowe  eed  arr  dic
 12  सिरिगुडा

 13  डेमरी पुट

 14  सोदरा

 15  सिकापत्ली

 16  पुट्टासिंधि  आंध्र  बैंक

 17  सुबह

 18  सोनमसिनगन  युनाइटेड  बैंक  आफ  इण्डिया

 19  हटाने  रन्दा

 20  पदमागिरी

 21  सालिमि

 22  हट मुनि गुड़ा  इण्डियन  ओवरसीज  बैंक

 23  देओगोलेडी

 24  रानी गुड़ा
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 1980 के  wea  की  स्थिति  के  अनुसार  उड़ीसा  के  विभिन्‍न  जिलों  में  वाणिज्यिक
 बैंकों  की  शाखाओं के

 लि
 गए

 AA ZATT  जनसंख्या
 के  आवंटन को  eats  वाला

 विवरण
 ि ह

 जिले का  नाम  ग्रामीण  ae  जोड़
 शहरी

 पत्तन  शहर

 1.  बालासोर  71

 11  46 बोलंगीर  35

 बोध  कोण्डमल्स  ....  21  23

 11  35  164 कंटक  ह  112

 धन कनाल  32  15  47

 94 गर्म  58  14  22

 कालाहांडी  30  34

 क्योंकर  22  31

 73  19  92 कोरापुट
 10  म्यरभज  32  41

 11  परी  21  34  122 67

 12  सम्बलपुर  49  35  84

 65 13  सुन्द  रगड़  31  27

 616  174  118  914

 1979  में  किये  मानस  रीक्षण

 क  aa  किये  गए  शाव

 7145,  श्री  रघुनन्दन  लाल  —  क्या  पेंशन  कौर  तागਂ  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  979  में  किये  गए  अन्तर्राष्ट्रीय  मानसून  परीक्षण  के  दौरान  एकत्र

 किये  गये  भाकपा  के  विश्लेषण  के  प्रारम्भिक  परिणामों  का  मूल्यांकन  हाल  ही  में
 राजधानी  ं  &

 एक  विचारगोष्ठी  में  किया  गया  था

 +
 Ss  1979  में  भारत  में  वर्षा  aga  कम  होने  के (=)  प्रति  तो  उसके  निष्कर्ष  aa

 बारे  में  उनके  निष्कर्ष क्या
 हैं

 र

 अन्तरिक्ष  |  युग  में  भारत को  आगे  बढ़ाने के  लिये  क्या  कार्यवाही  की

 जा  रही है  ?
 wed

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रो  श्रान्त  प्रसाद  जी  हां  ॥
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 20  1903  लिखित  उत्तर

 एएए अनन्य  She  न  ः
 मुख्य

 जांच-परिणाम  तकनीकी  इन्होंने  मानसून  के  विभिन्‍न
 पहलुओं

 निम्न  दाब  तन्त्रों  (10  w  pressure we  (1)  वायु
 अवघातों  (depression)  तथा

 system) )  की  (2)  मानसून  हवाओं  के  प्रति  अरव  सागर  तथा  हिन्द  महासागर  की

 (2  3)  मौसम  उपग्रहों  की  सहायता  से  ऊपरी  हवाओं  तथा  वायुमंडल  में  विद्यमान  जल  वाष्प

 ar  (4)  भू-वायुमंडलीय  विकिरण  संतुलन में  अस्थिरता  ी
 गहरी जानकारी  प्रदान  की  ।

 a
 वर्षा  में  कमी  अन्य  प्राकृतिक  कारणों  के  साथ-साथ  मध्य-अगस्त  से  अचानक  वर्षा  की

 समाप्ति  तथा  सितम्बर  के  आरम्भ  में  ही  मानसून  के  लोप  हो  जाने  के  कारण  हुई  ।  ब  ्

 अति  सूक्ष्म  विभेदन  (very  fine  resolution)  से  मेघ  आकड़े  प्राप्त  करने के
 लिये  प्रथम  भारतीय  भू-स्थावर  उपग्रह  के  1982  में  प्रचालित  किये  जाने  की  are गा  है  ।  देश  के
 अगम्य  क्षेत्रों  क ेऊपर  110  डेटा  संग्रहण  प्लेटफार्मो के  एक  तंत्रजाल  के  क्रमिक च चरणों  में  स्थापित

 करने की  योजना  है  ।  ये  नई  दिल्‍ली  स्थित  मौसम डेटा  प्रयोग  केन्द्र  को  सुचना  भेजेंगे  ।  उपग्रह  का

 भारतीय  तट-रेखा  के  चक्रवात  प्रवण  क्षेत्रों  के  लिये  उष्णदेशीय  चक्रवातों  के
 बारे  में  शीघ्र

 चेतावनी
 देने  के  लिये  भी  उपयोग  किया  जायेगा  ।

 =
 सोवियत  रूस  व्यापार  बिष्ट  मण्डल  को  भारत

 श्री  डी०  पी०  जदेजा Th  ए

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  स

 यापार  a cn
 ने  भारत

 की  यात्रा a
 यह  सच है  कि  हाल  ही  में  सोवियत  रूस  के  एक

 ५  कल

 (@)  यदि  तो  इसका  नेतृत्व  कौन  कर  रहा  था  और  दल म
 t  दय  सदस्य

 भारत  के  किन-किन  अधिकारियों  से  उन्होंने  मुलाकात  व  बर

 Avg (a  भारत  से  खरीद  के  सम्बन्ध  में  किये  गये  समझौते  का  ब्यौरा  क्या या  है  ? _
 बारिगज्य  मन्त्रालय  में  राज्यमन्त्री  खुर्दो  आलम  :  जी ग

 सोवियत  संघ  के  विदेश  व्यापार  के  उप मन्त्री  श्र  बी०  एस०  न  प्रतिनिधि

 मण्डल की  अध्यक्षता  की  |  इनके  अलावा  दल  में  दस  सदस्य  और  थे  ॥  कग  ढ
 a)  प्रतिनिधिमंडल  ने  वाणिज्य  सचिव  से  भेंट  की  ।  ्

 दोनों  सरकारों  के  बीच  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  हुए  ।  जानकारी है  कि

 प्रतिनिधिमंडल  ने  विभिन्‍न  जिनमें  शामिल  हैं  सूती  सिले-सिलाये  परिधान

 तथा  सौन्दर्य  प्रसाधन  सामग्री  की  खरीद  के  लिए  भारतीय  पार्टियों  के  साथ  संविदाएं
 कीं  ।

 दिल्‍ली  फ्लाइंग  क्लब  के  पुष्पक  विमान  की  दुर्घटना  संबंधी जाँच  रिपोर्ट

 147  श्री  निहाल  सिह

 कया  पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  16  1981 े  के  को  से  टकरा  जाने  के  कारण  दिल्‍ली  फ्लाइंग

 टना ग्रस्त  हो  और क्लब  का  पुष्पक  विमान दु
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 लिखित  उत्तर  10  1981

 यदि  तो  इस  बारे  में  की  ग

 xiv  s
 क्या  |

 निकले
 बौर  इस

 डट ताके फलस्वरूप जान  माल  की  कितनी  क्षति हुई  |

 we

 टन  सनौर  नागर  विमानन  मंत्री  श्रान्त  प्रसाद  फार्मा )  (=)  नो  झ

 a  guar  की  जांच  वायुयान  1937  के  नियम  71  के
 चिम

 नियुक्त किए

 ह  दुर्घटना  निरीक्षक  द्वारा  की  जा  रही  कोई  जीवन  नहीं  हुई  ।  प्रशिक्षु  विमान

 चालक  तथा  पर  सवार  यात्री  सकुशल  बच  गए  ।  विमान  को  pin  क्षति  परन्तु

 सम्मति
 की  और  कोई  हानि  नहीं  हुई  ।

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  बिक्री  कार्यालय

 1  18.  श्री  मोहन  लाल  पटेल :
 2

 #
 इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण 1  लिमिटेड  कितने  बिक्र
 arTaiaa

 x गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  इन  कार्यालयों  काय anieunne,  fara  बिक्री

 की  गई
 कौर

 <
 प्रत्येक  कार्यालय  में  28  1981  को  — आवेदन  aT  के  सम्बन्ध

 में  क्या

 नियम

 बारिणज्य  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  प्रसव  :  )  स्टील  अथारिटी  आफ

 इण्डिया लि
 लिमिटेड  के  49  शाखा  बिक्री  कार्यालय  इनमें  इनको  के  शाखा  बिक्री  कार्यालय

 भी  शामिल हैं  ।  उनके  राज्यवार  आंकड़े  में  दिए  गए  हैं  ।  a  |  अ क
 इसको  की  शाखाओं  के  अलावा  अपेक्षित  जानकारी  2  में  दी  गई

 इसको  के  शाखा  कार्यालयों  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल

 पर  रख  दी  जाएगी  ॥  ः

 ऐसा  प्रतीत  होता है  कि  माननीय  सदस्य  का  अभिप्राय  सेल  के  इन  शाखा  बिक्री

 कार्यालयों  में  लोहे
 और  इस्पात  के  वितरण के  लिए अ अपनाई  जा  ही  वितरण  प्रणाली से  है  ।  यदि

 तो  वे  संयुक्त  संयंत्र  समि लि
 हास

 ह
 वितरण

 के  मामले
 में  er  कद

 मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  का

 अनुसरण करते  हैं  ।
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 20  1903  (a)  लिखित  उत्तर

 स्टील  अथारिटी  श्राफ  इण्डिया  लिमिटेड  के  दाखा  बिक्री  कार्यालयों के  राज्यवार  आंकड़े

 पश्चिम  बंगाल  4

 उड़ीसा

 बिहार

 उत्तर  प्रदेश

 दिल्ली

 हरियाणा

 मध्य  प्रदेश

 चण्डीगढ़  ul

 जम्मू और  कश्मीर

 हिमाचल  प्रदेश

 महा  राष्ट्र

 तमिलनाडु

 केरल

 आन्ध्र  प्रदेश

 कर्नाटक

 कुल  49
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 लिखित  उत्तर
 10  1981

 सेल  के  दाखा बिक्री  wl  पटाक  द्वारा  लोहे  प्रौर  इस्पात  की  बिक्री

 क्रम  राज्य  और  1980-81  1979-8  1978-79  1977-78  1976-77

 स०  शाखा
 ==  >

 2  3

 व
 1.  पश्चिम  बंगाल

 कलकत्ता  122685  181106  258476  223976  ]  450646

 1288  155569
 हावड़ा  189567  188259

 47325  24451  2160
 5. ——_$—_—_— दुर्गापुर

 359577  334378  435648
 412238

 450646
 ह

 2.
 29067  20413  2111  24237
 22294  22492  >  25

 25425
 20676

 ee ee
 51361  42905  45083  44913

 ———— a  —
 3.  बिहार

 42264  at  4  91429

 धनबाद  8722  Old)  1U169  424  68723
 50873  74144  ् बोकारो ः

 —_$——$——————
 35070  14958

 rig  4674
 ा  म

 0185  क  63681

 4.  उत्तर  प्रदेश
 36

 कानपुर  59787  85798  05582  91469

 84259  593  01  59931 इलाहाबाद

 गाजियाबाद  181271  706  150930  132876
 =  DALQ

 आगरा  56415  OL4I5  OFIUS  63  IUT  23309

 <A1 |
 $A ल्‍  ए  ण ALIIAN  ह  क  क  क 381732  307585
 ———

 5.  कासम

 46180 गोहाटी  33283  39813  44051  46385
 बोगाइगांव  प

 98  1000  2212  11705  7734

 46278  34283  42025  55956  53719 कुल
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 2  5

 6.  दिल्‍ली

 नई  दिल्‍ली  1  0%  140554
 2.22.  136736

 133332
 a

 =  डन  ह  र  we

 156911  144440.  कब कला चचा  4st  103931  102752 फरीदाबाद
 SD  SEE

 oe  बमन
 मध्यप्रदेश

 ग्वालियर  739  2912  ला द्  .  10945
 to

 भिलाई  70381  ज्  90850  72280

 63526  जन  20212  55243 इन्दौर
 Ress  न

 1232

 जबलपुर
 er  Lert  >

 ि  ााााताााानवामतामाततपातमाातभभााा
 141300  FIFO 72  अनप आ |  in  ध  कि  on  2 /  ८100.  127523

 come  ee
 9.  पंजाब

 जा  र/बटाला  92241  32  84363  145176  149874

 51597  6U  68499  4  45378

 a wet  Tifaare

 156150  है  है  |  299  358829  288812
 SE

 (५ 299988  6  4095235  561699  484064
 ee  ed

 10  +  ना

 चण्डीगढ़  45268  201
 वामा

 ae
 —_——_-_——eo  a

 11.  जम्मू  कौर  कशमीर
 कन  tes

 5581  751
 eee

 श्रीनगर  7315  9557

 जम्मू  25514  (22212  15276  6789  8604
 ooo

 31095  29731  25464  14104  18161 कुल
 ——————<—<———

 12.  हिमाचल  प्रदेश  ag  न

 परवाना  Z20/
 लेटा

 13  महाराष्ट्र
 29001 बम्बई  314179  Seth  02756  506853

 थाना  119266  110621  139231  78913  105030
 ~

 gt  63  45063  50717  46009  37349

 नागपुर  43545  43460  54145  43804  15255

 कुल  540232  489153  668206  672382  664487

 37



 लिखित  उत्तर  10  1981

 4  3  6  7

 14.  गुजरात

 अहमदाबाद  172663  lee  द
 99169  129199  139242

 बड़ौदा  37310  56067  28571  32049  24432

 Q9RQ4
 कुल  209973  13  06.८0  जे  27740  161248  163670
 a  |... 4

 15.
 ag

 जयपुर  69940  /  «2  %  26086
 15431  12621  27897  2670  12531

 ee
 arr 84743 85371  86041  61294  38617

 —————S  a
 16.  तमिलनाडु

 14143  1  123060  116279

 62493  47448  64736  |  ह  50007  51520 ..  कोयम्बटूर

 त्रिची  39608  30749  34336  ase  31603
 a  ———————

 216244  17285  ॥  5९52  199402
 एमा  म्  1

 23275

 17.  केरल

 गेविन  46514  40897  47802  क  0.८ है  ्
 34838

 SS

 श्रीनगर  प्रदेश

 सीकरी  नाबाद
 106546  1095  42  103699  97  3  96645

 U fast  46713  30503  21365
 विजय  12459  11907  |

 Scie  अनग्न  37529  15754

 165718  1638
 बणा

 कुल  16  133764
 मात्रा  ———————
 19.

 कर्नाटक
 87954  70001  85172  74  52936
 10331  6442  800

 ea
 2639

 —<—_—<<—<—$<$<$<$$——
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 7149.  श्री  रामचन्द्र  रथ  :  पनप

 क्या  प्रबंधन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 lig
 eae

 के  दौरान  सिक्किम  की  पर्यटन  क्षमताओं  का  पता  लगाने  का

 स कोई  प्रस्ताव  सरकार

 हां  तो  क्या  सरकार  fats  a  को
 भारत

 के  तीसरी  विमान  सेवा  के  नक्शे  में (a) af
 शामिल किए  जाने  के  लिए  कदम  उठाएगी

 यह  प्रस्ताव  कब  क्रियान्वित  और  o

 इस  संबंध में  ब्यौरा  क्या है  ?

 पेंशन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री
 mara  प्रसाद  :

 (*)
 जी  यह  प्रस्ताव  है  कि  सिक्किम  में

 अभिनिर्धारित
 यात्रा  परिपथों  के  साथ-साथ

 पड़ने  वाले  केन्द्रों  पर  आधारिक  संरचना  संबंधी  सुविधाओं  को
 की

 समन्वित  और  एकीकृत  ढंग से
 ह

 विकसित

 किया

 न

 जाए  ।

 से
 :  इस  समय  सिक्किम  में  एयरपोर्ट  की  कोई  सुविधाए  Tat  हैं  बौर  इसलिए

 यह  प्रश्न  नहीं
 उठता  ।

 पर टेक्स  (ATA)  अनीस  भुगतान  के  श्रन्तगंत  वसूली  के  प्रस्ताव

 7150.  श्री  एन
 ०  के ०  WAAR :  क्या  वित्त  मंत्री  यह

 mais

 कि =
 वप्यम्ण्ण

 सरकार  सर टैक्स  अग्रिम  भुगतान  प्रस्ताव  के  read  इस  वर्ष  कितने  धन  की
 वसूली  rs

 (a)  क्या
 सरकार  को  इस  प्रस्ताव  को  समाप्त  किए  जाने  के

 र  मैं  कोई  अभ्यावेदन
 प्राप्त  हुआ  ae र

 थि  ह

 (*)  दि  तो  उप  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  सह  सीसा  दिय  :  वित्तीय वर्ष  1981-82

 के  दौरान  अग्रिम  अतिकर  के  कारण  44  करोड़  वसूली होने  की  सम्भावना है  ।
 at

 (*)  सं
 संसद  के  समक्ष  वित्त  विधेयक  को  खण्ड वार  विचार  के  लिए  पेश

 द  जाने
 से  पुर्व  इन

 अध्यावेदनों  की  जांच  की  जागगी  ।

 उड़ीसा  में  सुरिन्दर  निकल  परियोजना  us

 श  2  श्री  चिस्तामरिण  जना :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री यह ह  बताने  की  इया  करेंग  किए

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  के  मुख्य  मंत्री  ने  अपने  अर्ध  शासकीय  पत्र  संख्या
 एम  दिनांक  19  1980  में  केन्द्रीय  इस्पात  और  खान  मंत्री  से  उड़ीसा 7/80-1000/-  सं

 में  सिन्हा  निकल  परियोजना  पर  आगे  कायें वाही  त  द  ध  किया  यदि  तो  इस

 मामले  पर केन्द्र ने  क्या  कार्यवाही कं स्क  yw  आ  परियोजना कब  च्  होगी

 क्या  यह  सच  है  कि  सुकीर्ति  निकल  खानों में
 150

 लाख
 टन  से  अधिक  निकल
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 अयस्क के  निक्षेप  दि  तो  र  द्वारा इस
 के  लिए  10,000  टन  निकल

 स्वीकृत न  किए  जाने  के

 क

 क्या  कारण  और

 है  ..  सरकार  का  विचार  अब  इस  परियोजना  के  a  10,000  टन  निकल  स्वीकृत

 करने के  लिए  कार्यवाही  करने  का  है  और  यदि  तो  इसे  कब  तक  स्वीकृत कर  दिया  जाएगा ?

 वाणिज्य  तथा  इस्पात  शौर  खान  मंत्री  प्रणव  म

 से  :  जी  अयस्क  की  विशेषताओं  के  आधार  पर  उचित  प्रौद्योगिकी  चुनने

 और  निकल  प्रोजेक्ट  की  आर्थिक  उपादेयता  करने  की  आवश्यकता  है  ।  सा  ध्याता-पूर्व  अध्ययन  शुरू

 करने का  विचार  है  ।  प्रोजेक्ट  के  लिए  प्रौद्योगिक  आर्थिक  साध्यता  के  carter
 त  a

 जाने  के  बाद  ही

 पूंजी  निवेश
 संबंधी  निर्णय  लेने  के  बारे  में  विचार  किया  जाएगा

 पंजाब  नेपाल  बंक  में  कृषि  अघिकारियों  की  vat  ६. ह  t

 i  .  7153.  श्री  कार  कार  भोले
 2

 -

 कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच
 है

 कि  बैंक  भर्ती  दिल्‍ली
 ने

 22  1980  al  एम्पलायमेंट

 न्यूज  द्वारा  पंजाब  तेशनल  बैंक  में  कृषि  अधिकारियों  के  150  पदों  का  विज्ञापन  दिया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  आवेदन  पत्रों  के  प्राप्त  होने  की  अन्तिम  तिथि  23

 रविवार  होने  के  कारण  24  1980  थी  और  उसके  बाद  $
 ए  आवेदन  पत्र  अस्वीकार

 कर  दिये  और
 =

 (a)  इतना  कम  समय  दिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?
 mre

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मगनभाई  :  बैंकिंग  सेवा  भर्ती  ate  हें  ae

 समाचार-पत्रों  में  पंजाब  नेशनल  बैंक  में  कृषि  अधिकारियों  के  150  पदों  का  fa
 ज्ञापन  दिया

 था  ।  यह

 विज्ञापन रोजगार  समाचार  में  22  1980  को  ही  प्रकाशित हुआ
 ध् :  हां ।

 :  उपयु  क्त  विज्ञापन  जो  कि  बोर्ड  द्वारा  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  निकाला  गया

 23  तथा 28  1980  के  मध्य  12  समाचार-पत्रों  में  पहले  हे  छप  चुका  था  ।  यद्यपि

 एम्प्लॉयमेंट  न्यूजਂ  में  इसके  देरी  से  प्रकाशित  किये  जाने  के  कार  CTT  का  gar  लगाया जा  रहा
 फिर  भी  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  ats  ने  आवेदनों  को  भेज

 al  bid
 अन्यथा  पर्याप्त  प्रचार

 किया था  भौर  समय  दिया  ar

 ह  बिहार  के  दरभंगा  कौर
 eet =

 में  करदाताओं की  संख्या

 7154.  stiri  sp

 कया  faa  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की

 कृपा  करेंगे कि
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 तिरहुत, प्पौरा सा  दरभंगा  और
 कोसी  डिवीजनों में  कितने  लोग  सम्पदा बिहार  के

 हूँ  और  उनकी धन  दान  कर  और  मृत्य ुकਂ  जगाना  ओर  केन्द्रीय
 नदो  क  दलती राशि  बकाया

 धन  देने  के  व्यापार  में  कितने  लोग  लग ेहैं  और  उनमें  से  ा  ay  आयकर

 से  छूट  प्राप्त  है  और  किन  कारणों  और

 क्या  ऋणदाताओं  के  पास  गिरवी  रखे  गये  आभूषणों  और  बौनों  के
 मूल्य  का

 हिसाब

 केन्द्रीय
 क रों  की  दुष्टि  से  लगाया  जा  रहा  है  ताकि  उनसे  कर  लिये  जा  सकें  र  यदि  तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  कया  करण  हैं  ?  ी
 2

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  fag

 बिहार  में  दरभंगा  तथा  कोसी  डिविजनों  में  जिन  व्यक्तियों

 तथा  दिनकर  अथवा  सम्पदा-शुल्क  के  लिये  निर्धारण  किया  उनकी  dear  इनमें से
 अलग-भाग  करके  सम्बन्ध  में  उनकी  तरह  बकाया  करों  की  कुल  रकम  के  बारे  में  सूचना  तत्काल

 उपलब्ध  नहीं  है  ।  उक्त  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथासंभव  शीघ्र  सदन  पटल  पर  रख
 दी ia

 जायगी
 ।

 %
 न

 आयकर  धन  उधार  देने  के  कारोबार  में  लगे  करदाताओं  की  अलग  ष
 सुची

 नहीं  रखता  और  इसलिए  उनकी  संख्या  प्रस्तुत  नहीं  की  भा  सकती  |  इसके  आयकर  उन

 सभी  शक्तियों  पर  लगाया  जाता  है  धन  उधार  देने  सहित  सभी  स्रोतों  निर्धारित  सीमा  से

 अधिक  आय  प्राप्त  करते  हैं  ।  इस  धन  उधार  देने  के  कारोबार  में  लगे  किसी  भी  व्यक्ति

 भाव  कर  से  छूट  देने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 ऋणदाताओं  के  गहने  आदि  ऋणों  की  प्रतिभूति  के  रूप  में  गि रवी  रखे

 जाते हैं  ।  इस  प्रकार  गिरवी  रखा  गया  सामान  उसकी  आय  अथवा  धन  का  हिस्सा  नहीं  होता  ी

 इन  प्रतिभूतियों  को  जब  ऋणदाताओं  द्वारा  या  तो  जब्त  कर  लिया  जाता  है  अथवा  अन्यथा

 अपना  बना  लिया  जाता  है  तो  इस  स्थिति  में  आकर  प्राचीन  रियों  द्वारा
 उनकी  आय/धन  के

 रण  के  सम्बन्ध  में  विचार  किया  जाता  है  ।

 ब
 पशतूनों  के  मालिकों  को  बैंकों  से  चरण

 7155  श्री  ए०  के  राय
 त

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पशुओं  के  निर्धन  मालिकों  को  हों  दे
 वाण

 दिलाये  जाने  के  बारे  में

 कोई
 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  ग्वालों  द्वारा  धन  द  में  बैंकों  को  सभी  औपचारिकताएं  पुरी  करके

 आवेदन  पत्र  दिये गये  थ

 यदि  तो  धनबाद में  पेश  किये  गये  आवेदनों  की  संख्या  कितनी  है  और  उनको

 कितने  समय  तक  लंबित  रखा  जाता
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 (3)  क्या  सच  कि  उन  पर काई  कार्रवाई  नहीं
 जीन

 और

 (8)  यदि at,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं

 चित्त  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  सगन  भाई

 माननीय  सदस्य  का  दुधारू  पशु  खरीदने  के  लिए  छोटे  तथा

 सीमांति  किसानों  को  बैंकों  से  उपलब्ध  ऋण  सुविधाओं  से  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  वाणिज्यिक

 डेरी  विकास  के  लिए  देसी  तथा  विदेशी/संकर  पशुओं  की  खरीद  के  वास्ते  प्रत्यक्षतः  तथा  कृषि

 विकास  निगम  की  पुर्नावित्त  योजनाओं  के  अन्तर्गत  दोनों  तरीकों  से  न्र  जरा  करते  हैं  ।

 पुर्वावर छोटे ढ  र  सीमांति  किसानों  तथा  अन्य  कमजोर  वर्गों  की  ऋण  देने  को  रफतार  तेज  करने  के  लिए

 सरकार  ने  लघु  किसान  विकास  एजेंसी/सूखा  भाशांकित  क्षत्र  परियोजना/एकीक़त  ग्रामीण  विकास

 कायें क्रम  आदि  जैसी  विशेष  योजनाएं  प्रायोजित  की  हैं  जिनमें  देहाती  इलाकों  के  कमजोर  वर्गों  द्वारा

 दुधारू  पशुओं  की  खरीद  के  बैंक  ऋणों  की  अनुपूर्ति  के  लिए  सुलभ  आधिक  राज-सहायता देना
 शामिल  हैं  ।  इ करर

 we  बैंकों  में  आंकड़े  सूचित  करने  की  प्रणाली  के  अन्तर्गत  सभी बे बैंक  अग्नियों  का

 श्रेणी  और
 प्रयोजनवार  ब्यौरा  नहीं  रखा  जाता  ।  अतः  जिस  रूप  में  सूचना  मांगी  गई  है  उस  रूप  में

 ae  उपलब्ध  नहीं  है  ।  शाखाओं  द्वारा  ऋण  मंजूर  करने  में  अनावश्यक  विलम्ब  के
 बारे

 में  यदि  कोई

 पि काय कड  मिस
 ती  हैं  तो  उपयुक्त  स्तरों  पर  उनकी  जांच  करते हैं  ।

 _
 में  गत्ते  से  बनी  माचिसों  कौर  लकड़ी  से  बनी  माचिसों  पर  उत्पादन

 %  करता  शुल्क  विभाग  की  अनुमति

 56.  श्री  के०  रामती
 fps

 amt  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 acs)  गत
 तीन  वर्षों

 में
 उत्पादन  शुल्क  कलेक्टोरेट  द्वारा  तमिलनाडु  q ala  की  गई  गत्ते  से

 बनी  माचिसों  औ र  लकड़ी  से  बनी  माचिसों  माचिस  एककों
 मे

 2° Nm TAT) i  के  आंकड़े  क्या

 गत  तीन  वर्षों  में  उत्पादन  शुल्क  कलेक्टोरेट  द्वार राउ  लग  मे  जिन  गत्ते  की  माचिसों
 कौर  लकड़ी  की  माचिसों  को  क्षेत्र  के  माचिस  उद्योग  के  पास  किया

 उनके  आंकड़ें कया  और

 (7)
 ake

 तीन  वर्षों  में  गत्ते  की  माचिसों  के  लिए  लघु  और
 मझ zi  न

 क्षेत्र
 a  अलग-अलग

 फिकर  छूट  दी  गई  ह
 "tr  AATA  में  tee  मंत्री  सवाई

 प

 से  :  सूचना  ठी  की
 जा  रही  है  और  सदन-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 mate  फैक्टरी  गाजीपुर  का  विस्तार

 7157.  श्री

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कमा  mee  अफीम
 et  विस्तार  किया  जाएगा

 ४

 ब्यौरा  क्या है  जि (2)
 see

 इ
 पर  कितना  व्यय  —  और .

 कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलेगा  ?  कूँ  ह  घ्

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  fag  :

 नहीं ।  गाजीपुर  में  विद्यमान  पुराने  संयंत्र के  स्थान  पर

 नया  अफीम  कालायड  संयंत्र  लगाने  सम्बन्धों  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 चर से  इस  अवस्था में  यह  प्रश्न  नहीं  उठत े।  =

 2  ait  द्वारा  तमिलनाडू  थियेटर  कारपोरेशन  लिमिटेड को  दी
 भई  लोध  सहायता

 7158.  श्री  एन०  डेनिस :  y
 =

 ड
 क्या

 faa  मंत्री  यह हू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ह  -  कुन

 aa  भारतीय  रिजर्व  र
 crea  बैकों  तथा

 भारत  औद्योगिक  विकास

 कंधों  are
 तमिलनाडु

 थियेटर  कॉरपोरेशन  लिमिटेड  को  अब त्र  तक  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का

 ब्यौरा  क्या  और  क

 क्या  अन्य  राज्यों  में  इन  निकायों  द्वारा  ऐसी  ही  अन्य  संस्थाओं को  कर्ण  अथवा
 वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  है  ?

 faa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सगनभाई  *

 )  शौर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  तथा  भारतीय  भौद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  तमिल

 नाड़  थियेटर  कारपोरेशन  लिमिटेड  अथवा  अन्य  में  ऐसी  किल  संस्थाओं को  कोई  वित्तीय

 सहायता  उपलब्ध  नहीं  कराई  गई  है  ।  उपलब्ध  सूचना  के
 तमिलनाडु  थियेटर  कारपोरेशन

 Crore  ८ प्राप्त  की qdly ने  पिछले  समय  में  इण्डियन  ओवरसीज  बैंक  से  नकद  ऋण  सु
 शान्त  की की  सरकारी

 ar
 के

 सिनेमा  थियेटरों  के  निर्माण  को  निम्न  प्राथमिकता  देते  हैं  -
 सरकारी  उद्यम  कार्यालय  में  प्रतिनियुक्त  पर  काय  कर

 रहे
 रहे

 ब्यक्ति
 =  @

 715.0
 9.  श्री  केशोराव  पारधी

 a  क्  ग  े  &
 * ै  क .

 कया  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :  we

 सरकारी
 उद्यम  वित्त  मंत्रालय  में  कुल  कितने  ब्यक्ति

 fata
 पर  कार्य

 =
 ate

 (a)
 BF

 ita
 wearer

 RQ ae
 जिन्हों होंने  प्रतिनियुक्ति  fe  cin  मा  qt  कर  लिए  हैं  तथा

 इस  कार्यालय  में  किसी न  किसी  MT  पर  अब  भी  कार्य  कर  रहे  हैं  ?

 ऐसे  लोगों  की  संख्या  कया  है  जो  रेल  पूर्वोत्तर  रेलवे  आये

 क्या  सभी  औपचारिकता यें  पूरी  करने  के  बाद  इन  कर्मचारियों  को  नियुक्त  कर  लिया  है  अथवा
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 प्रारम्भ  मे  उनकी  सेवाएं  बहुत  ही  कम  अवधि  लिए  मांगी गई  थीं  और  पर  उनकी

 सेवा  अवधि  बढ़ाई  है  तथा  कोई  औपचारिक  पत्र  आमन्त्रित  नहीं  किए  गए  और

 (a)  इन  कर्मचारियों  को  उनके  पिछले  कार्यालयों  में  वापिस  क्यों  नहीं  भेजा  जाता  जिससे

 कि  अन्य  लोगों  को  अवसर  दिया  जा  सके  ?  ह  ड्

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  सिह

 सरकारी सरकारी  उद्यम  किसी  अन्य  सचिवालय  कार्यालय  की  भाँति

 उद्यमों  के  साथ-साथ  विभागों  और  संगठनों  से  भपेक्षित  अहंताएं  और  अनुभव  रखने  वाले  सक्षम

 व्यावसायियों  की  सेवाएं  प्राप्त  करता  है  ।  ऐसे  उप नियुक्त  व्यक्तियों  की  संख्या  38

 माननीय  सदस्य  आशय  इस  कार्यालय  के  हिन्दी  अधिकारी से

 है  fares  उप नियुक्ति  के  पांच  ag  gt  कर  लिए  हैं  और  अभी  भी  काय  कर  रहे  है  ।  सरकार  ने

 ऐसे  आदेश  जारी  किये  हैं  कि  जब  तक  केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा  सेवा  का  गठन  नहीं  हो

 तब  तक  तथा  आधार  पर  उप नियुक्ति  पर  हिन्दी  कार्य  करने  वाले  व्यक्तियों  को  बने  रहने

 दिया  जाय  ।  हिन्दी  अधिकारी के  सेवारत  बने  रहने  को  स्वीकृति  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  भी

 चीनी  की  तस्करी

 +7160  श्री  कृष्ण  प्रताप  fag
 श्री  सुभाष  यादव

 कया  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 ..  क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  को  बड़े  पैमाने  पर  हो  रही  चीनी  की  तस्करी  के  बारे

 में
 सरकार  को  सूचना  मिली

 +
 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं

 ()
 उस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  और

 चीनी  की  तस्करी  की  रोकथाम  करने  के  लिए  क्या  कार्य वा
 वादी

 की  गई  है  ?
 fae  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  सिह  :

 से  :  सरकार  को  मिली  रिपोर्टों  से  इस  बात  का  संकेत  नहीं  मिलता  कि  चानो  का

 बड़  |  पर  पाकिस्तान  को  तस्कर-निर्यात  किया  जा  रहा  है  ।
 |

 (3)
 भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  स्थित  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  और  सीमा  सुरक्षा  बल

 की  सीमा  से  चीनी  के  भारत  से  तस्कर-निर्यात  की
 किसी  |

 भी  कोशिश  को  रोकने  के  लिए  चौकस  कर

 दिया  गया  है  ।  अ

 ret  का
 faata 7161.  श्री  वीरभद्र

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 1980 से  1981  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  मूंगफली  का  निर्यात ५
 किया  और  ह

 >  i (a)  इसका  किस  दर  पर  निर्यात  किया  गया  ?  *  द
 a  राज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  anita  अलम  ata)  :

 तथा  :  हैफेड  की  मारफत  सीमित  सीमा  के  भीतर  हाथ  से  चुनी  तथा  छटी
 फली के  ata  की  अनुमति  है  ।  1980  से  1981  के  दौरान  हाथ  से  चुनी  तथा

 छटी  किस्म  की  मूंगफली  55160  काउंट  प्रति  भैंस  तथा  गैर-वर्गीकृत  काउंट  की  345772]
 म०

 टन  की  कुल  मात्रा  का  निर्यात  किया  गया  ।  औसत
 Ho  टन  थी ।

 वसूली
 eT

 रु०  प्रति

 ्
 आयकर  प्रतिष्ठानों  पर  व्यय  द्

 श्री  रंजीदा  पाइलट  :

 =
 क्या  वित्त  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  आयकर  प्रतिष्ठानों  पर  आवर्ती  व्यय  कौ  प्रति  वर्ष  वृद्धि  दर  कितनी  और
 वास्तविक कर  वसूली  की  वृद्धि  दर  क्या

 2 वित्त  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  सवाई  सिह  )

 q  Fs  का  theres
 =  &

 1976-77  ie

 P

 करोड़  रुपयों 42.74
 1977-78  45.08  5.73
 1978-79  dig  49.50  9.81
 1979-80  a  51.6
 1980-81

 2.97
 59.10

 खतम
 14.52

 म

 (xt  करोड़
 रुपयों

 ny की  fae
 वृद्धि  का  प्रतिशत

 काव निलय  कर्ष
 a

 anil  _ नाल्‍ए।शएएएस्
 1976-77  2:  <=
 1977578  2404.94  .20  3.32
 1978-79  2527.7.  122.
 1979-80

 5.11
 2817.57  289.84  11.47

 1980-81  3161.75*  344.18*  12,22

 *संशोधित  अनुमान
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 r
 रुपये का  प्रवमूल्यन

 7163.  श्री  चतम  ज  :

 कया  वित्त  wat  यह  बताने  कृपा
 इंदव स दिनांक  1  1980  5  1981  तक  की  अवधि  के  दौरान  रिज

 बैंक  ने  रुपये  का  कितनी  बार  अवमूल्यन  किया  है  और  अव
 इग

 के  बाद
 इंस  समय  उक  का  का

 क
 शल्य

 और

 (a)  उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  रुपये  के  अवमूल्यन  के  ———  बिदेश
 को

 ees  भुगतानों  में  कितनी  वृद्धि  हो  जाएगी  ॥
 ष्

 वित्त  मंत्री  कार

 भारतीय  रुपये  की  विनिमय  दरें  घटती-बढ़ती  रहती  हैं  और  सच  कहा  जाए  तो  अब
 *अवमूल्यनਂ  शब्द  की  कोई  प्रासंगिकता  नहीं  रह  गई  है  ।  माननीय  सदस्य  का  आशय

 तीय  रिवेंज  बैंक  द्वारा  समय-समय  पर  घोषित  पौण्ड-स्टिंग  रुपया-दर  से  है  ।  1980

 से  15  मान  1981  तक  की  अवि में  पौण्ड  स्टिंग दर  में  ऊपर  एवं  नीचे  क़ी  ओर  48  बार

 संशोधन
 किया  गया  है  ।  रुपया-स्टिंग  की  दरों  में  ये  परिवर्तन  सरकार  द्वारा  28  1975

 से  अपनाई  गई  विनिमय  दर  की  व्यवस्था  के  अनुसार  किये  जाते  जिसके  अन्तर्गत  रुपये की

 विनिमय  उन  विभिन्‍न  देशों  की  मुद्राओं  की  समुचित  डाली  की  विनिमय द  रों  के

 faa  उत्तार-चढ़ाव  के  संदर्भ  में  निर्धारित  की  जाती  जिसके  साथ  भारत  का  अधिकांश  व्यापार

 होता  है  ।  3  1981  को  एक  पौण्ड-स्टिंग  18.35  रुपये  के  बराबर  था  ।
 ु

 विदेशों  से  प्राप्त  होने  वाले  ऋणों  और  वापसी  अदायगियों  की  देनदारियों का

 निपटारा  सम्बद्ध  देश  की  मुद्रा  में  जाता  है  तथा  उसका  विनिमय  मुल्य  वापसी  अदायगी  की

 तारीख  को  प्रचलित  दरों  पर  निर्भर  करेगा  ।  ऐसी  व्यवस्था  में  जहां  विनिमय  दरें  बदलती  रहती

 वहां  मुद्राओं  के  मूल्य  में  हर  रोज  घटबढ़  होते  रहना  अनिवार्य  है  ।  विदेशी  मुद्राओं के

 लेनदेनों  के  बराबर  रुपया  राशि  में  सम्बद्ध  देश  की  मुद्रा  की  तुलना  में  रुपये  at  विनिमय  दर  में
 उतार-चढ़ाव  के  अनुरूप  हर  रोज  परिवर्तन  होता  रहेगा  ।  ऐसी  स्थिति  में  किसी  विनिर्दिष्ट  तारीख
 को  ऋण  परिशोधन  की  बकाया  राशि  पर  रुपया-स्टर्लिग  दर  के  संशोधन  का  क्या  प्रभाव  चहु

 इस
 बात  पर  भी  निसार  करेगा  कि  उस  तारीख  को  पौण्ड-स्टिंग  की  तुलना  में  अन्य  मुद्राओं के  मूल्य

 में  क्या परिवहन  हुए  हैं  ।  फिर  भी  यह  बता  देना  प्रासंगिक  होगा  कि  देय  तारीख
 बाश खों  को  किया जाने

 वाला  ऋण  परिशोधन  सम्बद्ध  विदेशी  मुद्राओं  में  किया  जाता  है  ।
 म

 एसोसिएट  बैंकों  के  अधिकारियों
 द्वारा

 आन्दोलन
 न

 मेह

 7164.  श्री  बी ०  के०  क

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  असोसिएट  बैंकों  के  अधिकारी  हाल  ही  में  a  करते  रहे
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 ee

 यदि  हां  तो  उक्त  आन्दोलन  किन
 मामलों

 को  लेकर

 किया
 और

 a  &
 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मगनभाई  बरोट  )

 अपने  सहायक  dal  के  अधिकारियों भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसे

 द्वारा  चलाये  जा  रहे  किसी  आन्दोलन  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 ate
 :

 ये  प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होते  ।

 श्ग्यु  कट्स  एण्ड  टू  इंडियाਂ  alas  से  समाचार

 7165.  श्री  तारीफ  मोहम्मद  ्य प्

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  26  1981  के  eaugeਂ  समाचार  में

 बादल  एण्ड  टू  इंडियाਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  भोर  दिलाया  गया  और
 छ |

 हि

 यदि  तो  इस  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?  ~~

 :  हा ं।
 र

 मंत्री  :  द  :

 जहां  तक  भारत  का  सम्बन्ध  संयुक्त  राज्य  अमरीका के के  राज्यकोषीय  1981

 में  104  करोड़  डालर  की  संभावित  अमरिकी  सहायता  के  अमेरिका के  राजकोषीय  वर्ष

 1982  में  11  करोड़  डालर  की  सहायता  मिलने  की  आशा  है  ।

 परिचय  बंगाल  सरकार  को  भुगतान  को  जाने  वाली  बकाया  धनराशि

 7166.  थ्री  हन्नान  मोहल्ला :  ह  wet

 war 1 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  a

 rote  को  are  देय  धनराशि
 बकाया me

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  पश्चिम  बंगाल  a

 कि

 यदि  तो  अज  तक  कितनी  धनराशि  बकाया  भोर

 यदि  हां  तो  इस  धनराशि  का  पूरा-पूरा  भुगतान  कब  तक  कर  दिया  जाएगा  ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  सिह  :

 से  :  केन्द्र  से  पश्चिम  बंगाल  को  अधिकांश  अन्तरण  वित्त  मन्त्रालय rarer  किये
 जाते  हैं  और  ये  अंतरण  करों  के  विभाज्य  प्रशासन  का  स्तर  बढ़ाने  के  लिये  संविधान  के  अ

 275 के  अ aia  रेलवे  यात्री  किरायों  पर  कर  के  बदले  राज्य  की  थ" अ... वार्षिक

 आयोजनागत  स्कीमों के  लिए  .  केन्द्रीय  .  विदेशी  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  के  लिए

 केन्द्रीय  प्रतीक  क्षेत्रों  के  त्वरित  विकास  के  लिये  विशेष  सहायता  और  अल्प  बचत  संक्रमणों

 में  राज्य के  शेयर  से  पूरे  किये  जाते  हैं  ।  31-3-81 की  स्थिति यह  है  कि
 alia

 में
 राध्या

 सरकार को  देय  सभी  अदायगी  कर  दी  गयी  है  ।  केन्द्रीय  और  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित
 a

 राशियों  की

 योंकि
 अरार स्कीमों के  अदाय गी  अनेक  मंत्रालयों द्वारा

 राज्य  ९  से  प्रत्येक योजना  के  व्यय
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 िनिच्धाा॒पा

 ल
 H cea fi aa artaarf

 चि

 मग
 की  जाती है  ।  ये  अदायगियाँ  मंत्रालयों

 द्वारा  अपेक्षित  भौपचारिकताओं  के  संतोषजनक छ ढंग  > a  पूरा  होने  पर  की  जाती  है  ।

 एसिलनाड  में  मध्यम  क्षेत्र  के  माचिस  उद्योग  से  उ
 शुल्क  की

 = 7167.  श्री  के०  टी०  कोसल  राम

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ्  a

 लि
 न्  >

 तमिलनाडु  में  मध्यम  क्षेत्र  के  माचिस  उद्योग  से  गत  तीन  वर्षो  क  arom  पुत  fet

 गए  उत्पादन-शुल्क  सहित  माचिस  की  लकड़ी  की  डिब्बियों  भर  गत्ते  की
 जिलं

 को
 पुथल-पूषा

 कुल  कितनी  डिब्बयों  की  स्वीकृति  दी  और

 तमिलनाडु  के  लघु  क्षेत्र  के  माचिस  उद्योग  से  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वसूल  किये  गए

 उत्पादन-शुल्क  सहित  माचिस  की  लकड़ी  की  डिब्बियों  और  गत्ते  की  डिब्बी

 ी  कितना
 कुल

 कितनी  डिब्बियों  की  स्वीकृति  दी  गई  ।

 fat  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  सिह

 कौर  :  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सदन-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 है  क
 मेसी  एलन  बेरी  एण्ड  कम्पनी (sto)  लिमिटेड में  श्रायकर

 re
 को  बकाया  राशि  को  वसूली

 7168.  श्री  एच ०  एन०  गोवा
 e  भक

 श्री  के०  लक प्पा

 श्री  धमदास  शास्त्री
 ;

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हुन

 ”
 कया  यह  सच

 है
 कि  मास  एलन  बेरी  एण्ड  कम्पनी  (sto)  लिमिटेड से  भारी  मात्रा

 में  आयकर की  बकाया  राशि  बाकी  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 उनसे  बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिये  आयकर  अधिकारियों  द्वारा  कया  कार्यवाही  की

 गई  प्
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इस  मामले  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  घि  बार

 वित्ता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  है... |  ware  सिह  सीसा े  ि  ys

 :  31  दिसम्बर 1980  की  स्थिति  के  अनुसार  मसला  एलन  बेरी  एण्ड  Fo  (sto)
 लिमिटेड  की  तरफ

 चका  Re  करोड
 कन

 वी  सकत
 आयकर  की  माँगों  के  ब्यौरे

 अनुसार हैं  :
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 कर-निर्धारित  वर्ष  बकाया  माग
 रु०

 1944-45  24,73,673.00

 1948-49  29,61,444.00
 1949-50  48,73,436.00

 1950-51  28,17,990.00
 1951-52  23,92,521.00
 1951-52  2,69,  158.  00
 1952-53  41.89,  639.00

 1953-54  33,27,491.00

 1954-55  18,15,793.00

 je  i  pre 1955-56  1  22,66,026.00  '

 1957-58  हू  ५  am  *  '  2,596.00
 ;

 1975-76,  ~  हि  श
 44,030.  00...

 1978-79  प  ८.  16,729.00  ..  म

 0-81
 14,977.00 for  eran  ie mo  ae

 कन्नी  =
 से  :  निर्धारती  ऐस सी  अपना  नो  समाप्त  gl  गईं  ह  आए  feed  झपना

 कारोबार  1957-5  प्रारम्भ में  बन्द  कर  दिया  था  ।  कर र
 वसूली

 अधिकारी  जिसको  वसूली
 प्रमाण-पत्र  जारी  किये  गए  प्रमाणित  किया  है  कि  कम्पनी के  पास  ऐसी  कोई  परिसम्पत्तियों  नहीं

 हैं  जिनसे  बकाया  करों  को  वसूल  किया  जा  सके  ।  इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 .  at  पजाब  faa  कनाट  नईं  दिल्‍ली  में  को  गइ  जालसाजी |  ्
 [  ड्

 +
 7169.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी

 twee
 .

 न
 क्या  वित्ता  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  सिंध  एच  कनाट  नई  दिल्‍ली में  28

 लाख  रुपये  की  जालसाजी  की  ४०  Tne  करकी

 सभी
 जिसके  दाते  मैं  लादती

 fe  ।  (a)  क्या  यह  सच  है  कि  उस  ay  से  सम्बन्धित

 की  गई  ग्
 गायब  ह

 यदि  तो  उस  ब्रांच  प्रमुख  के  विरुद्ध  किस
 प्रकार  की  कार्यवाही की  गई

 (=)  क at  यह  सच  है  कि  तार  द्वारा  हस्तांतरण के  से  लखनऊ  की  ब्रांच  से  3  लाख
 रुपये  प्रेषित  किये  गए  उस  फर्म  के  खाते  में  जमा  किया  गया  जिसका  खाता  केवल  100/-

 मग  गया पया  कदा  ए  rd  s  hyo  rot

 क्या  यह  सच  है  कि  चालू  खाता  केवल  500/-  oa  a  प्रारम्भिक  राशि  att  उचित

 परिचय  के  पश्चात्‌  खोला  जा  सकता  और
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 क्या  यह  सच  है  कि
 इन्द्राज  पुष्टि  ia

 से  2  महीनों  तक  नहीं
 गई  जबकि  इन्द्रा जों  को  सात  दिनों  के  अन्दर  पुष्टि  करवाया  जाना  aot  तत

 वित्ता
 र
 मंत्रालय

 में  उप  वित्त  मंत्री  मगन  भाई  हां ।

 i)
 पंजाब  और  सिंध  बैंक ने  सूचित  किया है  कि  इस  जालसाजी  से  सम्बन्धित कई

 महत्वपूर्ण  कागजात  गायब  हैं  ।

 पुलिस  अधिकारियों  द्वारा  मामले  की  छानबीन  की  जा  रही  बैंक  के  पास  उपलब्ध

 सूचना  के  अनुसार  इस  ade  में  दो  बैंक  कर्मचारियों  को  गिरफ्तार  fear  गया  है  ।  बैंक  ने  अपने

 चार  कमंचारियों  जिनमें  पुलिस  द्वारा  गिरफ्तार  किये  गए  दो  कर्मचारी  शामिल  निलम्बित

 कर  दिया  है  ।

 बैंक
 के  अनुसार  इसकी  लखनऊ  स्थित  शाखा  से  इसकी  कनाट  एच  ब्लाक

 शाखा के  एक  चालू  खाते  3  लाख  रुपये  की  राशि  को  जाली  तार  अन्तरण  द्वारा  अन्तरिम  करके

 जमा  किया  गया  था  ।  यह  चालू  खाता  शुरू  में  एक  सौ  रुपये  से  खोला  गया  था

 RE (=)
 कौर

 :  हां  ।  बैंक  के  अनुसार  ऐसा  लगता  है  कि
 =

 मामले  में  इस  प्रकार

 त

 बदों

 का

 परेग  हैं  फिया  ov  हैं
 ४

 पांडियन  ग्रामीक  बेक  में  अनुसूचित  जाति/श्रनुसुचित  जनजाति  ste  ह
 वर्गों

 बि
 हि  ब

 ्
 के  लिए  आरक्षण  का  कोटा

 नक्कू
 द

 4170.
 श्री  सुन्दर राजन :  diet

 क्या  fact  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  f

 गया  पाण्डियन  ग्रामीण  बैंक  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित
 जनजातियों

 और
 पिच

 amt %
 a) a aa Ff आरक्षित  कोटे  को  भर  दिया  गया  कौर

 यदि  नहीं  सरकार  का  इसके  दोषी  af
 erst  फे  विरुद्ध

 क्या
 कार्यवाही

 करने  का

 प्रस्ताव  ..  1

 bcd  म

 rer

 में  उपमंत्री  मगन  माई  :  er  ia

 (*)  शौर
 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही है  तथा  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 i जाएगी

 “6  i  इस्पात  झ्र ौर  खान  मंत्रालयों  के  विभागों में
 meyer }  |  क  a  ह  भ्रनुसुचित  जनजातियों

 171.  श्री  are  ग्  |
 ke

 क्या  इस्पात
 प्र

 खान
 मंत्री

 यह
 बताने  की  छपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इस्पात
 और

 खान  मंत्रालय  के
 विभिन्‍न  विभागों  में  सेवा की
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 विभिन्‍न  ह तीਂ  भर  श्रेणियों  नसीहत  LECEass
 अनुसूचित

 जनजातियों  के  लिये

 भारक्षित  अनेक  पदों  को  सामान्य  उम्मीदवारों  से  भर  लिया  गया

 )  यदि  तो  वर्ष  1978,  1979  और  1980  के  दौरान  इस
 प्रकार  से  भरे गए  पदों

 क
 का  श्रे  ion  ब्यौरा  क्या-क्या  है  और  ऐसा  करने  के  कया  कारण  और

 |
 क्या  सरकार  का  विचार  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  उम्मीदवा  रों  के  हित  में

 गीत  पदों  को  सामान्य  पदों  में  परिवर्तित  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  है  ?

 वाणिज्य  तथा  इस्पात  श्ररौर  खान  मन्त्री  प्रणव  ak

 हाँ  ।  लेकिन  यही  तभी  किया  जाता  है  जब  उपयुक्त  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं

 होते  हैं  और  ऐसा  करते  समय  काफी  बचाव  किया  जाता  है  ।

 इनका  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 नहीं  ।  आरक्षित  पदों  और  सामान्य  पदों  की  अदला-बदली  नहीं  की  जाती है  ।
 जन  आरक्षित  रिक्तियों  पर  नियुक्ति  के  लिये  निर्धारित  की  गई  पद्धति  का  अनुसरण  करने  के  पश्चात

 भी  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं  होते  हैं  तो  इन  रिक्तियों को

 अनारक्षित  कर  दिया  जाता  है  और  इन  पर  सामान्य  रख  लिये  जाते  हैं  ।  ल ेलेकिन

 (1)  ग्रुप  संग्रह  में  चयन  द्वारा  पदोन्नति  (2)  ग्रूप  में  ही  पदोन्नति  (3)  ग्रूप
 aaa  की  निम्नतम  श्रेणी  में  पदोन्नति  को  छोड़कर  सभी  मामलों  में  अगले

 तीन  भर्ती  वर्षों  के  लिये  आगे  ले  जाये  जाते  हैं  ।  अपवाद  के  मामलों  में  आरक्षण  आगे  नहीं  ले

 पया  जाता  है  परन्तु  उसी  भर्ती  वर्ष  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  में  अगस्त

 परिवर्तन
 किया  जा  सकता  है  ।  अन्य  मामलों  में  केवल  आगे  लाये  जाने  वाले  तीसरे  तथा  अन्तिम  वर्ष

 के  अन्त  में  ही  आरक्षित  रिक्तियों  का  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  में

 चरित
 किया  जा  सकता  है  ।  इस  प्रकार  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  हितों  की

 eld रक्षा की  जाती है  और  इस  प्रकार  किये  गये  आरक्षण  के  द्वारा  उनके  आरक्षण  समाप्त न हीं
 होते

 हैं
 क्योंकि  ये  रिक्तियां  आगे  ले  जाई  जाती  हैं  और  अगले  वर्षों  में  काफी  लम्बी  अवधि के  a dg  Teme
 चार  वर्ष  जिसमें  आरम्भिक  पति  वर्ष  भी  शामिल  होता  उन्हें  उपलब्ध  रहती

 a
 =

 जि  |  मम  t

 भ्
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 कैबरे  नृत्य
 करने  की  अनुमति  प्राप्त

 7172.  श्री '
 बे प्त  ल  प्रसाद  वर्मा  :  ~

 क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बत  ने  की

 दिये  गये  अ )
 दिल्‍ली  में  ऐसे  कितने  रेस्टोरेन्ट  हैं  जिन्हें  कैबरे  नृत्य  कराने

 के लिए  परा 1८

 ऐ
 (x  इन  रेस्टोरेन्ट ों  से  सरकार  को  कितना  राजस्व  प्राप्त  होता  है  और  उनकों  ओर  देय ञ

 राजस्व की  बकाया  राशि  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  और  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  उनसे  कितनी

 राशि  एकत्रित  की

 यह  सच  नहीं  है  कि  ऐसे  रेस्टोरेन्ट  स्थानीय/पुलिस  का  संरक्षण
 लेते  हुए

 निर्धारित

 सीमाओं का  उल्लंघन  करके  अश्लील  ढंग  से  कैबरे  नृत्य  कराते  और

 उन  पर  तथा  ऐसे  पुलिस  कर्मियों  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा

 रहे है
 ताकि  देश  के  सांस्कृतिक  तथा  सामाजिक  आदर्शों  की  रक्षा  की  जा  सके  ?

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  श्रान्त  प्रसाद  :

 दिल्ली  में  रेस्टोरेन्ट ों  द्वारा  कैबरे  नृत्य  कराने  के  लिए  कोई  परमिट/लायसेंस  लेने  की

 आवश्यकता  नहीं  होती  ।  सार्वजनिक  मनोविनोद  तथा  मनोरंजन  के  स्थानों
 ie  बारे

 में  हाल
 ही  में  विनियम  तैयार  किए  गये  हैं  ।  =

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  प्रवेश-टिकटों  पर  25  प्रतिशत  की  दर  पर  मनोरंजन  कर  लगाया
 ध 1 जाता है  ।

 को
 5

 वर्षों
 में  मनोरंजन  कर  के  रूप  में  एकत्रित

 राजस्व  चे
 दिया

 गया  है  —_—

 1976-77  2,11,602.00  रुपए

 19  ~ /  7-78  रुपए 2,99,288.00  NTN)
 1978-79  2;59,167.50  रुपए  -

 1979-80  3,21,125.00  रुपए
 1980-81  3,22,984.00  रुपए

 (2/81  3
 कौर  :  सार्वजनिक  मनोविनोद  तथा  मनोरंजन  के  earl  के  बारें  में  दिल्ली

 प्रशासन  द्वारा  बनाए  गए  विनियमों  के  ऐसी  स्थापनाओं  का  लाइसेंस  te  अथवा  स्थगित
 करने  का  अधिकार  प्राप्त  किया  गया  जो  निर्धारित  शर्तों  में  से  किसी  भी  एक  शर्ते  का  उल्लंघन
 करती  हैं  जहां  तक  सिपाहियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  करने  का  संबंध  जब  कभी  कोई  भूल-चूक

 संबंधित
 प्राधिकारियों  के  ध्यान  में  लाई  जाती  उनके  विरुद्ध  उचित  कार्रवाई की  जाती

 केरल  की  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  एक  मिल
 के

 तलन प  पत्र व का  खो  जाना
 way  ee

 7173.  श्री  हु ०  बाला नन्दन :
 कत्  >  र्

 -

 क्या  वाणिज्य  ही  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
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 लिखित  उत्तर 20  1903

 क्या  सरकार
 क क  17  जन

 18
 इस  समाचार  की

 ओर  ध्यान  दिया  है  कि  केरल  के  लि  कपड़ा  निगम व  ी  ्  g  aq,  जिसमें  65  लाख
 रुपये  का  लाभ  दर्शाया  गया  उस  समय  खो  जब  परीक्षकों  ने  इसकी  जांच  कौर

 _  यदि  तो  सही  स्थिति  क्या  है  और  जो  लोग  दोषी  पाए  उनके विरुद्ध  क्या

 कारवाही  की  गई  है
 ?

 हैत s '.....  वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुर्शीद  आलम  :

 तथा  :  हालांकि  केरल  में  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  एक  मिल  nate  पार्वती
 fa  वि  a  1979-80  के  लिये  अन्तिम  रूप  से  65  लाख  रु०  का  लाभ  हुआ  फिर  भी
 समायोजनों  के

 पश्चात  अन्तिम  लेखा-परीक्षित  आंकड़े  6.95  लाख  रु०  के  हैं  ।  कोई  भी  गबन  नहीं
 देखा  गया  ।  कमंचारियों  के  आवश्यक  परिवर्तन  पहले  ही  किए  ए  जा

 चुके  हैं  ताकि  भविष्य  मे
 उचित  लेखे  सुनिश्चित  हो  सकें  ।

 ्
 =  क्षेत्रीय  ग्रा मीरा  बिहार  के  चेयरमेन  के  विरुद्ध  arta

 7174.  श्री  राम  स्वरूप  राम  दि  अ  '

 क्या
 faa  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :  का ंसन

 क्या  यह  सच  है  कि  चम्पारण  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक क  (faz
 far)

 चेयरमैन  के  विरुद्ध

 गंभीर  Vw] ATU
 ह है  भर  स्थानीय  प्रेस  द्वारा  भी  उन्हें  प्रकाश  में  लाया लग  ग

 aq) fr\

 )  यदि  at,  तो  क्या  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  जांच  की  गई  उसका  नि  ष्कर्षे क्या क्या  है  और  उस  पर

 यदि
 सरकार

 ने  कोई  कार्यवाही  की  तो  वह  क्या  है  ?  पेड

 हु  | faa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मगन  माई

 (me)  चम्पारन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  मोतीहारी  के  अध्यक्ष  के  खिलाफ  भष्टाचार

 तथा  भरती  के  मामले  में  जातिवाद  के  आरोपों  की  कतिपय  शिकायतें  सरकार  को  मिली  थीं  ।

 =  | > =  कौर  :  इस  क्षेत्रीय  ग्रामीण  सेंट्रल  बैंक  आफ  इण्डिया  न  आरोपों  की

 जांच  की  प्रारम्भिक  जांच  के  दौरान  यह  पता  चला  कि  इसके  अध्यक्ष  की  ख्याति  अच्छी  नहीं  है

 घूस
 मांगने  तथा  घूस  लेने  के  बारे  में  उनके  खिलाफ  अनेक  शिकायतें  थीं  ।  इस  बात  को  ध्यान  में

 रखते  हुए
 अध्यक्ष  को  स्थानान्तरित  करने  का  प्रस्ताव  था  और  सरकार  4  1981  को  एक

 दूसरे  अध्यक्ष  की  नियुक्ति  की  अधिसूचना  जारी  कर  चुकी  है  ।  सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इण्डिया  ने  ag  भी

 सूचित  है  कि  वह  उन  अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  जो  वीर
 vite  जांच  में

 सिद्ध  हो

 उक्त  अध्यक्ष  के  खिलफ  विभागीय  कार्रवाई  शुरू  करेगी  ।

 -  द  के

 मसालों  का
 7175.  श्री  जैवियर

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि
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 ८.  (®)  Frater  किये  गए  मसालों  की  कुल  मात्रा  कितनी  है  और  भारत  के  कौन-कौन  से  देश

 मसालों  का आयात  कर  रहे  हैं  तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान  मसालों  का  निर्यात  करके  भारत  ने  कुल

 कितनी  राशि  अजित  की  और

 .«  ,
 .  क्या  सरकार  का  विचार  निर्यात  और  किस्म  में  सुधार  लाने  तथा

 लिये  विकास  बनाने  का  है  ?  sere  कूत

 के

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुर्दो  आलम  :
 28

 1981
 aa  मसालों  जिसमें  इलायची  भी  शामिल  57,321  म०  टन  की  कुल  मात्रा  का

 निर्यात  किया

 गया  है  ।  वसूल  किया  गया  कुल  मुल्य  7891  मिलियन  रु०  है  जिन  देशों  ने  भारत  से  मसालों का

 आयात  किया  वे  हैं  :-  पश्चिम

 सोवियत  जर्मन  लोकतंत्रीय

 यमन

 .  अरब  मित्र  का  अरब  गणराज्य  सऊदी  बहरीन

 ।  द्वीप  1.)  सी  इज

 संयुक्त  अरब  अमी

 तंजाबिया  केसरी  सियरा

 फिजी  द्वीप  स०  रा०  त्रिनिदाद  ।  ये  आंकड़े  अनन्तिम हैं  ।
 | सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 re
 बंगलौर  में  स्थिति  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  को  हुई  हानि

 oa
 7176.  श्री  कै ०  सालाना :  cr fe

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  ने  बंगलौर  में  स्थित  सरकारी

 क्षेत्र  के  एककों  में  77  दिन  चली  हड़ताल  के  कारण  हुई  कुल  हानि  के  बारे में  कोई  मुल्यांकन
 किया  है  ?  र  ज  =  पक  4

 :  ...  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  fag  :  बंगलौर स्थित  सरकारी  क्षेत्र

 के  एककों में  77  दिन  की  हड़ताल  के  कारण  हुई  कुल  हानि  के  बारे  में  विस्तृत  मुल्यांकन  अभी

 नहीं  किया  गया  है  ।  बंगलौर  स्थित  5  सरकारी  उद्यमों  में  प्रतिदिन  लगभग  2  करोड़
 रुपये

 की
 उत्पादन-हानि  होने  का  अनुमान  है  ।

 =
 लद्दाख  की  त्सोकर  भील  में  पाए  गए  पोटाशियम  कौर  अन्य  लवों

 a  he  का  खनन
 |  ः

 7177.  श्री  पी०  नामग्याल  be
 अकल

 कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे ह  किः
 न ज  बरू

 क्या  यह  सच  है  कि  agra  की  सोकर
 ही  ा

 कच्चे
 ति

 और  अन्य  लवणों

 की  बहुत  बड़ी  मात्रा  पाई  गई
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 <

 यदि  उपरोक्त  का  दत्त  र  सकारात्मक है  पोटाशियम भौर  अन्य  लवणों  की

 गलत-अलग  कुल  कितनी  मात्रा  गई  शुद्धता  प्रतिशत  भर  प्रत्येक  लवण  का  कुल
 मुल्य  कया  कौर  Sore  सा

 ग  लवणों  के  खनन  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?
 art  >

 %  तथा  इस्पात  सनौर  खान  मन्त्री  प्रताव  gait) :  =  पू

 लद्दाख  की  सोकर  झील  में
 कच्चा  पोटाशियम  तथा  अन्य  लवण  पा  mh  ये

 sat
 झील  के  खारे  पानी  घोल  के  रूप  झील  की  तली  तथा  झील  के  इसे-गिर्द  के  रेह

 us i

 is

 क्षेत्र  में  तथा  जमाव  के  रूप  में  मिलता  है  ।

 खारे  पानी  में
 घोल

 के
 रूप  में  विद्यमान  कुल  0.78  मिलियन

 ८
 on  गगन  at

 eK:  मांत्रा  में  से  0.2  मिलियन  टन  पोटाशियम  कलो  0.38  मिलियन  टन  सोडियम

 0.10  मिलियन  टन  सोडियम  क्लोराइड  कौर  0.10  मिलियन  टन  मैग्नेशियम  सल्फेट  21

 तली  में  जमे  हुए  नमक  की  लगभग  0.65  मिलियन  टन  अनुमानित  मात्रा  में  से  0.1870  मिलियन

 टन पोटाशियम  0.2175  मिलियन  टन  सोडियम  0.345  मिलियन  टन  सोडियम

 क्लोराइड  तथा  शेष  मैग्नेशियम  और  कैलशियम  लवण  होने  का  अनुमान है  ।

 झील  के  चतुर्दिक  te  क्षत्र में  लगभग  7.8  मिलियन  टन  लवण  होने  का  नुमान

 जिसमें  से  लगभग  2  मिलियन  टन  पोटाशियम  लवण  होगा  ।

 भारतीय  sata  निगम  ने  1976  के  आस-पास  खारे  जल  में  मौजूद  लवण  का  मूल्य

 1,023  मिलियन  रुपए  आंका  जिसमें  146  fro  रुपए  का  पोटाशियम  sate  52  मिलियन

 रुपए  का  सोडियम  सल्फेट  तथा  25  मिलियन  रुपए  मूल्य  का  सोडियम  क्लोराइड  श
 मल  है  ।

 भारतीय  saws  निगम  ने  जमे  हुए  लवण  का  मूल्य  709.53  मिलियन  रुपए  आंका  है a

 जिसमें  224.4  मिलियन  रुपए  का  पोटाशियम  476-63  मिलियन  रुपए at  सोडियम

 ache  और  8.5  मिलियन  रुपए  का  सोडियम  क्लोराइड  शामिल  है  ।

 q (7T)
 झील स्थल  तक  विषम  आगमन  अत्यंत  ऊंच ेइलाके  से  लंबी  दूरी  तक

 लवण  दुलाई  की  कठिनाइयों  तथा  साल  के  दौरान  सीमित  खनन  अवधि  और  प्रतिकूल  मौसम  के

 कारण इस  झील  से  लवण  निकालना  किफायत पूर्ण  नहीं  समझा  गया  nt  le
 क

 सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  की  परियोजना  लागत  में  वृद्धि
 aid

 -
 178  डा०  कृपासिध  भोई :  म

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  a

 क्या  नीति  संबंधी  निर्णय  लेने  और  कार्यनिष्पादन में
 विलम्ब  के

 कारण  कुछ  प्रमुख

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों की  परियोजना  लागत  में  बृद्धि  हुई
 «

 यदि  at,  तो  ऐसी  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  fan  कार्यनिष्पादन  में  वृद्धि

 हुई  भौर

 77.0
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 ह  दा दियो जना  लागत  में दे  करने के  लिए SNE (77)  सावी  qf  रयोजनाअ

 सरकार  का  विचार  क्या  किसकी  करने  का  है  ?  द
 =~  t

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  fag

 कौर  (a):  नियत  समय  के  भीतर  परियोजना  कार्य  पुरा  होना  और  ल
 आगत  aA, ~ Saw

 भव स्थापना  सम्बन्धी  औद्योगिक  कच्चे  माल  की  उपलब्धि  के  अलावा  ऐसी  अनेक  बातों  पर  निर्भर

 करते  जैसे  अवस्थापना  संबंधी  परिवहन  का  सुलभ  होना  ।  परियोजना  के

 लिए  उपस्कर  की  पूर्ति  पर  भी  इन  बातों  का  असर  पड़ता  विलम्ब  होने  के  कारण जिन  कुछ

 प्रमुख  परियोजनाओं  की  लागत  काफी  बढ़  गई  वे  हैं-भिलाई  इस्पात  संयंत्र  (25  लाख  टन  से  40

 केरल  अखबारी  कागज लाख  कोरबा  एल्युमिनियम  परियोजना  एवं
 नागालैण्ड  लुगदी  और  कागज  कोचीन  लि-द्वितीयक

 परिष्करण  सुविधाएं  और  deed  कोल्फोल्ड्स  लिमिटेड में  घाटगांव  परियोजना  ।
 -  cr

 परियोजनाओं  को  यथासमय  पूरा  करना
 कौर

 उनकी  लागत  अनुमानों  के

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  अनेक  उपाय  किये  गए हैं  ।.  इस  विषय  में  किये  गए  कुछ  प्रमुख
 _

 उपाय  हैं-व्यवहार्यता  रिपोर्टों  को  बेहतर  ढंग  से  तैयार  अवस्थापना
 सम्बन्धी

 बाधाएं  दूर

 करवों
 a  आधुनिक  प्रबन्ध  तकनीकों  का  प्रयोग  करना  |  ह  2

 ae >
 _

 इस्पात  घोटाले  में  संयुक्त  मुख्य  नियंत्रक  आयात  एव  निर्यात  कार्यालय  के  अन्तर्गत

 होने  कौ  केन्द्रीय  ब्यूरो  द्वारा  जांच  थ  ि

 179.  श्री  जाज  फर्नान्डिज

 1  om क्या  बारिणज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  जांच ब्यूरो  इस  समय  100  करोड़  रु०  के  घोटाले  में  कलकत्ता  के  संयुक्त

 मुख्य  नियंत्रक  आयात  तथा  निर्यात  कार्यालय  के  अन्तर्गत  होने  की  जोग
 कयों  में  सभा  हुआ

 हैं
 ere

 (=)
 )  यदि  तो  जांच  में  कितनी  प्रगति  हुई

 ‘a  )  क्या  संयुक्त  मुख्य  नियंत्रक  आयात  तथा  निर्यात  काय
 नय  के  अधिकारी

 जाँच  में  रोड़े
 मटका

 q
 और

 |  ब
 जांच  शीघ्र  पूरी  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा

 साह
 बारिश  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खर्चो  आलम  ..

 से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 एल्यूमिनियम  उत्पादन  की  अधिष्ठापित
 क्षमता

 ''

 ् 7180.  a
 शाद

 के०  मालगाड़ी  थ  ध्  क्
 !

 बकल
 कमन  सलासत

 वी
 लिए  बिल  कितनी है  संयंत्रों के

 आंकड़े  ;
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 वर्ष  1980-81  के  दौरान  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  और  वर्ष

 के  दौरान  कितना वासर
 विवाद

 वर्ष 1  1  के  दौरान  एल्यूमिनियम की  उपलब्धता
 मि में  कितनी  कम  ठ  ५  tae हैं  विलन  |

 1979-80  और  1980-81 के  |  दो  वर्षों  के  दौरान  आयात  किए  गए  एल्यूमिनियम
 की

 कीमत
 क्या  at  और  इन  दो  वर्षों  के  दौरान  एल्यूमिनियम  तनी  मात्रा का का  आयात

 of  bl
 किया  ग

 (a)  उद्योग  की  सामान्य  उपयोग  क्षम
 कितनी  बालको  के  सरकारी  क्षेत्र  के  सबसे

 बड़े  संयंत्र  की
 उन  योग  क्षमता  Fat

 fae
 (  क्या  1979-80  के  दौरान  को  1... भ्सिान

 और  1980-81  के
 पह  पक

 दौरान  कया  स्थिति  और

 अधिष्ठापित  क्षमता  के  पूर्ण  उप  ior  मैं
 कहा  बाधाएं

 और
 स्थिति

 थ  सुधार  के  लिए
 कया

 उपाय  करने
 का  विचार  @  ह

 ta  artis  य  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  प्रसव  :

 देश में
 अब  तक  स्थापित

 क्षमता  321,  170  टन  विधिक  सा
 तै  धड हक  2

 प्रस्तावक-वार  ब्यौरा  इस  प्रकार  >

 +  a  re
 स्थान  क्षमता  प्रतिवर्ष )

 बालको  —  कोरबा  (He
 (atx

 _
 100,000

 इंफाल  aa  Aus  (stat) )  20,320
 (a)  15,850 अलावा

 ह त  ह  60,000

 lar  100,000 कूट  प्र  सहर  फू  th  ब्य

 area
 न  ex  25,000

 eee  ने  न

 कुल  321,170
 a  ae

 (@)  1980-81  का

 उत्पादन
 लक्ष्य  210,000

 0  वास्तविक  उत्पादन  199,000

 तम
 मं  सोग  ज  टन टन  हुआ  ।  1980-81  में

 एल  का  अनुमान था  ।  इस  मांग
 ध

 भर  घरेलू  उत्पादन
 के के  बीच  3 अतर  a  जाना था  ।

 खनिज  और
 धातु  व्यापार

 निगम  द्वारा
 meal  कीं  मैं  ल arate  किए  गए  एल्यूमिनियम

 ne  +
 की  मात्रा  और  मूल्य  नीचे

 लिव 4  _
 यात्रा  tate  wat

 85,788  123.08 1979-80

 1980-81  127,611  189.489
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 ee

 (a)  198  -81  में  एल्यूमिनियम  उद्योग  का  क्षमता  उपयोग  लगभग
 62%,  जबकि

 भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  fo  का  क्षमता  उपयोग  लगभग  29%  था

 ॉ  पु  ‘  बालको  .  को  1979-80  में  16.17  करोड़  रुपये  का  शुद्ध  घाटा
 हुआ

 तथा
 1980-81  में  लगभग  22  करोड़  रुपए  का  घाटा  होने  का  अनुमान  है  ।

 े  (a).  स्थापित  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  न  हो  पाने  में  मुख्य  बाधा  पर्याप्त  बिजली  न  मिलने

 ;  की  है  ।  उदाहरण  के  लिए  बालकों  को  मध्य  प्रदेश  बिजली  बोर्ड  में  अपनी  कुल  जरूरत  में  से  केवल  लगभग

 30%  बिजली  ही  मिल  रही  है  ।  उत्पादन  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  संबंधित  राज्य  सरकारों से
 उच्चतम

 c Pay
 स्तर  पर  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  एल्यूमिनियम  प्रद्रावकों  को  समुचित  पन

 सुनिश्चित  करें  ।  तीं  sent

 सरकारी  नियुक्तियों  पर  प्रतिबन्ध  स्क

 7181.  श्री  जगदीश  टाईटलर  :  ३.

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  $
 ः

 (*)  कया  सरकार  का  ध्यान  श्री  पालकीवाला  द्वारा  हाल  में  दिये  इस  सुझाव

 की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  सरकारी  नियुक्तियों  पर  पाँच  ag  तक  के  लिए  प्रतिबन्ध  लगा  दिया

 जाना  और

 i  ष्
 ्

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  सिह  :  :  हा ं।
 सरकारी  नियुक्तियों  पर  पाँच  ad  की  प्रस्तावित  रोक  का  सुझाव  सरकारी  विभागों

 के  व्यय  में  कटौती  करने  के  उद्देश्य  से  दिया  गया  गैर-विकासात्मक  सरकारी  व्यय  में  किफायत
 करने  और  कटौती  करने  की  आवश्यकता  के  प्रति  सरकार  पहले  A  जागरूक  है  ।  अतिरिक्त  पदों  के

 सुजन  करने  और  यहाँ  तक  कि  जो  स्वीकृत  पद  महीने  की  अवधि  से  अधिक  समय  से  खाली  रहे

 हैं  उनके  भरने  पर  भी  पहले  ही  से  प्रतिबन्ध  लगा  ga  है  ।  इस  संबंध  में  सभी  प्रस्तावों  की  व्यापक

 जाँच  की  जाती  है  और  इन्हें  अनिवार्य  रूप  से  आवश्यक  पाये  जाने  पर  ही  स्वीकृत  किया  जाता  है  ।
 सरकार  का  यह  विचार  है  कि  सरकारी  नियुक्तियों  पर  पाँच  वर्ष  की  रोक  लगाने  सम्बन्धी

 सुझाव  व्यावहारिक  न  हो  ।

 श्रीमान  प्रदेश  में  तम्बाकू  के  काय  में  लगी  सहकारी  समितियों  की

 7182.  श्री  के०  ए०  स्वामी :  Ee

 कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  1979  में  राज्य  व्यापार  निगम  से  यह  कहा था  कि  वह  झा  प्रदेश

 में  सरकारी  समितियों  से  फल्यूक्ड  वरजीनिया  तम्बाकू  की
 खरीद  करे  ;

 क्या  सरकार  ने  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा
 तम्बाकू

 की  खरीद  के  बारे  में  विभिन्‍न

 सहकारी  समितियों  के  आवंटन  के  दुरुपयोग के  आरोपों
 की  जांच  करने  के  लिए

 ba  |)  भान

 प्रदेश

 a
 आदेश  दिये
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 यदि  तो  ऐसी  सहकारी  समितियों  को  उनकी  धोखाधड़ी  तथा  मुनाफाखोरी  के

 लिये  सरकार  का  किस  प्रकार  दण्ड  देने  का
 विचार

 और

 क्या
 सर  कार  का  विचार

 सचिव  में  तम्बाकू  खरीदने  के  लिये  ऐसी  समितियों  से
 ४

 सम्बन्ध रखने  का  है  ?

 वारि
 शल्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 खुर्शीद
 जात  if

 x
 ह

 नथ
 थ  कर ि  % जी  a

 राज्य  व्यापार  निगम  और  आन्ध्र  प्रदेश  को  कहा

 गया है  कि  इस  बात  का  ध्यान  रखें  कि  केवल  जकर्ताओं  का  वास्तविक  तम्बाकू  ही  वास्तविक
 -

 सहकारी
 र समितियों  से  खरीदा  जाए  ।

 जब  वर्जीनिया  तम्बाकू  के  बारे  में  कीमत  समथेन
 कार्य  आवश्यक

 हो  जाएंगे  तम्बाकू

 की
 खरीद  के  ढंग  पर  विचार  किया  जाएगा  ।
 ्

 ware  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विमानों  का  उतर
 ना

 7183.  श्री  एडुआर्डो  :
 *  क्या  पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंगे

 ..  सरकार  को  अभ्यावेदन
 प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  यह  अनुरोध  किया  ग्या  है  कि

 अन्तर्राष्ट्रीय  विमानों  को  गोआ  में  उतरने  की  व्यवस्था  की  जाए  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
 प

 पेंशन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  श्रान्त  प्रसाद
 क  जो  जड

 (=)  नहीं  ।  एयर  इंडिया  को  एक  प्रतिवेदन  प्राप्त  xa
 an  था  जिसमें  अनुरोध

 किया गया  था  कि  उन्हें  गल्फ  तथा  डेबोलिन  के  बीच  अन्तर्राष्ट्रीय  सेवाएं  आरम्भ  करनी

 चाहिए  । t  :
 (a)  क्योंकि  यातायात  की  मात्रा  इतनी  कम  है  कि  वाणिज्यिक  afec  &  x  परिचालन

 व्यवहार्य  नहीं  हो  सकते  इसलिए  एयर  इंडिया  गल्फ  तथा  डैवोलिन  के  बीच  उड़ाने
 ं  परिचालित

 करने

 की  स्थिति में  नहीं है  ।

 डैबोलिन  का  विमान  क्षेत्र  फिलहाल  10 2  वा
 ट्रिस्टार  जैसे  विशालकाय

 विमानों के  परिचालनों  के  लिए  उपयुक्त  नही ंहै  ।  यह  केवल  एयर
 गर

 ब  के
 परिचालनों

 तथा  यदाकदा

 विमान  के  प्रयोग  के  लिए  ही  उपयुक्त  है  ।

 राज्य तय महत्वपूर्ण  उपक्रमों  के

 ं  मुख्यालय

 र  a
 बाहर होने  के  TUT  बिहार

 किं

 कर

 fees  में  भाला 71 84,  शासनों  काता
 सा
 साही  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 सयारा
 2

 क्या  यह  स  चहेती  क  वपूर्ण  उप  क्रमों  के
 मुख्यालयों

 के  राज्य से  बाहर  स्थित

 होने  के  कारण  बिहार  राज्य  की  आय-कर  का  हिस्सा  बहुत  कम  मिल  रहा  और

 ..  (a)  यदि  तो  सरकार  का  विचार  आय-कर  की  वसूल  की  गई  राशि  के  आधार

 बद  भाया  कर  की  राशि  का  राज्यों  को  वितरण  सम्बन्धी  सूत्र  में  आवश्यक  परिवर्तन  करने  या

 ae  त  उद्योगों  को  अपने  मुख्यालय  राज्य  में  लाने  कहने  का  है  ?
 न

 _  वित्त  मन्त्रालय  सें  राज्य  सन्नी  सवाई  सिह  कोड

 जहाँ  तक  उपक्रम  द्वारा  कर  देने  का  सम्बन्ध  केन्द्र  अथवा  राज्यों  के
 और

 उपक्रमों  या  रजिस्टर  कम्पनियों  के  मुख्यालयों  के  स्थान  का  राज्य  पर  बहुत  अधिक  प्रभाव  नहीं

 पड़त  क्योंकि  निगम  कर  की  निवल  प्राप्तियां  केन्द्र  को  देय  होती  हैं  और  संविधि  i

 iain के  अनुसार  राज्यों  में  नहीं  बांटी  जातीं  ।
 ont

 on
 जहां  तक  इन  उपक्रमों  और  गैर-निगमित  निकायों के  कार्मिकों  द्वारा  —

 कर  का  सम्बन्ध  वित्त  आयोग  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  के  हिस्से  की  सिफारिश  की  जाती  है  ।

 वित्त  आयोग  की  नियुक्ति  5  वर्षों  में  एक  बार  की  जाती है  ,  जिसको  प्रत्येक  राज्य  सरकार

 करों  और  शुल्कों  के  विभाजन  के  बारे  में  अपने  मामले  का  dar
 करते  हुए  अपना  ज्ञापन  प्रस्तुत

 करती  चालू  फार्मूलों  जो  1979-84  के  लिए  वैध  us ज्यों  को  ara  कर  की  निवल

 प्राप्तियों
 के  85  प्रतिशत  के  विभाजन  की  व्यवस्था  इसका  90  प्रतिशत  प्रत्येक राज्य  की

 संख्या  के  आधार  पर  वितरित  किया  जाता  है  और  10  प्रतिशत  निवल  हिरे  के
 दादा  द

 पर ।
 फल ंक विदेशी  धन

 fe  rg
 बि  7185.  श्री  गाडगिल

 ग  a
 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कू  इ  एफ  क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1978  में  गांधी  शान्ति  प्रतिष्ठान

 — rraty far  हास  किए  गए
 eg

 मजदूरों
 स सम्बन्धी  मामलेਂ  के  राष्ट्रीय  सर्वेक्षण  में  विदेशी  धन क  उपयोग  गया

 यदि  तो  उसका  स्रोत  क्या  था  और  कितनी  घन  रा
 शि प्राप्त

 हुई  थी
 तथा

 भारत

 में  यह  धनराशि  किसने  प्राप्त  की  ;  और  वद ae
 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  विदेशों  से  अब  भी  धन  प्राप्त  किया  जा  रहा  जबकि  यह

 सर्वेक्षण  कार्य  वर्ष  1978  में  ही  पूरा  किया  जा  चुका  था  ?  ई  क

 faa  मन्त्री  तथा  :  गाँधी  शान्ति  प्रतिष्ठान  द्वारा  दी

 गई  सुचना
 के  अनुसार  मजदूरों  सम्बन्धी  मामले  का  राष्ट्रीय  सर्वेक्षण  गांधी बी  शांति  प्रतिष्ठान

 तथा  राष्ट्रीय
 श्रम  संस्थान  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  किया  गया  था  ।  यद्यपि  राष्ट्रीय  श्रम  संस्थान ने  इस

 सर्वेक्षण  पर  11,795.30  रुपये  की
 राशि

 खर्चे की  लेकिन  गांधी
 गाँधी  शांति  प्रतिष्ठान  ने  सूचित

 किया  हैं

 कि  उन्हें
 गरे

 1978  कौर  1  ब्रोड  फ्यूल  डाई  वेल्ट  डायकोनिशेस  वर्क  स्टोन  वर्ग

 700  प —
 से  « 4.26  लाख  रुपये  प्राप्त  हुए  थे  ।  यह  धन
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 a
 गांधीवादी  अध्ययन अक  Ta रमी ,  डमी

 आफ
 a  हैदराबाद  को  प्राप्त

 हुआ
 था  जिसने

 घी  शांति  प्रतिष्ठान  को  द ेदेदी  क यह  परियोजना  गां  =~  व पगहे

 (7)  गांधी  शांति  प्रतिष्ठान ने  बताया है  को  चूंकि  अन्तिम  ee  vate  it  =z ay  oh
 इसलिए इस  कार्यक्रम  को  विदेशी  एजेंसियों  से  लगातार  सहायता  मिल  थ

 जोधपुर  होकर  दिल्‍ली-बम्बई  विमान-सेवा  को  नियमित  किया  जाना

 7186.  श्री  श्रेया  गहलोत :  हिए  के

 +
 क्या  पर्यटन  श्योर  नागर  विमानन  मन्त्री यह यह  बताने  की  कृपा

 सरकार  का  विचार  जोधपुर  ira  दिल्‍ली  कौर  बम्बई  के  बीच  सप्ताह  में  तीन  दिन

 रही
 विमान-सेवा  को  कब  तक  नियमित  करने  का  है

 ;  और
 ¥s

 यदि  af,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
 ye’  य

 पेंशन  शौर  नागर  विमानन  मंत्रो  श्रान्त  प्रसाद  :  at  = ca
 और  :  इंडियन  एयरलाइंस

 जयपुर  दिल्‍ली  q ie a

 ५

 ae

 same

 सप्ताह  में  तीन  सेवाएं  परिचालित  करती  है  व्तेमान  या तार  की  मांग

 रूप  से  पूर्ति  हो  रही  है  भौर  इसीलिए  इंडियन  एयरलाइंस  ग्रीष्मकाल  में  भी  इसी  आधार

 पर  परि  चालन  जारी  रखेगी  ।  इस  मार्ग  पर  यातायात  वृद्धि  का  लगातार  पुनरीक्षण  किया

 जा ल  है  और  जब  कभी  भी  यातायात  से  सेवाओं  में  वद्धि  का  औचित्य  सिद्ध  होगा  उनकी  संख्या

 में  बाद  बास  दी  जाएगी

 इाहडोल  जिले  में  बंधोगढ़  नेपाल  पाके  को  पेंशन  मानचित्र  में  शामिल  करना
 ड्  ज

 1187.0  श्री  दलबीर  सिह
 क

 क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ¥

 क्या  शहडोल  जिले  में  बंधोगढ़  नेशनल  पाक  को  इस  बीच  पेट
 टन  मानचित्र  में  शामिल

 कर  लिया गया  है  ;  >  है

 si  (a  )  यदि  at,  तो  वहां  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  क्या  Saat  किये  गये  और

 (*)
 यदि  तो  इसे  पर्यटन  मानचित्र  में  कब  तक  शामिल  किया जायेगा ?

 aad  a  att  नागर  विमानन  मन्त्री  प्रसाद  :
 ie el 8 )  से ह  (7): :

 हां  ।  मध्य  प्रदेश  में  राज्य  और
 केन

 ala  सकट  र  के  अन्तर्गत  विकास

 हेतु  प्रारम्भ  किए  जाने  वाले  यात्रा  परिजनों  में  से  एक  के  अंतगर्त  steer  लत  जीव  विहार  को

 शामिल
 करने  व

 at  निश्चय  किया  है  ।  एक  बार  इस  यात्रा  परिपथ  के  साथ-साथ  पर्यटक  सुविधाओं
 की =  हो  जाए  तो  पर्याप्त  मात्रा  में  पर्यटकों  को  es  अत  करने  के  लिए  इसका  व्यापक  रूप

 TT से  संवर्धन  क  .  aa  ay

 | निर्यात को  बढ़ावा

 71838.  श्री  ate  भानु  बर्मी
 a

 क्या  जामिया  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fie

 2
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 984-8  5  के
 अन्त

 तक  निर्यात
 से  होने  बाली  कुल  आय कया  सरकार

 को  पता
 है

 9,878  करोड़ रु०  होने  की  आशा  ड  जबकि  हमार ेअ  विशेषज्ञों  ने  उस  समय  तक  मुख्य  रूप
 से  कच्चे तेल  और  पेट्रोलियम  मूल्यों  के  कारण  आयात  15,000  करोड़  रु०  की  कुल  राशि  का

 अनुमान  लगाया  और  ar

 _....  यदि  तो  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  खुर्शोद  आलम

 1984-85  (1979-80  कीमतों  निर्यातों  तथा  आयातों  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  अनुमान  9878  करोड़  रु०  तथा  13850  करोड़  रु०  लगाये  ये  हैं  ।

 (a)  सरकार  बढ़ते  हुए  व्यापार  घाटे  की  समस्या  के  प्रति  पूरी  तरह से  जागरुक
 निर्यात  संवर्धन  को  सर्वोत्तम  राष्ट्रीय  प्राथमिकता  दी  गई  है  ।  निर्यात  बढ़ाने  तथा  घरेलू  उत्पादन

 कर  आयात  प्रतिस्थापन  करने  के  लिये  सभी  सम्भव  उपाय  किये  जा  रहे  si  पहले  ही  किये  गये

 कुछ  =
 cay  निर्यात  संवर्धन  उपायों  में  निम्नोक्त  शामिल  हैं

 (1)  लाइसेंस  क्षमता  तथा  के  प्रयोजन  के  लिए  निर्यात  हेत ुउ बहन  को
 अलग

 क  ई
 रखना  ।

 न्  wy
 ्  श  2).  उस  मामले  में  निर्यात  की  गई  वस्तुओं  के  उत्पादन  की  अनुमति

 दे
 ee

 में  परिवहन  किया  जाना  है  और  किसी  औद्योगिक  काई को  उसके  विनिर्माण  के
 c ,.....  लिये  लाइसेंस दिया  गया  है  ।  +

 (3)  ऐसे  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  प्रौद्योगिकी  आयातों  के  बा  अनुकूल  व्यवहार  करना
 जिसमें  रायल्टी  का  एकमुश्त  भुगतान  अन्तगंस्त  हो  ।

 (4)  .  सभी  शत-प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  इकाईयों  को  मुक्त  व्यापार
 जौन  जैसा  ही  oaq-

 हार  प्रदान  करना  ॥

 (5)  निर्यात  के  लिए  उत्पादन  बढ़ाने  के  प्रयोजन  के  लिए  उद्योगों  की
 विस्तारित  सूची  में

 विस्तार  करने  की  अनुमति देना  ।
 ip  i

 (6) /

 मह  शहरो ंमें  नये  औद्योगिक  उपक्रमों  पर  गये  _  प्रतिबन्धों में  ऐसे

 एकको ंं  को  जो  निर्यात  के  लिए  उत्पादन  कर  रहे  हैं  चुनाव
 सफ

 पद  ग

 पर  छूट
 ar  he

 ए
 11.85  प्रतिशत  ब्याज  की  रियायती  दर  पर  लदान  qa  व  इक  aq  की  अवधि
 के  लिए क

 ई
 इञ्जीनियरी और

 अन्य  afar मुख  उद्योगों  को  दिया  गया  है  ।  जो  एक्जिम

 बैंक  ae  ही  स्थापित f  कया  जा  रह  उससे  ti  वित्त  की  व्यवस्था में  विस्तार
 की  भाषा है  ।  we

 इसके  अलावा  वाणिज्य  मंत्रालय  सरकारी  क्षेत्र
 के  उपक्रमों नबन्क क

 का
 निर्यात

 बढ़ाने  की  संभावना
 we

 का  भी  पता  लगा  रहा  है  |
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 है करे? कां चित् पाता 5! म्य््  विलम्ब  के  को  कम  करने  तथा  क्रिया विधियों का लक  वापसी  के  संवितरण  में

 सरलीकरण  करने  के  लिए  भी  कार्यवाही  की  जा  रही  काफी  तथा  अध-साधित  चमड़े पर  से

 निर्यात शुल्क  कम  कर  दिया  गया  है  और  हैसियन  वस्तुओं
 पर

 पूरी  तरह्  समाप्त
 ।  स्थिति  की  लगातार  समीक्षा  की  जा  रही  है  तथा  यथासंभव

 आगामी
 उपाय

 किये  जाएंगे  स्  ड

 el  संवर्धन  को  राजकोषीय  सेन  देने  के  लिए  1981-82  के  बजट  में  freafafan

 उपायों  की  घोषणा  की  गई  हैं
 |

 (1)
 निर्यात  अभिमुख  उद्योगों  के  14  समूहों  को  उन  उद्योगों  के  क्षेत्रा

 लिकर  में
 लाया

 गया  है  जिनको  निवेश  भत्ता  अथवा  करावकाश  उपलब्ध है  ।
 ie  y  ite

 (2)  मुक्त  व्यापार  क्षेत्रों  में  निर्यात  अभिमुख  उद्योगों  को  अन्य  usar  7  ‘Fionn  के

 बदले  में  शुरू  के  पांच  वर्षों  के  लिए  पूर्ण  कराव काश  देने  की  अनुगति  दी  गई  है  ।

 (3)  भायकर  अधिनियम  की  घारा  35  के  अंतगर्त  जो  कर  योग्य  लाभों की
 गणना

 me  lee में  भारित  छट  देता  कार्यकलापों  के  क्षेत्र  को  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।  जक

 (4)  इलेक्ट्रॉनिक्स  के  सम्बन्ध  जो  कि  श्रम  प्रधान  उद्योग  भी  है  और  निर्यातोन्मुख
 उद्योग  भी  इलैक्ट्रानिक  संघटकों  के  उत्पादन  में  पूरी  तरह  से  लगी  हुई  भारतीय

 कम्पनी  से  घरेलू  कम्पनी  द्वारा  प्राप्त  किया  गया  लाभांश  पुरी  तरह
 से

 आयकर

 से  मुक्त है  ।

 हाल  ही  में  सरकार  द्वारा  घोषित  की  गई  1981-82  की  निर्यात-आयात  नीट
 ते  का  उद्देश्य

 निम्नलिखित  उद्देश्यों  को  पूरा  करना है  :  (1)  उत्पादन  आधार  को  सुदृढ़  करने  तथा  उपलब्ध

 क्षमताओं  का  पूर्णतः  उपयोग  कर  सकने  के  लिये  आवश्यक  अन्तानीवृष्ट  साधनों की  व्यवस्था

 करना ।  2)  आयातों  पर  निर्भरता  को  और  कम  करना  ।  (3)  निर्यातों को  अधिक  प्रोत्साहन
 ्

 देना
 और  4)

 प्रक्रियाओं  को  भौर  सरल  करना  तथा  सुकर  बनाना  |

 oo  मत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  एककों  की  स्थापना  के  लिये  आवेदन
 rat  पर

 विचार  करने  हेतु  विशेष  ats
 ee  =

 7189.  श्री  कमल  नाथ :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि
 क  oes

 (*)  क्या  फ्री  ट्रेंड  जौन  आदि  को  बचाने  के  लिये  देश  के  किसी  भी  भाग  में  शत-प्रतिशत

 निर्यातोन्मुख  एककों
 की  स्थापना  के  लिये  आवेदन

 aw  तों  पर
 |  चार  करने के  लिये  एक  विशेष ae

 डक
 गठित  किया  गया  न  ०  स्ट

 यदि  तो  इस  सन्दर्भ  में  अब  तक  नये  उद्यमियों  से  कितने  आवेदनपत्र  प्राप्त  हो

 चुके  और

 क्या  कच्चे  माल  अथवा  राज-सहायता  अथवा  रिया यती  दरों  पर  बिजली  आदि  की
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 सप्लाई करने  के  लिये  आ  पर  ग्य
 से  विचार  करके

 दे
 एककों

 को  कुछ
 अतिरिक्त

 रियायतें  देन ेका  वायदा  भी  किया गया  है  !
 ह  toe

 i
 arts

 नय  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुर्शीद  घ्  लम

 |  .
 (%  जी  औद्योगिक  विकास  विभाग  की  अधिसूचना  ao

 दिनांक  13  1981  के  अनुसार  वाणिज्य  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  बोर्ड  गठित  किया q
 गया है  ।

 इस  योजना  के  अर  तर्गत  अब  तक  45  आवेदनपत्र  पंजीकृत  किये  गये  ह
 a  योजना के  भन्तगंत  स्वीकृत  एककों  को  प्राप्त  रियायतें  सरकारी  संकल्प  दिनांक

 31-12-1980  में  बताई  गई  हैं  जिसकी  एक  प्रति  लोक  सभा  में  20  1981  को  पूछे गये

 तारांकित  प्रश्न  सं०  79  के  उत्तर  में  सभा  पटल  पर  रखी  जा  चुकी  है  ।  इसके  सरकार ने
 सिद्धान्त  रूप  में  निश्चय  किया  है  कि  घरेलू  टैरिफ  क्षेत्र

 से
 शत-प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों  को

 की

 seve

 प्लाई  निर्यातों  के  रूप  में  मानी  जाए  ।  ऐसे  मामलों  में  आयात  प्रतिपूर्ति  तथा  नकद  सहायता

 के  रूप  में  उपलब्ध  किये  जा  सकने  वाले  लाभों  के  व्यौरे  तथा  अपनाई  जाने  वाली  प्रक्रिया तैयार  की
 ms  % ना

 रही  क

 |  होटलों  में  परोसे  गये  खाद्य  पदार्थों  कौर  पेयों  पर  बिक्री  कर
 क

 190,  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी

 श्री  श्रार०  के०  महालगी :
 र

 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग ेवि कि
 क्या  सरकार  का  ध्यान  आंध्र  प्रदेश  उच्च q*  rarer  के  19  1980  के  इस

 tars  |  ओर  दिलाया  गया  है  कि  होटलों  आदि  में  परोसे  गए खाद्य  और  पेयों  पर  बिक्री

 कर  लगाया  जाना  गेर-कानूनी  और  अफू  है
 क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  रेलों  तथा  भ  बान-पान  विभागों  को  अनुदेश

 जारी किए  गए  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  fag   ्फे

 ate  :  किसी  राज्य  के  अन्तर्गत  होने  वाली  बिक्री  अथवा  खरीद  पर  कर

 संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  की  सूची  की  प्रविष्टि  54  के  अन्तर्गत  राज्य  कराधान  का

 विषय है
 |  केन्द्रीय  विक्रय  कर  1956  का  प्रशासन  भी  कानन  रा  राज्य

 कारियों  को  सौंपा  गया  है  ।  19  सितम्बर  1980  के  निर्णय  की  एक  प्रतिलिपि  आंध्र  प्रदेश  सरकार

 से  मिल  चकी  है  ।  भांघ्र  प्रदेश  सरकार  ने  बताया है  कि
 उसने

 इस  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय में
 और  उच्च  ar  ने अपील  करने  निर्णय

 किया
 है

 राज्य
 तर  रकार  निर्णय के  विरुद्ध

 अपील  करने  की कौ  अनुमति  दे
 प  पद्

 wer
 आंध्र

 प्रदेश  लेकिन  आगे  आवश्यक उच्चतम  न्यायालय  में

 |
 aria  कर  रहीं  हैं
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 राज्य एजेरि  सरकर  मे  अह  मी  सामा  था  BAR
 स्थिति को  देखते  सरकार  राज्य  में

 विभिन्न  एजेन्सियों
 द  लायी  जा  रटो र  सेवाओं  द्वारा की  जाने  वाली  कार्यवाहियों के

 सम्बन्ध  में  कोई
 भी
 भी  अनुदेश  जारी  नही ंकिये  रल  सन्न  ने  बताया  है  कि  इस  मामले  में

 क्षेत्रीय  रेलवे  जांच  कर  रही  हैं  ।  a  - थ्
 |

 a
 परा  से  दिल्‍ली  के  लिए  सीधी  उड़ान  म्

 द 7191  श्री  पाटिल  क  a

 क्या  पर्यटन  wit  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृ पाक रग  कि ६  +s

 (*  क्या  यह  सच है  कि  *मराठा  चैम्बर  आफ  कामे ਂ  पुणे  ने  नागर  विमानन  मन्त्रालय  को

 पुणे  से  few  नी  तथा  वापसी  के  लिये  सीधी  उड़ान  आरम्भ  करन ेहेतु  एक  अभ्य  दिया
 और

 )  यदि  तो  सरकार  का  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार
 न

 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  अनन्त  प्रसाद
 :  mi maid

 चेम्बर  आफ  कमसे  ने  इंडियन  एयर  लाइंस  को  दो  प्रतिवेदन  जज  थे  निगम

 उसने
 het

 तथा  पुणे  के  बीच  एक  सीधी  विमान-सेवा  चालू  करने  का  अनुरोध  किया  ars

 (a)  इण्डियन  एयर  लाइंस  अपने  विमान-बेड़े  में  और
 विमान  सम्मिलित  हो

 जाने  के  बाद  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी  ।  कारपोरेशन के  बोई  विमान  पूर्ण
 रूप से  परिचालन-रत है  ।

 जनरल  seater  कारपोरेशन  के  श्रन्तगंत  कम्पनियों  के  वेतनमानों  तथा
 आल ल  भगण

 अन्य  नियमों  में  समानता

 7192.  श्री  राम  अवध  we

 क्या  faa  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  जनरल  इन्शोरेंस  कारपोरेशन  आफ  बम्बई के  अन्तगंत  दूसरी  कम्पनियों

 में  हिन्दी  कर्मचारियों  के  संबंध  में  शैक्षणिक  अहं ताओं  तथा  भर्ती  नियमों  में  बहुत

 नताएं

 क्या  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  गत  तीन  वर्षों  से  At

 पनिया  निगम
 ima  fiver  मंत्रालय

 का  ध्यान  इस  मामले  की  ओर  दिलाया  जांता  रहा  इस  संबंध
 ब

 तक  कुछ  Mt
 a

 किया
 i  Teeef  i गया  भौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  तथ्यात्मक  स्थिति  का  वयस  कया  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  उप  मन्त्री  मगनभाई  :
 we

 ha

 ये  सवाल  पैदा  ही  त  ते  |

 |  है  =.
 लकड़ी  के

 फर्नीचर
 का

 निर्यात
 7193.  श्री  मरा वदन  के०  गधा वी

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
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 तामा

 (®)

 लग

 cr  किया
 रहा

 है

 यह  निर्यात  किन-किन  देशों  को  किया  जा  डा  और यदि  हां

 यदि  भाग  तो यह ( ख  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  गत  दो  वर्षो  के  दौरान

 1978  से  1979 तक  तथा  an  1979 से  ara,  1980  कितना-कितना

 केबिनेट वेयर  और  अन्य  किस्म  के  किस-किस  फर्नीचर  का  निर्यात  किया  और  उनका

 मूल्य
 कितना  था  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्यमन्त्री  खुर्शीद  श्रालम  :  जी  a

 लकड़ी  का  फर्नीचर  संयुक्त  राज्य  मस्कत

 सऊदी  संयुक्त  अरब  अमी  पश्चिम  आधार

 लैंड
 को

 निर्यात
 ति  किया  जा  रहा  है  ।

 1978-79  और  1979-80  ल-द्रव  के  दौरान  कुटीर  fi
 वेयर  आदि  के  fr  पति  के  ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं  :

 मु  य  लाख  रु०
 जर  रक

 1978-  1979-80(as
 ———

 मात्रा  pr  oy  मात्रा  मुल्य
 ह

 कुर्सियां  19935  14.12  43669  18.35
 ag बैडस्टेड  786  2.39  191  0.77

 कबिनेटवेय र  4.81  ~  481  3.51

 oie wy  फर्नीचर  of al
 49057  71.25

 स्वरण  नियन्त्रण  अधिनियम

 7194.  श्री  राम  विलास  पासवान

 क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गद  ि

 स्वर्ण  नियन्त्रण  अधिनियम  के  अन्तर्गत  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  शिकायतें

 प्राप्त  हुई
 गौर  उनमें  से  कितने  मामलों  पर  कार्यवाही  की

 (=  उसके  परिणाम  स्वरूप  कितनी  मात्रा  में  सोना  पकड़ा  गया  और
 कया  सोने  के  बढ़ते  हुए  मूल्यों  को  ध्यान  में  रखते  सरकार  ने  सोने  की  अनधिकृत

 जमाखोरी की
 रोक-थाम

 के
 लिये  इस  अधिनियम के  अंतगर्त  कार्यवाही  तेज  कर  दी

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (att  सवाई  fag

 कौर  :  किसी  प्रकार  का  वह  सोना  स्वर्ण  नियंत्रण
 1968  के  अन्तर्गत
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 rs
 दलियार

 अभिग्रहण  योग्य  है  जिसके  सम्बन्ध  में  उक्त  अधिनियम  के  किसी  उपबंध  का  उल ्sine  कया  चाहो
 किया  जा  रहा  अथवा  किये  जाने  का  प्रयास  feat  गया हो  ।  ऐसे  उल्लंघनों  का  जिनमें

 सोना  पकड़ा जाता  जन  साधारण  और  अन्य  स्रोतों  से  प्राप्त  सूचना  के  आधार

 पर  और  स्वर्ण  नियन्त्रक  अधिकारियों  द्वारा  सामान्य  और  अकस्मात  जांचों  के  दौरान  भी  लगाया

 जाता  है  1
 स्वर्ण  नियन्त्रण  1968  के  अन्तर्गत  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अधिग्रहण के  मामलों

 ् की  संख्या और  उनमें  पकड़े  गये  सोने  के  मुल्य  संबंधी  नीचे  दी  गयी  *:—
 Ca  ———$$$—$—$—$—

 अधिकार  तक  पकड़े
 गये  सोने oe aq  की  मात्रा

 ग्रा०  में  ) मा
 1978  1005  078

 1061 1979  302.424

 1980  668  05,397 5

 -  (aaaa
 से

 शय  को  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं है  कि  प्राप्त  शिकायतों  क ेगप्प  अभिग्रहण
 के  उपयु क्त  मामलों  में  से  कितने  मामलों  का  पता  गया  ।  अभिग्रहण  के  मामलों  की  संख्या

 अधिक  होने
 के के  यह  सूचना  एकत्र  करना  कठिन  सिद्ध  होगा  ।

 2  ?
 by  -

 (7)  विभाग  की  प्रदान  स्वर्ण  नियंत्रण  अधिनियम  1968  उल्लंघन  करके
 सोना  भादि  के  मामले में  सतत  निगरानी  रखे  हुए हैं  ।  जहां  कहीं  ऐसे

 मामलों  का  पता  लगता

 तो
 उनमें  कानून  उचित  कार्यवाही  की  जाती  '

 FE  होमलेस  ट्यूबों  का  आयात

 प्  ५ 7195.  श्री  जून  संजो
 क

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 esse  ig 4  क्या  इस  तथ्य  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  है  कि  सिम लैस

 ट्यूबों
 के  आयात  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  उदार  नीति  से  न  केवल  देश  में  उद्योगों  को  गम्भीर

 धक्का  पहुंचा  है  अपितु  इससे  जापानी  और  स्पेनिश  कम्पनियों  द्वारा  इस
 mae  ट्यूबों

 को  भारी

 मात्र  में  जमा  कर  लिया  गया

 4  क्या  यह  भी  सच  है  कि  जापानी  और  स्पेनिश  कम्पनियों  के  जमा  किये  ट्यूबों  की

 कीमतें इस  तरह  की  हैं  कि  वे  इस्पात  के  कच्चे  माल  की  कीमतों  को  भी  पुरा  करने
 क biti

 नहीं

 और

 (a) af
 af

 तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  संशोधित  नीति  का  ब्यौरा  क्या
 वाणिज्य  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री खुर्शीद  $  if

 स्वदेशी  उद्योग  को  संरक्षण  देने  के  उपाय से  :  ऐसे  अभ्यावेदन  प्राप्त हुए  हैं
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 नद  ST Leet

 क  आपमें  ainda  ;  ट्यूबों के  आयातो ं«
 र  प्रति  त

 orth  के  सुशील  दिये  गये  ऐसा बताया
 है  कि  स्वदेशी  उद्योग  देश  बने  uN ween mata  स्टील ਂट्यूबों  के  विद्या  स्तर  से  कम  कीमतों

 पर  आयातों से  विशेषकर  स्पेन  से  आयातों  से  प्रतियोगिता  नहीं  कर  द र ्dic कता  । क  इन  अभ्यावे

 अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।  ota  ie

 पर

 उत्तर  प्रदेश  में  विदेशी  सहयोग  वाले  सरकारी  होटल
 ,  ore  ty

 96.  श्रीमती  मोहसिना  किदवई  a

 कृपा  करेंगे  किः
 क्या

 पेंशन  झोर  नागर  विमानन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृप

 \ ( mR)  उत्तर  प्रदेश में  महत्वपूर्ण  wea  स्थलों  पर  setts  द्वारा  कितने  होटल  शुरू  किये

 ae
 )  क्या  इन  उद्यमों  में  विदेशी  सहयोग  भी  लिया  गया

 |  )  यदि  तो  किस  हद (

 (
 rr >  )  क्या  इन  होटलों  की  स्थापना  की  जा  चुकी  और

 _  क्या  अधिक  विदेशी  पर्यटकों  को  आकर्षित  और  अधिक
 fae

 शी  मुद्रा
 कमाने ने

 की
 दृष्ट से  महत्तवपूर्ण

 ण  पर्यटन  स्थलों  पर  और  अधिक  होटल  बनाने  की  योजनाएं हैं
 ?

 i _..  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  श्रान्त  प्रसाद  :
 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  उत्तर  प्रदेश  राज्य फे र

 eter
 यात्री

 टों
 य
 यात्री

 रेस्तरांओं  और  एयरपोर्ट  रेस्तराओं  का  परिचालन  कर  रहा
 —

 ट  =  का  नाम  स्थापना/चालू  होने  क्षमता

 की  तारीख
 ———  ——

 1.  होटल  वाराणसी  4.0 उ  50  100 ड  ES ह  is

 a  HE  ल्
 2.  होटल  1,2.79  40  80

 अशोक  भा  गया  कि
 अथ

 SFO  ह

 कुशी  नगर  में  सितम्बर  58  22
 यात्री  गह

 4.  भागरा  में  कों  66

 यात्री  रेस्तरां

 5.  आगरा  में  एयरपोर्ट  फरवरी  75

 रेस्तरां

 717.0 6.  वाराणसी  में  एयरपोर्ट  जुलाई

 रेस्तरां
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 ना
 बगर  हमे  pe  wat

 (7)
 क  >

 oe
 tes  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 ड  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  छठी  पंचवर्षीय  योजना  1980-85  में  छोटे  होटलों

 के  निर्माण  के  लिए  एक  करोड़  रुपए  का  एकमुश्त  प्रावधान  शामिल  है  ।  उत्तर  प्रदेश प  rea  विकास
 निगम  के  सहयोग  से  नैनीताल  में  राज्य  सरकार  से  परामर्श  करते  हुए  एक  संयुक्त  उद्यम  होटल

 परियोजना  की  संभावना  की  जांच  की  जा  रही  कुशीनगर  में  एक  यात्री गृह  सहित  विद्यमान

 कुछ  यात्री  गृहों  के  विस्तार  के  लिए
 50

 लाख
 रुपए  अलग से  प्रावधान  किया  गया  इन

 स्कीमों  का  कार्यान्वयन व्यवहार्यता  संबंधी  अध्ययन  के  संतोषजनक  होने  तथा  संसाधनों
 की  उपलब्धता ग  i

 पर  निर्भर  करता  है  ।
 ae 2

 छोटो  धन  राशि  के  कागज  के  नोटों  का  मूल्य  1h  e

 ......  7197.  श्री  जो०  argo  कृष्णन  भ्
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  =

 इस  समय  देश  में  छोटी  धनराशि  के  कागज  नोट  कुल  कितने  मुल्य के
 {rr q  )  इस  समय  परिचालन  में  एक  रुपए  के  सिक्कों  की  कुल  संख्या  का  ब्योरा क्या  और

 क्या  देश  में  बड़ी  घनराशि  के  कोई  अन्य  सिक्के  शुरू
 siealilltie

 प्रस्ताव
 कार  के  विचाराधीन  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 दुत  by
 r वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मगन  माइ  ह  मि

 ढा  '  शौर  :  मुल्य  वर्ग-वार  ब्यौरे से  संबंधित  अद्यतन  सुचना  1980  तक
 उपलब्ध  है  और  वह  नीचे  दी  गई  है  :  =  ae

 i  By
 '  करोड़ रुपयों  में  मुल्य

 वृ ड

 सिक्के
 fi  r  ७ (i  रुपए  132.89

 (2)  1
 रुपए

 के  i  i  t  |  205.71  ग

 wiz  241.03 (3)  2  रुपए के  फि  करक  wags  रक  ह गहर ..  ह
 5  रुपए  के  नोट  610.49

 (5)  AD  a
 er

 1851.44
 |  द क  '

 जोड़  3041.56

 इस  संबंध में  सुझाव  प्राप्त  हुए हुए  हैं  लेकिन  ट अभी  ये  विचार  के  प्रारम्भिक  दौर  में  हैं  ।

 भारतीय  पटसन  निगम
 द्वारा

 गे
 और-सरकारी  शौर  राज्य  के  स्वामित्वाधीन  मिलों

 को  सप्लाई  किए
 ane

 भो

 वातक  पर्ण
 7198.  श्री  इन

 श्रीमती  गीता  gait  ्

 कया  बारिणज्य  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :
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 -
 (*)  निगम  z  था  राज्य  के  स्वामित्वाधीन  मिलों

 को
 और

 तपाएँ
 किए  गए  क  -_  पटसन  के  मुल्य  की  मिल-वार  बकाया Note x T uf  कितनी

 बकाया  राशि  aga  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?  हैं

 eee  वाणिज्य  मंत्री  में  राज्य  मंत्री  खुर्शोद  ama  :  15-2-1981 तक
 2208  .651  लाख  रु०  1  oo  पुए

 ms  प्रबन्ध  अधिग्रहण  से  पूर्व  की  अवधि  के  लिए  vto  Ho  एम०  सी०  मिलों  का  667.48
 लाख  रु०.की  देनदारी  राष्ट्रीयकरण  अधिनियमों  के  अधीन  केवल  भूगतान  आयुक्त  द्वारा  किए  गये

 निर्णय  के  माध्यम  से  ही  वसूल  की  जा  सकेगी  ।  गैर-सरकारी  मिलों  पर  896.57  लाख  रु०  की

 देनदारी है  परन्तु  इन  मामलों  पर  मुकदमा  चल  रहा  मिलों  से  कुछ  अन्य  देनदारी

 के  दावों
 को  निपटाने  के  लिए  माध्यस्थम्  की  मौत  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 राष्ट्रीयकृत
 और  साथ

 ही  गैर-सरकारी  मिलों  पर  535.81  लाख  रु०  की  देनदारी  है  परन्तु  यह  गारंटी
 शुदा  भुगतान

 we ह  के  भन्दागंत  आता  है  ।

 प्रत्यक्ष  कौर  अप्रत्यक्ष  कराधान  के  मामले  अ  >  s

 "...  *  7199.  श्री  रास  बिहारी  बहेरा
 को  bes

 क्या  चित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि :  *#  इर है  ताह

 कया  यह  सच  है  कि  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  दोनों  कर  cere  का  प्रभाव  जन
 सामान्य

 की
 तुलना  में

 ग्रामीण  जन  सामान्य  अधिक है  हैं

 neo
 a ( @) Att

 यदि  तो  विभिन्‍न  आय  समूहों  के  लिए  कराधान  के
 मामलों  के  _  उल नात्मक

 भाड़े

 क्या  हैं  ;  और  लै  sy  हूई

 >  इस  प्रकार  की  दोषपूर्ण  स्थिति  बनाए  रखने  के
 कया  विस्तृत  कारण

 ह

 मंत्री  कार  :  जी  नहीं  ।  हि
 फ् और  :  ये  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।  ड

 हवाई  mgt  oe  रात  को  विमान  उतारने  की  सूची  cag  |
 7200.  श्री  एन०  ई०  हीरो  :  द्

 क्या  प्यारे  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  सरकार  पटना  हवाई  अड्डे  पर  रात  को  इंडियन  एयरलाइन्स  के  विमानों  को
 i

 उतारने  की  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  ;  और

 देश  में  सभी  हवाई  अड्डों  पर  उक्त  सुविधाएं  कब  तक  उपलब्ध  करायी  जाएंगी  ?
 नब  कड़

 पर्यटन  झोर  नागर  विमानन  मंत्री
 हू

 mara  प्रसाद

 हां  ।  पटना  हवाई  अड़  डे
 पर  रात्रि  अवतरण  कार्य  को  सुविधाजनकਂ  बनाने  के  लिए

 og  hare
 ager

 स्लोप
 इ  ूंडिकेंटर f

 लब चल न्यू सिस्टम' ः क ् और  गाय  sso
 प्रकाश  व्यवस्था

 स्थापित  की  चुकी
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 इंडियन  एयरलाइन्स  द्वारा  तैयार
 की  गई  भावी  परियोजनाओं  तथा  निधियों की

 उपलब्धता  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  हवाई  पर  रात्रि  अवतरण  सुविधाओं
 की

 क्रमिक  चरणों  में
 व्यवस्था की  जा  रही  है  ।

 क  s  ८  क राज्यों  में  ग्रा मीरा  विकास

 7201.  श्री  मोहम्मद  WANT  अहमद

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 न  पहली  बार  जब  से  ग्रामीण  विकास  बैंक  की  स्थापना  तब  से  आज  तक  प्रत्येक

 राज्य  में  कितने-कितने  ग्रामीण  विकास बैंक  खोले  गए  हैं  और  राज्यों  में
 इन  बैंकों

 के  खोले  जाने  के

 गी  परसान्त  क्या-क्या  हैं  ;

 ग्रामीण  बैंक  लोगों  के  सन्दर्भ  में  इन  बैंकों  का  कया  प्रयोजन  है
 :  '.  अब  तक  सरकार  ओर  जमाकर्ताओं  ने  इस  बैक  में  कितनी  धनराशि  का  निवेश  किया

 है  और  गरीब  किसानों  को  ऋण  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  दी  गई  है

 इन  बैंकों  से  प्रत्येक  राज्य  में  कितने-कितने  किसानों  को  लाभ  पहुँचा

 अं

 {  (=)  आगामी  दो  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  इन  बैंकों  को  कितनी
 = शाखा

 भों  के  खोले  जाने  का  विचार  है  ?
 -

 4h  वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मगन  माई  :

 माननीय  सदस्य  आशय  ग्रामीण बक  अधिनि  यम  1976  के

 अधीन  स्थापित  किए  गए  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  से  है  ।  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  राज  तक  की  राज्य
 वार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।  नए  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  स्थापना  के  लिए  जिलों का

 वाणिज्यिक  बैंकों  के  शाखा  छोटे  सीमांति  किसानों  तथा  अन्य  कमजोर  वर्गों  की

 आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिए  ऋण  की  कमी  तथा  सहकारी  ऋण  ढांचे  की  स्थिति  ध्यान  में

 रखकर  किया  जाता  है  ।
 a

 2  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  कमजोर  अर्थात्‌  छोटे  सीमांतक

 भूमिहीन  ग्रामीण  शिल्पकारों  तथा
 अन्य  ग्रामीण

 निर्धनों
 के  लिए  ऋण  के  प्रवाह  में

 वृद्धि
 करने  के  प्रयोजन  से  की  गई  है  ।  इनकी  व्यवस्था  अन्य  संस्थागत  अभिकरणों  अर्थात्‌  क्षेत्र  में  सहकारी

 तथा  वाणिज्यक  बैंकों  को  बढ़ावा  देने  के  अभिप्राय  से  की  जाती  है  ।

 ह  केन्द्रीय  सरकार  25  लाख  रुपए  की  शेयर  पूँजी  के  50  प्रतिशत  का  अभिदान  करती
 आज  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  100  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  स्थापना  हो  चुकी  है  तथा  इनमें

 सरकार ने  12.50  करोड़  रुपये  का  निवेश  किया है  ।  30-6-80  की  स्थिति के  अनुसार  73  क्षेत्रीय
 ग्रामीण बैंकों  के  सम्बन्ध  में  अभिदान

 द्वारा  कुल  163.67  करोड़  रुपये  की  राशि जमा  की  गई  थी  ।

 इन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  ar
 पगा  उम NOU  तार ्य ख  तक  ऋणों  तथा  अग्नियों  ar

 ial

 118.00
 करोड़  रुपये  दिए  गए  थे
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 (a) गौर  :
 लाभ  प्राप्त  करने  वाले  किसानों  कक  ि

 एक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  का  कार्यक्षेत्र  एक  अथवा  दो  जिले  होते  हैं  ।  राज्यों के  सभी

 क्षेत्रीय  ग्रामीण ब बैंकों  द्वारा  व्याप्त  नहीं  होते  ।  कृषि  प्रयोजनों  के  वास्ते  ऋण  खातों  का

 राज्य-वार  ब्यौरा  अनुबन्ध  में  देखा  जा  सकता  जून  1980  के  अन्त  की  स्थिति के
 के

 अनुसार
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  शाखाओं  की  संख्या  का  राज्यवार  ब्यौरा  तथा  साथ  ही  उनके  पास

 अनिष्पादित  पड़ें  लाइसेंसों  की  संख्या  भी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण  लाख  रुपयों  मे ं)
 ene  a  वधवा

 :,  30-3-81  30-
 6-1980  की

 स्थिति
 के  अनुसार ण

 की  स्थिति  शाखाओं  विचाराधीन  जमा  कुल  ऋण  कृषि की
 राशियां राज्य  के  अनुस  द्र  की  संख्या  लाइसेंस  बकाया  राशि

 Seite  आमी  :  ae  ee  ro  खातों  की

 बैंकों  की  द  सख्या
 ee

 1  2  |  अ  ड्  क्  कुही  a

 1.  आंध्र  प्रदेश  5  276  60  1971  21  152782.  1  747.0  78

 (331849)  (2991.56)
 2.  असम  45  43  217.05  6547  108.01

 j  fa  (10  (143.89)
 3.

 बिहार

 17  471  459  2129.08

 art

 1009.68

 (147 1  1503.88)
 4.

 गुजरात
 39  18  72.35  a.  17.27

 (2077)  (28.42)
 5  हरियाणा  70  401.08  18628  339.36

 07)  (422.67)
 6.  हिमाचल  प्रदेश  31  26  252.00

 tou

 60.00

 (re  (133.00)
 56  28  307.48  149.84 7.  जम्मू  तथा  कश्मीर  049

 81)  (173.84)
 210  79  925.03 8.  कर्नाटक  6131 571  1174.31

 han  (1600.45)
 151  34  840.83 9.  केरल  133743  1002.91

 (226239)  (1760.21)

 10.  मध्य  प्रदेश  12  201  205  774.67  39689  527.64

 (73731)  (872.38)
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 2  3  4  5  6  7

 1  70  66 11
 महा  राष्ट्र

 349.70  6425  213.14

 (10400)
 (281.43) 12  उड़ीसा  191  130  228844  153

 (365468) ( (2290.61)
 13  राजस्थान  212  26  63.80  46853  982.67

 के  (72156) ( (1341.31)
 14  तमिलनाडु  75  24  385-26  38342  433.38

 81590)  (881.96) _
 15  31  28  23531 त्रिपुरा  309.44  185.66

 (34137)  (358. .83)
 16  उत्तर  प्रदेश  27  461  216  4326.68  195958  1744.79

 (256765)  (2
 583.50)

 17  पश्चिम  बंगाल  7  145  167  13.05  30217  71

 +  al

 (ares)
 1615

 16367.06
 (747.99  )

 100
 2735  1113

 38  -11800.33
 1846

 244)  (18115.93)
 लि  OF40046 _ ~ aan  u

 =  : कोष्टक  में  दी  गई  संख्याएं  कुल  बकाया  राशि  के  ऋणों  तथा  अग
 aie r प्रयोजनों  के  लिए  ऋणों  को  दर्शाती  हैं  ।

 2
 राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  का  उपयोग  a

 sae 7202.  sto  निर्मला  कुमारी  शक्तावत

 या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सकू र

 (=)  क्या  बहुत  से  राज्य  उनको  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  का  उपयोग  नहीं  कर  सके

 कौन-कौन  से  राज्य  केन्द्र  सहायता  का  पूरा  उपयोग  नही  र  सके  और  गत  चार  वर्षों
 के  लिए  वर्ष-वार  उस  राशि  के  आंकड़े  क्या  हैं

 केन्द्रीय  सहायता  का  उपयोग  न  करने  के  मुख्य  कारण  क्या  हैं  और  केन्द्रीय  सहायता

 किन  शीर्षों  के  अन्तर्गत  दी  गई  थी  तथा  जिसका  पूरा  उपयोग  नहीं  किया  गया  और

 क्या  सरकार  का  विचार  जो  राज्य  पहले  केन्द्रीय  सहायता  का  उपयोग  नहीं  कर  सके

 उन  राज्यों  को  फिर  से  केन्द्रीय  सहायता  देने  का  है  ?  थ

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  fag  द

 कौर
 ind

 e  एक  विवरण-पत्र  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 परों  को  केन्द्रीय  सहायता  सकल  ऋणों राज
 गर

 सकल  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती
 हैं  और  किसी  विशिष्ट  परि  पोज  ना  अथवा  स्कीम  अथवा  कार्यक्रम से  इसका  सम्बन्ध नहीं  होता  ।
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 किन्तु यदि  वर्ष  के  अन्त  में  र  त  हुई  सूचना  धार  पर  योजना  आयोग  द्वारा

 अनुमोदित  अन्तिम  आयोजनागत  परियों  की  तुलना  में  कुल  व्यय  मे  भी  होती है  अथवा  निविष्ट

 स्कीमों  अथवा  न्यूनतम  आवश्यकता  कायें क्रम  में  कोई  कमी  होती  है  तो  उनमें  «  क  कटौती की

 जाती  है
 जिसका  विकास  के  किसी  विशेष  शीष  से  सम्बन्ध  नहीं  होता  है  ।

 in  नही ं।

 ६... ि =
 yy  a

 1977-78  &  1980-81  के  दौरान  प्रयुक्त  केन्द्रीय  सहायता  की
 डर  }

 राज्य-वार  मात्रा  का  विवरण-पत्र
 eid soe

 a  पेक  दवाव
 [:  ल

 ाममलवा  वा no  ae  ae

 (é
 1977-78  1978-79

 द
 1980-81

 आन्ध्र
 ..

 22.38
 '

 ||  9.00 हर्ट
 असम

 lo ~  ्  wl  te
 32  00

 3
 wh

 बिहार  ि  1.53  60.00  27.00
 t  tls

 गुजर  11  3  94.00
 “5

 2842
 127,00  62.41

 8.00  32.08

 et  aia  कश्मीर  18.44-  11.24  73.00  2.50
 8  कर्नाटक  79.00  ::  380.00
 9.  केरल  40.00

 a
 म्

 we
 10.  मध्य  प्रदेश  35.00
 11.  39.13  2.00

 महा  राष्ट्र
 12.  मणिपुर  83.73  40.00

 13.  उ  में 14,"  नागा
 PEE

 Dy  ggਂ  00
 55.00  206.00

 पि  5,  aly  te:  eas  erp  2.55%  FR  पूर  29.00

 16
 पंजाब

 41.47  2.00

 117.0  र्था  प  द  3.08  ry  458.48  44.00
 18.  fafa  —  15.81  |  2.90

 19  af  नाडु  5.00

 20  56.00  32.00  10.00  22.00
 163.00 21  उत्तर  प्रदेश  2011.00

 22.  पश्चिम  बंगाल  31.88  283.00  161.00

 886.31 जोड़ सभी  राज्य
 ~

 250.00  1687.36  2381.48
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 लिखित  उत्तर 20  1903

 भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मण्डल
 संघ  कौर  वेनेजुएला

 के  बीच  क  वें
 बातों ad 7203. :  श्रीमती  संयोगिता  :

 ,
 कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  वाणिज्य  उद्योग  मण्डल  संघ
 और  वैनेजुएला  के

 a बीच  कराकस  में  हुई  हाल  की  वार्ता  के  दौरान  दोनों  प्  लाभप्रद  सहयोग कौर  घनिष्ठ

 सहभागिता के  लिए  निर्णय  लिया  गया  था  ;

 )  क्या  उद्योग  और  टैक्नोलोजी  के  क्षेत्रों = का
 पता  लगा  लिया  गया

 यदि  तो  तत्ससम्वन्धी  ब्यौरा  कया  ८

 ी

 क्या  वेनेजुएला  विशिष्ट  उद्योगो ंमें  धन  लगाने  के  लिये  सहमत हो  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?
 os

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्यमन्त्री  खुर्शीद  श्रालम

 से  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मण्डल  संघ  प्रतिनिधिमण्डल  द्वारा

 nr में  कराकस  में  अभी  हाल  में  हुई  वार्ताओं  के  दौरान  दोनों  देशों  के  बीच  और  अधिक  सहकार

 सहयोग  की  संभाव्यताओं  के  बारे  में  बातचीत  की  भारतीय  तकनीकी  जानकारी  amd

 सेवाओं  तथा  संयुक्त  उद्यमों  के  लिए  वस्त्र  तथा  सीमेंट  तथा  सीमेंट  उद्योगों  को  सम्भव  क्षेत्रों

 के  रूप  में  अभिज्ञात  किया  गया  ।  मशीनी  मशीनरी  तथा  इंजीनियरी  माल  आदि  के

 विनिर्माण  जैसे  अन्य  क्षेत्रों  में  भारत  के  सहयोग  व  सहकार  पर  भी  विस्तृत  चर्चा  की  गई  |

 तथा  :  वार्ताओं  तीसरे  देशों  संयुक्त  उद्यमों  तथा  परियोजनाओं में  निवेश
 के  बारे  में  भी  विचार  किया  इस  विषय  पर  सामान्य  तौर  पर  बातचीत  की  गई  तौर  किसी

 विशिष्ट  उद्योग  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  ।

 पेंशन  विकास  के  लिए  धार्मिक  स्थानों  को  शामिल  किया  जाना

 04.  श्री  बी०  श्रार०  नाहटा

 कया  पालन  सनौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मध्य  प्रदेश  में  पर्यटन  स्थलों  तथा  उन  स्थानों  की  संख्या  कितनी है  जिनके  सम्बन्ध  में

 उनके  नये  पर्यटन  स्थलों  के  रूप  में  विकास  के  लिए  योजनाओं  पर  विचार  किया जा  रहा  है  और

 विकास  किए  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  इस  तेरह  के  अतिरिक्त  स्थलों  की  संख्या  कितनी  और

 क्या  इन  पेंशन  स्थलों  में  मध्य  प्रदेश  के  एक  मक  स्थान  पशुपतिनाथ  को  शामिल

 किए  जाने की  भी  माँग को  गई  है  ?

 पेंशन  शौर *  नाग  विमानन  मंत्री  साद

 केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  द्वारा  मध्य  प्रदेश  में  पर्यटक  स्थलों  के  नामों की  कोई  सूची
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 परिधि

 तैयार  नहीं  की  गई  है  ।  ।  केन्द्रीय  अन्तर्गत मध्य  प्रदेश  में  निम्नलिखित पर्यटक  केन्द्रों
 पर  प्यूटर  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  गई  म

 जबलपुर  और  कान्हा  नेशनल पाव  |

 राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  से  परामर्श  करके  यात्रा  परिपथों  को  अभिनिर्धारित
 करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ताकि  योजना  अवधि  1980-85  के  दौरान  केन्द्रीय  राज  य  और  fafa

 सेक्टरों  के  सभी  उपलब्ध  संसाधनों  को  एकत्र  करते  हुए  पर्यटन  का  विकास  करने  हेतु इन  यात्रा

 रि पथों  के  साथ-साथ  पड़ने  वाले  पर्यटक  केन्द्रों  का  गहन  विकास  किया  जा  सके  ।  मध्य  प्रदेश  में

 प्रस्तावित  यात्रा  परिपथ  निम्नलिखित  हैं

 (1)  ग्वालियर-शिवपुरी/दतिया-ओ  रछा-खजुराहो-बांधवगढ़-जबलपुर/खजुराहो

 (3)  भोपाल-सांची-विदिशा-उदयगिरि-भोपाल

 मांडू-महेश्वर  र-मण्डलेश्व र-लंका  रेश्म  र-इन्फ़ो र

 (3)  जबलपुर-भेड़ाघाट-चेराई  डाँगरी  पानी  के  miionserson  नेशनल

 भोरामदेव-जबलपुर/रायपुर  |
 .

 (x
 =

 नहीं  ।

 पकड़े  गये  तस्करों  की  संख्या
 ड्

 720  शी  कृष्ण  दत्त  सुलतानपुरी :

 क्या  वित्  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कितने TTF कर  पकड़ें

 (a)  उससे  राज-कोष  को  कितना  राजस्व  प्राप्त

 (7  )  न्यायालयों  में  कितने  तस्करों  के  विरुद्ध  मामले  धीन  और

 (=)  क्या  उन  तस्करों  के  नाम  तथा  इस  बारे  में  राज्य-वार  iter  दर्शाने  वाला  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाएगा  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  सिह

 और
 :

 सीमा  शुल्क  अधिकारियों  वर्ष  1979
 और

 1980  के  जिन

 व्यक्तियों को  तस्करी  में  अन्त ग्रस्त  होने  के  कारण  सीमा  शुल्क  आ  1962 के  तहत

 गिरफ्तार  उनकी  और  तस्करी  का  जो  माल  पकड़ा
 उसका  मूल्य

 नीचे  दिये

 अनुसार
 न वर्ष  ्  रफ्तार  किये  गये  पकड़े  गये  माल  का  मूल्य

 व्यक्तियों को  संख्या  रुपयों

 1979  1788  40.42

 1854*  52.84
 1980

 (  *आंकड़े
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 _ ियातवायायमामानाताततताानामाना  व वाातावताणााणताताकवाायावातका

 जिन  व्यक्तियों  के  f  विभिन्न
 अदालत

 मे  सोमा
 ग

 ए

 1962  के
 ध  थी 1,  उनकी  31-12.

 980  की  fea  |  के  अनुसार  संख्या तहत  इस्तगासे  की  कायेंदाही  चल

 1572  थी  ।

 )  मामलों  की  संख्या  बहुत  अधिक  इसलिए  विस्तृत  सूचना  एक  त्र  करके  संकलित  करने
 में  अधिक  समय  कौर  श्रम  लगेगा  ।  माननीय  सदस्य  जिस  मामले  A DL (ara)  के  सम्बन्ध  में

 विस्तृत सूचना  चाहते  उसका  विवरण  बता  दिए  जाने  पर  सूचना  एकत्र  करके पेश  कर  दी
 जाएगी ।  जन्य  ढ

 रुई  को  खरीद  को  दर

 _  7206.  श्री  नसीहत  मकवाना :
 कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  इस  समय  किस  दर  पर

 qe es  की  खरीद

 की  जा  रही है  और  पिछले  वर्ष  इसकी  दर  क्या  थी  ?
 ह  म

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुर्शीद  आलम

 भारतीय  रुई  निगम  द्वारा  विभिन्‍न  कपास  उपजाने  वाले  राज्यों  में  चालू  कपास  मौसम

 1980-81  के  दौरान  मान  1981  तक  और  साथ ही  गत  वर्ष  की  इसी  अवधि

 में  कपास  की  खरीद  के  लिए  अदा  की  गई  महीने/वार  औसत  दरें  निम्नोक्त  प्रकार  हे  कोष्ठकों  में

 दिये  गए  आंकड़े  गत  वर्ष  के  लिए

 er
 रु०  में

 प्रति  Feder)
 जनवरी  फरवरी राज्य  कि  +

 अक्तूबर  नवम्बर  दिसम्बर  a

 पजाब  367  388  440  453  472  527

 353)  (355)  (362  (359)
 Q

 (378)  (361)

 4 10  299  312  331  368  391
 (7  09) (315)  (205)  (293)  (263)  (215)

 14  41  450  470  476  554

 70)  (375)  (371)  (381) (390)
 447 हरियाणा  359  376  4  456  508

 (363)  (372)
 (345)

 (353)
 (368) (340)

 418 देशी  296  302  341  373

 tars)
 (291) (339)  (311)  (308)  8 7)

 शठ

 (330)  डक  on ह
 478  546 राजस्थान  409  404  455  461

 (359)  (361)  (353)  (362)  (378) (357)
 338  417 देशी  311  332

 (350)  (354)  (341)  (299)  (305)  (306)
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 राज्य  किस्म  फरवरी  मान अक्तूबर  नवम्बर  दिसम्बर  जनवरी

 अगाती  न  490  VA  550  581

 (387)  (379)  (378)  (368)
 गुजरात  462  44]  439  467  दमण

 ~~)  (392
 (242  325)  (355)  (358)

 545  548  576°  599  607  586
 49 (493)

 tse)

 +  0) ण्  -  (489)  (479)
 (2  +540  554  551

 ar  (3:  कड  (400)  (381)

 548°  «556  569

 ae  |
 on  '

 ae
 )
 eet

 (418)
 578

 *  बून  Par  (33)  (373)
 मध्य  प्रदेश  455  456  507 _  498  i

 487  534

 (392)

 =  (57)
 (365)  (396)

 437  444  531  546

 Gal  )  (379)  (387)
 504  498  435  51  *  553  564

 (470)  (431)  (41  9)  (447)  (480)
 197/3  451  415  464  ¢  478  5517

 350
 (323)  (329)  (339)  (363)

 1007  529  553  565  551

 = -)  he
 आंध्र  प्रदेश  511  516  555...  566  577

 (411)  (437) (448)  (421)  (421)
 477  519  563  556  575

 i)  (- ~)  (435)  (441)  (478)  (438)
 1007  469  516  539  531

 (418)  (385)  (374)  (386)  (405)
 वर लक्ष्मी  523  570

 (525)  (492)

 gait  832

 00



 20  1903  लिखित  उत्तर

 राज्य  किस्म  अक्तूबर  नवम्बर  दिसम्बर  फरवरी  मान

 कर्नाटक  वर लक्ष्मी  का  435  430  552  557  570

 (481)  501)  (540)
 लक्ष्मी  350  हा  (518)

 क
 445  479

 )

 Re
 =)  (313)

 जय घर  432  «439
 {
 (9  aoe) तमिलनाडु  वर लक्ष्म  |  (341)

 1551  550 ं

 ल  पलो  =]
 (  458)  (475)  (528)

 _  नन्
 560°

 537  557

 —  (- (==)  (१26)
 (463)

 भूमि  के  बेनामी  सौदे

 7२०7.
 .
 att  मूलचन्द  डागा :

 | क्या  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आय  कर  arf
 नियम  अथवा  किसी  अन्य

 अधिनियम  के  अन्तर्गत  भूमि  का  बेनामी  सौदा  करने  के  मामलों  का  पता  लगाया

 यदि  तो  ऐसे  कितने  मामलों  का  पता  लगाया  गया  है  और  कितने  व्यक्तियों  के

 विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  और

 ऐसे  बेनामी  सौदों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  और  ये  मामल ेकिन  वर्षों  के
 हैं  तथा a उनका  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 a

 मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  fag  ard  <

 से  :  अपेक्षित  सूचना  तत्काल
 उपलब्ध

 नहीं  है  ।  प्रश्न में  माँगी गई  सुचना को
 eg में  पर्याप्त  समय  और  श्रम  लगेगा  क्योंकि  बहुत  से  मामलों  के  fears  की  जांच  पड़ताल

 की  पड़ेगी  ।  ऐसा  करने  के  लिए  अपेक्षित  समय  और  वांछित  परिणामों  के  अनुरूप  नहीं
 होगा ।  यदि  माननीय  किसी  मामले  विशेष  के  सम्बन्ध  में  सूचना  प्राप्त

 करना  चाहते
 तो  वह  सुचना  प्रस्तुत  कर  जाएगी  |

 *
 परिचय  बंगाल  में  काम  कर  रहे  बलों  जमा  राशि

 7208.  श्री  असर  राय  प्रधान

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  पश्चिम  बंगाल  में  काम  कर  रहे  बैंकों  में  से  प्रत्येक  में
 कुल  जमा  राशि  कितनी  है  और

 उन्होंने गत  तीन
 वर्षों  अर्थात्‌  1978-79  1979-  80  और fet  weet  के  दौरान  कितने

 i
 लि

 ऋण  दिए  और
 पश्चिमी  बंगाल  sq  में  विशेषकर  बिहार

 और
 जलपान-गुड़ी  जिलों

 में

 कुटी र  नम  और  मध्यम  तथा  बड़े
 थोक

 तथा  खुदरा  व्यापार  के

 लिए  अलग  अलग  दिये
 गए

 ऋणों  का
 cg

 गया
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 विवरण

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  तथा  say
 कूचबिहार बट नन्ना

 एव  जत
 fat

 जि
 में  अनुसूचित  वारि  ज्यदा

 बैंकों  के बकाया ऋणों  *  पवार  यवार  वर्गो कर रण

 1979  a  शुक्रवार  की  स्थिति  के

 लाख  रुपयों  ब

 fear  an  |  |  ह  कच  बिहार  ..  जलपाइगुड़ी

 |  360.32  ने  नद  494.13  4441.91 .  कुल  ऋण  जिसमें

 लग  उद्योग  172  44,88  27.32  106.53

 कृषि  जिसमें  से  16  170.79  277.45  2862.37
 om

 प्रत्यक्ष  वित्त  1445  1.03  260.33  2851.13

 1719.76  लि  12  11.24 अप्रत्यक्ष  वित्त
 उद्योग  116094.26  47.73  1287.90

 व्यापार  जिसमें  से  म ह  r  19712.62
 62  4435 अ

 83.54

 16.01  32.31 (®)  थोक  व्यापार

 फुटकर  व्यापार  3869  .69  32.34  51.17
 अन्य  सभी

 ame  .
 120.65  208.

 10
 *उपयोग

 nageeਂ

 b

 पश्चिम  बंगाल मे  उपाय  mt  किए  गए  93.34  लाख  wrt  अतिरिक्त  ऋण  का  क्षेत्रीय

 वर्गीकरण  उपलब  लि
 चाव  में  सागोद  हिरे  थ

 कुल  ऋण  184694

 लाख  रुपये  के  |  क wes

 aq  198  के
 te  रबड  का  आयात ह

 7209,  श्री  सुधीर  गिरि
 ह

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष
 1981-82  के  दौरान  रबड़  की  कुल  कितनी  मात्रा  के

 आयात  किए  जाने
 का

 विचार  और

 आयातित  रबड़  और  देशी  रबड़  के  मूल्यो ंमें
 यदि  कोई  अन्  तर

 है  तो  कितना  अन्तर

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलम  खा

 रबड़  की  मांग  तथा  सप्लाई  की  स्थिति  की  सावधानी  पूर्वक  समीक्षा  करके  रबड़  के
 समाप्त  करने  के  लिए आयात  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।  मांग  एवं

 सप्लाई
 के  बीच  अन्त

 यक  सीमा  तक  रबड़  के  आयात  की  अनुमति ९  जा
 जाएगी

 ।..

 1'  81  दौरान  कोट्टायम  बाजार  में देशी  wag  ay  विभिन्न  ग्रेडों  की

 औसत  कीमत  तथा  आयातित  न  की  चालू  बिक्री  कीमत  निम्नोक्त  प्रकार
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 i  यि  वर
 म०  टन

 ah  las
 बाजार  में

 देशी
 रबड़ (1)  प्रेम

 आर०  एम०  Yo
 14020

 आर०  एम  ०  To  13900

 13750 भार०  एम०  Yo
 भार०  एम०  ए०  13570

 13320 एम  ए०

 श्रायातित  बाजार  मे  देशी  cae Il)  a

 भार०  एस०  एस०  1  |  13,596

 आर०  एस०  एस०  12,900

 आर०  एस०  एस०  4  13,600
 12,800

 Gero Waa  yates  See  10  12,600
 ,

 we
 b  काफी  के

 के  श्रस्तरष्ट्रीय  शा
 में  गिरावट

 श  डी०  एम०  पुत्ते  गौडा  >  | द

 सक  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  काफी  का  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  40,000  रुपये  से  कम  होकर  17,000  व  हो

 बा  हैं  जी
 wie  वर्ष  और  कम  हो  सकता है  ः

 (a)  क्या  1980-81  की  काफी  की  फसल  1979-80  की  फसल  से  a

 काफी  उत्पादकों  को  अपनी  1980-81  की  फसल
 lars

 के  लिए  कम  मूल्य

 मिल  रहा  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  खाद के  कीटनाशी
 श्रमिक

 iy

 adie दर  में  वृद्ध
 के  कारण  काफी  की  उत्पादन  लागत  बहुत  बढ़  गई  है  ;

 क्या  लगभग  10  वर्षों  में  काफी  का उ  उत्पादन  2  लाख  मी० ट टन  तक  पहुंच
 का रकार का  विचार  सम्भव  है  यदि  उत्पादकों  को  कोई  उत्पादन प्रोत्साहन  मुल्य  न  मिलें ;  भोर

 उत्पादकों  को  प्रोत्साहन  मुल्य  देने  और  प्रोत्साहन  योजनाएं  आरम्भ  करने  के  लिए

 सरकार  क्या  ठोस  कार्यवाही  कर  रही  है  ताकि  उत्पादन  तथा  विदेशी  मुद्रा  आय  में  बाधा न  पड़े  ?
 लभ

 arfusa  मन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  खुर्शीद  श्रालम  i
 श  :

 काफी  की  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  कम  होती  रही  है  जिसके  परिणामस्वरूप  थ  eRe  मूल्य (*)
 जो  1977-78  में  में  39,000  रु०  प्रति  म०  टन  कम  होकर  1981  0-81  में  23,900

 रु०  प्रति  rq  रह  गई  ।  यह  भविष्यवाणी  करना  संभव  नहींहै  कि  क्या  नग  82  के  दौरान

 अन्तर्राष्ट्रीय  काफी
 संगठन

 इस  समय
 कटा  पद्धति चला  रहा  है कीमतें  और  कम  होंगी

 स्थिर  होने  की  संभावना प्रति  पौंड  115  से  155  अमरीकी सेंट्स  स्तरों  पर  कीमतें  स्थिर
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 eee  j 1980-81  में  लगभग  1,20,000  ie  टन
 फसल  होने  का  अनुभाग  है  जबकि 1979-80

 में  लगभग  1,50,000  म०  टन  कप  हुई  ।
 1980-81  की  फसल के  लिए  उपनकर्ताओं

 को  मिलने
 वाला

 अंतिम  प्र आन्तरिक बाजार में  प्राप्त  कीमत  और  निर्यात  वसूलीयाँ  पर  निर्भर  होगा  ।  ्

 जी  हां  ।  र
 ee ca  भ् S'  के  2  लाख  मैं  ० )  काफी  विकास  सम्बन्धी  परिप्रेक्ष्य  योजना  में  2,000  go  तक  काफी

 टन  के  उत्पादन  लक्ष्य  की  व्यवस्था  है  ।  आशा  है  कि  कीमतों  के  वर्तमान  स्तर  पर  ही  इ
 इस  लक्ष्य

 को

 प्राप्त  करना  संभव  होगा  ।

 *+  (a)  काफी  विपणन  की  मूल  पद्धति  में  उपज कर्ताओं  को  मिलने  वाला  मुल्य  उत्पादन

 +

 कीमतों  की  विश्वव्यापी  मांग  एवं  सप्लाई  के  स्तरों  आदि  जैसे  अनेक  कारकों  पर

 निसार
 करता  है  ।  आई०  सी ०  ओ ०  द्वारा  निर्यात  कोटे  का  प्रचलन  करके  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में

 wa

 स्थिर  रखने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  सरकार  ने  आन्तरिक  बाजार  में  काफी  की
 तम  रिलीज  कीमत  में  16  प्रतिशत  की  तदाथे  वृद्धि  करने  की  अनुमति  दी  है  ।  काफी  बोर्ड  द्वारा

 ऋण  और  विपणन  सेवाएं  तथा  साथ  ही  उत्पादन  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे  हैं  ।
 काफी  बोलें  विभिन्‍न  विकास  ऋण  स्कीमों  के  अन्तर्गत  काफी  उपजकर्ताओं  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 कर र  हा  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  और  सहकारी  ऋण  संस्थाओं  से  ऋण  सुविधायें  भी  उपलब्ध  हैं  ।

 कां  पर  निर्यात  शुल्क  उतरोत्तर  कम  किया  गया  है  ।  यह  1980  में  प्रति  क्विंटल  700
 स०

 कम  करके  1980  से  प्रति  क्विंटल  150  रु०  कर  दिया  गंया  है  | था  जो
 बद

 मशहूर  सरकार  द्वारा  मंहगाई  का  वेतन  के  साथ  fx  लय
 '.

 द  ठ  द  7211.  श्री  अजय  विश्वास  ड  ग
 =

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  4

 मणिपुर  सरकार  का  मंहगाई  wa  का  सभी  प्रयोजन  नी
 किं  ea  वेतन

 के  are
 और विलय  करन  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  का  है  ;

 i  > यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 .  वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  सिह
 |

 _
 मणिपुर  सरकार  द्वारा  जिस  अधिकारी  को  दूसरे  वेतन  अ rita  की  fz रिपोर्ट  की  जांच

 करने  सम्बन्धी  कार्य  सौंपा  गया  था  उसने  1  1978  से  rea  स्वीकार्य  मंहगाई
 अतिरिकत  मंहगाई  भत्ते  की  विद्यमान  दरों  को  मिलाकर  सभी  श्रेणियों के  aaa  के  वेतन  मानों

 के  संशोधन  की  सिफारिश  की  है  ।  इस  पर  अन्तिम  fore  नहीं  लिया  गया  है  ।
 थ्

 प्रश्न  नहीं  उठता  |  ry

 औ
 ही

 fara
 बेक  से

 ब्याज  सुक्त  ऋण
 7212.  श्री  अनादि  चरण  दास :
 क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कि
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 विश्व
 ah gre rrerrer=orr

 छठी  योजना  अवधि  के
 शरन

 इ
 कितनी  साक

 क

 सान  कु ऋण  दिए  जाने  की  सम्भार
 a

 |  विभिन्‍न  विभागों  में
 इस

 राशि
 से  जप  ों  के  बुक  fa  को

 और सम्भावना  है

 इन  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  के  बारे  में  ब्यौरा  क्या  है  ?  ्

 वित्त  मन्त्री  कार
 सर  ४  ह

 :  छठी  पंचवर्षीय  आयोजना  के  दौरान  विश्व  बैंक  से  प्राप्त  होने  वाली
 ब्याज  मुक्त  ऋणों  की  कुल  राशि  के  सम्बन्ध  में  इस  समय  कोई  संकेत  देना  कठिन

 क्योंकि  बैंक  द्वारा  किसी  परियोजना  की  स्वीकृति  दिए  जाने  से  पहले  इसे  परियोजना  वक्त के  कई

 चरणो ंसे  गुजरना  पड़ता  है  अर्थात  परियोजना  का  परियोजना  की  उसका
 कार्यकारी  बोर्ड  के  सामने  प्रस्तुतीकरण  और बैंक  तथा  ऋणकर्ता  सदस्य  देश  के

 बीच  करार  पर  हस्ताक्षर  ।  इस  समय  कई  परियोजनाओं  पर  विचार  किया  जा
 रहा  है  ।  ऐसी

 स्थिति  में  परियोजनाओं  के  स्वरूप  अथवा  आकार  और  कायें-क्षेत्र  जैसे  ब्यौरे  के  सम्बन्ध  में

 बताना  सम्भव  नहीं  हैं  क्योंकि  इन  सब  बातों  को  बातचीत  पूरी  हो  जाने  के  बाद
 a  अन्तिम

 रूप

 रिया  लाता
 है

 ve
 ध  r  विद्युत  कर्घा  लगाने  के  लिए  परमिट  2

 bes 7213.  धो ०  पी०  जे०  कुरियन

 क्या  बारिषज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (=)  मिल  क्षेत्र  के  अतिरिक्त  राज्यवार  विद्युत  कर्घा  की  स्थापन  कितने  परमिट
 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जारी  किए  गए  ;  और  वास्तव  में  कितने  विद्युत  कर्मों  की  स्थापना

 की  गई  ;  ड  cas  a

 ‘a  सरकार  का  विचार  इन  तथ्यों  को  देखते  हुए  कि  250  सें०  मी०  पने  से
 अधिक के  हथकरघे  इसकी  भारी  शटल  की  चाल  के  कारण  भाम  प्रयोग  में  नहीं  है  ;  और

 निर्यात  बाजार  में  पर्दों  और  बिस्तर  की  चादरों  के  लिए  चौड़े  पने  के  कपड़े  की  मांग

 में  सतत  वृद्धि  हो  रही  बड़े  पने  के  कर्मों  के  लिए  चयन
 आधार  पर  नए

 परमिट  ज तारी  करने का

 विचार है  ?
 a a  fk  .  बारिश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  श्रालम  :  हफ्

 (=)  अनधिकृत  बिजली  wat  के  नियमन  के  जरिये  गत  तीन  वर्षों  क  करन  ae  किए  गए

 परमिटों  के  राज्यवार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण में  दिए  गये  हैं  ।  न  परमी  तटों  के  जिन्हें गत  तीन

 वर्ष  के  दौरान  राज जय
 सरकारों  संघ  क्षेत्रों

 द द्वारा  जारी  किए
 केकी

 re

 है

 एकत्र किए  जाएंगे

 और  सभा  पटल  पर  रख

 ऐसा को
 थ  ANAL डल  रानी  नहीं  है  ;
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 slides

 विवरण

 राज्य  सरकार/सघ नज |: है. ह  का  नाम  संस्थापित  wat की  संख्या

 aia  प्रदेश  157

 319 बिहार

 गुजरात  16,812

 161 हरियाणा
 कर्नाटक  1,074

 मध्य  प्रदेश  2,265

 महा  राष्ट्र
 34,457

 पजाब  1,620

 राजस्थान  2,213

 तमिलनाडु  48,163

 उत्तर  प्रदेश  4,785

 37 प०  बंगाल

 दिल्ली  14

 1,12,077

 तस्करों  का  गिरोह दनका  ips ने

 7214.0
 भ  we  कु कासार

 र
 मेहता  :.  उ  द _

 श्री  राजेदा  कुमार  सिह :
 t

 श्री  at  Sto  fag  फिराक  है
 थ

 #

 कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  ड  बद  ह
 न  क  {  |

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  20  198
 के

 में  प्रकाशित  उस  प्रेस

 समाचार  की  भोर  दिलाया  गया  है  जिसमें  दिल्‍ली-बैंकाक  arr
 दिल्‍ली-हां गकांग

 मार्गों  पर  दिल्‍ली  से

 काम  करने  वाले  तस्करों  के  कारनामें  के  बारे  में  बताया  गया  जो  प्रति  सप्ताह  भारी  मुनाफा  कमा

 रहे  और  क

 ...  यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये हैं  ।

 yu  pe
 ...  वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  fag

 नर  सरकार  को  मिली  रिपोटों  के  दिल्‍ली  हवाई  अड्डे  पर  dart
 _
 सीमा-शुल्क

 yee Uy afaarfray a  हाल  ही  के  दिनों  बैंकाक  और  हांगकांग  से  आने  वाले  यात्रियो ंसे  कुछ  मामलों  में

 तस्करी  का  माल  पक  ||  ।  इन  रिपोर्टों  दिल्‍ली  za  ई
 अड्डे से  होकर

 दिल्‍ली-बैंकाक

 और  दिल्‍ली-हांगकांग  garg  मार्गों  पर
 चलने

 वाले  वाहक

 जस
 रा  संरा  त  रूप  में  माल  की  तस्करी

 किए  जाने  का  संकेत  नहीं  मिलता  के  उक्त
 खल

 हरम
 बह  गर
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 दिल्‍ली  हवाई  अड्डें पर  तैनात  अधिकारियों  को  चौकस  कर  fear  गया  जिससे

 हवाई  अड्डे से  तस्करी  के  किसी  भी  प्रयास  को  रोका  जा  ae

 दिल्‍ली  में  तैनात  सीमा-शुल्क  अधिकारी  नगर  के  प्रमुख  बाजारों  में  सावधिक  छापे  मारते

 रहते  हैं  ताकि  तस्करी  के  माल  के  सरे-आम  प्रदर्शन  और  बिक्री  को  रोका  जा  सके

 7215.  श्री  दौलत  राम  सारी  :

 कपास की  खरीद  में  कमी  करने

 <inee  ं

 श्री  नरसिह  मकवाना  :

 wit  ato  डी०  fag
 Sto  रंजीत  कुमार  मेहता :

 कया  वाणिज्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :  1

 कया  यह  सच है  कि  सरकार  का  विचार  चालू  वर्ष
 की

 कपास
 की

 खरीद  में  काफी

 कमी  करने  का

 बिही यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  कपास की
 -

 भ  ः
 तद  मे

 कमी  करने  के  क्या
 ी कारण

 इससे  कपास  उत्पादनों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना  हे  बौर
 सत्तार

 के  विचार
 के  सम्बन्ध  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  और

 कपास  उत्पादकों  के  व्यापक  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यदि  सरकार  का  कपास  के

 फालतू  भंडार  का  निपटान  करने  का  विचार  तो  कैसे  निपटान  करने का  विचार  है  ?

 बाशी  मंत्रालय  में  राज्यमन्त्री  guile  श्रालम  :  :  जी  नहीं  ।

 से  :  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
 r  दि  ण्य  है

 |  ड  .  ऋषिकेश-बद्री  नाथ-उत्तरकाशी  माग  पर  ates

 i  7216.  श्री  दी ०  एस०  नेगी  :

 ।.  ..  ..  क्या  पेंशन  site  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्या  यह  सच  है  कि  ऋषिकेश-बद्रीनाथ  और  ऋषिकेश-उत्तरकाशी  मार्ग  पर  बने  होटल

 सेवा  स्तर  और  सुविधा  दोनों  ही  दृष्टि  से  इन  स्थानों  की  यात्रा  करने  वाले  पर्यटकों  के  स्तर  के

 क नहीं

 मी  क्या  सरकार  के  पास  निकट  में  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा इस
 लि

 प्रकार के  होटल
 खोले  जाने  की  कोई  योजना  और  ‘

 ar was.
 (7)

 यदि  ai,  तो  इस  कार्य  के  लिये  कितनी  धनराशि  उपलब्ध

 पर्यटन  site  नागर  विमानन  मंत्री  श्रान्त  प्रसाद  :  : केन्द्रीय  पर्यटन

 विभाग  की  अनुमोदित  सुची
 के  अन्तर्गत  ऋषिकेश-बद्रीनाथ  और

 ऋषिकेश-उत्तरकाशी  मार्ग  पर  कोई
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 होटल  नहीं  है  ।  राज्य  सरकार  ने  इन  स्थानों की  यात्रा  करने  वाले  प्रेक्षकों को  अच्छे  स्तर
 की सेवा

 rs
 बदा  ee  प

 इन मागे
 oun  रश

 शाति द  द नहीं
 ।

 a

 प्रश्न न नहीं  उठता  ।

 इटीयोस  इंडिया  श्रोफस

 1  लाख  टीस द  प्०  एस०  एस०
 थ

 7217.  श्री  सूरजभान :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  कि  ड

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक 1  1980 के  इकानामिक  टाइम्सਂ  में

 इन्गोट्स  इंडिया  ऑफर्स  1  लाख  सन्स  टू  यू०  एस०  एस
 ०  र०  शीर्षक के  अंतगर्त  प्रकट

 fart  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सोवियत  रूस  के  जिस  शिष्टमंडल ने  भारत  की  यात्रा  की

 थी  उसके  नेता  और  सदस्यों  के  नाम  तथा  दर्जा  क्या  वे  कितनी  अवधि  तक  वें  किन-किन

 ,  अतिविशिष्ट  व्यक्तियों  से  अपने  भारतीय  समकक्ष  व्यक्तियों  के  साथ  zara  गा
 न् विचार-विमर्श, ह ry  =  ia  -

 '
 उनका  क्या  परिणाम  निकला  |

 क्या  पूर्वी  यूरोप  के  देशों  को  इस्पात  के  पिंडों के  निर्यात  र  लिपे
 रास  के  जा  सह

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 क्या  इस्पात के  पिंड ऐसे  मूल्य  पर निर्यात
 किए

 ना
 रहे  जिससे

 भारत  को  हानि

 होती  यदि  हां  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुर्शीद  आलम  :  at,  a

 ऐसा  पता  चला  है  कि  भारत  से  विशेष  रूप  से  इस्पात  पिंडों  की  र
 sui

 के
 ी कोई  सोवियत  प्रतिनिधिमंडल  भारत  नहीं  आया  |

 तथा  (a):  कतिपय  पूर्वे  यूरोपीय  देशों  को  इस्पात  पिंडों
 का

 निर्यात
 करने

 के  लिये

 प्रयास  किये  गए  थे  लेकिन  कोई  संविदा  नहीं  की  गई  t

 पिंडों  के  स्टाक  काफी  कम  हो  गए  इसलिये  पा  लड  निर्यात  के  लिये  और

 आगे  प्रयास नहीं  किये  जा  रहे  हैं  ।  इसलिये  इस्पात  पिंडों  के  निर्यात  के  बेचने  पर  भारत  को  घाटा

 होने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लाल  इमली  के  बन्द
 होने  को  mist

 7218.  श्री  निरेन  घोष :
 |

 श्री  दयाराम
 शा

 क्या  akira  खच  rR  बद  ant  डा  करेंगे कि

 क्या  ब्रिटिश  इण्डिया  कार्पोरेशन  के  लाल  इमली  मिल  के  बन्द  हो  जाने  की  आशंका
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 वो  दनी  सा
 रण

 हैं

 क्या  कच्चे  माल  की  खरी  द  में  भारी  पैमाने  पर  भ्रष्टाचार के  आरोप सच

 इसके
 कया  कारण  है ंकि  ब्रिटिश  इंडिया  कार्पोरेशन  की  लाल  इमली

 मिल
 का  घाटा

 ag

 रहा

 क्या  सरकार  ने  कोई  कदम  उठाए  और

 क  क यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  लम

 नहीं

 क प्रश्न  नहीं  उठता  |  ड

 (7)  नहीं  ।

 ऊनी  उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  बराबर  कम  मांग  के  कारण ह ह  ifarat  हुई हैं  ।  जिसके

 रामस्वरूप  भारी  मात्रा  में  स्टाक  जमा  हो  गया  परन्तु  मांग  में  वृद्धि के  कारण
 स

 दीं
 जै

 चालू
 मौसम

 में  इस  प्रवृत्ति  पर  नियन्त्रण  कर  लिया  गया  है  ।  ि

 (=)  तथा  :  सरकारी  गारंटियों  के  आधार  पर  बैंकिंग  क्षेत्र  से  रि  stand  वित्तीय

 सहायता  सुरक्षित  कर  दी  गई  सरकार  द्वारा  उत्पाद  विविधीकरण  की  अनुमति  दिये  जाने  से

 एकक  को  ऊन  पर  अधिक  निसार  न  रहने  में  मदद  मिली  है  और  संयंत्र  तथा  मशीनरी
 wh करण  और  साथ  ही  बाजार  मांग  स्थिति  में  परिवर्तन  आने  से  एकक  को  संकटमय  दश शा  से  बच  जाने

 में  सहायता
 मिलने  की  संभावना  है  ।

 हैदराबाद  हवाई  श्राड्ड ७  को  श्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  ass  में  बदलना
 7219.  श्री  श्री ०  टी०  दामोदर  रेडडी :  a  @

 f  क्या  पर्यटन  सनौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हैदराबाद  हवाई  अड्डे  को  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे
 में

 बदलने  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार के  विचाराधीन  a

 ्र  ज  )  यदि  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  कया

 वि
 क्या  सरकार  को  हैदराबाद  हवाई  अड्डे  को  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  में  बदलने

 के  लिये  भान  कर  प्रदेश  सरकार  अथवा  किसी  अन्य  संगठ  से उन  अनुरोध के  रूप  में  कोई  प्रस्ताव

 और प्राप्त  हुआ
 यदि  तो  उस  पर  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 qaza ale  नागर  विमानन  मंत्री  श्रान्त  प्रसाद

 नहीं
 ।

 प्रश्न
 नहीं

 उठता  ।

 कौर  (a):  हां  मामले  पर  गौर  किया  जा  रहा  है  ।
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 नए  या का

 शुल्क  वापसी  की  दरों  श्रौर  दावों
 के  भुगतान  के  निर्धारण के  लिये

 विंमान  प्रक्रिया  को  सरल  बनाए

 7220.  श्री  बाला साहिब  faa  पाटिल

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (*)  शुल्क  वापसी  की  दरों  और  दावों  के  भुगतान  के  निर्धारण  के  लिये  वर्तमान  प्रक्रिया  को

 सरल  बनाने  के  प्रश्न  की  जांच  करने  हेतु  गठित  समिति  की  सिफारिशें  क्या  और

 उन  पर  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्यमन्त्री  खुर्शीद  आलम  :

 समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  संलग्न  विवरण  में  दी  गई है ंदे

 |  ह  (a a)  समिति  की  अधिकांश  सिफारिशें  सरकार  द्वारा  पहले ही ग  स्वीकार  की  जा  चुकी  हैं
 और  उन  पर  कार्यान्वयन  सम्बन्धी  कार्यवाही  शुरू  कर  दी  गई  है  ।  ~-

 विवरण

 a
 fafa  की  मुख्य  सिफारिशें  नीचे  दी  गई  हैं  :

 1)  शुल्क  वापसी  की  दरें  निर्धारित  करने  तथा  शुल्क  वापसी  की  राशि १ का
 भुगतान

 करने

 फि के  सम्बन्ध  में  और  अधिक  तेजी  तथा  कार्य  कुशलता  लाई  जानी

 (2)  शुल्क  वापसी  की  aa  उद्योग  दर  में  कतिपय  कमियों  को  दूर  किया  जाना

 ही (3)  सतकंता  तथा  तेजी  के  साथ  नई  मदों  का  पता  लगाकर  सें  उद्योग  You  वापसी  दर

 का  क्षेत्र  बढ़ाया  जाना  निर्यात  उत्पादों  के  अन्तर्निविष्ट  अंश  को  ध्यान  में  रख  कर  शुल्क

 ava
 '  की  ad  उद्योग  दरें  निश्चित  की  जानी

 (4)  जिन  कच्चे  माल  के  सम्बन्ध  में  भारत  निवल  आयातक  उनका  पता  लगाने  का  काम
 प्रशासनिक  मंत्रालय  तथा  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशक  के  साथ  परामर्श  करके  करना  चाहिए

 ताकि  उन्हें  शुल्क  वापसी  का  हिसाब  लगाने  के  लिए  सीमा-शुल्क  अधिनियम  1962  की  धारा  75

 (1  )  के  अन्तर्गत  आयातित  सामग्री  के  रूप  में  घोषित  किया  जा  सके

 (5)  शुल्क  वापसी  की  aa  उद्योग  दरें  निकालने  के  लिए  अन्तर्निविष्ट  वस्तुओं  के  अनुपात

 के  मानदण्डों  तथा  छीजन  के  मानदण्डों  को  उन  एककों  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  आंकड़ों  से  निर्धारित

 किया  जाना  चाहिए  जिन्हें  उद्योग  का  वास्तविक  प्रतिनिधि  कहा  जा  सकता  हो
 थ  (6)  सव  उद्योग  शुल्क  की  बजाय  इसके  कि  विशेष  उत्पाद  के  लिए  विशिष्ट दर

 निर्धारित  की  निर्यात  उत्पाद  के  अन्तनिर्धिष्ट  अंश  को  ध्यान  में  रखकर  निर्धारित  की
 जानी

 (7)  शुल्क  वापसी
 के  दावों  >  निपटान  के  लिए  सभी  सरकारी  प्रयोगशालाओं  के  जांच

 किया  जाये निष्कर्षों  को
 सके अलावा  ऐसी  कतिपय  गैर  सरकारी  प्रयोगशालाओं  के

 Frog  का  थी  edterre ह  arf जिन्हें
 राजस्व

 विभाग  ने  जांचों  की  जांच  सुविधाओं
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 के  बारे  र  nd
 जिन्हें  वे  आवश्यक तथा  ऐसे  अन्य  तथ्यों  के  बारे  अप  पनी  सन  तुष्टि  के  बाद  मान्यता  प्रदान

 कर  दी  ज  ह

 ete |  है  दरों  के  निर्धारण  के  लिए  आंकड़े  प्रस्तुत  किए  जाने  के  वास्ते  निर्यात याति कर दिए कर  दिए

 जाने के  बार  60  दिन  की  समय  सीमा  निर्धारित  की  जानी  चाहिए  ।  कि ere  उचित  व

 दह  कारणों तों  के  दिए  जाने  के  आधार  पर  ही  सीमा  शुल्क  वापसी  निदेशालय  द्वारा  पूर्वोक्त

 सीमा  में  छूट  जाए  ।  ऐसे  अनुपूरक  दावों  की  दर्जें  कराने  के  लिए  भी  इसी  प्रकार  की  एक  समय

 सीमा  की  जाए  जो  शुल्क  वापसी
 दरों  में  ऊध्वंमुखी  संशोधन  करने के के  फलस्वरूप

 उत्पन्न ह

 ग  )  ऐसी  omit  लिमिटेड  कम्पनियों  के  जो  ऐसे  निर्यात  साल  के  विनिर्माण
 में  लगी  हुई  जिनमें  उत्पादन  की  जटिल  प्रणाली  waver  न  शुल्क  वापसी  दरों के
 स्व निर्धारण  पर  आधारित  एक  लेखा  प्रणाली  लागू  की  जाए  जिसमें  उपयुक्त  सुरक्षा

 दारा वाल्ट-इन  की  व्यवस्था हो  ।  =

 a  (10)  शुल्क  वापसी  कार्यक्षेत्र  से  कम  दरों  वाली  मदों  Ue  Zito  वी०  मुल्य के
 प्रतिशत  तक  शुल्क  वापसो  दर  को  .  प्रतिबद्ध  कर  दिया  जाए  ।  जिन  निर्यातकों  पर  इससे

 प्रतिकूल  प्रभाव  उन्हें  नकद  मुआवजा  सहायता  द्वारा  मुआवजा  प्रदान  किया  जाए  ।  ऐसे  निर्यात

 माल  को  शुल्क  वापसी  के  लिए  पात्र  माना  जाता  रहे  जो  नकद  मुआवजा  सहायता  के  हक  रन  हों  ।

 ्
 (11)  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  76  को  संशोधित  किया  जाना  चाहिए

 ताकि  जिस  न्युनतम  से  नीचे  शुल्क  वापसी  का  भुगतान  नहीं  किया  जाएगा  उसे  बढ़ाकर  डाक  द्वारा  के

 अलावा  निर्यातों  के  लिए  250  रु०  सौ  पचास  प्रति  शिपिंग  बिल  और
 डाक  द्वारा

 निर्यातों  के  लिए  50  रु०  किया  जा  सके  ।

 के  (12)  सीमा-शुल्क  1962  में  शब्द  निर्यात  की  परिभाषा  को इ इस प्रकार
 संशोधित  किया  जाना  चाहिए  कि  जहां  निर्यात  प्रयोजनों  के  लिए  लादे  गए  माल  के  लिए  लदान  पत्र
 ह  रूप  में  साक्ष्य  प्रस्तुत  किया  जाता  है  और  जहां  ऐसा  माल  वापस  नहीं  लिया  गया

 उनहें  शुल्क वापसी  के  प्रयोजनाओं  निर्यातित  हुआ  माना  जा  सक े;

 (13)  प्रायोगिक  उपाए  के  रूप  औद्योगिक  लागत  तथा  मुल्य ब्यूरों  का  सहयोग  कतिपय

 चुनिंदा  a  के  लिए  शुल्क  वापसी  की  दरों  के  निर्धारण  के  लिए  साथ ही  शुल्क  वापसी

 के  अन्तर्गत  शामिल  करों  के  अंश  के  निर्धारण  के  लिए  ताकि  नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता
 al

 अंश

 त
 हगे

 ठीक  निर्धारण  किया  जा  लिया  जा  सकता  है  ।  ि

 (14)  समिति  की  सिफारिशें  स्वीकार  कर  लिए  जाने  के  परिणामस्वरूप  बढ़े  gt  कार्यभार

 का  froreer  करने  के  लिए  शुल्क  वापसी  निदेशालय  का  बम्बई में  एक  क्षेत्रीय
 कार्यालय

 बनाया  जा

 सकता है
 कनाडा  से  कोकिंग  कोयले  काम प्रख्यात

 कल्लूरी  +
 7221.  eft  सुभाष  चन्द्र

 बोस

 क्या  इस्पात  र  खान  eat  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि
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 कि किया
 हदी मे भारत भौ "० पद

 गाडा
 ere  ले के आयात

 (#)  क्या यह  सच  है
 As a aaa

 इको
 और  ऋ  ~

 ;
 as

 (a)  afi  at,  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  क
 +

 तथा  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  प्रसव

 ी
 श्र  (  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  fo  ने  दस  लाख  टन  कोककर  कोयला

 ची  म

 >  लिए  1980  में  विश्व  आधार  पर  निविदाएं  आमंत्रित  की  थीं  ।  प्राप्त  हुई
 आधार  पर  सेल  ने  वर्ष  1981-82  में  कनाडा  से  2,00,000 टन  कोककर  कोयला

 ह  लिए  6  1981  को  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  क

 राज्य  व्यापार  निगम  की  निर्यात  से  होने  वाली  ara  में  कमी

 7222.  श्री  taille  मसुद :
 q  ie  =

 श्री  ato  Sto  tag :  is  ae

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  oe

 क्या  यह  सच  है  कि  चालू  वित्तीय  वर्ष के  दौरान  राज्य  व्यार
 निगम  की  मत  स

 होने
 आय  में  तेजी से  कमी  होने  का  पूर्वानुमान  है  ;  *  ट

 यदि  तो  चालू  वित्तीय  वर्ष के  दौरान  राज्य  व्यापार f निगम  को  निर्यात  से  होने

 बाली  आय  में  कितनी  प्रत्याशित  हानि  होगी  और  उसके  कारण  क्या  हैं  और

 (7)  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  सरकार  द्वारा  किन  उपायों  पर  विचार  किया  ha  gh  ३

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलम

 हि  तथा  वर्ष  1980-81  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम के  निर्यात  अनन्तिम रूप

 461  करोड़  रु०  के  होने  अनुमान  है  जिनकी  पिछले  वर्ष  636  करोड़  रु०  के  निर्या ति  हुए  थे  ।

 निर्यातों  में  गिरावंट  के  प्रमुख  कारण  हैं  :  चीनी  तथा  सीरे  जैसी  कुछ  निर्यात  मदों  की  सीमित

 ;  उपलब्ध
 ता  और  अरंडी  के  तेल  तथा  अरे-साधित  चमड़े  जेसी  अन्य  मदों  के  लिए  मंद  बाजार

 राज्य  निगम  ने  1981-82  के  दौरान  निर्यातों
 के

 लिए  568  करोड़ रु०
 का

 अस्थि
 यी  लक्ष्य  निर्धारित  किया  है  ।

 .
 स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम गैर-सारणीबद्ध  निर्यात  मद  fa

 रूप  निमित  उत्पादकों  के  निर्यात  बढ़ाने  का  भरसक  प्रयत्न  कर  रहा  है  ।
 इस  उद्देश्य

 के  लिए
 राज्य  व्यापार  निगम  का  विचार  है  कि  वह  चमड़ा  मांस  तथा  मछल ली  उत्पादों तथा

 हल्के  इंजीनियरी  उत्पादों  जैसे  कुछ  चुने
 हुए

 उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  क्षमता  सृजन परियोजनाएं  आरंभ

 करे ॥
 -

 i

 ५  नीलगिरी  site  कोडईकनाल  से  साउथ  इंडिया  विसकोस  लिमिटेड  को  लुगदी
 बनाने  की  लकड़ी  के  परिवहन  में

 शना
 का

 se *  .  ि 7223.  श्री  बी०  किशोर  चन्द्र '  चन्द्र  एस०  देव एस०  देव  :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
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 प  ES

 क्या
 न नीलगिरी  भर  कोई  कनाल  से  साउथ इ ंइंडिया  विसकोस  लिमिटेड  को  लुगदी

 बनाने  लकड़ी  के  परिवहन  में  राजस्व  अपवंचन  के  किसी  मामले  का  पता  चला
 है

 यदि  तो  कुल  कितनी  धनराशि  का  अपवंचन  सुचित  किया  गया  है  ;  कौर

 |  इस  मामले  में  विभाग  कया  कार्यवाही  कर  रहा  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  fag

 साउथ  इंडिया  विसकोस  लिमिटेड  के  मामले  वनों
 से

 कारखाने  को  लुगदी  बनाने  की

 mae
 a

 से  सम्बन्धित  मामले  की  आयकर  विभाग  द्वारा  जांच  की  जा  रही

 ate  )  ऊपर  में  दिए  गए  उत्तर  को  देखते  उ  पौर  प्रश्न नहीं
 1

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  निर्यात  किये  गये  माल  की  मात्रा  राशि

 7224.  श्री  सती दा  अग्रवाल

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राज्य  व्यापार  निगम  और  गैर-सरकारी  कम्पनियों  तथा  फर  कम्पनियों  द्वारा  गत

 दो  1979-80,  1980-81  में  सीधे  अथवा  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम से  कितनी  मात्रा
 में  कितने  मुल्य  का  माल  निर्यात  किया

 इन  कम्पनियों  द्वारा  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  अथ

 lad  a
 कितने

 के  तथा  कितनी  मात्रा  में  माल  का  निर्यात  किया  और

 (7)  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  के  प्रयास  को  ध्यान  में  रखत ेहुए  wi  से  प्रत्येक
 कम्पनी  तथा  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  वर्ष  1981-81  के

 लिये  अनुमानतः  कितना  निर्यात  किये
 जाने  की  आशा  है  ?

 श  2  बारिणज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  waite  आलम
 ह  तथा  1980-81  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम

 द्वारा  निर्यातित  वस्तुओं  का  मूल्य  636.3  करोड़  रु०  तथा  461  करोड़  रु०  है  ।

 निर्यात  की  गई  वस्तुओं  की  मात्रा  बताना  कठिन  है  क्योंकि  निश्चित  वस्तुओं  के  निर्यात  किए

 जा  रहे  हैं
 परास्त  निर्यातों  में  राज्य  व्यापार  निगम  की  oa  निजी  कम्पनियों तथा  एफ०  ई०

 आर०  ए०  कम्पनियों  के  निर्यात  का  भाग  निम्नलिखित  है

 करोड़
 ह  २  त  स

 1980-81

 =  295.8  2571 निजी  कम्पनियां

 एफ०  ई०  आर०  To |  1.0  0.8

 erate  को  गई  यद  Rreafrfre  anit  में  बातों  —

 संबंधी  वस्तुएं
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 वस्तुएं  तथा  आर्मी  साफ्टवेयर  मर्दे
 —faata  सामग्री

 Sestt fare a  उत्पाद
 asi  तथा  संसाधित

 की  वस्तुएं
 तथा  समुद्री  उत्पाद

 —arwsy  का  तेल

 तथा  सीरा
 थ

 तथा  कार  उत्पाद  |  te

 1981-82  के  दौरान  अस्थायी  रूप से  राज्य  व्यापार  निगम  के  निर्यातों का  मुल्य
 568  करोड़  रु०  आंका  गया  निजी  कम्पनियों  तथा  एफ० २०  आर  कम्पनियों  द्वारा  राज्य

 व्यापार  निगम  की  मार्फत  सप्लाई  की  जाने  वाली  मात्राएं  उ  an  ग  प्रतियोगिता क्षमता  पर  frat
 2 करेंगी  और  इस  समय  उनका  पूर्वानुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।

 बेक़रारी  सेवा  भर्तो  दिल्‍ली  द्वारा  संयुक्त  परीक्षा  का  आयोजन
 ब

 7225,  श्री  चित्त  बस  थ

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
 क्या  बैंककारी  सेवा  शर्तों  भर्ती  ats  दिल्‍ली  ने  1980  में  .  टंकक  एवं  लि

 पेक  तथा
 खजांची  एवं  लिपिक  की  संयुक्त  परीक्षा  आयोजित की  थी  और  क्या  विज्ञापन  में  प्रत्येक  श्रेणी के

 लिए  अलग-अलग  की  संख्या  नहीं  दर्शायी  गई

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  इन  व्यक्तियों  ने  लिखा  परीक्षा  और  साक्षात्कार
 में  50  प्रतिशत से  कम  अंक  लिए  उन्हें  टंकक  एवं  क्लर्क

 के  पदों  के  लिए  बुलाया  गया  है  जबकि
 जिन  लोगों  ने  खजांची  एवं  लिपिक  के  पदों  के  आवेदन  किया  उन्हें  लिखित  परीक्षाओं  और
 साक्षात्कार  में  70  प्रतिशत  से  भी  अधिक  अंक  प्राप्त  करने  पर  भी  नियुक्त  नहीं  किया  गया  यदि

 तो  इसके  कया  कारण  और

 विज्ञापन  में  अलग-अलग  पदों  की  संख्या  कयों  नहीं  दर्शायी  गई  थी  जिससे  म

 आवेदन
 देते  समय  पदों  की  संख्या  के  आधार  पर  अपनी  नियुक्ति  के  अवसरों  का  अनुमान न नहीं  लगा

 पाए  | ।

 ...  वित्त  मंत्रालय  सें  उप  मन्त्री  मगन  माई

 बैंकिंग  सेवा  भर्ती  बोलें  दिल्‍ली  ने  वर्ष  1980  में  लिपिक  वर्गीय  काडर  में  लिपिकों

 टंककों  तथा  भव्य  पदों  के  लिए  एक  सम्मिलित  परीक्षा  ली  थी  ।  बोर्डे  ने  विज्ञापन  प्रत्येक  श्रेणी

 की  रिक्तियों  का  अलग-अलग  उल्लेख  किया  था  ।

 इस  बोर्ड  के  टंककों  के  पदों  के  लिखित  परीक्षा  0 प्रतिशत से  कम
 कंक  प्राप्त  करने  वाले  उम्मीदवारों  को  कुशलता  परीक्षा  के  लिए  बुलाया  गया था  भर  जो

 उम्मीदवार इस  परीक्षा  में  सफल  हुए  केवल  उन्हीं  का  साक्षात्कार  किया  गया थ
 उम्मी  दवा

 को  ऊल वाट  ऊचे  अंक  प्राप्त
 ।  परन्तु  लिपिकों  के

 मामले  लिखित  परीक्षा में  जिन  को  काफी  श  समा माज  हुए  उनको  साक्षात्कार
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 के  लिए  बुलाया  गया  था  ।  कुशलता  (1
 की  परीक्षा  केवल  टंककों  के  पदों  के  उम्मीदवारों  के

 सम्बन्ध में  ली  जाती  है  जबकि  लिपि  ह
 पदों  के

 लिए
 उम्मीदवारों  की  सि  लिखित  परीक्षा

 तथा
 wes  fa साक्षात्कार  होता है  ।
 प्त  उप रग  उपरि  cat

 नहीं  होता (a)  उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  यह  प्र

 की  स्वीकृति बम्बई  के  सीमा-शुल्क  विभाग  द्वारा  रियायती  दर  पर  एल-बस

 226.  श्री  पीयूष  तिरकी

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क  )  क्या  बम्बई  का  विभाग  सार्वजनिक  अधिसूचना  संख्या  64/79  के  संदर्भ

 रियायती  शुल्क  दर  पर  एल-बेस  की  स्वीकृति  दे  रहा  है  तथा  निर्माताओं  से  स्वीकार  कर
 '

 रहा  है  कि  इसका
 प्रयोग  औषधियों  के  निर्माण  में  किया

 ह
 ( q)  कया  उन्होंने  वास्तविक  प्रयोक्ताओं  से  स्वीकार  ए  करने  के  बजाय  siesrene

 ध  ि |  areal से  स्वीकार  किये  भौर

 यदि  तो  क्या  अधिकार-पत्र  धारक  प्रमाण-पत्र  देने में  सक्षम  हैं  और

 यदि  तो  सरकार  इस  मामले  में  गैर-निर्माताओं  से  करने  अपनी  कार्यवाही

 arr
 के  किन

 उपबन्धों  के  भन्तगंत  . उचित  ठहराती  है  ।
 oe

 भ
 न

 wv
 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  fag  फ्ਂ

 शौर  :  अधिसूचना  सं०  :  64/79,  दिनांक  6  1979  अन्य  द्रव्यों  के

 ld
 एल-वेस  को  उसका  विदेशों  से  आयात  किये  जाने  पर  सीमा-शुल्क  से  आंशिक  छूट  की

 व्यवस्था  है  ।  उक्त  छूट  इस  शर्त  के  अधीन  दी  जाती  है  कि  सीमा-शुल्क  विभाग  के  सम  धानाथें यह
 करने  के  लिये  कि  आयातित  माल  का  इस्तेमाल  औषधियों  के  विनिर्माण में

 |
 किया गया

 उक्त  माल-का  आयातकर्ता  एक  बन्ध पत्र  निष्पादित  करके  अपने  आपको  वचनबद्ध  करे  ।  जिन

 में  उक्त  माल  का  प्राधिकार-पत्र  धारक  द्वारा  किया  जाता  है  ,  उनमें  उसे  ही  screen  के

 रूप  में  बन्ध-पत्र  का  निष्पादन  करना  होता  न  कि  उक्त  रसायन  के  वास्तविक  प्रयोक्ता को  ।
 :  बम्बई  सीमा-शुल्क  गृह  ऐसेमामलों  में  प्राधिकार-पत्र  धारकों  द्वारा  निष्पादन  बन्ध-पत्र

 स्विस  I<  करता  रहा है  ।

 बन्ध-पत्र  के  प्राधिकार-पत्र  धारकों  को  आयातित  रसायनों  के  उपयोग

 यक  र साक्ष्य  प्रस्तुत  करना  होता  जो  औषधि  उद्योग  निदेशक  आदि  जैसे
 प्राधिकारी  द्वारा

 ज  री  किये  गये  अन्त्य  प्रमाण-पत्रों  के  स्वरूप  का  हो  सकता
 a

 ।  ate  अन्त्य  प्रयोग के

 बारे  में  सीमा-शुल्क  विभाग  का  समाधान  नहीं  होता  तो  प्राधिकार-पक्ष  का we के  खिलाफ  बन्ध पत्र

 को  प्रवर्तित  कि
 या  जा.सकता है  ।

 छठी  योजना  के  दौरान  मध्य  थ
 sie  विकार  a

 "oie.  ath  मातंण्ड  fag:

 क्या  पर्यटन  ate  नागर  विमानन मंत्री  यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :
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 के  QIN, ca
 मध्य  प्रदेश समा :  पर्यटन-स्थलों के  विकास  के  लिए  क्या छठी  योजना

 धान  रखा
 गया

 पर्यटन-स्थलों  विकास  करने  की  संभाव्यताओं  को
 दृष्टि

 में
 रखते  हुए  कया

 सरकार  ने  छठी  योजना  मध्य  प्रदेश  स्थित  areas  को  एक  पर्यटक-केन्द्र  के  रूप  में  विकसित

 करने के  लिए  कोई  प्रावधान  करने  के  एक  प्रस्ताव  को  विचार  में  रखा  है  ;  और  |

 यदि  तो  उसके  कया  कारण
 हैं  ?

 यय  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  अनन्त  प्रसाद  :
 पर्यटन  के  विकास  के  लिए  राज्य-वार  आधार  पर  राशि  प्रदान  नहीं  की  बल्कि

 पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  की  केन्द्रों  की  संभाव्यता  के  आधार  पर  प्रदान  की  जाती  है  ।  तदनुसार

 ऐसे  केन्द्र  ं  पर  विकास  के  लिए  प्रारम्भ  की  जाने  वाली  स्कीमों  के  आधार  पर  धन-राशि  प्रदान  की

 जाती है  ।

 eq  प्रदेश  में  विकास  हेतु  प्रारम्भ  किए-जाने  वाले  यात्रा  परीक्षा  थों  aa  au  के
 =  बांधवगढ़  वन्य  जीव  विहार  को  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।  इसके  विकास  के  लिए  जुटायी
 जाने  वाली  धन-राशि  की  मात्रा  उपलब्ध  करायी  जाने  वाली  सुविधाओं  के  प्रकार और  पारस्परिक

 प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  धन-राशि  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगी ।
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 |  faa  मन्त्रालय  के  लेखा-नियंत्रक  के  कार्यालय  में  रिक्तियां

 7228.  श्री  एम०  श्ररुराचलम

 ः कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 109.  1981  को  वित्त  मन्त्रालय के  लेखा-नियंत्रक  के  कार्यालय  में  प्रत्येक  काडर  अर्थात

 कनिष्ठ  कनिष्ठ  लेखा  वेतन  तथा  लेखा  अधिकार  (  एण्ड  अकाउंट्स  अाफिस

 आदि की  रिक्तियों  की  स्थिति  क्या  थी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  खुर्शीद  पालम

 19  1981  की  स्थिति के  अनुसार  वित्त ਂम sa  अचपलता  were

 प्रत्येक  संवर्ग  के  सम्बन्ध  में  रिक्ति  की  स्थिति  निम्न  प्रकार है  e

 सजग  रिक्ति की  स्थिति

 लेखा  नियंत्रक

 उप  लेखा  नियंत्र
 वेतन  तथा  लेखा  अधिकारी  शुन्य
 कनिष्ठ  लेखा  अधिकारी

 12 वरिष्ठ/कनिष्ठ  लेखाकार
 आशुलिपिक

 लिपिका

 समूह प्र  ya
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 Eat  परदों  scent
 मथा  करों

 वॉ  दस wT 7229.
 श्री  गुफरा

 यह क्या  पेंशन  wh  पनस  हु  बताने  की
 हगा  करिये

 दि

 क्या  उ  नका  मंत्रालय
 विदेशी

 पर्यटकों  के  लिए  यहाँ  उपलब्ध  कोच  a4 तथा  कारों  की  किस्म

 से  संतुष्ट
 |)  सड़क  परिवहन  में  सुधार  करने  के  बारे  में  ट्रेवल  rae  एसोसिएशन  आफ  इंडिया

 द्वारा  दिए  गये  ज्ञापन  पर  उनके  मन्त्रालय  की  क्या  प्रति  है  तथा  का
 कारगर

 की  जा  रही

 है  ;  और  $

 क्या  उनका  मंत्रालय  देश  में  निर्यात  तथा  पेंशन  में  नें  के  लिए  राज्य  व्यापार

 निगमों  arin
 3 योग्य  कारों  पर  आयात  शुल्क  में  कमी  करने  और  रिआयतें देने  जैसे  प्रोत्साहनों

 पर  विचार  क  रहा ह  थ

 पर्यटन  गौर  नायर  विमानन  सन्नी  श्रान्त  प्रसाद

 fara  पर्यटक  केन्द्रों  पर  उपलब्ध  टूरिस्ट  कोचों  और (=) |  कइयों  का  स्तर  समान  रूप

 से  अपेक्षित  स्तर  का  नहीं है  ।

 केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  सम्बन्धित  मंत्रालयों  से  परामशे  करर रते  हुए
 पर्यटकों

 &
 लिए

 सड़क  परिवहन  नके  स्तर  में  सुधारने  संबंधी  साधनों  की  जांच  कर  रहा

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  सेकेंड  हैंड  आयातित  कारें  एक  विशेष  रियायत  के  नाम

 पर  पर्यटक संवर्धन  कोटा के  अधीन  आरक्षित  कीमत  पर  पर्यटक  लोगों  के  प्रयोग
 श

 लिए  अर्पित  की

 जाती  हैं  ।
 इन

 कारों  आयात  शुल्क  नहीं  लिया  जाता  ।

 मध्य  प्रदेश  के  ऐतिहासिक  स्थलों  का  करने  वाले  —

 7230.  श्री  दिव  कुमार  सिह  द

 या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  ऐतिहासिक  स्थानों  का  रा  करने  वाले  पर्यटकों

 को  रहने  की  उचित  सुविधायें  न  मिलने  के  कारण  भारी  कठिन  1  सामना करना  पड़ता  है

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है

 मध्य  प्रदेश  में  पर्यटकों  के  लिये  कितने  होटल  खोले  गये  और  वे  कहां  पर
 और

 विश्वास-गृहों  तथा  होटलों  का  निर्माण  करने  वाले  संगठनों
 तथा

 व्यक्तियों  को  किन

 शर्तों  पर
 विलग

 सहायता  दी  जाती  है  ?

 qdza  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  wart  प्रसाद
 :

 द

 केंद्रीय  सरकार  क े|  ध्यान
 में  ऐसा  कोई

 ल
 '

 नहीं  आया  है  ।  at  atfafrt  सल

 किया  है  कि  सभी  प्रमुख  पर्यटक
 केन्द्रों  पर  पर्याप्त  भावास  उपलब्ध  है  ।

 सरकार  ने  यह सूचित
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 प्रश्न
 प्रशन  नहीं  उठता

 ख  भोपाल
 और  सांची  में  अच्छे  स्तर के  होटल

 मध्य  प्रदेश  राज्य  पर्यटन  विकास  निगम  भी  ,  ओरछा
 nigh भोपाल  और  सतना  में  आवास  यूनिटों  का  प्रबन्ध

 करता है  ।  केन्द्रीय  और  राज्य  सेक्टरों  में  यूनिटों  की  कुल  संख्या  15  है  ।  भोपाल
 में  युवाओं  की

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  एक  यूथ  होस्टल  भी
 है  ।

 (a
 a)  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  अनुमोदित  होटल  afe-

 योजनाओं  को  दिए  गए  75  लाख  रुपए  तक  के  ऋण  पर  एक  प्रतिशत  डिफर्रेशल  सब्सिडी  देता

 बशर्ते कि  संबंधित  होटल  भारतीय  औद्यौगिक  वित्त  निगम  के  साथ  की  गई  वचन-बद्धताओं  की  पूर्ति
 में  कोई  चूक  न  करे  ।  मध्य  प्रदेश  वित्त  निगम  परियोजना  की  अचल  परिसंपत्ति  का  55  प्रतिशत तक

 होटल और  लाँजों  के  निर्माण  के  लिए  ऋण  देता  है  ।  मध्य  प्रदेश  राज्य  वित्त  निगम  द्वारा  14-1/4

 प्रतिशत  की  दर  पर  ब्याज  लिया  जाता  साथ  ही  समय  पर  ऋण  अदा  करने  पर
 एक रिबेट  दिया

 जाता है  ।  ि
 राजस्थान  में  प्रादेशिक  ग्रामीण  बंक  खोले  जाना

 7231  श्री  जय  नारायण  =

 क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राजस्थान  में  कितने  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  ख ण्य  जाएंगे  भर  आगामी  पंचवर्षीय
 भ

 योजना  अवधि  में  किन  स्थानों  पर  खोले  जाएंगे

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इनमें  से  कुछ  बैंक  राजस्थान  के  आदिवासी  लोगों  के  लाभ  के

 लिए  उस  राज्य  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  खोले  जाए  और

 ह  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  मगनभाई

 ()  से  mT):  इस  समय  राजस्थान  में  चार  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  आर०

 कार्यरत हैं  जिनकी  व्याप्ति  8  जिलों  में  हैं  ।  इस  प्रकार  के  दो  और  बैंकों  के

 capa

 जाने  की

 सम्भावना है  जिनकी  व्याप्ति  के  अन्तर्गत  4  और  जिले  आ  जाएंगे  ।

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  स्थापना  एक  लगातार  चलने  वाली  प्रक्रिया  src  unt  ear
 के  संबंध में  राज्य  सरकारों  के  साथ  परामर्श  करके  निर्णय  किया  जाता  है  ।  निश्चित  रूप  से
 उन  स्थानों के  नाम  बताना  सम्भव  नहीं  हैं  ।  जहां  छठी  भायोजना  की  अवधि  में  इस  प्रकार  के  बैंक

 खोले  जाएंगे  ।

 राजस्थान  सरकार  न  ग्रामीण  बेक  को  स्थापना  के  लिए
 :--  ae रिश  की  है  जिसके  कार्यक्षेत्र  के  अंतगर्त  Sil  त  बर  कं  जैसलमेर  जिले  आए  ।  भारतीय

 रिज  बैंक  ने  राज्य
 सरकार  से  अनुरोध  किया  है

 कि
 कतिपय

 आकड़े
 प्रस्तुत  करें  ताकि  इस  क्षेत्री
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 ग्रामीण  बैंक  की  स्थापना
 के  जार  में  नि

 दिया  जा  सके  ।  राज्य  सरकार  से  आंकड़ों  की  प्रतीक्षा

 कोका  रही
 क  a  वन  -  है  १०६  |  fa  1६:  ह  द्वारा  प्रस्तावित  हड़ताल

 7232  श्री  चित्त  महिला

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  को
 जीवन

 बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  से  नोटिस

 1981 से  अनिश्चित काल  के  लिये प्राप्त  हुआ  है  कि  श्रेणी  और  1/  के  कर्मचारी  2

 हड़ताल  करेंगे

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या  है  और  तमंचा रखी T  की  मांग  के  बारे  में  अब  तक

 क्या
 पर्

 किया  गया  है  ?

 faa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मगन  भाई

 ._
 कौर

 ट
 )  :  जीवन  बीमा  निगम  की  तीसरी  और  चौथी  श्रेणी के के

 अधिकांश  कर्मचारी 2  ate,  1981  हड़ताल  पर  चले  गये
 हैं  ।  उनकी  मांगे  ये  हैं  :  ig

 (1)  fart  ib  निगम  1981  को  वापस  लिया

 (2) र
 सरकारी  क्षेत्र  के  अन्य  उपायों  में  प्रचलित  प्रथा  के  अनुसार  बोनस  और  महंगाई
 भत्ते  की  अधिकतम  सीमा  लागू  करने  वाली  2  1981  की  अधिसूचना  रद

 ककी  और  ्

 (3) 1
 [974 के  समझौते के  जो  1977  समाप्त हो  गया  बोनस  की

 अदायगी  की  जाए

 चूकि  कर्मचारियों ने  उच्चतम  न्यायालय  में  रिट ट  याचिकाएं
 टिकाए  दायर

 कर  हैं  और  मामले
 द्र  धीन  et

 की
 सुनवाई  जारी

 यह  न्यायालय  के  विचारा

 जगा
 शोष  देवास  में  दूसरी

 बारी

 7233.  श्री  फूल  चन्द  वर्मा :

 क्या fi
 aa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बैंक  नोट  मध्य  प्रदेश में  टू दूसरी  पारी  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव
 -78  से  सरकार  के  विचाराधीन  और बक  1917

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  कया  कार्यवाह  ही  की  गई  है  और  दूसरी  पारी  आरम्भ

 करने में  क्या  कठिनाइयां  और  हों

 ag  कब  तक  आरम्भ  कर  दी  जाएगी  ?

 faa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सगन  +  :  हां  ।

 कौर
 :
 ged

 पारी  के  दौरान  इष्ट टाम  उत्पादन  प्राप्त  करने  के  प्रश्न  सहित

 प्रस्ताव  के  प्रभावों के
 संबंध  में  अध्ययन

 किया  जा  रहा
 था  ।  फैसले  किये  जाने में  कुछ

 समय  लगने  at
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 इंडियन  ana  frafand  द्वारा
 भा  मे

 राज  सहायता  की  मांग

 >  +
 7234,  sit  भीकू  राम  जेन :

 क्या  बारिणज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क  क्या  यह  सच  है  कि  ऊनी  माल  के  निर्यात में  व्‌  द
 करने  की  दुष्टि से  इंडियन  वुमन

 निटविभसे  द्वारा  दूरी  के  कारण  भाड़े  में  50  प्रतिशत  राजसहायता  तथा  अतिरिक्त  राहत की  मांग ई
 ्र की  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रति  a1

 वाणिज्य  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  खुशी  आलम  :

 '  जी
 नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 उड़ीसा  के  क्यों कर  ale  सुन्दरगढ़  के  मलंग टोली  में  निक्षेप

 7235.  श्री  क्ले  पी०  fag  देव  :

 क्या  इस्पात  कौर  खान मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  को  उड़ीसा  के  क्योंकर  भर  सुन्दरगढ़  जिले की +  मलंग टोली  पहाड़ियों

 _  एवं  मैगनीज  अयस्क  के  समृद्ध  निक्षेप  मिले
 नि

 यदि  हां  तो  कितने  और  इन  निक्षेपों  की  किस्म  कया  और  ह  ध

 इन  निक्षेपों  के  विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
 म _..

 वाणिज्य  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  प्रणव  :  स्
 कौर  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  उड़ीसा  के  क्योंकर  और  सुन्द  रगड़  जिलों

 के  मलंगटोली खंड  में  सभी  प्रेड के  लोह  अयस्क  के  कुल  608.7  मिलियन  टन  भंडार  होने  का

 अनुमान  लगाया  है  ।  इसमें  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  द्वारा  alo  एफ०  और  जी०  खंडों  में

 आकलित 63%  औसत  ग्रेड  के  340  मिलियन  टन  अयस्क  के  प्रमाणित  भंडार ! शामिल  हैं  ।

 क  इन  अयस्कों  की  देशी  खपत  या  निर्यात  हेतु  मांग  के  अभाव  में  इन  भंडारों  का  विकास

 शुरू नहीं  किया गया  है  ।
 आयकर  अधिनियम  के  घिन

 arent
 का  उद्योग  के  रूप  में  aw किरणा

 7236.  श्री  तारिक  अनवर :  ्

 _  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भर ait क्या  होटलों  को  आयकर  अधिनियम  के  उपलब्ध इनायतों
 waਂ माना

 यदि  तो  ऐसा  न  करने  के  विशेष कारण  क्या

 विदेशी  मुद्रा  जित  करने  वाली  अन्य  गतिविधियों  के  समान  भारी  मात्रा  में  विदेशी

 मुद्रा  अजित  करने  वाले ४  (3  5  सितारे
 को

 उद्योग
 के  रूप  में  ने

 मानने  के  क्या
 कारण
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 ee

 क्या  अधिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के  Ferg  सरकार  क ieee  पूजी  प्रधान  अन्य
 उद्योगों  की  तरह  नये  होटलों  की  स्थापना  के  लिए  अधिक  प्रोत्साहन  देने  r  [  और

 (=)  क्या  सरकार  स्वीकृत  होटलों  की  विदेशी  मुद्रा  आय  को  विदेश शी मुद्रा कमाने  वाले

 कमीनों
 को  मिलने  वाली  सुविधाओं  से  सम्बद्ध  करने  के  किसी  फामूं ले  पर  विचार  कड  रही

 हैं
 ४  faa  सत्कार्य  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  fag  :  =  श

 से  :  आयकर  अधिनियम  के  वर्तमान  उपबन्धों  के  होटलों  को  निम्न निम्नलिखित

 विशिष्ट  कर  रियायतें  प्राप्त

 ।  (1)  आयकर  अधिनियम  की  धारा  32  (1)  (V)  के  किसी  कम्पनी  के  स्वामित्व

 वाले  अनुमोदित  होटल की  इमारत  की  वास्तविक  लागत  के

 ब

 की

 प्रारम्भिक  मुल्य द्वलास छू छूट  कर  लगने  योग्य  लाभ  की  संगणन  में  कटौती के  रूप
 में  अनुमति  दी  जाती  है  ।  पश्म

 (2)  आयकर  अधिनियम  की  धारा  80  ज  ज  के  कोई  पिछड़े

 क्षेत्र  में  स्थापित  किसी  होटल  के  कारोबार  से  प्राप्त  लाभों  और  अभिलाभों  के  संबंध

 |  ड  हि  में  प्रारम्भिक  दस  कर-निर्धारण  वर्षों  के

 क

 ऐसे  लाभों  अथवा  अभियानों के  20

 प्रतिशत  की  कटौती  पाने  का  हकदार है

 (3)  आयकर  अधिनियम  की  धारा  80  झ  क  कोई  कर-नि  fil  थो  एका
 st  ऐसी  कम्पनी  हो  जिसका  कोई  अनुमोदित  होटल  प्रारम्भिक  आठ  कर-निर्धारण

 वर्षों  के  लिए  अपनी  कर  लगने  योग्य  आय  की  संगणना  में  लाभों  तथा  अभियानों के
 25  प्रतिशत  की  कटौती  का  हकदार  है  ।

 (4)  संगत  पिछले  वर्ष  के  दौरान  एक  अनुमोदित  ह ूहोटल  में  लगायी गई
 a  मशीनरी  अथवा  संयंत्र  पर  सामान्य  छट  के  50  प्रतिशत  की  आं

 अतिरिक्त  मूल्यवान
 छुट  पाने  का  हकदार  है  ।

 (5)  किसी  होटल  में  प्रयुक्त  फर्नीचर  तथा  फिटिंग  अन्य  मामलों  में
 10  प्रतिशत  के  मुकाबले  15

 प्रतिशत
 की  उच्चतर  दर  मुल्य  ह्लास  छूट  पाने  का

 हकदार  है  ।

 होटलों
 के  मामले  में  पहले  से  उपलब्ध  कर  रियायतों  की  अधिक  संख्या  को को  देखते

 जिनमें से  कुछ  रियायतें  saat  विशिष्ट  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिये
 दी
 दी  गई  होटलों  कैं

 मामले  में  और  कोई  कर  रियायत  देने  के  सम्बन्ध  में  फिलहाल  सरकार के  पास  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  नहीं  है  ।  होटल  उद्योग  में  अनिवासी  भारतीय  पूजी  निवेश के  संबंध  मैं

 मल्होत्रा  समिति  ने  कुछ  सिफारिशें  की  इस  समिति  की  रहीं  प  NOM z  रकार  अभी  विचार  कर

 रही है  1  ्  स्  1980  के  लिये  नई
 निर्यात

 नीति

 Aratt  गस

 नलिनी
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 1980

 के
 के  दशक  के  लिये  नई  निर्यात  नीति  की  मुख्य  बातें कया

 विशिष्ट  फालतू  निर्यात  बनाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही है
 ?

 क्या  वर्तमान  आर्थिक  तथा  गैर-आर्थिक  प्रोत्साहन  बिना  किसी  अ

 देयताओं  के  ऐसे  फालतू  निर्यात  की  गारंटी  देने  के  लिए  पर्याप्त  और

 यदि  तो  वर्तमान  नीतियों  में  क्या-क्या  परिवर्तन  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुर्शीद  आलम

 से  निर्यात  dada  जिसे  एक  सर्वोत्तम  राष्ट्रीय  प्राथमिकता
 दी  गई

 ये

 उपाय  करके  प्राप्त  करने  की  कोशिश  की  जाती  है  :  निर्यातों  के  लिए  उत्पादन  पर
 घरेलू  रुकावटों

 को  दूर  अद्यतन  प्रौद्योगिकी  के  उदारतापूर्वक  निर्यातों  के  लिए  कच  चा  माल  तथा

 निर्यातों  के  लिए  वित्त  व्यवस्था  में  विस्तार  क्रिया विधियों  का  निर्यातों  की

 प्रतियोगिता  शक्ति  में  नये  उत्पादों  का  प्रचन  तथा  नये  बाजारों  का  पता  लगाना  आदि  ।

 पहले  ही  किये  गये  कुछ  महत्वपूर्ण  उपायों  में  निम्नोक्त  शामिल  हैं  क

 क्षमताਂ  तथा  के  प्रयोजन  के  लिए  निर्यात  हेतु  उत्पादन  को a
 अलग  रखना  |

 (2)  उस  मामले  में  निर्यात  की  गई  वस्तुओं  के  उत्पादन  की  अनुमति  देना  जहां उस  वस्तु

 में  परिवर्तन  किया  जाना  है  और  किसी  औद्योगिक  इकाई को  उसके  विनिर्माण  के

 लाइसेंस  दिया  गया  है  t  ड

 (3)  ऐसे  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  प्रौद्योगिकी  आयातों  के  बारे  में
 अनुकूल

 auaert  करना

 जिसमें  रायल्टी  का  एकमुश्त  भुगतान  अन्त ग्रस्त  हो  ।

 (4)
 an

 अभी  शत-प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  इकाईयों  को  मुक्त  व्यापार  at  जैसा  ही

 हिला  प्रदान  करना  |  ae

 (5)  निर्यात  के  लिए  उत्पादन  बढ़ाने  के  प्रयोजन  के  लिए  उद्योगों  की  विस्तारित  सुची  में

 विस्तार  करने  की  अनुमति  देना  ।

 (6)
 गदर

 शहरों  में  नए  औद्योगिक  उपक्रमों  पर  लगाए  गए  प्रति Facil  में  ऐसे  एककों

 को जो  निर्यात  के  लिए  उत्पादन  कर  रहे  हैं  चयनात्मक  आधार  पर  छूट  देना ।

 (7)
 11.85  प्रतिशत  ब्याज  की  रियायती  दर  पर लदान पूर्व  ऋण  180  दिन की  अवधि

 के  लिए  कई  इञ्जीनियरी  ate  अन्य  अभिमुख  उद्योगों  को  दिया  गया  जो

 एलजी  म  बैंक  शीघ्र  ही  स्थापित  किया  जा  रहा  उससे
 वित्त  की

 व्यवस्था  में

 विस्तार  की  आशा है  ।  लि

 '
 इसके  अलावा  वाणिज्य  मंत्रा

 सरकारी  क्षेत्र  के
 कै

 son  का
 हित  बढाने  at  संभावना डन

 eri  कता  सगा  रहा

 शुल्क  वापसी  के  सं वितरण  में  —  को  कम  करने  तथा  Pron  का
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 लिए  भी सरलीकरण  करने  सच  की  जा  रही  है  ।  काफी  अ्धंसाधित  चमड़े पर  से

 निर्यात शुल्क  कम  कर  दिया  गया  ह ैहै  और  हैसियत  त  पटसन  से  बनी

 वस्तुओं  पर  इसे
 तर

 समाप्त

 कर
 दिया  गया  है  ।

 निर्यात  संवर्धन  को  राजकोषीय  समर्थन  देने  के  लिए  1981-82  के  बजट  नन  निम्नलिखित

 उपाय  की  भोगना
 की  गई  है

 (1)
 निर्यात  अभिमुख  उद्योगों  के  14  समूहों  को  उन  उद्योगों  के  क्षेत्राधिकार  में  लाया

 गया  है  जिनको  निवेश  भत्ता  अथवा  कराव काश  उपलब्ध  है  ।

 (20  मुक्त  व्यापार  क्षेत्रों  में  निर्यात  अभिमुख  उद्योगों  को  अन्य  राजकोषीय  रियायतों  के
 बदले  में  शुरू  के  5  वर्षों  के  लिए  पूर्ण  करावकाश  देने  की  अनुमति  दी  गई  है  1

 (3)  आयकर  अधिनियम  की  धारा  35  के  जो  कर  योग्य  लाभों  की  गणना

 में  भारित  छूट  देता  कार्यकलापों  के  क्षेत्र  को  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।  a  ्

 (4)  इलेक्ट्रॉनिक्स  के  सम्बन्ध  जो  कि  श्रम  उद्योग  भी  है  और  निर्यात  अभिमुख
 उद्योग  भी  इलैक्ट्रानिक  संघटकों  के  उत्पादन  में  पूरी  तरह  से  लगी हुए  ई  भारतीय

 तु  कम्पनी  से  घरेलू  कम्पनी  द्वारा  प्राप्त  किया  गया  लाभांश  पूरी  तरह  से  आयकर  से

 मुक्त है  ।

 हाल  ही  में  सरकार  द्वारा  घोषित  की  गई  1981-82  की  निर्यात-रायात  नीति  का  उद्देश्य
 निम्नलिखित  उद्देश्यों  को  पूरा  करना है  :  (1)  उत्पादन  आधार  को  सुदूर  करने  नथा  उपलब्ध

 क्षमताओं का  पूर्णतः  उपयोग  कर  सकने  के  लिए  आवश्यक  अन्तर्निविष्ट  साधनों की  व्यवस्था

 करना |  2)  आयातों  पर  निर्भरता  को  और  कम  करना  ।  (3)  निर्यातों
 को  जिवा

 प्रोत्साहन  देना

 और  (4.  प्रक्रियाओं  को  और  सरल  करना  तथा  सुकर  बनाना  |

 ve  पूर्वोत्तर  eta  के  स्थानों  को  तीसरी  विमान  सेवा  से  जोड़न

 7238.  श्री  डमर  लाल  बड़ा
 क

 श्री  सन्तोष  मोहन  देव

 क्या  पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  लिए  तीसरी  विमान  सेवा  चालू  की  है

 क्या  यह  सच  है  कि  विमान  सुविधाओं  की  दृष्टि  से  देश  का  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  बहुत  अधिक

 उपेक्षित  यदि  तो  क्या  सरकार  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  महत्वपूर्ण  स्थानों  को  अर्थात्‌

 बाग डोगरा  आदि  जोड़ने  के  प्रश्न  पर  विचार

 )  क्या  यह  भी  सच  है  कि  पूर्णिया  में
 परित्यक्त

 सैनिक  हवाई  ज  ,  फारबेसगंज  स्थित

 बाग डोगरा  में  वर्तमान  हवाई  अन्य  का  उन  पर  अधिक  धार राशि  खर्चे  किये  बिना
 हवाई  पट्टी

 और

 तीसरी  विमान  सेवा  द्वारा  लाभप्रद  ढंग  से  उपयोग  —  जा  सकता  और

 a
 ay  war  सरकार  का

 rea
 हैं  कि

 एच  बात
 पिल

 हो  के
 सुरक्षा  तथा

 यदि
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 सामरीक  दृष्टि  से  ये  सीमावर्ती
 श शहर  महत्वपूर्ण

 ere  दे  पॉड
 जाने पर  विचार  किया

 जाय े?
 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  श्रान्त  प्रसाद

 जी
 हां  ।  तीसरी  वायु  सेवा  ने  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  26  1981  से

 परिचालन  आरम्भ  कर  दिये  हैं  ।

 (  कौर  वायुदूत  ने  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  आठ  स्टेशनों  अर्थात्‌  कमालपुर
 बारापानी  तथा  डिब्रूगढ़  को  विमान  सेवा  से  जोड़ा  है  ।

 हि
 सेवाओं  को  अन्य  स्टेशनों  तक  बढ़ाने  का  कार्य  अभी  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 पूर्णिया  उन  स्टेशनों  में  से  एक  है  जिनहें  ब्रे गेंजा  समिति  ने  तीसरी  वायु  सेवा  ale

 विमान सेवा  से  जोड़ने  की  सिफारिश  की  है  ।  पूर्णिया  स्थित  रक्षा  मंत्रालय  का  विमान  क्षेत्र  वायुद्रूत
 द्वारा  इस  समय  परिचालित  विमान  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  है  ।  जब  कभी  भी  छोटे  विमान

 प्राप्त  कर  लिए  पूर्णिया  को  वायु दूत  द्वारा  विमान  सेवा  से  जोड़ने  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 फारबेसगंज  हवाई  पट्टी  तीसरी  वायु  सेवाओं  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  इसके
 a~

 समिति  भी  इसकी  सिफारिश  नहीं  की  है  ।  इंडियन  एयरलाइंस  बागडोगरा  के  लिए  तथा  से

 पहले ही  परिचालन  कर  रही  है

 वाणिज्यिक  बैंकों  कौर  वित्तीय  संस्थानों  के  दासी

 निकायों  में  किसानों  का  भाग  लेना

 7239.  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :  ट्

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  आर्थिक  स्थिति  का  werent  और

 हारिक  अनुभव  रखने  वाले  प्रत्येक  राज्य  के  किसानों  को  स्टेट  वाणिज्यिक  बैंकों  और  aa

 ऐसी  वित्तीय  जो  ग्रामीण  क्षेत्र  के  विकास  के  साधन  जुटाने  में  कार्यरत  हैं

 वे  शासी  निकायों  में  शामिल  करने  के  लिए  आवश्यक  उपाय  किये  जिससे  उन  क्षेत्रों  के  लिए

 अपेक्षित  वित्त  का  ठीक-ठीक  आकलन  सुनिश्चित  किया  जा  सके

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ana  भाई  :

 से  :  बैंककारी  विनियमन  1949  की  धारा  10  में  अपेक्षित  है
 कि  किसी  बैंकिंग  कम्पनी  के  निदेशक  मण्डल  के  कुल  सदस्यो ंमें  से  कम  से  कम  51  प्रतिशत  व्यक्ति

 ऐसे  होने  चाहिएं  जिन्हें  निम्नलिखित  विशिष्ट  विषयों  में  से  एक  या  अनेक  का  विशेष  ज्ञान  अथवा

 व्यावहारिक  अ  हो  अर्थात  कृषि  और  ग्रामीण

 छोटे  पैमाने  के  उद्योग  3  विषय जो  रिजर्व  बैंक  के  विचार  से
 बैंकिग  कम्पनी  के  लिए  उपयोगी हो  सकता हो  ।  इसके  अलावा  निदेशकों  की  उपयुक्त  संख्या में  से
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 कम  से  कम  दो  व्यक्ति  ऐसे  होने  आवश्यक  हैं  जिन्हें  कृषि  और  ग्रामीण  सहकारिता या
 छोटे  पैमाने  के  उद्योग  के  विषय  में  विशेष  ज्ञान  या  व्यवहारिक  अनुभव  हो  भारतीय  स्टेट  बैंक  के

 संबंध में  भी  भारत  सरकार  द्वारा  रिवेंज  बैंक  के  परामर्श  से  कम  से  कम  दो  और  अधिक  से  अधिक

 6  ऐसे  निदेशक  सांविधिक  रूप  से  नामित  किये  जाना  अपेक्षित  है  जो  सहकारी  संस्थाओं  के  काम

 और  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  का  विशेष  ज्ञान  अथवा  बैंकिंग  या  वित्त  का  अनुभव

 _  रखने  वाले  व्यक्तियों  में  से  हो  ।  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  संबंध  में  भी  राष्ट्रीयकृत  बैंक  एवं

 प्रकीण  1970  और  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  और  प्रकीर्ण  1980  की

 घारा  (3)  (=)  में  भी  प्रत्येक  बैंक  में  किसानों  में  से  एक  ऐसे  निदेशक  की  नियुक्ति  का  उपबंध  है  जो

 किसानों  के  हितों  का  प्रतिनिधित्व  करने  में  सक्षम  हो  ।  इस  प्रकार  सरकारी  और  निजी  दोनों  ही क्षेत्रों

 के  वाणिज्यिक  बैंकों  से  सांविधिक  रूप  से  यह  अपेक्षा  है  कि  वे  अपने  निदेशक  मण्डलों  में  ऐसे  व्यक्तियों

 को  रखें  जिन्हें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  क़षि  और  ग्रामीण  अथेव्यवस्था  का  विशेष  ज्ञान  और

 व्यवहारिक  अनुभव  हो  ।  विभिन्‍न  संस्थाओं  के  निदेशक  मण्डलों  में  नियुक्तियां  करते  समय  इन

 सांविधिक  अपेक्षाओं  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है
 i  आयकर  अधिकारियों  द्वारा  विदिशा  में  बहुमूल्य  वस्तुयें  बरामद  किया  जाना

 7240.  श्री  के०  लक प्पा

 क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  आय  कर  अधिकारियों  ने  हाल  ह  विदिशा  जिला  मुख्यालय
 के  भोपाल  के  निकट  एक  आभूषण  विक्रेता  के  यहाँ  लगभग  20  लाख  रुपये  के  मुल्य  में

 चांदी  तथा  नकदर
 राशि  बरामद  किये  जैसा  कि  29

 1981  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स में
 र  प्रकाशित  हुआ  है

 और यदि  at  जो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 दोषी  व्यक्तियों  को  दण्डित  करने  के  लिये  सरकार  का  विचार  क्या  कायंवाही  करने

 का  है
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  fag

 हां  ।  भास्कर  विभाग  ने  22  तथा  23  जनवरी  81  को  विदिशा में
 राम चन्द  पुरन चन्द  के  व्यापारिक  तथा  आवासीय  परिसरों  तथा  उनसे  सम्बद्ध  मामलों  में

 मियाँ  ली  हैं  ।  इन  तलाशियों  के  दौरान  7.994  कि०  ग्राम  वजन  के  रत्न  जड़ित  स्वर्ण

 चांदी  चांदी  के  142.386  कि०  aro  वजन  के  चांदी  के  बतन  3341  चांदी के
 सिक्के  तथा  27,230  रु०  की  नकदी  पकड़ी  गयी  ।  उपयु  क्त  परिसम्पत्तियों  की  ल  कीमत  लगभग
 20  लाख  रुपये  ।  इन  मामलों  में  जांच  जारी  है  ।  जांच  पूरी  होते  चूककर्त्ताओं/क  र-अपवंचकों

 भय

 के  विरुद्ध  कानून  में  की  गई  व्यवस्था  के  अनुसार  कार्यवाही  की
 दरका

 ।

 बारिषज्यिक  बैंकों  द्वारा  उड़ीसा  के  नागरिक  पति
 विभाग  को

 faa  दिया  जाया

 7241.  श्री  हरिहर
 .

 क्या  वित्त  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 विश्व  बैंक  द्वारा  वर्ष  1980-81  के  दौरान  उड़ीसा  नागरिक  पूर्ति  निगम  को  कितनी

 राशि दी  गई
 क्या  उपयुक्त  अवधि  के  रान  किन्हीं  अन्य  वाणिज्यिक बैंकों  द्वारा  उड़ीसा  के

 निगम  को  धन  दिया  गया  भर  थ

 इस  बारे में  ब्यौरा कया  है  ?  uu
 faa  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  मगनभाई  :

 विश्व  बैंक  द्वारा  1980-81  के  दौरान  उड़ीसा  सिविल  सप्लाई bien  को  are

 सहायता  प्रदान  नहीं  की  गई  ।

 site  :  निगम  ने  स्वयं  अपनी  अल्पावधि  जमा  राशियों  विरुद्ध  भारतीय  स्टेट
 बैंक  से  अल्पावधि  के  लिए  ओवरड्राफ्ट  '  सीमा  लाभ  उठाया  था  ।  यह  भारतीय  स्टेट  बैंक  द्वारा

 उड़ीसा  सरक कार  को  खाद्यान्न  की  वसूली  के  लिए  उपलब्ध  कराये  गए  ऋण  के  हिस्से  का  उपयोग  कर

 रहा  है  ।  भारतीय  स्टेट  सिद्धान्त  रूप  निगम  के  वित्तपोषण  के  लिये  स
 हमत

 हो  गया  है  तथा

 एक  निश्चित  प्रस्ताव  बैंक  के  विचाराधीन  है  ।

 राष्टीय  वस्त्र  निगम  लिमिटेड  द्वारा  aqafaa  जातियों  के

 उम्मीदवारों  की  अवहेलना

 1242.  शी  हीरालाल  कार  परमार :

 क्या  वाणिज्य  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  लिमिटेड के  प्रबन्धकों
 द्वारा  सामान्य

 वारों  की  पदोन्नति  करते  समय  अनुसूचित  जातियों  के  उम्मीदवारों  के
 तयों

 की  अवहेलना  की  है
 ः i

 अनुसूचित  जाति  के  उम्मीदवार  भी  पदोन्नति  के  पात्र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कारण  क्या  ड

 (7)
 क्या  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  लिमिटेड  द्वारा  अगली

 ह  बाद
 र  नके  नामों  पर  विचार  किया

 और

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रबन्धकों ने  इ
 ह  ताकी

 पर  गृह  मन्त्रालय द्वारा  समय-समय पर
 जारी  किए  गए  अनुदेशों  का  उल्लंघन  किया है

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुर्शीद  आलम
 जी  नहीं  ।

 :  प्रश्न  नहीं  उठते

 दीं  | जी

 स्टील  अथारिटी श्राफ  इन्डिया  लिमिटेड  में  पदोन्नतियों

 7243.  शी  सुशील  भट्टा चा यें

 इस्पात  प्रौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  स्टील  अथारिटी  आप  to  में  पदोन्नति  के  मामले  में  यहां  तक  कि

 कभी
 saan

 पद  के  लिए  तकनीकी  agar  में  छूट  देकर  कोई  भेदभाव  बरता  जाता है  तथा

 या  दे  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसी  पदोन्नतियों  का  a
 कया इस  पदोन्नति  किए  जाने  के  कया  कारण  हैं  ?

 बारिणज्य  तथा  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  sara  :

 :  माननीय  सदस्य  का  अभिप्राय  स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया
 लि०  से  है  ।  उस  कार्यालय  में  पदोन्नतियों  के  मामले  में  कोई  भेद-भाव  नहीं  बरता

 जा  रहा
 भारत  कौर  युगोस्लाविया के  बीच  घटता

 व्यापार
 7244.  श्री  एम०  ato  चन्द्रशेखर  la  :

 शी  एस०  बी०  सिद नाल :

 a1  वा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  कुछ  वर्षों
 में

 भारत
 कौर  य  गोस्लाविया वे  घटते  व्यापार  पर  अपनी  चिन्ता

 व्यक्त की

 य
 दि  तो  क्या  यह  विचार  दोनों  देशों  व के  विदेश  मन्त्रियों  ने  व्यक्त  किया

 कया  इस  बारे  में  कोई  उपाय  शुरू  किए  गए  और

 =
 इन  दो  देशों  के  बीच  व्यापार  में  वृद्धि  करने  के  लिए  fai  उपायों  का

 ब्यौरा क्या  है

 द बारिणज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुर्शीद  आलम

 ITI  16  से  19  1981  तक  नई  दिल्‍ली  में  भारत  युगोस्लावियाई

 आधिक  संयुक्त  समिति  के  13  वें  अधिवेशन  के  दौरान  भारत-युगोस्लावयाई  विदेश

 पार  मन्त्री  और  भारतीय  वाणिज्य  मंत्री  ने  दोनों  देशों  के  बीच  गिरते  हुए  व्यापार  परिमाण  पर

 चिन्ता  व्यक्त  जो  1977  में  196  मिलियन  डालर  से  गिरकर  1979  105  मिलियन

 डालर  हो  गया  ।  1980  में  कुल  व्यवसाय  लगभग  114  मिलियन  डालर  था  जो  कि  1979 की

 तुलना  में  अधिक  रहा  ॥

 तथा
 गिरावट  की  प्रवृत्ति  को  रोकने  Heer  से  और  दोनों  देशों  के  बीच

 व्यापार  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  दोनों  ने  विभिन्न  उपाय  अपनाने  पर  सहमति  व्यक  की  जेसे  कि

 ने  अपने  व्यापारिक  संगठनों  के  बीच  दीघंकालिक  संविदा गत  प्रबंधों  को  प्रोत्साहन  मेलों  तथा

 यों  में  भाग  एक  दूसरे  के  बाजार  में  नई

 =

 विनिर्मित  पू  जगत  माल

 करना  |  दोनों  पक्षों  ने
 ate  इन्ही  नियर गी  मदों  को  शामिल  करके  व्यापार  पद्धति  का  विविध

 fae
 एक देश  द्वारा  दूसरे मात्राओं  सहित  उन  वस्तुओं  की

 सूचियों
 का  भी

 र
 आदान-प्रदान  कि

 को  1981  से  1985  तक  की  ale  कालिक  aaa  म  कप प्लाई  किया  जा  कता  है  ।
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 देवालयों  को  भेट  स्वरूप  स्वरण  आभूषणों  को  उत्पादक

 सि लान वामन

 ग

 चयन  : 7245.  श्री  पी० त

 कया  वित्ता  मन्त्री  यह  बताने  की  दर्पा  क  कि

 क्या  कछ  देवियों  में  भक्तों  की  ओ  भेंट  स्वरूप  चढ़ाये  गये  काफी  स्वर्ण

 गा भूषण

 कया  सरकार  का  विचार देवालयों  से  यह  अनुरोध
 करने  ak

 उनका  उपयोग

 चाय  कार्यों
 के  लिये  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  fag  सिसोदिया

 से  में  अधिनियम  1968  के  उपबंधों  के  अन्तर्गत  mantra

 धार्मिक संस्थानों  के  पास  12-1979  की  स्थिति  के  अनुसार  9430  किलोग्राम  सोना  था

 जिसकी उ  न्होंने  घोषणा  की  थी  ।  इस  मात्रा  में  ऐसा  सोना  सम्मिलित  नहीं  जिसे  सार्वजनिक
 बिक  shore  2  किलो  ग्राम  की  छुट  की  सीमा  के  अन्दर  रख  सकती  और  जिसके  लिए  कोई

 घोषणा  नहीं  करनी  होती  है  ।

 इस  सोने  का  उपयोग  उत्पादक  कार्यों  में  करने  के  लिए
 देवालयों

 से  अन qe  करने  की  कोई

 योजना  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।  (८  ी
 ः

 +  2
 कम्पनियों  द्वारा  पूँजी  जुटाना  कौर  बोनस  शेयर  जारी

 करना
 1246.  श्री  एन०  Fo  दोजवलकर :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  भारतीय  भर  बिदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  वाली  कम्पनियों  के  मामले  में  पूँजी

 जुटाने  और  बोनस  शेयर  जारी  करने  के  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  देने  के  आधार  क्या

 कितने  मामलों  में  पूँजी  में  वृद्धि  करने  और  बोनस के  मामलों  के  लिए  स्वीकृति  दी  गई

 ale

 न  दोनों  वर्गों  में  ऐसी  कम्पनियां  कौन-कौन  सी  हैं

 किन-किन  कम्पनियों  के  और  कितनी  बढ़ाए  जान ेrh  आवेदन-पत्र  सरकार  के

 पास  निर्णय  हेतु  विचाराधीन  पड़े  हुए  और

 प्रत्येक  मामले  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  प्रत्येक  मामले  में  ey  कब  तक

 लिये  जाने  की  संभावना है
 ?

 वित्ता  मन्त्री  श्रार०

 भारतीय  तथा  कम्पनियों  के  मामले में  पूँजी  जुटाने तथा  बोनस
 शेयर  जारी

 करने के  प्रस्तावों के  ara
 अभि स्वीकृति तभी  दी  जाती है  जब

 कि
 पूंजी

 निगम

 1947  तथा  ही  मुद्रा  विनियम  अधिनियम  1973  तथा  उसके  अधीन

 बनाए  गए  नियमों  के  अनुसार  होते  हैं  ।

 ह
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 a

 एक  विवरण  लम्  है
 मैं  रखा

 गए
 dear  एस०  टी  ०-2335/81)1

 तथा  ऐसी  सभी  कम्पनियों  के  नाम  संभव  नहीं  है  जिनके  आवेदन-पत्र
 सरकार =  पास  निर्णय  के  लिए  विचारधीन है  और  न  ही

 coe
 मामले  में  विलम्ब  के  कारण

 बताना  संभव  है  ।  परन्तु  यदि  किसी  एक  विनिर्दिष्ट  कम्पनी के के  बारे  मे ंसुचना  मांगी  जाए  तो  उसके
 सम्बन्ध  सूचना  दी  जा  सकती  है  ।

 प्रबंधन  विभाग  हारा  ः  सुमीतोमो  कारपोरेशन  की  जांच  किया
 शानों 7247.  श्री  आनन्द  पाठक

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
 प्रवर्तन  विभाग  की  जांच  में  कितनीਂ  प्रगति हु हई  Q) <2:

 क्या  उपरोक्त  विभाग ने  जापानी  व्यापारिक  फ  ,  मेसर्स  सूमीतोमो
 जिसका  कार्यालय  बम्बई  में  का  जांच  art  पुरा  कर  लिया  हैं  ड

 वित्ता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  सिह  :

 कौर  प्रवर्तन  निदेशालय  अभी  जांच
 कर  रहा  इस  समय  ब्यौरा  देने  से

 प्रभावी  जांच  में  रुकावट  आएगी  ।  *ै

 aaa  सोनी  दीदे-द-फोमेन्तो  कौर  जापान  को  व्यापारिक  फर्मों  के  बीच  सम्बन्ध
 ॥

 7548.  श्री  आनन्द  पाठक :  cs

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  को  मैसर्स  सोनी  दीदे-द-फोमेन्तो

 इण्डस्ट्रियल न  प्राइवेट  लिमिटेड  और  जापान  की  जो  कम  राशि  के  बिल  बनाकर  भारत
 से  बाहर  धनराशि  भेज  रही  के  बीच  सम्बन्ध  को  सिद्ध  करने  के  लि लये  कोई  सामग्री  मिली  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  fag  *.
 .  मामले  की  जांच  की  जा  रही है  ?

 मेसर्स  सोसीदीदे-द-फोमेन्तो  इण्डस्ट्रियल  प्राइवेट  लिमिटेड  बौर
 =

 जापान  को  कम्पनियों  के  बीच  हस्ताक्षरित  करार

 7249.  श्री  मोहम्मद  इस्माइल :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
 कया  यह  सच  है  कि  आयकर  विभाग  को  सो सी त दोदे-द-फोमेन्तों

 इन्डस्ट्रीज
 प्राइवेट  लिमिटेड  और  जापान  की  कम्पनियों  के  बीच  हस्ताक्षर  किये

 गये
 करार  के  दो  सैट  मिले

 भर
 उनके  खिलाफ  आयकर  विभाग ने  क्या  कार्य प्रवाही  को

 है
 faa  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 सवाई  रि ह
 र _  ०  Fito  के  मामले  की  अभी और  ह (=) | S|

 मैसेज
 ग ह

 जांच की  जा  *
 ब  क  वस्तु  का  इस  समय  उल्लेख  करने

 से  प्रभावी जांच  आयेगी  1
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 aq  1969-70 के  दौरान जारी  किये  गए  भारतीय  fora  बेक  के
 इस्तेमाल  ज्यादा  चक  के  का  पाया  जाना

 7250.  श्री  के ०  ए०  राजन

 क्या  बित्ता  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  केरल  में  क्वि लोन  से  प्रकाशित  होने  वाले  27

 1981  के  मलयालम  दैनिक  में  प्रकाशित  इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 है  कि  वर्ष  1969-70  की  अवधि  के  दौरान  जारी  किये  गये  भारतीय  रिजर्व बैंक  के  इस्तेमाल  शुदा
 चैकों  का  एक  बादल  एक  छोटे  से  दुकानदार  के  पास  पाया  गया  जो  उसके  पास  रुश्दी  के  रूप  में

 आया
 यदि  तो  कया  यह  सच  है  कि  भुगताए  गए  चैकों  को  सम्बन्धित  बैंक  मैनेजर  कम

 से  कम  15  वर्ष  तक  अपने  अधिकार  में  गुप्त  रखता  है  भौर  इस  अवधि के  समाप्त  होने  के  वाद  भी

 इन्हें  जलाकर  नष्ट  कर  दिया  जाता  आर

 यदि  तो  क्या  निर्धारित  समयावधि  पहले  पाए  ee
 मामले  में

 कोई  जांच  पड़ताल  की  गई  है  ?
 +

 .  वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सगन  माई

 (®)  att

 समाचार  के  भुगतान  किये  गये  वे  चैक  थे  जो  केरल  राज्य  सहकारी
 1969-70  में बैंक  द्वारा  वर्ष  में  भारतीय  रिज  बैंक  के  नाम  काटे  गए  थे  ।  भारतीय  रिजर्व बैंक  ने

 इस  सम्बन्ध  में  यह  सुचित  किया  है  कि  उन  विंमान  अनुदेशों  के  जो  कि  भारतीय  ford

 बैंक  मेनुअल  में  दिए  गए  रन  और  दिसम्बर  में  समाप्त  होने  वाली  प्रत्येक  छमाही

 धारियों  से  उस  दिन  उनकी  शेष  जमा  रकमों  के  बारे  में  पुष्टि  प्राप्त  होने  पर  करेंट
 एकाउंट

 चैकਂ  यथाशीघ्र  उन्हें  लौटा  दिए  जायेंगे  ।”  भारतीय  रिजर्व बैंक  ने  यह  पुष्टि  की  है  कि  केरल  राज्य

 सहकारी  बैंक  द्वारा  1969-70  की  अवधि  से  सम्बन्धित  जारी  किए  गए  प्रदत्त  चैक  उपयुक्त

 प्रणाली  के  उसे  लौटा  दिए  गए  हैं  ।  जब  प्रदत्त  चैक  एक  बार  खाताधारी  को  लौटा  दिया

 गो  यह  उसका  दायित्व  होता  है  कि  तब  चैकों  को  और  आगे  की  अवधि  के  लिए  सुरक्षित

 रखे  अथवा  अपने  मार्गदर्शी  निर्देशों  तथा  अपनी  कार्य  प्रणालियों  के  अनुसार  किसी  भी  रूप
 में  उनका

 निपटान  करें

 चूंकि  केरल  राज्य  सहकारी बैंक  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  अन्तर्गत

 नहीं  इसलिए  किसी  जांच  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वार रा  आदेश
 हिए  चत

 का  प्रशन  नहीं

 उठता

 हरियाणा में
 देवों  द्वारा पॉचोविक  केत  को

 ऋण  afaend

 7251.  श्री  farts  लाल  फार्मा :

 क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
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 हरियाणा में  वाणिनी

 दात

 क्षेत्रों  को  ऋण  सुविधायें  प्रदान  करने

 के  लिए  क्या  मानक  और  wath  अपनाई  औ

 उ
 ait  के  विकास  के  लिए  ऋण  प्रदान  करने  हेतु  वर्त  पान  पद्धति  एवं  नियमों  को

 सरल  बनाने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  मगन  भाई

 ite  :  हरियाणा  के  भौद्योगिक  क्षेत्रों  में  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  ऋण  सुविधाएं

 उपलब्ध  कराने  के  संबंध  में  कोई  अलग  से  मानदण्ड  या  प्रक्रिया  विहित  नहीं  की  गयी  है  ।

 बैंकों  से  गया  है  कि  वे  सभी  राज्यों  में  कार्यकारी  पूजी  और  सावधिक  ऋण

 क ेहे  लिए  एक  ही  मानदण्ड  लागू  करें  और  सम्बद्ध  उद्योग  और  क्षेत्र  की  विशिष्ट  समस्याओं

 के  लिए  उपयुक्त  समंजन/ढील  की  व्यवस्था  करें  ।  जहां  तक  छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 को  ऋण  का  संबंध  बैंकों  इस  क्षेत्र  को  अपने  ऋण  प्रदान  करने  की  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने

 के  विषय  उपाय  करने  की  समय-समय  पर  हिदायतें  दी  गयीं  हैं  ।  जो  उपाय  किये  जाने  हैं  वे

 हरियाणा  समेत  देश  के  सभी  क्षेत्रों  में  लागू  होते  हैं  और  नीचे  दिये  गये

 (1)  बैंकों  को  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  को  जिनका  एक
 उनके  अग्रिम  1985  तक महत्वपूर्ण  भाग  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  उनके कुल

 भग्निमों  के  40  प्रतिशत  तक  पहुंच  साथ  ही  बैंकों  को  यह  भी  सुनिश्चित
 करना  है  कि  25  हजार  रुपये  तक  की  ऋण  सुविधाओं  वाले  छोटे  पैमाने  के  एककों

 को  उनके  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  को  दिये  गये  उनके  कुल  अग्नियों  के  12.5

 प्रति '  शत  तक  पहुंच  जाएं  |

 (2)
 f
 जिन  छोटे  पैमाने  के  औद्योगिक  ऋणकर्ताओं  की  ऋण  सुविधा  —  आवश्यकताएं

 2  लाख  रुपये  से  अधिक  नहीं  हैं  उनके  बारे  में  बैंकों  को  आवेदन  और
 य्

 साक्षात्कार-एवं-मुल्यांकन  फार्मों  के  एक  से  सेट  काम  में  लाने  हैं  ।

 (3) इ  हैं  माजिद  की  अपेक्षाओं  के  संबंध  में  लचीला  रवैया  अपनाना है  और  यह  सुनिश्चित
 sari  है  कि  कोई  अर्थेक्षम  प्रस्ताव  केवल  मार्जिन  की  व्यवस्था  के  अभाव  के  कारण

 अस्वीकृत  न  कर  दिया  जाए  ॥

 (4)
 इन्हें

 मुख्यतः  परियोजनाओं  की  अर्थ  क्षमता  का  ध्यान  रख़ना  चाहिए  ।  उन्हें  केवल

 दसतूरी  तौर  पर  स्थायी  सम्पत्ति  या  तीसरे  पक्ष  की  गारंटी  के  रूप  में  सं पार्श्विक  जमानत

 पर  जोर  नहीं  देना  चाहिए  ।  उन्हें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  को  ई  भी  समु

 faa  प्रस्ताव  केवल  संपाश्विक  जमानत/गारन्टी  के  अभाव  में  अस्वीकार  न  किया

 जाए ।

 (5)  सावधिक  ऋणों  के  संबंध  में  उन्हें  वापसी  अदायगी  का  कार्यक्रम
 केवल

 तद  तरीके

 से  तय  नहीं  कर  देना  चाहिए  af बल्कि  हानि-लाभ
 of  =p

 बराबर  हो  जाने  के  बिन्दु  और

 अतिरिक्त  लाभ  adi etd qed  चाएने  को  कमता  के  eave  में  सब  फिया  लाता  चाहिए  |
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 (6)  अलग-अलग  रप  यावर मा  as या  ग्रामीण/कटीर  इकाइयों  कौ द  25  हजार  रुपये तक  के

 उपस्कर  वित्त  या  का  fare  ।  qa  या  दोनों  के  लिए  हजार  रुपय  तक  की  ऋण
 10  वर्ष  पा  इससे  भी  अधिक  की  वापसी  अदायगी  की  अवधि  वाले

 सीमित  सावधिक  ऋण  के  रूप  में  स्वीकार  की  जानी  चाहिए  ate  इसके  लिए

 सीमित  जमानत/गारन्टी  कर्त्ता  माजिद  पर  जोर  नहीं  दिया  जाना  चाहिए

 (7)  बैंकों  को  ग्रामीण/कुटीर  एककों  और  अत्यंत  लघु  क्षेत्र  को  दिये

 गये  ऋणों  के  संबंध  में  दण्डात्मक  व्याज  दर  नहीं  वसूल  करनी  चाहिए  ।

 (8)  शाखा  प्रबंधकों  में  पर्याप्त  विवेकाधिकार  शक्तियां  निहित  कर  दी  जानी  चाहिए  ।

 ताकि  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  ऋण  विषयक  60  से  80%  निर्णय  शाखा  स्तर  पर

 ही  at  जाएं  उन्हें  यह  भी  सुनिश्चित  करना है  कि  25  हजार  रुपये  तक  की  सीमाओं

 वाले  ऋण  प्रस्ताव  4  सप्ताहों  के  भीतर  और  225  हजार  रुपये  से  ऊपर  और  2  लाख

 रुपये  तक  के  प्रस्ताव  8  से  9  सप्ताहों  के  भीतर  निपटा  दिये  जाए  ।

 (9)  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिए  ब्याज  की  रि
 यती  दरें  निश्चित  की  गयी  हैं  और

 2  1981  से  वे  नीचे  लिखे  प्लस
 अनुसार  हैं  क

 25  हजार  रुपये  तक  के  सीमित
 ऋण

 ग्रामीण  इव

 पिछड़े  क्षेत्र  10.25  प्रतिशत

 अन्य  क्षत्र  12.50  प्रतिशत

 सावधिक  ऋण
 पिछड़े  क्षेत्र  12.50  प्रतिशत

 अन्य  क्षेत्र  13.50  प्रतिशत

 श्रत्पावधि  अग्रिम

 2  लाख  रुपये तक  अधिक-से-अधिक  15  प्रतिशत

 2  लाख  रुपये  से  ऊपर  और  25  लाख  रुपये  तक  अधिक-से-अधिक  17.50  प्रतिशत

 25  लाख  रुपये से  ऊपर  अधिक-से-अधिक  19.50  प्रतिशत

 जीवन बीमा  निगम  द्वारा  श्रीवास  परियोजनाओं  में
 में  किया  गया  निवेश

 252  a  चिरंजी  लाल  stat

 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  को  HAT =  करेंगे  कि

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  qa  1980-81  के  दौरान  विभिन्न  आवास

 योजनाओं  में  राज्यवार  कुल  कितना पू  जी
 निवेश  किया  और

 वर्ष  1980-81  के  दौरान
 आवास  परियोजनाओं  के

 लिए  राज्यवार  कुल  कितना

 धन  दिया  जाना  है  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  (ai  मगन  भाई  :

 और  शीर्ष  सरकारी  आवास ()  site  :  जीवनबीमा  निगम  द्वारा  राज्य

 वित्त  समितियों को  आवास  के  लिए  धन  अ
 ea  1980-81

 के  लिए  नियतन/स्वीकृति

 निम्नलिखित  प्रकार

 से  है
 लाखों  में  )

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  राज्य
 राज्य  व्  कोढ  सरकारो  श्रीवास i

 वित्त  समितियां
 —  सिला

 आन्ध्र  प्रदेश  271.60  250.00

 असम  122.80

 बिहार  269.20  300.00

 गुजरात  245.00  1800.00

 73.00  100.00 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश  51.00

 जम्मू तथा  कश्मीर  72.00
 कर्नाटक  203.00  300.00
 केरल  251.20  500.00

 मध्य  प्रदेश  181.00  300.00

 महा  राष्ट्र  145.20  1000.00

 मणिपुर  19.60
 मेघालय  12.60
 नागपाल  15.00

 264.00  50.00
 125.00  200.00

 राजस्थान  175.50  200.00
 12  00

 340.00  800.00

 त्रिपुरा  70.00

 उत्तर  प्रदेश  1038.30  200.00
 पश्चिम  बंगाल  443.00  3500.00

 गोआ  दमन  और  देव
 een eel

 50.00

 4400.00  6550.00 कुल
 eae  cama  al

 भिवानी  में
 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  उधार  दी  गई  राशि

 7253.  श्री  चिरंजी लाल  फार्मा

 faa  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  हरियाणा  के  भिवानी  जिले  में  राष्ट्रीयकृत

 बैंकों  ने  वर्ष  1980  के  दौरान  औद्योगिक  विकास  के  लिये  कुल  कितनी  राशि  के  ऋण  दिये  हैं
 ?
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 वित्त  मंत्रालय  के  मल  मगन  साई  :

 भारतीय  frag  बैंक  की  सांख्यिकीय  विवरणियोंਂ  में  निहित  ताजा  उपलब्ध  आंकड़ों

 के  1979  के  अन्त की  स्थिति  के  मुताबिक  हरियाणा  के  भिवानी  जिले  में  उद्योग  की

 ओर  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  364  खातों  डुल  10.19  करोड़  रुपये  के  अग्रिम

 बकाया थे  1
 आयकर  वसूली  की  लागत

 7254.  Sto  नारायणा  चन्द  परिवार

 वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 31  मान  1980  और  31  मारे  1981  को
 आग-कर

 कें  रुपयेਂ  की  वसूली

 की  लागत  क्या
 क्या  आय-कर  की  वसूली  की  प्रक्रिया  को  सुचारु  बनाने  ,  कर-अपवंचकों  से  आय-कर

 वसुलने  की  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के  लिये  कोई  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  और

 (7)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किए  जाने  वाले  उपायों  का  स्वरूप  क्य

 वित्त
 मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  fag  :

 \
 |  |  }  31  arg  1980  को  समाप्त  हुए  वर्ष  की  निगम  कर  और  निगम कर  से  भिन्न

 भायकर  की  वसूली  की  लागत  प्रति  एक  सौ  रुपये  लगभग  43  पैसे  और  तीन  रुपये  रही ।
 31

 1981
 को  समाप्त  हुए  वर्ष  को  वसूली  की  लागत  को  अभी  निर्धारित  नहीं  किया  गया

 तथा  (  कर-अपवंचकों  से  आयकर  वसूल  करने  की  प्रक्रिया  को  कारगर  बनाने

 और  क  ह  ध  को  ग  बनाने  के  लिए  समय-समय  पर  भावश्यक  समझें  जाने  वाले  विधायी  भोर
 =

 प्रशासनिक
 दोनों  ही  तरह  के  उपाय  किये  जाते  हैं  ।

 पर्यटन  मौसम  के  दौरान  श्रीराम  आरक्षण  लेने  वाले  यात्रियों  को  कम  at  aa
 सम्बन्धी  एयर  इंडिया  की  पैदा

 255  Sto  नारायणा  चन्द  पराशर

 क्या  प्यारे  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  एयर  इण्डिया  विश्व  के  विभिनन  भागों  में  पर्यटन  मौसम में  अग्रिम  आरक्षण  लेने

 वाले  यात्रियों  को  किराए  में  कोई  रियायतें  देने  की  पेशकश
 करती  है

 है  जैसा कि  विश्व  की  अन्य
 एयरलाइनें  करती  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध
 में  जाने

 व  रियायतों की  किस्म  क्या  है  और  ये

 रियायतें  किन-किन  र  थानों/देशो ंके  लिय े्  a  art  हत्या  प्रत्येक  मामले  में
 अप्रिय  आरक्षण  की

 अवधि  कितनी  होती है  ?

 पेंशन प्रौर  नागर  Raed  Tas  ef  नही ं।
 प्रश्न  नहीं  उठता ।
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 हिमाचल  प्रदेश  में  खनिजों  का  उत्खनन

 7256.  Sto  नारायण  चन्द  परिवार  :

 क्या  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  गत  कुछ  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  सर्वेक्षण ee  ध  संस्थान  द्वारा  हिमाचल  प्रदेश  में

 स्थित  खनिजों  उत्खनन  के  लिए  सरकार  ने  कोई  उपाय  किए

 र  इस यदि  तो  किस  तरह  के  उपाय  किए  गए  हैं  हेतु  चुने  गए  स्थानों

 के  नाम  व्या  >. ;  कौर

 यदि  तो  यह  ara  कब  तक  शुरू  किया  जाएगा  और  अब  तक  उत्खनन  कार्य  शुरू
 न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  प्रणव  मुखर्जी )
 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  केवल  खनिज  की  खोज  और  सर्वेक्षण का  काम  करता

 उनके  विदोहन  का  नहीं  ।  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  को  गत  कुछ  वर्षों  के  दौरान  हिमाचल

 प्रदेश  में  आर्थिक  महत्व  के  किसी  खनिज  निक्षेप  का  पता  नहीं  चला  तथापि  राज्य  में  बे
 चने  आदि  का  कुछ  मात्रा  उत्पादन  होता है  ।  भारतीय

 क  सर्वेक्षण  क्रमबद्ध  मानचित्रण  और  खोज  का  काम  बराबर  जारी  रखे  हुए  है  ।

 ि  कौर  प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 राष्ट्रीयकृत  sat  तथा  गैर-राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  दिखायें  खोलने  संबंधी  मानदण्ड

 7257,  Sto  नारायण  चन्द  पारा दार

 _  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में एक  राष्ट्रीयकृत  और  दो  गैर-राष्ट्रीयकृत
 बैकों

 की  शाखायें  खोलने

 के  बारे  म ेमें  जनसंख्या  तथा  परस्पर  दूरी  के  हिसाब  से  वर्तमान  मानदण्ड  कया

 क्या  उन  पति  क्षेत्रों  में  उक्त  शाखायें  खोलते  समय  इन  मानदण्डों  में  कोई  छट  दी

 जाती  है
 जहां  जनसंख्या  बिखरे  रूप  में  है  और  भौगोलिक  दृष्टि  से  भू-प्रदेश  दुर्गम  और

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  छूट  दी  जाती  है  और  जम्मू  व
 हिमाचल

 उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  सात  पूर्वोत्तर  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  वर्ष

 1980-81  तथा  1981-82  के  दौरान  कितने  बैंक  खोलने  की  मंजूरी  दी  गई  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मगन  भाई

 से  (  :  भारतीय  रिवेंज  बैंक  की  वर्तमान  शाखा  लाइसेंसिंग
 नीति  राज्य  सरकारों

 के  परामर्श  से  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  किया  जाता है
 कि

 1979-81 के के  वर्षों  में  वाणिज्यिक

 बैंकों  का  शाखा  विस्तार  ग्रामीण/अर्धशह री
 क्षेत्रों  के  उन

 ग  जिलों  में  किया  जाए  जहां

 व्याप्ति  प्रति 2  0,000
 arate

 व्यक्ति  के  वार  be  ara  से  कम  हो  ।  शाखा

 दल  ra  में
 सरकारी  क्षेत्र  तथा  निजी

 के
 के

 बैकों  में
 कोई  अन्तर  नहीं  किया  जाता  ।
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 फिर  नीति में  व्यवस्था  है  कि  लाइसेंस  देते  समय  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  उनके  परिचालन

 क्षेत्र  में  तथा  at  बैंकों  लीड  जिलों  प्राथमिकता  दी  जाए  ।  विमान  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति

 को  क्रियान्वित  करते  रिज  बैंक  पहाड़ी  और  जनजातीय  क्षेत्रों  में  बैंक  शाखा  खोलने

 पर  अधिक  ध्यान  दिया  जा  रहा  बैंकिंग  सुविधाओं  की  पर्याप्तता  के  मूल्यांकन  के  लि  ए  अन्य

 क्षेत्रो ंमें  सामान्यतया  अपनाया  जाने  वाला  जनसंख्या  दुरुह  भू-भाग  के  कारण  नहीं  अपनाया
 जांता  ।  इन  क्षेत्रों  में  बैंकिंग  सुविधाओं  की  आवश्यकताओं  तथा  इन  स्थानों  पर  मौजूद  बैंक  कार्यालयों
 की  निकटता  आदि  का  ध्यान  रखते  रिजवी  उदार  स्तर  बैंकों  को  कार्यालय  खोलने की
 अनुमति  देता  रहा है

 ।  जम्मू  तथा  हिमाचल  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  तथा
 उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  को  शामिल  करने  वाले  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  संबंध  वाणिज्यिक  बैंकों

 i
 के  शाखा

 विस्तार  से  संबधित  उपलब्ध  आंकड़े  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 जम्मू  तथा  कदमी  हिमाचल  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  तथा  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्रों के  राज्यों

 श्र  संघ
 राज्य  क्षेत्रों  में  वाणिज्यिक  बैंकों  के  शाखा  विस्तार  को  cate  वाला  विवरण ।

 संघ  र  sa  क्षेत्र  30-6-80  की  स्थिति

 जिला  र  कार्यालयों  के  बकाया

 क  संख
 ener

 394  ह  53

 324  41 2.  हिमाचल  प्रदेश

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिले
 32 अल्मोड़ा

 चमोली  17

 80
 ter
 गढ़वाल  27  13

 नैनीताल  72

 टिहरी  गढ़वाल  18  13

 11 पियो  रागढ़
 उत्तर  काशी  12

 4.  उत्तार-पूर्वी  क्षेत्रों  को  शामिल  करने  वाले

 'राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र

 असम  466  188

 मणिपुर  35  20

 मेघालय  55  24

 नागालैंड  35  14

 त्रिपुरा  77  33

 अरुणाचल  प्रदेश  19  36

 मिजोरम  12  16
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 शद

 7258.  श्री  बापू  साहिब  पालेकर

 कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  मानवों  को  अपनी  देशीय  नौकाओं को  मशीनचालित  नौकाओं  में

 परिवर्तित  करने  के  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  राज्यवार  कुल  कितनी
 राशि

 के  ऋण

 (a)  उक्त  ऋणों  की  कितनी  राशि  अभी  वसूल  होनी  बाकी  और

 क्या  उक्त  ऋणों  की  वसूली  के  लिए  अदालतों  में  कोई  मामले  चलाये  गये  और

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ।

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  मगनभाई  :

 तथा  मछली  पकड़ने  की  देसी  नौकाओं  को  यंत्रीकृत  नौकाओं में

 लिए  मछुओं  को  दिये  गये  ऋणों  के  विशिष्ट  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  वर्ष  1980  के

 .  कृषि  पुर नर वित  तथा  विकास  निगम  मछली  पकड़ने  की  नौकाओं  में  इंजन  लगाने  की  तीन
 |

 विशिष्ट  योजनाएं  स्वीकृत  की  हैं  ।  ये  स्कीमें  निगम  द्वारा  पहली  बार  हाथ  में  ली
 गई  हैं  तथा  इन्हें

 गुजरात  में  स्वीकृत  किया  गया  है  और  अब  कृषि  gafaa  तथा  विकास  निगम  द्वारा  बैंकों  को

 2.70  लाख  रुपए  की  उस  राशि  का  वित्त  पोषण  किया  गया  है  जो  कि  बैंकों  द्वारा  इस  प्रयोजन
 के  लिए  ऋणकर्ताओं  को  प्रदान  की  गई  थी  ।

 1979  के  अन्त  की  स्थिति  के  उद्योगਂ  शीर्ष  के  अन्तर्गत  अभी

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  के  अग्नियों  की  राशि  4206.07  लाख  रुपये थी  ।  बैंकों  को

 ऋणकर्ताओं  के  अतिदेयों  के  संबंध  में  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  बैंक  अग्नियों के  अतिथियों  की

 स्थिति की  श्रेणीवार  सुचना  अलग  से  नहीं  दी  जाती  ।

 ऐसे  प्रयोजनों  के  लिए  दिए  गए  ऋणों  की  वसूली  के  लिए  न्यायालय  में  दायर
 किये गये  किन्हीं  मुकदमों  की  जानकारी  सरकार  तथा  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  नहीं है  ।

 विदेशी  कम्पनियों  का  होटल  उद्योग  में  प्रवेश

 7259,  श्री  रामावतार  शास्त्री  :

 कया  पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  -
 कया  यह  सच  है  कि  देश  में  होटल  उद्योग  में  विदेशी  कम्पनियों  का  प्रवेश  बढ़ता  जा  रहा

 यदि  तो  होटल  उद्योग  में  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  लगाई  गई  पूंजी  का  ब्यौरा

 क्य  भर

 होटल  उद्योग  को  उनके  शिकंजे  से  बचाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये  हैं  ?.

 प्यार  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  अनन्त  प्रसाद  :

 4acd  वीर
 नहीं

 !  केन्द्रीय  भाग  की  अनुमोदित  सूची  में  शामिल  कुल  355  होटलों

 में  से  केवल  होटल  विदेशी  सहयोग  से  चल  रहे  हैं
 ।
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 (a)  भारत
 में  होटल  उद्योग

 उद्योग  के  अस्तगत  विदेशी  कम्पनी  दारा  पूंजी  निवेश  का
 केवल  एक

 ही  मामला है  ।  मैसर्स  शेराटन  इंटरनेशनल  के
 ईस्ट  इन्डिया  होटल्स टेड  नामक  भारतीय  होटल  कंपनी  के  बम्बई  में  ओवेराय  crag  नामक  होटल  वारे में  6.25  लाख

 रुपए  प्रेफरेन्स  शेयर  के  रूप  में  और  52.50  लाख  रुपए  इक्विटी  शेयर के  रूप  में  हैं  ।  यह  भागी

 दारी  एक  सहयोग  करार  के  अंतगर्त  है  ।

 भारत  के  होटल  उद्योग  में  विदेशी  सहयोग  और  पूंजी-निवेश  की
 अनुमति

 जिन  स्पष्ट

 मारिन पों  के  आधार  पर  दी  जाती  वे  सरकार  द्वारा  निर्धारित  की  गई  है  ।  भारतीय

 होटल
 उद्योग  का  विदेशी  सहयोगियों  के  शिकंजे  में  होने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 श्रायकर  में  नीचे  के  अधिकारियों  के  निरा  यों  के  खिलाफ  श्रपील  फे  मामले

 7260.  डा०  Yo  ध्  लाजमि

 क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1980-81  के  दौरान  चेयरमैन  केन्द्रीय  बोर्डे

 eee
 शुल्क

 तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  उनके  मंत्रालय  के  विशेष  सचिव  agy
 1)

 और
 अन्य

 सचिवों  के  स्तर

 पर  हद  जा  रहे  पहले  पांच  औद्योगिक  गृहों
 से

 os  आयक  सीमा  शुल्क  और केन्द्रीय
 निर्णय के खिलाफ  मा  पढ  अपीलों  के  मामलों उत्पादन  शुल्क

 के  मामलों  में  नीचे  के  अधिकारी

 के  विवरण क्या  स  हर

 गई  अथवा  कम  की )  इस  तरह  के  मामलों  में  अपील  करने  पर  वापस  की  हो

 गई  राशि  कितनी

 उन  मामलों  के  विवरण  क्या  हैं
 जो  अब  भी  अपील  के  लिए  विचाराधीन

 और
 किन  मामलों  में  उनके  मंत्रालय  के  सेवानिवृत्त  अधिकारी  इन  व्यापारिक  गृहों  की  ओर

 से  स्वतन्त्रता  से  पेश  हुए  अथवा  उन्होंने  उनके  वकीलों  की  सहायता  की  ?  ः

 f वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  सिह

 (s
 से  सीमा  gen  1962  और  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  नमक

 1944  के  अन्तर्गत  इस  प्रकार  की  कोई  वित्त  विशेष  सचिव  और

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  सीमा  शुल्क  als  के  पास  नहीं  है  ।  हां  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क
 तथा  सीमा  शल्क  बोर्ड  के  सीमा  शल्क  अथवा  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  के  समाहर्ताओं  के  आदेशों

 के  विरुद्ध  की  गई  अपीलें  अवश्य हैं  ।  इनका  निपटान  साधारणतया  सदस्य  करते हैं

 और  उपयु  क्त  अधिनियमों  के  अन्तर्गत  विशेष  सचिव  पुनरीक्षण  याचिकाओं
 से  सम्बन्धित  कार्य  करते  रहे  हैं  ।

 हमद  पॉप
 यौगिक

 घरानों
 से  सम्बद्ध  सभी  उपक्रमों  से से

 =f
 अपीलों  अथवा  पुनरीक्षण

 मे re  अन्य अत्यधिक  श्रम  लगेगा लगेगा  ।  फिर  माननीय  सदस्य  यदि  किसी

 क  q  रत  पट  weer  former  कन  मा  नहें  भेज  दिया  जाएगा  ।
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 आयकर  आमान  1961
 के  अन्तर्गत  कोई

 वित्त  विशेष  सचिव

 अथवा  केन्द्रीय
 प्रत्यक्ष  कर  ale  के  पास  नहीं है

 विदेशों  में  होटल  स्थापित  करन ेके  लिए  श्रनुमति-प्राप्त  होटल  मालिक/फर्म

 rs 7261.  डा०  Yo  qo  श्राजमी

 क्या  पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  के  किन-किन  होटल  उद्योग-पतियों/फर्मों  विदेशों  में  विदेशी  सरकार  के
 सरकारी  सहयोग  से  या  वहां  कमाये  अपने  धन  से  होटल  खोलने  की  अनुमति  1980-81  में  दी

 (a)  क्या  उनमें  से  किसी ने  दी  गई  तकनीकी  जानकारी  या  भारत  से  लिए  गए  उपकरणों
 के  रूप  में  अपना  लाभ  या  रायल्टी  की  राशि  स्वदेश  भेजी  है  और  यदि  तो उर सका  ब्यौरा  क्या

 विदेश  में  उनके  द्वारा  कमाई  गई  राशि  के  भाग  को  स्वदेश  भेजने  के  मामले  में

 सरकार  का  यदि  उन  पर  कोई  नियन्त्रण  है  तो  ag  क्या  और

 क्या  व्यापार  यात्राओं  के  नाम  पर  भारतीयों  सहयोगकर्ता  या  उनके  प्रशासनिक

 कारी  विदेशों  की  यात्राएं  जितनी  बार  चाहें  कर  सकते  हैं  या  विदेशी  यात्राओं  पर  इस  प्रकार  से  अपने

 संसाधन  बर्बाद  करने  पर  कोई  नियन्त्रण  किया  जाता  है  ?

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  श्रान्त  प्रसाद

 :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई-ग्रिडों  का  रख-रखाव  सम्बन्धी  व्यय

 7262.  श्री  नवल  किलर  फार्मा :

 क्या  पेंशन  श्र  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  सर्प te

 सरकार  द्वारा  देश में  हवाई  अड्डों  के  रख-रखाब  पर र  तथा  उन्हें  आधुनिकतम  मशीनों
 न

 सज्जित  क  रने  पर  कितना  खर्च  किया  जा  रहा

 (@)
 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  पर  ककना  धनराशि

 खच  की  और

 )  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कितनी  धनराशि  at  किए  जाने  की  संभावना  है
 ?

 qaza  ale  नागर  विमानन  मंत्री  श्रान्त  प्रसाद  aat) : :

 )  से  :  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल पर  रख  दी  जाएगी  |

 भारतीय  स्टेट  बंक  द्वारा  क्षेत्रीय  कार्यालयों  खोला  जाना

 7263.  श्री  गिरिघर  गो मांगो

 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा क रेंगे  कि  >

 iy  बैक  प्रशासन tee  पलव  का  पुनमंढन  करने  संबंधी  नीति  के  अनुसार  भारतीय

 स्टेट  बैंक  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोले  हैं
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 प्रत्येक  क्षेत्रीय  कार्यालय के  अधीन  क्षेत्रीय  कार्यालयों  और  कार्यालयों  के

 कया  नाम

 काय क्या यह  सच  कि  कु  पर  खोले  गए  हैं  जहां  भारतीय
 स्टेट  बैंक  का

 मुख्यालय  है

 स्थान  र  राज्य  कौन-कौन से  और यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  और  ये

 < - (= )  आदिवासी  जिलों  और  क्षेत्रों  के  लिए  कौ  क्षे  त्रीय  कार्यालय  खोले  गए  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मगनभाई बारोट  :

 भारतीय स्टेट
 बैंक

 के  राज्यवार  वर्तमान  तथा  प्रस्तावित  क्षेत्रीय  कार्यालय  जिनमें  पुनर्गठन
 त से  पूर्व  के  कार्यालय भी  शामिल

 राज्य  ef ita  कार्यालयों  की  संख्या

 पश्चिम  बंगाल

 महा  राष्ट्र
 तमिलनाडु

 कर्नाटक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली

 उत्तर  प्रदेश

 राजस्थान

 संघ  राज्य  क्षेत्र  चंडीगढ़

 जम्मू  तथा  कश्मीर

 हिमाचल  प्रदेश

 बिहार
 उड़ीसा

 are  प्रदेश

 गुजरात

 मेघालय

 असम

 उपयु क्त  क्षेत्रीय  कार्यालयों में  पश्चिम बंगाल  में  महाराष्ट्र में  तीन  तथा  गुजरात

 seh  dona  क्त क्षेत्र कार्याल  अभी  खोले  जाने  हैं  ।

 भारतीय
 स्टेट  बैंक

 के
 वर्तमान  तथा  प्रस्तावित  क्षेत्रीय  कार्यालयों  की  सूची  तथा  उनका

 परिचालन  क्षेत्र
 में  संलग्न है  ।

 तथा  :  निम्न  स्थानों  पर  जहां  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  स्थानीय  प्रधान  कार्यालय

 स्थापित  इस  बैंक  द्वारा  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोले  गये  हैं/खोलने  का  प्रस्ताव  है
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 10  198]

 बम्बई

 मद्रास

 दिल्‍ली  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  )

 कानपुर
 MUST SIMU) ॥

 पा प्विधप्य  (are  uw  र

 41ST
 पटना  पि

 el

 भुवनेश्वर  )  =
 कलकत्ता

 चंडीगढ़  राज्य  क्षेत्र  चंडीगढ़  तथा  पंजाब  और  हरियाणा  |

 भारतीय  स्टेट  बैंक  का  गोहाटी  असम  )  जहां  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  पहले  से
 ही  एक  स्थानीय  प्रधान  कार्यालय  स्थापित  करने

 स्थानीय  प्रधान  कार्यालयों  की  भूमिका में  अब  परिवर्तन  हो  गया
 है  और  इन्हें  परिचालन

 नियंत्रणों  की  अपेक्षा  प्रबन्ध  नियंत्रण  कार्य  करने  होते  हैं  ।  परिचालन  नियंत्रण  के  कार्यों  के  दायित्व

 क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  सौंप  दिये  गए  हैं  ।  इस  स्टेट  बैंक  क्षेत्री  कार्यालय  के  आस-पास

 के  स्थानो ंमें  कार्य  कर  बड़ें  कारबार  करने  वाली  शाखाओं  पर  परिचालन  नियंत्रण  केन्द्र  का

 कार्य  करना  होता

 भारतीय  स्टेट  बैंक  द्वारा  खोले  जाने  वाले  उन/खोले  गए  प्रस्तावित  क्षेत्रीय  कार्यालयों

 के  नामों की  जो  जनजातीय  जिलों  को  व्याप्त  करेंगे  संलग्न  है

 लि

 भारतीय  स्टेट  बैंक  के  वर्तेमान/प्रस्तावित  क्षेत्रीय  कार्यालयों की
 सुची  तथा  उनका  परिचालन  क्षेत्र

 सकील का  नाम  क्षत्रीय  का  क्यों  का  नाम  इनके  अधीन  वर्जित  जि  में  स्थित

 सभी  दिखाए
 नन

 (2  (
 क 3  ) (1)

 कला  il (*)  कलकत्ता

 अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह
 कलकत्ता

 पश्चिम
 लेक  सिटी

 नदिया

 सिक्किम  राज्य ।
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 oD

 (1)  (2)  (3)

 age, वी
 मिदना बर्दवान

 पुरूलिया ।

 बम्बई  बम्बई  बूह  तर  बम  थाना 1,  रत्नागिरि

 द  at
 नागर

 गोआ  संघ

 राज्य  क्षेत्र

 (=)
 नासिक ।

 नागौर

 et औरंगाबाद  औ
 |  ,  उस्मानाबाद  ।

 प्रम  वर्धा नागपुर  1,  बुलढाना

 AAA, Uaaaret,
 ब्गपमाण

 नागपुर
 ।

 मद्रास  सिटी  मद्रास  संघ  राज्य  क्षेत्र

 amar  दे
 बकोट

 |  ह  पूरा  |
 |

 चिरुनेल

 नागपुर
 दक्षिणी

 पाड्कोट्ट  ।

 बंगलौर  कर्नाटक  राज्य  में  स्थित  सभी  शाखाएं
 न्रिवेंद्रम  केरल  राज्य  में  स्थित  सभी  शाखाएं ।

 भोपाल  भोपाल  बेतुल  भिड

 रे
 मंदसो

 wal  ऊऊऊ  झ  ह
 खरगोन

 (Go  |
 लल्  4,  ् सह पर  , जबलपुर

 ज़र्रा

 सीधी

 शाह डोल |

 रायपुर
 राजनांदगांव  ।
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 (2)  (3)

 दिल्ली  दिल्‍ली  नई

 गुड़गांव
 अली गढ़

 siesta
 मैनपुरी । आगरा

 मेरठ  बुलन्द  शह

 etapa Pee  1

 तकरीबन देहरादून
 उत्तर

 qt]  |

 जयपुर  राजस्थान  राज्य  में  स्थित  सभी  शाखाए ं।

 H+
 चंडी  गढ़  चंडीगढ़  की  पंजाब  राज्य  में  स्थित  शाखाए ं।

 शाखाओं  के

 चंडीगढ़
 11६  तथा  अम्बाला  घ  राज्य  क्षेत्र

 संघ
 राज्य  क्षेत्र  चंडीगढ़

 की  शाखाओं के  सिवा  तेन्द्रगढ  जींद ।

 fg  aq  रेशा  में  स्थित  सभी शिमला

 शाखाए ं।

 श्रीनगर  स्त  तथ  श्मीर  राज्य  में  स्थित  सभी

 शाखाए ं।
 पटना  पटना

 बेगूसराय  |

 रांची  प  हजारीबाग

 गिरडीह  aaa

 मुजफ्फरपुर  me | aawaey
 qo

 पू०
 चंपारन

 गोपाल

 भागलपुर  भाग  पूर सूखे
 qa  =

 र  ।
 frat,

 भुवनेश्वर र
 मयूर

 कोरापुट  |

 संबलपुर

 कालाहांडी  ।
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 किए  __  एएए  एल्‍एल्‍ल्‍ल्‍एल्‍एल्‍ल्‍एएल्‍एएਂ  ल
 न गुए” एएएएएएएएटए6एएएल्‍ए टट लट

 (  )  (2)
 3)

 हैदराबाद  सिकंदराबाद  के०  वी०
 ae

 शीमा  ह

 हि
 खम्मम

 adsl  |

 विजयवाड़ा  दादरी  ।
 तिरुपति  न  पग  |  add

 चित्तूर
 विशाखापटनम  श्री का

 पूर्व  गोदावरी
 अहमदाबाद  अहमदाबाद  e

 गांधी  फ
 aC  भावन

 जूनागढ ़।
 बड़ौदा  बड़ौदा

 दमन  |

 कानपुर  बरेली

 पीलीभीत  ।

 कानपुर
 हमी

 al कानपुर  ।

 लखनऊ  लखीमपुर

 वाराणसी

 आजम
 जाय  गाजीपुर ।

 उत्तर-पूर्वी  शिलांग

 गोहाटी  )  त्रिपुरा  के  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में

 गोहाटी  असम
 राज्य  तथा  संघ  Usg  क्षेत्र

 अरुणाचल  प्रदेश  की  शाखाएं
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 भारतीय  स्टेट  क  द्वारा  खोले  गये  उन  क्षेत्रीय  pratentt/ etre  के  लिए  प्रस्तावित

 नामों  की  सूची  जो  जनजातीय  जिलों को  व्याप्त  करेंगे

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  जिले  क्षेत्रीय  कार्यालय

 पश्चिम  बंगाल  साल्ट  लेक  कलकत्ता

 बेंज़ीन

 अंडमान  तथा  निकोबार  कलकत्ता

 महा  राष्ट्र  पुणे
 बंबई

 नागपुर
 बंगलौर

 मध्य  प्रदेश  भोपाल

 रायपुर

 जबलपुर
 राजस्थान  जयपुर

 उत्तर  प्रदेश  देहरादून

 हिमाचल  प्रदेश  शिमला

 बिहार  रांची

 भागलपुर
 उड़ीसा  भुवनेश्वर र

 संबलपुर
 आंध्र  प्रदेश  सिकन्दरा बाद

 विशाखापटनम

 तिरुपति

 गुजरात  बड़ौदा

 अहमदाबाद

 गोहाटी
 शिलांग

 शिलांग

 शिलांग मणिपुर

 त्रिपुरा  शिलांग

 संघ  राज्य  क्षेत्र  अरुणाचल  प्रदेश  गोहाटी

 बंबई संघ  क्षेत्र  दादरा  तथा  नागर  हवेली

 संघ  राज्य  क्षेत्र  दमण  और  दीव  बड़ौदा
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 mutant

 में  सादर
 उपयु  क्त

 aris
 बड़ौदा  ऐ

 शिला लॉग के  edie  a Re) arataa cata
 दस

 43) fora  में  सर  जनजातीय  जिलों  में

 आते हैं  ।

 उपयु  क्त  सूचना  प्रस्तुत  करने  भारतीय  स्टेट  बर्क  के  मुख्य  जनजातीय  जिलों

 1971”  ट्राइबल  डिस्ट्रिकट  आफ  का  सहारा  लिया  जो  कि  सेंटर  फार

 रिंग  इण्डियन  1980  द्वारा  भारतीय  अर्थशास्त्र से
 '  सम्बन्धित  मुख्य

 आंकड़ों की  सारणी  17-9-1  में  दिए  गए  हैं  ।  इस  सारणी  में  दी  गई

 ह  दनो
 में

 रह  ee

 किया

 गया
 carl

 जिल ेवे  जिले हैं  जिनकी  जनजातीय  जनसंख्या  6.9  त
 का  या

 हर उससे  अधिक

 suet  में  भारतीय  स्टेट  बंक  द्वारा  क्षेत्रीय  कार्यालयं  खोले  जाना

 7264,  श्री  गिरिधर  गो मांगो :

 क्या  1 fact  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  स्टेट  बैंक  द्वारा  उड़ीसा  में  क्षे  त्रीय  कार्यालय खोले  जाने  के  लिए  अन्य
 >

 दण्ड  अपनाए  गए  र

 (a)  उसर  तय  में  क्ष ेत्रीय  कार्यालय  खोलन ेके  क्या  कारण कारण  Q@

 यदि  यह  बेहतर  सुविधाओं  और  स्टेट  बैंक  प्रशासन  विकेन्द्रीयकरण  के  लिए  हैं  तो

 भावनगर में  जहाँ  पर  बंक  का  मुख्यालय  क्षत्रीय  कार्यालय  कैसे  खोला  गया  ह्

 )  किन  कारणों  से  और  किस  आधार  पर  बलरामपुर  में  खोले  जाने  वाले  क्षे  त्रीय

 लय  को  स्थगित  कर  दिया  गया  कौर

 (=)  क्या  भुवनेश्वर  में  वर्तमान  उड़ीसा  के  दक्षिणी  भांग  के  अगारी  भार  ग  के  आदिवासी
 जिले

 दल
 क्षेत्रीय  कार्यायल  के  अधीन  आते  यदि  तो  किस  प्रकार  से ?

 ड्  faa  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  सगन  भाई

 तथा  उड़ीसा  में  क्षे  त्रीय  कार्यालय  खोलने  का  भारतीय  प्रबंध

 अहमदाबाद  की  सहायता  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  संगठनात्मक  ढाँचे  के  बारे  में  की  गई  समीक्षा  के

 परिणामस्वरूप  उसके  द्वारा  अपनाई  अखिल  भारतीय  नीति  के  अनुरूप  है  ।  इस  नीति  के  ay

 सरण  में
 ,  150  से  200  कार्यालयों  को  नियंत्रित  करने  वाले  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  एक स  के

 रूप  को  संगठित  करने  का  निर्णय  गया  था  ।  शाखाओं  का  ecu  freae
 क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  सुपुर्दे  दिया  गया  उड़ीसा  में  गया  मानदण्ड  कि  सारे

 देश  में  लागू
 के  अ  ग  ये  कार्यालयों  की  वर्तमान  अनुमानित  शाखा

 er लीड  बैंक  उत्तरदारि aa  क्षत्रीय  ग्रामीण  बैंक  की  शाखाओं  a  रा  किए  जाने  वाले
 कारोबार  का  स्वरूप आदि  ।

 अब  एक  स्थानीय  प्रधान  कार्यालय  को  शाखाओं पर  परिचालन  नियंत्रण  करने के
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 बजाए  प्रबन्ध  नियंत्रण  कायें  करने  होते
 में  मुख्य

 i
 थ
 il
 स्थित हो  ।

 dial
 के  उसे  उसी  क्षेत्र  में  अब

 स्थित  करना  होता  है  जिस  क्षेत्र

 (a)  बलरामपुर  में  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  का  भारतीय  स्टेट  बैंक  द्वारा  कभी

 ्
 नहीं  किया गया  ।

 णो  उसके  भुवनेश्वर
 (=)  भारतीय  स्टेट  बैंक  का  यह  मत  है  कि  उसीसा  का

 स्थित  क्षेत्रीय  कार्यालय  द्वारा  समुचित  रूप  से  व्य:प्त  होगा  ।  कोरापुट  जिले  को  भुवनेश्वर

 कार्यालय  के  अधीन  आने  वाले  सभी  अन्य  जिले  300  कि०  मी०  की  सीमा  में  है  ।  जहाँ  तक

 कोरापुट  जिले  का  सम्बन्ध  भुवनेश्वर र
 क्षेत्रीय  कार्यालय  कोरापुट  जिले

 शाखाओं

 की  देखभाल  करने  के  एक  क्षेत्रीय  प्रबन्धक  तैनात  किया  गया  है  ।  |

 उड़ीसा  में  खनिज  निक्षेप

 7265.  श्री  गिरिधर  गोसांगो  :

 कया  इस्पात  शर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  भारतीय  भूवैज्ञानिक  एम०  ई०  a  |  ०  और  उड़ीसा  सरकार  के  राज्य

 ता  लगाने  के  लिए  जिलों  का
 अनन  विभाग  द्वारा  छठी  योजना  अवधि  में  खनिज  भंडारों  क

 क्षण  तथा  जांच  करने  के  लिए  कोई  योजनाएं  तैयार  की  ्

 यदि  तो  इन  एजेंसियों  द्वारा  कितने  क्षेत्रों  में  यह  कार्य  कि  पा  गया  है

 वार  पाई  जाने  वाली  खनिजों  तथा  धातुओं  के  नाम  क्या  हैं  ,  और  इसकी  मात्रा  क्या  और

 उड़ीसा  राज्य  में  वर्ष  1980-81  और  1981-82  में  सर्वेक्षण  कायें  हेतु इन  एजेंसियों क
 द्वारा  कितनी  राशि  दी  गई  |

 _...
 बारिश  तथा  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  प्रसव  मुखर्जी  )

 :  जो
 हाँ

 भारतीय  भूसवेंक्षण  Wao  के  अनुसार  खोज  के  फलस्वरूप  wal  योजना
 खित  का  समावेश  है  — ganaea

 के  शुरू  में  खनिज  भंडारों  के  लिये  किए  गए  आकलन  में  निम्नलि

 और  कटक  f  जलो |  ह  में  86.74
 at  संबलपुर  जिलों  में  190  मिलियन  टन  से  अधिक  क्योंकर

 मिलियन  टन  क्रोमाइट  तथा  क्योंकर  जिले  की  बोवाई-क्योंकर  पट्टी  में  11.68  मिलियन  मैगनीज  ।

 कोरापुट  जिले  के  कोटामेटा-गुप्तेश्व र
 क्षेत्र

 में
 400  से  1000  मीटर  लम्बाई  और  50  से  100  मीटर

 चौड़ाई  में  2  से  15  मीटर  मोटाई  की  नई  चूना-पत्थर  पट्टी  पाई  गई  सम्बलपुर  faa  के

 बैरागढ़  क्षेत्र  में  2.25  किलोमीटर  की  गहराई  में  3  से  10  मीटर  मोटाई  की  चूना-पत्थर  पट्टी

 का  पता  चला  कोरापुट  और  कालाहांडी  जिलों  में  4  बार  छिद्रों  में  बाद  साइट  पाया गया
 होने

 बीच  है  ।  इसके  अलावा  1980  से
 जिसकी  मोटाई  5.20  से  27.10  मीटर  के

 1980 के  दौरान  उड़ीसा  राज्य  के  लगभग  4752  at
 किलोमीटर  क्षेत्र  =  क्रमबद्ध

 भूवैज्ञानिक
 + श =

 मान-चित्रण में
 शामिल  किया  गया

 ज  ग  ्  Uae  आई०  तथा  उड़ीसा  सरकार  के  राज्य  खनन  और
 खनि

 वर्ष
 64  लाख  रुपए  और  82.40

 भूतत्व  विभाग  के
 लिए

 ू  1980-81
 दि

 84  लाख

 148



 लिखित  उत्तर 20  1903

 लाख  रुपए  तथा  वर्ष  1981-82  में  88  लाख  50
 लाख  रुपए  और  82.45  लाख

 रुपए  की  राशि  रखी  गई  है  ।

 ugigo टी
 डी०  ato

 चीफ्स  पावर्स  शोषक  समाचार

 7266.  शना  एस०  एस०  Fst

 क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विसानन  मंत्री  यह  ताने  की  कृपा करेंगे कि  :

 या  उनका  ध्यान  15  1981  टाइम्स  भ  नई  दिल्‍ली  में  प्रकाशित

 टी०  डी०  सी०  चीफ्स  पावस  ब  समाचार  की  ओर  दिलाया गया

 दि
 य

 तो  उसमें  उल्लिखित  मामलों  सम्बन्धी  तथ्य  हैं  और  उन  पर  मन्त्री

 महोदय  / की  कया  प्रतिक्रिया है

 (7)  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  पर्यटन  अथवा  उसके  ara  धन  के  नाम  में  विदेशों

 में  किये  जा  रहे  खर्च  पर  उनके  मन्त्रालय  द्वारा  क्या  नियन्त्रण  रखा  जा  रहा  और

 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  वह  1980-81  के  दौरान  अपने  अधिकारियों
 को  विदेश  भेजने  पर  खरच  की  गई  भारतीय  तथा  विदेशी  मुद्रा  का  ब्यौरा कया

 क
 पेंशन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  श्रान्त  प्रसाद  :

 कौर  :  हां  ।  समाचार-पत्र  की  रिपोर्ट  और  उसका  शीर्षक  कुछ  नामक  है  ।

 बचत  और  साथ  ही  विदेशी  मुद्रा  के  रक्षण  को  ध्यान  में  रखते  इस  मन्त्रालय  की  धी

 निगमों
 के  एक्जीक्यूटिव  द्वारा  विदेशों  की  यात्राओं  के  बारे  में  अनुदेश  जारी  किए  गए

 उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उक्त  समाचार  में  संगीत  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  भाग  ले kee
 इस

 अधिकारियों  की  संख्या  को  भी  सीमित  रखा  गया  था  ।  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  में  2  ,000/-
 रुपये  और  इससे  अधिक  वेतन  वाले  पदों  पर  नियुक्ति  के  बारे  में  अनुदेश  भारत  पर्यटन  विकास  निगम

 के  पुनर्गठन  के  लम्बित  प्रश्न  को  ध्यान  में  रख  कर  जारी  किए  गए  जो  सरकार  के  विचाराधीन

 है  ।  मन्त्रिमण्डल  की  नियुक्ति  समिति  का  अनुमोदन  प्राप्त  करन ेके  बाद  ही  प्रभागीय  प्रबन्धक
 और  प्रभागीय  प्रबन्धक  के  पद  पर  नियुक्ति  की  गई  है  ।

 पर्यटन  तथा  नागर  विमानन  मन्त्रालय  और  वित्त  मन्त्रालय  के  बीच  स्वीकृत  नियमों

 के  अनुसार  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  टी०  डी०  से  औपचारिक  आवेदन  प्राप्त

 होने  पर  आई०  टी०  डी०  सी०  को  विदेशी  मुद्रा  रिलीज  की  जाती है  ।  इसी  प्रकार  निगम  के

 कारियों  द्वार  ा  विदेशों  का  दौरा  करने  पर  भी  नियंत्रण  रखा  जाता

 ७ 45,305  डालर  और  6.78  लाख  रुपए  ।

 रबड़  यात

 7267.  श्री  एस०  बो  ०

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चालू  ag  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  प्रभावित  रबड़  की  कितनी  मात्रा  का
 आयात  ate  वितरण  किया  गया
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 क्या  बड़ी  मात्रा  में  रबड़  का  आयात
 किए

 जाने  का  विचार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 कया है  ;  और

 देश  में

 प्राकृतिक रबड़
 के  म्यों

 को  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने

 का  विचार है  ?
 coe

 वाणिज्य  मन्त्रालय में राज्य मन्त्री  {  |  दे  cae
 a

 1  198  के  दौरान  राज्य  व्यापार  नियम  द्वारा  प्राकृतिक  रबड़
 || की  8,

 मताए
 po  दि

 ह
 ह  जाना  |  गई  थी  और  वास्तविक  प्रयोक्ताओं  को  आवंटित  की

 गई थी

 तथा  (a):  सप्लाइयों में में  सुधार  लाने  तथा  कीमतें  ठीक  करने  की  दृष्टि  से  रबड़  की
 माँग  एवं  सप्लाई  स्थिति  सुविचारित  समीक्षा  के  आधार  पर

 रबड  का  लगाते  करों
 की  अनुमति  दी

 जाती है  ।  |.

 कूलर  मुख  कान्स ट्र  द  का  दक्षिणा  कोरिया
 हारा

 कप

 7268.  श्री  एम०  एस०  कृष्ण :

 कया इ  स्वात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 ्  क्या  दक्षिण  कोरिया  कोरिया ने  कुर्रे मुख  कान्स ट्रेट  को  परीक्षण  के  आधार  पर
 बने  की  इच्छा  व्यक्त  की  यदि  हां  तो  उनके  कितनी  मात्रा  संभावना

 रूमानिया  द्वारा  पहले  खरीदी  गई  मात्रा  का  क्या  परिणाम
 कहा

 और  उन्होंने  भारी
 मात्रा  खरीदने  का  कोई  क्रयादेश  दिया  है  ;  और

 _  कुद्रे मुख  पिल्लै  के  विदेशी  खरीदारों  और  उसका  देश  में  ही इ

 cto

 किए  जाने  की
 —_—  का  पता  लगाने  के  लिए  अन्य  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 ह वाणिज्य  तथा  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  प्रसव  :
 प

 कुं द्र मुख  आयरन  और  कम्पनी  द्वारा  लगभग  एक  वर्ष  gd  दक्षिणी  कोरिया  की  एक
 ef  dpi  ी  परीक्षण के  परिणामों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  gine
 आयरन  और  कम्पनी ने  इस  पार्टी  को  पांच  वर्षों  की  अवधि में  135  लाख  टन  सांद्रण  सप्लाई  करने

 की  पेशकश  की  है  ।  इस  पर  अनावर्ती  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 || रूमानिया  को  के  लिए  50,000  टन  सांद्रण  की  [|  पोत-लदान  अप्रैल

 1981  में  किया  जाना  है  ।  अभी  तक  कोई  पोत-लदा  हा  है  ।  रूमानिया  से  आगे  कोई

 और  आडर
 प्राप्त  नहीं  हुए

 हैं  ।  क  द

 पूर्वी  दक्षिण-पूर्व  आदि  में  भी
 (7)  मिडल-ईस्ट

 wir  arsed,  का  san  लगाया  ना  रहा  भारत
 प्र

 लोहे  के  कारखाने  में  प्लेटों  का

 बल  करने  की  सम्भावना  का
 भी

 पता  लगाया  जा  रहा  है  ।

 0
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 सरकारी
 क्षत्र

 के
 एककों

 के
 पास  इस्पात  भण्डार  का  जमा  होना

 7269.  रघुनन्दन  लाल  भाटिया

 श्री  प्यार  राय  प्रधान :

 क्या  इस्पात  we
 सा  यह  बताने  की  क्रिया  करेंगे कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  के  पास कया सर  पात  का  भण्डार जमा  हो  गया है

 पो  1  मार्च  1981 के यदि  क्रि  योग्य  इस्पात  का  कितना  भण्डार  जमा

 था  ;  और

 भण्डारों  का सरकार  का  किस  प्रकार  से  स्थिति  का  सामना  क

 टान  करने का
 विचार  है  ?

 तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  प्र  शाव
 1-3-1981  को  सरकारी  क्षेत्र के  इस्पात  कारखानों  का  विक्रय  इस्पात

 से
 का  स्टाक  333,000  टन  था  ।  कारखानों  से  तयार  उत्पादों  के  प्रेक्षणों  में  सुध  र  करने  के  लिए  सेल

 विभिन्‍न  गन्तव्य  स्थानों  के  लिए  रेल  के  डिब्बों  की
 ae

 और  आवंटन  में  सुधार  करने  हेतु
 उच्चतम  स्तर  पर  रेलवे  के  साथ  सतत्‌  सम्यक  aay  हुए है  ।  इस  मामले  पर

 इस्पात  विभाग  द्वारा

 भी  रेलवे और  मंत्रिमण्डल  सचिवालय  से  लिखा-पढ़ी  की  जाती  है  और  मंत्रिमण्डल की  औद्योगिक

 अवस्थापना  सम्बन्धी  समिति  की  सामयिक  बैठकों  में  भी  इस  पर  विचार  क्रिया  जाता है  ।

 पंजाब  में  विद्युत  परियोजना  के  लिए  विदेशी  सहायता

 7270.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया
 ्

 क्या  बित्ता  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  अपनी  विद्युत  परि
 योजनाओं

 के
 लिए  केन्द्र

 से  विदेशी  सहायता

 | के  लिए  अनुरोध किया  है

 बारे  में  भारत  सरकार  की  क्या )  यदि  a  ये  परियोजनाएं  क्या  हैं  तथा  इस
 द

 प्रतिक्रिया

 राज्य  सरकार  ने  थीन  बांध  परि  ie
 के कार्य को ह ह  शीघ्र

 पूरा  करने
 के  लिए

 केन्द्र  से  विशेष  वित्तीय  व्यवस्था  का  भी  अनुरोध  किया है

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्र  है  तथा  इस  परियोजना  को

 शीघ्र  क्रियान्वित  करने  के  लिए  क्या  सहायता  दी  जा  रही है  जिसकी  लागत  इसकी  तैयारी  में  हुए

 असाधारण  विलम्ब  के  कारण  बहुत  अधिक बढ़  चुकी  है  ?

 ज  |  ह
 वित्त  मंत्री  arco

 पंजाब  सरकार  ने  केन्द्र  से  थीन  बां  ध  परियोजना  को  पूरा  करने  के  प्रयोजन  से  विश्व

 रने  का
 अ  रोध बैंक  से  सहायता  प्राप्त  करन  ए चनवगा पलाप्न प्र किया था |  पंजाब  सरकार  को  सुचित  किया गया  है  कि

 विदेशी  सहायता  के  लिये  अनुरोध पर  तभी  विचार  किया  जा  सकता  है  जव  अन्तर्राज्यीय  मामलों
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 का  समाधान  जो  जाए  औ  iT  आयोग
 आदि  ए  आवश्यक  मंजूरी  प्राप्त

 कर  ली  जाए ।

 पंजाग  सरकार  ने  थीन  बांध  परियोजना के |  कायें  को  तेज  करने  के बर

 विशेष  वित्तीय ०  तर  (2 aT  se  भी  अनुरोध  किया है  ।  भारत्त  सरकार  इस  बात  से  परिचित है  किः

 राज्य  सरकार  इस  परियोजना  को  कितना  महत्व  देती है  ।  यह  अनुभव  किया जा  रहा  है

 राज्य  की  दस
 री  परियोजनाएं  पूरी  होने  वाली  हैं  और  यदि  उनके  लिए  पर्याप्त  सहायता  की

 प्रदान क  ए  तो  उनसे  शीघ्र  लाभ  प्राप्त  हो  सकता है  ।  इसलिए केन्द्र  doer  सरकार  को  पह

 सलाह वी  है
 कि  वह  उपलब्ध  साधनों  को  थोड़ा-थोड़ा  करके  कई  परि  योजनाओं में  न  लगाए

 बड़े  किसानों  पर  कर  लगाना

 271  श्री  निहालसिंह

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कन

 क्या  भारतीय  रिज बैंक  ने  राज्य  सरकारों  को  सलाह दी  है  कि  अगले  वर्ष  के  द्वौरान

 ड़े  किसानों
 पर  कर  लगाया  भौर

 (a  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसा  कर
 लगाने  a

 पहले  विभिन्‍न  तरह  की

 pfar  भूमि  से  होने  वाली  उपज  का  अध्ययन  करके  के  प्रश्न  विचार  करने  का  और
 ning हो  कर  निर्धारण  कैसे  किया  जाएगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  fag

 कौर  भारतीय  रिजवी  बैंक  1980-81  के  लिए  राज्य  सरकारों की  वित्त

 व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  किये  गये  अपने  वारिक  अध्ययन  जो  सितम्बर  1980 के  इसके  बुलेटिन  में

 प्रकाशित  हुआ  1981-82  के  दौरान  राज्य  द्वारा  अपनायी  जाने  वाली  वित्तीय  नीति  के  संबंध

 में  सुझाव  दिये  हैं  ।  इनमें  से  एक  कृषि  क्षेत्र  में  उच्चतर  आय  समूहों  के  कराधान  के  क्षेत्र  को  बढ़ाने

 के  संबंध  में  है  ।  यह  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  अलग-अलग  राज्य  सरकारों  द्वारा  विचार  किया

 जाना है

 व्यक्तियों  का  विभिन्‍न  बीमा  योजनायें  के  श्राइन  बीसा
 ~  7272.  श्री  निहालसिंह

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जीवन  बीमा  निगम  की  विभिन्‍न  जीवन  aTAl  योजनाओं  के  अधीन  अब  तक  कितने

 व्यक्तियों  ९  ग  बीमा  किया  जा  चुका  और

 ़ी थर  )  5000/-  रुपये  की  राशि  तक  कितने  व्यक्तियों  का  बीमा  किया  गया  है  और  25
 ,000/

 रपये  से  अधिक  की  राशि  का  बीमा  कितने  व्यक्तियों क
 ग  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मगन  भाई

 (#)  जीवन  बीमा  निगम
 व्य व्यक्तिगत  बीमा  कारबार  के  मामले  पालिसियों  की  संख्या के

 =q  में  आंकड़े  संकलित  करता  है  कि  बीमाकृत  व्यक्तियों  की  संख्या के  रूप में  ।  31  1980
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 =
 को  चालू  व्यक्तिगत  बी  मंकी  कु  संख्या  220.94  |  perry  og 14  हि

 +
 सामूहिक  बीमा  स्कीमों  में

 जीवन  कवच  प्राप्त  लोगों  की  संख्या  के  वारे  में  जानकारी  उपलब्ध  ह  31  1980  को  चालू
 सामूहिक  बीमा  स्कीमों  के  अंतगर्त  56.55  लाख  लोगों  को  जीवन  बीमा  कवच  प्राप्त  था  ।

 _  जीवन  बीमा  मोटे  तौर  पर  बीमा कृत  राशि  समूहों  में  वर्गीकृत  वर्ष  भर  में
 जारी की  गई  नई  पालिसियों  के  आंकड़े  संकलित  करता  किन्तु  चालू  कारोबार  के  ऐसे  आंकड़ों
 का  संकलन  नहीं  किया  जाता  ।  वर्ष  1979-80  के  दौरान  जीवन  बीमा  निगम  ने  भारत  में  20.96

 लाख  नई  पालिसियाँ  जारी  की  थीं  जिनमें  से  कुल  का  38.8  प्र  लगभग  8.12  लाख

 सियां  अथवा  इससे  कम  वीमाकृत  राशि  की  थीं  तथा  कुल  का  7.9  लगभग

 1.66  लाख  पालिसियां  25,000/-  रुपए  से  अधिक  राशि  के  लिए  थीं  ।  2

 सिंगापुर  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बैंकों  के  साथ  किए  गए  करार

 7273.  श्री  रामचन्द्र  रथ  :

 क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  भारतीय  स्टेट  बैक  ने  1981  में  कुछ  अन्तर  ट्रीय  बैंकों
 के  साथ एक  करार  किया  था  ;

 यदि  तो  उन  बैकों  के  नाम  क्या  हैं  ;  और

 ग  (7)  करार  के  बारे  में  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  उपमंत्री  मगन  भाई
 से  :  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  350  लाख  अमेरिकी *

 डालर के  लिए  सिंगापुर  स्थित  एशियाई  डालर  बाजार  में
 परक्राम्य  मुक्त  दर  पर  जमा  प्रमाणपत्र

 जारी  किए  ए  थे  ।  इस  निगम  का  प्रबन्ध  करे  सीट  सिंगापुर  के  ने
 तृत्व  में  चार  अन्य  बैंकों

 अर्थात्  ड्यूटी  बैंक  थग्रिडलेस  एशिया  १,  लॉर्ड्स बैंक  इन्टरनेशनल
 लि०  सिंगापुर  नोमुरा  मर्चेण्ट  बैंकिंग  लि०  द्वारा  किया  गया  था  इन  प्रमाण-पत्रों  के  निर्गम
 के  सम्बन्ध  में  भारतीय  स्टेट  सिंगापुर  ने  17  1981  को  उपयुक्त  5  विदेशी  बैंकों
 के  साथ  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  थे  ।

 सोवियत  रूस  के  साथ  व्यापार  करार  aa

 7274,  श्री  रामचन्द्र  रथ  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इंजीनियरिंग  सामान  और  कागज के  निर्यात और  आयात  के  लिये  भारत  और
 सोवियत  रूस  द्वारा  किसी  व्यापार

 करार पर  हस्ताक्षर किये  गये

 यदि  तो  ऐसा  a  सामान  निर्यात  और  आयात  करने  का  विचार
 x  .

 भारत-सोवियत  रूस  निर्यात  और  आयात  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  लिये  निर्धारित
 की  गई  समय  सीमा  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ्
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 -

 बोरिक
 सच स्कालर  में  राज्य  मन्त्री

 ite  प्रालम के स्थिया
 प्राप्त  :

 सोवियत  संघ  को  19  के
 दौरान

 on  तथा  वहां  से  आयात  करने
 से  (7)

 :

 हेतु  एक  व्यापार  सलेख  1981  में  सम्पन्न  किया  गया  था  |  व्यापार  सलेख  में  अन्य  बातों

 के  सोवियत  संघ  के  अखबारी  कागज  का  आयात  करने  तथा  सोवियत  संघ  को  इञ्जीनियरी

 का  निर्यात  करने  की  व्यवस्था है  ।

 यापार  सलेख  के  प्रावधान  निर्देषात्मक  स्वरूप  के  है  तथा  आयात  व  निर्यात  सम्बन्धित  देश

 की  आवश्यकताओं  att  क्ष  मताओं  के  अनुसार  होंगे  एव  उनके  आयात  निर्यात  नियन्त्रण  विनियमों

 के  अध्यधीन  होंगे  ।

 व्यापार  सलेख  1981
 तक  वैद्य

 हैं
 |

 मंगलौर  हवाई  ASS  पर  नई  उड़ान  ae
 कालिया

 सर्वेक्षण

 7275  .  श्री  दनादन  पुजारी

 क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  दर्पा  कि

 क्या  मंगलौर  में  वर्तमान  हवाई  बदर  पर  एक
 नई

 उड़ान-पट्टी  के  निर्माण  के  लिये

 कोई  सर्वेक्षण  कि  पा  गया  है

 क्या  योजना  aran  ने ने  नई  उड़ान-पट्टी के  निम
 ine  लिये  आवश्यक

 निधि
 anita

 की  और

 (a)  यदि  तो  कितनी  राशि  आबंटित  की  गई  है  और  इस  पर  कार्य  कब  तक  आरम्भ

 होने की  सम्भावना है  ?

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  अनन्त  प्रसाद  :

 (7)  एक  विस्तृत  तकनीकी  सर्वेक्षण  करने  लिए  2.89  लाख  रुपये  के

 प्राक्कलन  को  स्वीकृति  प्रदान  की  जा  चुकी  है  ।  मंगलौर  विमानन नन  शत्  पर  परिचालनों

 के  लिये  उपयुक्त  एक  नये  घावनपथ  के  निर्माण  के  लिये  अपेक्षित  भूमि  का  अधिग्रहण  करने  के  लिए
 छठी  योजना  में  10  लाख  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 कर्नाटक  के  लिये  वायु दूत  सेवा

 7276.  श्री  दनादन  पुजारी

 कया  पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  सरकार  द्वारा  शुरू  की  गई
 त

 सेवा  a  कर्नाटक  राज्य  में  जोन

 क्षेत्रों  को  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  उपरोक्त  भाग
 का  उत्तर  नकारात्मक  तो

 कचके  कया
 कासल

 हैंग
 पर्यटन पौर  नागर  विमानन  मंत्री  wart  प्रसाद  :

 से  :  बा यू दुत
 द  रा  फीडर  सेवाओं  का  विस्तार  करके  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  से  इतर
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 क्षेत्रों  में  भी  उनका  प्रारम्भ  करने  के  सामान्य  प्रश्न  की  सरकार जांच  कर  रही  है  भर

 जैसे  ही  इस  सम्बन्ध  facia ले  लिया  जाता  कर्नाटक के  जिन  स्थानों को  विमान  सेवा
 में  भी  निर्णय  ले भक  लि ora  a  लिया  जाएगा  ।  इस  समय  कोई  ऐसी  aaatfafa wie.

 द्वारा  जोड़ा  जाएगा  उनके  बा

 at कर्नाटक में  ऐसी बता  सकना  सम्भव  नहीं  जिसके  अन्दर-अ  ओं  का  परिचालन

 प्रारम्भ  कर fi  दया  जायेगा  |

 रुपये  का  सत्य

 1
 न /  श्री  जनादन  पुजारी

 क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  रुपये  का  मूल्य  निरन्तर  गिर  रहा  है

 यदि  तो  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  रुपये  का  nett-are  मूल्य  क्या  और

 (7)
 इस  निरन्तर  क्लास  के  क्या  कारण

 हैं  ?

 वित्त  मन्त्री  श्री  वेंकटरामन  तथा  :  रुपये  के  मुल्य  में में  कमी  और  कीमतों

 % afe Hetat

 एक  दूसरे  के  पर्याय  हैं  ।  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  फरवरी  1981  को  समाप्त हुए  12

 महीनों  के  संबंध  में  अद्यतन  आंकड़े  उपलब्ध  रुपये  का  महीनेवार  मूल्य  दिखाया  गया  है

 जिसे  औद्योगिक  श्रमिकों  में  अखिल  भारतीय  कीमत
 सूचकांक  (1960  100)  के  व्युत्क्रम में

 मापा गया  है  ।

 (a):  मुद्रास्फीतिकारी  दवाबों  के  मुल्य  में  जो  तत्व  सक्रिय  हैं  उनकी  चर्चा  19  80-81  की

 आर्थिक  समीक्षा  में  की  गई  है  और  उनमें  तेल  और  तेल  उत्पादों  की  बढ़ी  हुई  अन्तर्राष्ट्रीय

 प्रशासित  कीमतों  में  वृद्धिकारी  1979-80  के  सूखे  के  कारण  कुछ  आवश्यक  वस्तुओं

 से
 कि  दालों  और  तिलहनों  के  उत्पादन  में  कमी  और  व्यवस्था  में  नकदी  का  आ तिरेक  शामिल

 विवरण
 —_—_____—

 1980  26.81
 1980

 26.67

 26.18 मई  i

 1980  25.91

 25.38 1980

 1980  25.19

 1980  24.88

 1980  24.63

 1980  24.63

 24.33 1980

 1981  24  33

 1981  23.92

 टिप्पणी  :  भौद्योगिक  श्रमिकों  के  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  कीमत  सूचक  अंक  (1960

 100) के  व्युत्क्रम  में  मापा  गया  ।
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 स्टेट  बेक

 हैदराबाद  मे

 में

 बग  सम

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए

 ू  कक्षा त  रिक्त चले  द्  रहे  पदों  की  संख्या

 7278.  श्री  आकर  कार  भोल े:

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच है  कि  स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  में  सभी » श्रेणी तक  पदों  में  अनुसूचित
 जातियों  तथा  2  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के  लिये  आरक्षित  पद  बड़ी  संख्या  में

 रिक्त  चले  आ  रहे

 यदि  तो  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  अलग-अलग  कितने-कितने  पद  रिक्त  चले  आ  रहे

 रिक्त  चले  आ  रहे  उक्त  पदों  को  भरने  के  लिये  सरकार  द्वारा  गत  एक  वर्ष  के  दौरान

 कया  विशेष  कदम  उठाये  गये  और

 ्  (  इस  बैंक  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  शिकायतों का  ध्यान

 रखने के  नियमों  में  किये  गये  प्रावधानों  के  अनुसार  उनके  लिये  एक  सम्प  अधिकारी  नियुक्त

 न
 करने  तथा  इन  जातियों/जनजातियों  हेतु  एक  विशेष  सेल  गठित  न  करने  के  व्या  कारण  हैं  ?

 | वित्त  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  मगनभाई

 है  फि  3t.
 12.1980  at श्र  :  स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  ने  सुचित  किया

 स्थिति  के  अनुसार  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के
 fa

 श्रेणियों  के

 भारक्षित  पदों के  सं  बंध  में  बाकी  बची हु  ई  रिक्तियां  नीचे  लिखे  अनुसार है  —

 }  अनुसूचित  arta  प्रनुसुचित  जनजाति

 अधिकारी  शुन्य  8

 लिप  फ  76  106

 अधीनस्थ  कर्मचारी  6  il

 बैंकों  को  परामर्श  दिया  गया है  कि  वे  इस  प्रकार  की  रिक्तियों  को  शीघ्रता  से  भरने

 के  लिये  विशेष  भर्ती  परीक्षाओं  का  आयोजन करें  ।  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  af  चित  किया  है  कि  दिल्‍ली

 तथा  मद्रास  क्षेत्रीय  भर्ती  बोर्ड  इस  प्रकार  विशेष  परीक्षाओं  भायोजित  करने  के  लिये  प्रबन्ध  शुरू  कर

 चुके  हैं  ।  अन्य  क्षेत्रीय  भर्ती  बोर्डों  को  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  इसी  तरह  की  कार्रवाई  करें  ।

 बैंक  के  अनुसूचित  जातियों/अनुसुचित  जन  जातियों  के  कर्मचारियों  की

 शिकायतों  की  जाँच  करने  का  काम  इसके  कार्मिक  प्रशासन  विभाग  के  के  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  को

 सौंपा  जा  चका  है  |

 रुपया  लगाने  वाले  तथा  विदेशी  मुद्रा  गिरोह rite  का  रिकार्ड

 279.  श्री  डी०  एस०  ए०
 दिव प्रकाशम :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  रुपया  लगाने  वाले  तथा  विदेशी  मुद्रा  के  गिरोहों  का  अद्यतन

 रिकार्ड  रख  रही  और
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 यदि  at,  कर्नाटक  और  केरल  से  ऐसे  लोगो ंके  नाम  तथा  अन्य  ब्यौरा

 क्या है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  है...।|  सवाई  fag  :

 कौर  :  जी  मांगी  गई  सूचना  प्रकट  करना  जनहित  में  नहीं  होगा  ।

 सीमा  शुल्क  मद्रास  द्वारा  सामान  का  पकड़ा  जाना

 7280.  श्री  डी०  एस०  ए०  दिवप्रकादाम  :

 क्या
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  सीमा  शुल्क  मद्रास  द्वारा  1979-80  और  1980  81  के  वर्षों  में  सीमाशुल्क
 का  उल्लंघन  करके  समुद्र  और  अन्य  मार्गों  से  आयात  किये  गए  सामान  में  कितने  मामले  पकड़े

 जिन  व्यक्तियों  से  सामान  पकड़ा  उनके  नाम  और  अन्य  विवरण  क्या  और

 उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  सिह  :

 मद्रास  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  ने  वर्ष  1979,  1980  भर  1981  1981

 के  दौरान  तस्करी के  माल  के  जो  मामले  पकड़े  उनकी  संख्या नीचे  दी  गई

 ag  पकड़े  गए  मामलों  की  संख्या
 1979  2446

 y  1980  1756
 a

 |]  1981  431

 और  :  उपयु क्त  अवधि  के  दौरान  जिन  su  ¢ or
 नानस ं  से  माल पकड़ा  गया  उसकी

 संख्या  बहुत  अधिक  होने  से  उनके  नाम  संकलित  करने  तथा  र  सूचना  एकत्र  करने  में  बहुत
 अधिक  समय और  श्रम  लगेगा  ।  यदि  माननीय  सदस्य ऐसे  के  विवरण  बता  दें  जिनके

 बारे  में  वे  विस्तृत  सूचना  चाहते  हों  तो  वह  एकत्र  करके  पेश  कर  दी  जायेगी ।

 इस्पात  के  मुल्य  में  वुद्धि  के  कारण  इस्पात  की  खपत  पर  प्र  भाव

 “7281.  प्रो ०  सध  दण्डवते  :  क

 _  क्या  इस्पात  शौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस्पात  के  मुल्य  में  हाल  की  वृद्धि  ने  इस्पात
 की

 खपत  को  प्रभावित  किया

 और
 यदि  gi,  तो  किस  क्षेत्र  में  खपत  प्रभावित  हुई  है  ?

 इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  प्रणव  :  site  :  अभी  तक
 इस  प्रकार  के  कोई

 सकेत  नहीं  मिले  हैं  कि  इस्पात के  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  से
 किसी  क्षेत्र  में  इस्पात

 की
 खपत

 पर  कोई  खास
 प्रभाव  पड़ा  है
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 _  एम्प्लाइज  हायर  परचेज  सोसायटी  की  स्थापना

 7929,  ait  चल  याल  संकायों

 कया  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वित्त  मंत्रालय  के  कुछ  कामना  रियों  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  एम्प्लाइज  हायर  परचेज

 सोसायटीਂ  स्थापित  की  जिसका  प्रधान  कार्यालय  नाथे  नई  दिल्‍ली में  है  और  यह  कब  से

 काम  कर  रही

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  उक्त  सोसायटी  की  प्रबन्ध  समिति  के  कार्यकाल  की

 सामान्य  अवधि  समाप्त  हो  चुकी  है  और  यह  सोसायटी  के  संविधान  के  उपबन्धों  के  विपरीत  कार्य

 कर  रही

 (7)  क्या  इस  सोसायटी  के  संवैधानिक  कार्य  और  इसके  पदाधिकारियों  द्वारा  किए  iz
 अन्य  कदाचारों  अनियमितताओं  के  बारे  में  मंत्रालय  और  दिल्‍ली में  सहकारी  समितियों  के

 रजिस्ट्रार  को  अनेक  शिकायतें  मिली

 क्या  इस  मामले  में  कोई  कार्यवाही  की  गई  और

 (=)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  सिह  :

 यह  एक  ऐसा  मामला  है  जो  प्रत्यक्ष  रूप  से  केन्द्र  सरकार के  कार्य  क्षेत्र  में  नहीं
 भाता  ।  गवनेंमेंन्ट  इम्प्लाइज  सेन्ट्रल  हायर  परचेज  कोऑपरेटिव  सोसाइटी  लि०  के  नाम  से

 पंजीकृत  एक  फैडरल  कोऑपरेटिव  सोसाइटी है  जो  सहकारी  दिल्‍ली  द्वारा
 पंजीकृत  गई  जिसकी  प्राईमरी  हायर  परचेज  सोसाइटियां  भी  सदस्य  हैं  ।  यह  फैडरल
 सोसाइटी  29-12-1967  को  पंजीकृत  की  गई  थी  ।

 *  सोसाइटी  के  उपनियमों  में  यह  व्यवस्था  है  कि
 प्रबन्ध  समिति  के  1/3  सदस्य  एक

 वर्ष  समाप्त  होने  के  पश्चात  चुने  जायेंगे
 ।  सोसाइटी  ने

 '  प्रबन्ध  समिति  का  पिछला  चुनाव
 12-1-1978  को  किया  और  अगला  चुनाव  1981  के  महीने  में  करने  का  प्रस्ताव

 सोसाइटी के  कदाचारो ंके  विरोध  में  सोसाइटी  के
 एक  पदधारी  द्वारा  की

 गई  अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  में  भी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 ate  :  इस  सम्बन्ध  में  प्राप्त  हुई  शिकायतों  के  बारे
 ol  ं

 रजिस्ट्रार  सहकारी

 कू  दिल्‍ली  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।

 पूर्वस्तर  राज्यों  में  रबड़  की  खेती

 7283.  श्री  संतोष  मोहन

 weir  सिका
 ee के  ror  aay

 की  कृपा  करेंगे  कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  रबड़  की  ai  के  लिए

 पता  लगाये  गये  क्षेत्रों में  क्या  प्रोत्साहन  दिये  जाने  का  विचार  है  ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में में  राज्य  मन्त्री

 पालम रबड़  बोर्ड  समेकित  योजना  मन्त्री (१ कार्यान्वित  कर  रहा  है  जिसका नाम  बागान  विकास

 योजनाਂ  है  जिसक करा  उद्देश्य  उत्तर  पूर्वे  प्रदेश  के  क्षेत्रों  sn  देश में  tag  की  खेती का  बड़े  पैमाने

 पर
 विस्तार

 र करना  है  ।  इस  योजना  के  अन्तर्गत  दिए  गए  प्रोत्साहन  ये  हैं

 1)  जिन  उपजकर्ताओं  के  पास  20  हेक्टर  तक  रबड़  बागान
 हैं  उन्हें  5000  रु०  प्रति

 —  था  जिन  उपजकर्ताओं  के  पास  20  हेक्टर  से  अधिक  भूमि  है  उन्हें  3000  प्रति  हेक्टर

 नकद  उपदान  |

 (2)  उन  रबड़  उपजकर्ताओं  को  जिनके  पास  6  हेक्टर  से  कम  क्षेत्र है  अन्तर्निविष्ट  साधन
 तथा  उर्वरकों  की  आधी  पौध  सामग्री  की  पूरी  लागत  की  वापसी

 तथा  मिट्टी

 संरक्षण के  लिए  150  प्रति  हेक्टर  की  दर  पर  सहायता |

 (3)  इस  योजना  के  अंतगर्त  रबड़  का  पौध  रोपण  करने  वाले  उपजकर्ता  कृषि  पुर्नावित्त
 विकास  निगम  at  कृषि  ऋण  योजना  के  अन्तर्गत  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  15.000  रु०  प्रति  हेक्टर

 तक  दीर्घावधि  ऋण  भी  ले  सकते  हैं  ।  रबड़  पुन रोपण  करने  वाले  बड़े  उपजकर्ताओं को
 सभी  श्रेणियों  के  उपज कर्ताओं  को  दिए  गए  ऐसे  ऋणों  पर  रोपण  के  दसवें  वर्ष  तक  3

 प्रतिशत  ब्याज  की  पूति  करेगा  ।  जान

 (4)  पौध  रोपण  तथा  की  सभी  अवस्थाओं  में  रबड़  उपजकर्ताओं
 को  मुफ्त

 परामर्श  तथा  विस्तार  सेवा  ।  os

 उत्तर  पूर्वे  क्षेत्र  उपज कर्ताओं  के  लिए  परामर्शों  तथा  विस्तार  सेवाओं  की  व्यवस्था  करने

 के  लिए  गोहाटी  तथा  अगरतला  में  रबड़  बोर्डे  के  दो  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोले  गए  हैं  ।  बोर्ड  उच्च

 उपज  वाली  पौध  सामग्री  सप्लाई  करने  के  अलावा  कर्मचारियों  तथा  प्रबन्धकों को  प्रशिक्षण

 कुशल  तमंचा  री  सप्लाई  करके  तथा  हुनर  वाले  कायों में  स्थानीय  कामना  रियों  को  प्रशिक्षण
 आदि

 देकर भी  इस  क्षेत्र  में  राज्य  सरकारों  को  सहायता  देता  रहा

 पचास  रुपये  के  नोटों  को  as  सरोज  जारी  किया  जाना

 1284.  श्र  भीखा  भारी

 श्री  होरा  लाल  कार  परमार

 पा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (a  | }  क्या  सरकार  ने  पचास  रुपये  के  करेंसी  नोटों  की  नई  सीरीज  जारी  करने  का  निर्णय
 किया

 है
 जिनके  ऊपर  संसद  भवन  दिखाया  जाएगा  और  पृष्ठभाग  पर  राष्ट्रीय ध्वज

 यदि  तो  क्या  सरकार  किचित  परिवर्तन  के  साथ  नये  पचास  रुपये  के  करेंसी  नोट

 के  पृष्ठ  के  भाग
 पर  साहेब  डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर  का  चित्र और  पृष्ठभूमि  राष्ट्रीय

 ध्वज  के  साथ  संसद  भवन  का  चि  6
 1981  को  उनके  पुष्य  तिथि  के  अवसर

 छापने  का  विचार है  ?

 यदि  तो  ब्यौरा क्या  और
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 यदि  तो  इसके  इन्कार  किये  जाने  के  क्या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  मंत्री  सगन  :  हां

 site  :  50  रुपये  के  नोट  के  पृष्ठ  भाग  में  संसद  भवन से ते
 een  बदल  थे  लोद

 होने  की  भूल  में  सुधार  करने  के  लिए  संसद  को  दिये  गये  आश्वासन  के  अनुपालन  में  उसका  डिजाइन

 फिर से  बनाया  गया है  ।  उसमें  किसी  राष्ट्रीय नेता  के  चित्र  प्रतिमा  को  सम्मिलित  करने का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं

 स्वतंत्रता  के  पश्चात  सरकार  ने  केवल  महात्मा  गांधी  के  चित्र  रहित  नोट  जारी

 किये हैं  ।  तथापि  केवल  दो  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  की  आकृति  सहित  दो  स्मारक  सिक्के  अर्थात्‌  1964

 में  नेहरू  सिक्के  और  1969  में  गांधी  सिक्के  जारी  किये  थे  ।  उसके  पश्चात्‌  समय-समय  पर
 वेदन  किये  जाने  पर  भी  सरकार  इस  निश्चय  पर  स्थिर  रही  है  कि  सुप्रतिष्ठित  व्यक्तियों या  उनसे

 संबंधित  किसी  भी  घटना  के  चित्र  सहित  नोट  या  सिक्के  जारी  नहीं  किये  जाने  चाहिये  क्योंकि  यदि

 सरकार  उपयु  क्त  अपवादों  से  भागे  बढ़ी  तो  एक  सीमा  रेखा  खींचना  और  विभिन्‍न  स्रोतों  तथा
 दायों  द्वारा  की  जाने  वाली  इसी  प्रकार  की  मांग  का  प्रतिरोध  करना  कठिन  हो  जाएगा

 |
 प्  उड़ीसा  की  लोहे  तथा  इस्पात  की  श्रावव्यकताएं

 7285,  शी  चिन्तामरिण  जेना

 क्या  इस्पात  शौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  |

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  बार-बार  अनुरोध  करने  के  बावजूद  केन्द्र
 सरकार  द द्वारा  राज्य  को  लोहे  तथा  इस्पात  की  कम  सप्लाई  करने  के  का  रण  राज्य  लघु  उद्योगों  तथा

 उद्यमियों  को  बहुत  अधिक  दिक्कतों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 (a)  ath  तो  उसके  कपा  कारण

 राज्य  की  1978  से  1981  के  दौरान  लोहे  तथा  इस्पात  की
 आवश्यकताएं  कया  थीं

 भर  प्रत्येक  वर्ष  की  मांग  की  तुलना  में  कितनी  मात्रा  सप्लाई  की  और  |

 सरकार  द्वारा  राज्य  की  मांग  के  अनुसार  इन
 वस्तुओं

 की  सप्लाई  करने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  इस्पात  कौर  खानमंत्री  प्रणव

 से  :  लोहा  और  इस्पात  सामग्री  के  वितरण  पर  कोई  कानूनी  नियंत्रण  नहीं  है  ।

 इनका  वितरण  अब  संयुक्त  संयंत्र  समिति  द्वारा  लोहा  और  इस्पात  सामग्री  के  वितरण  के  बारे  में

 घोषित
 किये  गये  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  अनुसार  किया  जाता  है  ।  इन  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  अनुसार

 न  तो  राज्य-वार  आवटन  की  व्यवस्था  है  और  न  ही  राज्यवार  मांग  का  पता  लगाने  की  कोई

 व्यवस्था है  तक  लघु  इकाइयों  का  सम्बन्ध  है  तार  बनाने  वाली  मुनर्वेल  ब्राइट

 बार  इका  ट्यूब  निर्माता  आदि  जैसी  इकाइयां  ग्रुप  के  उद्योगों  के  अन्तर्गत  आती  हैं  और

 ऐसी  इकाइयां  जिन्होंने  ya में
 माल

 की
 न्यून
 agree

 निर्धारित  मात्रा  खरीदी है  और  जिनके  पास

 160



 लिखित  उत्तर 20  1903  (a)

 वार्ता  प्रमाण-पत्र  हैं  वे  मुख्य  उत्पादकों
 के

 सरकारों  है  अपनी
 भों  के  अनुसार  माल

 खरीद  सकती हैं  ।  अन्य  ह
 को  अपनी भ  की  पूति  सम्बन्धित  लघु  उद्योग

 निगमों  से  करनी  होती  है  ।  बर्ष  1978-79,  ait  ste  उफ  का  के  दौरान  उड़ीसा  लघु

 बचो  निगम  को  2: st  t  किय  गया  आवंटन  और  वास्तविक  सप्लाई  इस  प्रकार  है  :

 (za)

 aq  माग  श्रावण  सप्ताह

 1978-79  25200  12071  1121

 1979-80  21  941  15000  1015

 1980-81  2268 2685  6050  9914

 80 से  81

 आई कठिनाइयों के आवंटन के  मुकाबले  में  कमी  बिजली  और  कोयले  की  उपलब्धि में  आई
 नया कारण  देशी  य  न  की  कमी  के  कारण  हुई  है  ।  इस्पात  कारखानों  से  थोड़ी  संख्या  में  रेल  के

 डिब्बों  के  परिवहन  से  भी  कठिनाई  होती  है  जिसके  परिणामस्वरूप  कभी-कमी  उपलब्ध  सामग्री  नहीं
 भेजी जा  सकती  ।  हम  इस  बारे  में  रेलवे  से  सतत  सम्पक  बनाए  हुए  हैं  ।

 फ्  जैसाकि  ऊपर  बताया  गया  है  राज्यवार  मांग  का  पता  लगाने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं
 परन्तु  सप्लाई  और  मांग  के  अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  आयात  के  मामले  में  काफी  उदार

 नीति  अपनायी  गई  है  ।  माध्यम  अभिकरणों  द्वारा  मदों  के  आयात  के  लिए  उनको  पर्याप्त  मात्रा  में
 उपलब्ध  कराने  के  अलावा  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  सुचीਂ के के  अन्तर्गत

 कुछ  मदों  का  सीधे  आयात  करने  और  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तरगत  कुछ  अन्य  मदों  के  आयात

 के  लिए  अनुमति  प्रदान  की  गई  है  ।  आशा  है  कि  इन  सभी  सुविधाओं  से  बड़ें  और  लघु  क्षेत्र  के

 इंजीनियरी  उद्योग  की  इस्पात  की  आवश्यकता  पर्याप्त  रूप  से  धूरी  हो  जायेगी  ।  मांग  और  सप्लाई
 की  स्थिति  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  और  सप्लाई  और  मांग  के

 अन्तर
 को  पुरा

 करने
 के  लिए  उपयुक्त  कदम  उठाए  जाते  हैं  ।

 लद्दाख  की  जंसकार  घाटी  में  तांबे  कौर  नीलम  के  लिए  सर्वेक्षण

 7286.  श्री  पी०  नामग्याल :

 क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 लद्दाख  की  जंसकार  घाटी  में  प्राकृतिक  तांबा  नीलम की  खानों  का  पता  लगाने

 के  लिए  सर्वेक्षण  कार्य  कब  शुरू  किया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  बहुत  ऊंचाई  और
 सहन  शक्ति  की की  कों

 के  कारण  अब  तक

 ज्यादा  प्रगति  नहीं हो  सकी  और

 (7)  यदि
 उपयुक्त

 भाग
 (a

 के  उत्तर  तो  क्या  घातु  अन्वेषकों की

 सहायता से  वैसी  ही  परिश्रमी  =  orate  fara  सर्वेक्षण  कार्य  करने  हेतु  स्थानीय  लोगों  की

 की  भर्ती  करने  तथा  उन्हें  प्रशिक्षित  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?
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 वारिणज्य (क) जंर  तथा

 es  ws  खान  मंत्री  sara

 जिसके  र  में  तांबा  और  अन्य  खनिजों  के  स्रोत  का  पता  लगाने  के  लिए

 1969-73  में  और  पुन  1975-76  में  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ।  केवल  घुट-पुट  भंडार  मिले  हैं

 और  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  एस०  द्वारा  सर्वेक्षण  जारी  है  ।  जिसको  घाटी  में

 नगी  सता
 ई  नीलम  नहीं  मिला  है  ।

 कौर  :
 स्थान  की  ऊंचाई  के  कारण  पेश  आ  रहा  को  देखते  हुए  जी०

 एस०  ह  द्वारा  उन्नत  भू-भौतिकी  तकनीकों  और  उपकरणों  का  gate  किग्रा
 जा  रहा  है  ।

 स्थानीय  लोगों  में  भी  काम  लिया  जा  रहा  है  ।  मम

 बुनकरों  को  पॉलिएस्टर  फिलामेंट  का  वितरण

 7287.  श्री  निहाल  सिंह :

 क्या  वारि  sa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  मे  पहली  बार  हथकरघा  क्षेत्र  के  बुनकरों  को  atfareet  faariz  धागा

 वितरित  किया  गया  जिससे  कि  वे  1  सिनथेटिक  कपड़े  का  उत्पादन  करके  .
 आमदनी  बढ़ा

 और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  किये
 गये  हैं  या

 किये  जाने  का  विचार  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बुनकरों  को  पॉलिएस्टर  फिलामेंट  यान  उचित  मुल्यों

 पर  प्राप्त  होता  है  और  यह  धागा  बुनकरों  को  अब  तक  किस  ढंग  से  वितरित  किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुर्शीद  आलम  हां  ।

 _  प्रबन्ध  मैसर्स  पैट्रोफिल्स  को-आपरेटिव्स  लिमिटेड  द्वारा  किये  गये  हैं  जो  कि  राज्य

 शीर्ष  समितियों  के  माध्यम  जिनकी  कि  विभिन्‍न  प्राथमिक  स्तरीय  सहकारी  समितियां  सदस्य

 पॉलिएस्टर  फिलामेंट  art  के  वितरण  के  लिए  भारत  सरकार  और  सहकारी  समितियों  का  एक
 संयुक्त  उद्यम  सहकारी  समितियों  को  अपनी  ख़रीदारियों  पर  विशेष  रिबेट  दिया  जाता  है  ।

 पंजीकृत  निर्यातकों  को  नकद  प्रोत्साहन  दिया  जाना  झ

 7288.  श्री  निहाल  सिह

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आयात  ate  निर्यात  के  संयुक्त  मुख्य  बम्बई  के  इयाल  द्वारा  पंजीकृत

 निर्यातकों  को  नकद  प्रोत्साहन  देने  तथा  लाइसेंस  जारी  करने  की  प्रणाली  में  सुधार  करने  के  लिए

 कोई  अध्ययन  किया  गया  भर

 )  यदि  तो  इस  अध्ययन  में  किन-किन

 सुझावों  को  कि केस  सीमा  तक  क्रियान्वित  किया  गया  ह ैद  rete
 far  ता  पसर

 वाणिज्य  मंत्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  खुर्घोद  श्रालम  :

 क
 आयात

 तथा  निर्यात  के  संयुक्त  मुख्य  बम्बई ने  ऐसे  क्षेत्रों का तथा
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 र  अ  सजय  सउद  as सहायता  आभार  पंजीकृत  Ah De AS he ()  का  सल  मजूर  करन
 मय जहां  नकद  प्रतिभूति स  के  लिए  आवेदन-पत्रों

 के  तेसी  &  ALINT QIN faqeTa  दें  लिए  आगे  सुधार किये  जा  पता  लगाने के  उ  दृश्य  से  अपने
 लय  का  एक  अध्ययन  किया  था  ।  वादन-पत्रों  पर  कार्यवाही करने में  संचालनों  की

 संख्या कम  की  गई

 प्रक्रियाओं  का  सरलीकरण  एकਂ  सतत  क्रम  1  1980  से  आयात  तथा  निर्यात

 के  मुख्य  नियंत्रक
 ने  अखिल  भारतीय  आधार  पर  लाइसेंसों  की  कतिपय  श्रेणियों  क ेसंबंध  में  भायात

 आवेदन-पत्रों त्रों  के के  निर्यातकों  के  आवेदन-पत्रों  की  संवीक्षा  में  उनकी  सहायता  के  लिए  लाइसेंसिंग
 लयों में  काउण्टर  भो  स्थापित  किये  गये  हैं  ।

 हथकरघा  उद्योग  के  लिये  धागे  की  श्र  si  सप्लाई

 1239.  श्री  हरिनाथ  मिश्र

 क थो क्या  बारिणज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  देश  में  हथकरघा  उद्योग  की मुख्य  कठिनाई  धागे
 की  अप्स

 सप्लाई  का  होना  है  कदू

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  धागे की  कमी  के  कारण  देश  में  चालीस  लाख  हथ करघों

 और  पचास  लाख  विद्युत  चालित  करघों  का  केवल  आंशिक  उप

 we

 हो  रहा

 क्या  यह  सच  है  कि  160  प्रतिशत  उत्पादन-शूल  हि
 aiaiiter

 धागा  स्वदेशी

 से  सस्ता है

 (=)  यदि  तो  क्या  अन्य  देशों  को  निर्यात  क कले  क
 बाठ  धड़कर  देग  के  बाजार  में  ही

 कपड़े  की  माँग  की  पूर्ति  करना  संभव

 (=)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचारਂ  मिल-क्षेत्र  की  क्षमता  को  ब  पर  ध्यान
 देने  का  |  और

 ची
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बाशी  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री
 quite  श्रालम  :

 तथा  :
 याने

 की
 अपर्णा प्त

 सप्लाई  अथवा  याने
 की  कमी  के  करण  aged  का

 इस्तेमाल  करने  की  कोई  सूचना  नहीं  वस्तुतः  हाल  में  यान  के  उत्पादन एवं  सप्लाइयों में  सुधार

 हुआ  है  और  रुई  की  कीमतों  में  तीब्र
 वृद्धि  के  बावजूद  यानें  की  कीमतों  में  आनुपातिक  रूप  से  वृद्धि

 नहीं हुई  है  ।
 जी  नही ं।

 sa

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  नई  वस्त्र  नीति  में  सीमित  विस्तार  विशेष  रूप  से  निर्यातों  के  लिये

 व्यवस्था की  गई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 सेंसस  जे०  के०  में  कानपुर  का  बन्द  होना

 7290.  श्री  ए०  Fo  राय  :

 क्या  ALLOTTS  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उन्हें  पता  है  कि  मैसर्स  जे०  के ०  मैम्यूफैक्चरसे  लि  जो  सामान्यतया

 कैलाश  मिल  के  नाम  से  जानी  जाती  तीन  वर्ष  से  अधिक  समय  से  बन्द  पड़ी  हुई  है  जिससे  इसके

 2500  श्रमिक  बेकार  हो  गये  हैं  और  अब  वे  भूखों  मर  रहे  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  विस्तृत

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  कारखाने  को  स्क्रैप  के  रूप  में  बेचने

 हालांकि  इसमें  उत्पादन  होने  की  सम्भावना  और

 के  लिए
 मस्त

 क्या  सरकार  का  विचार  औद्योगिक  विकास  और  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तगंत

 इस  कारखाने  को  अपने  हाथ  में  जैसा  स्वदेशी  काटन  कानपुर  के  मामले  में  किया  गया

 और  इसके  श्रमिकों  तथा  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  को  बचाने  के  लिए  इसे  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के
 _  अधीन  चलाने  का

 कारण हैं  ?

 और  तो  इस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  और  यदि
 नहीं  तो

 उसके  क्या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ot  खरीद  आलम  :

 ि  से  :  मैसेज  जे०  के ०  मैन्यूफैक्चरर  लि०  कानपुर  वित्तीय
 नाईयों  के  कारण  1  1976  से  बन्द  पड़ी है  ।  मुकदमेबाजी  के  फलस्वरूप  इलाहाबाद  उच्च
 न्यायालय  ने  यह  आदेश  दिया  है  कि  सिविल  कोर्ट  द्वारा  नियुक्त  किये  गये  रसीवर  को

 चाहिए
 कि

 वह  नीलामी  में  बेची  गई  मशीनरी  को  बिक्री  की  राशि  प्राप्त  करने  के  बाद  नीलाम  खरीदार  को

 सुपुर्द  कर  दे  और  इस  राशि  को  तब  तक  रखे  जब  तक  न्यायालय  आगामी  आदेश  न  दे  दे  ।

 यालय  ने  निदेश  दिया  है  कि  बिक्री  की  राशि  को  बैंक  में  रखा  जाये  जिससे  ब्याज  मिले और  भूमि

 तथा  भवन  की  बिक्री  तब  तक  स्थगित  रहेगी  जब  तक  आगामी  आदेश  न  हो  जाये  ।  बैंक  तथा
 गारों  दोनों  ने  न्यायालय  में  पुनर्विलोकन  आवेदनपत्र  दायर  किये  हैं  ।  इस  एकक का  उद्योग

 तथा
 अधिनियम  के  अंतगर्त  अधिग्रहण  करना  उचित  नहीं  समझा  विशेषकर

 i योंकि  यह  मामला  न्यायालय  में  लम्बित  है  ।

 अहमदाबाद  में  कपड़ा  सिलों  का  उत्पादन

 7291.  st  नवल  किशोर

 क्या  बारिणज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात  राज्य
 में  हाल के  दिनों  में  आन्दोलनों  के  कारण

 बाद  क्षेत्र  में  कपड़ा मिलों
 के  उत्पादन  पर

 बुरा  प्रभाव
 और

 . आ  सित  करने  का  विचार  है  जिससे  कि  मिल  अपने  उत्पादन
 यदि  ai,  Hl

 सम्बन्धी  निर्धारित  कार्यक्रम  कों ने  बनाये रख  सकें  ?

 मा  64
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में
 Tat eS  शुद  आलन  शा

 ह
 oe

 वर  न्र
 लों  में  होने  वाले  उत्पादन

 20  फरवरी  1981  से  25

 फरवरी  1981  के  दौरान  उस  क्षेत्र  मे ंह दाल  मे
 हुएं  आस

 के  कारण  प्रभाव  पड़ा  ।  अहमदाबाद
 की  वस्त्र  मिलें  26  1981  से  सामान्य  तौर  ति कार्य  कर  रही  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 कपास  के  विकल्प  के  रूप  में  फाइबरਂ

 7292.  श्री  जगदी दा  टाइटलर

 क्या  बारिणज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 a) व क्या  कपास  के  विकल्प  के  रूप  में  देश  में  अपने  यहां  ही  माडल  Giga’  का  उत्पादन

 किये  जाने की  कोई  सम्भावना

 कया  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विदेशी
 सहयोग

 प्राप्त  ड  आ  और

 यदि  हां r) #  [,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?  2

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुर्शीद  आलम  :

 हां  ।  पालिनासिक/एच०  डब्ल्यू०  एम०
 रेशे

 जिसमें  रुई  से  मिलती-जुलती

 विशेषताओं  का  होना  बताया  गया  की  समिति  क्षमताओं  गे  देश
 में  रुई  के

 अनुपूरक  के  रूप  में
 न

 कि  उसके  विस्थापन  के  रूप  में  अनुमोदित  किया  गया  है  |

 हां  ।

 (1)  aaa  इटली  विस्फोट  ईस्टर्न  एस०  पी०  ए०  इटली
 के

 योग  में  7,01  00  म०  टन  पोलिनासिक  रेशे  के  विनिर्माण  के  लिए  दि  साउथ
 इण्डिया

 विस्फोट  लि०

 कोयम्बटूर ।
 *

 (2)
 aaa  मित्सुबिशी  रेयन  जापान  के  सहयोग  में .  10,000  मै०  टन  एच०  डब्ल्यु ०

 एम०  रेशे
 के  विनिर्माण  के  लिए  दि  फाइबर्स  कर्नाटक  ।

 (3)  कैमटेक्स/अमरीकन  अमरीका  के  सहयोग  में  7,000 प०  टन  एच०  डब्ल्यु०
 विनिर्माण  के  लिये  आंध्र  प्रदेश  रेन्स  लि०  |

 te
 एम  रेशे

 के

 बाशिज्यिक  ट्रकों  के  साथ  जुड़े  ट्रेनों  तथा  कंटेनर  तें
 प

 ्‌  उत्पादन
 शुल्क

 मै  झ 293.  श्री  कमला  मिश्र  मधुकर :

 कया  वित्त  मंत्री  यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ्

 उद्योगपतियों ने  यह  मांग  की  है  कि क्या  द ेहल  ह  दुख  जातें  के  कार  में  ह  सेट

 सरकार  को  वाणिज्यिक  ट्रकों  |  के  साथ  जुड़ने  वाले  ट्र  लरों
 कंटेनरों  आदि  पर  5  प्रतिशत  से  अधिक

 उत्पादन  शुल्क  नहीं  लगाना  ad

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
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 ee
 क्या  सरकार  का  विचार  इस  उद्योग  को  गैर-सरकारी

 ह  इदत
 का  है  अथवा

 सरकारी  क्षेत्र

 x
 यदि इसे सरकारी  aa  में  रखने का  विचार है  तो  यह  कब  तक  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ।  |...

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  fag  सिसोदिया  at

 भारत  सरकार  फिलहाल  ट्रेसरों  और  कंटेनरों पर
 शुल्क  दर

 में  कोई
 फेर-बदल  करने

 के  पक्ष  में  नहीं  जिसमें  काफी  राजस्व  की  हानि  ग्रस्त  होगी  ।

 से  :  ट्रक  परिचालन  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष

 7294,  थ्री  एस०  एम०  कृष्ण  :
 a

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  में  धन  की  कमी  चल रही
 1)  यदि  तो  इसके  सदस्य  देशों  द्वारा  धन  एकत्र  करने  अथवा  विश्व  वित्तीय  बाजार

 के  लिए  क्या  प्रयास  किए  गए  हैं  अथवा  किए  जा  रहे
 ्

 क्या  समृद्ध  तेल  उत्पादक  देशों  से  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष में  निवेश
 करने

 के  लिए
 सिफारिश  की  गई  यदि  तो  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इस  मामले  में  भारत  की  अपनी  क्या  प्रतिक्रिया

 वित्त  मंत्री  श्रार०  :

 से
 :  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  पूरक  वित्तपोषण  सुविधा  के  लिए  उधार  लेने  की

 व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  वचनबद्धताएं  अब  पूरी  होने  को  हैं  ।  बहुत  से  सदस्य  देशों  के  भुगतान  शेषो ंके
 भारी  असन्तुलन  और  अनिश्चित  सम्भावनाओं  को  देखते  हुए  कोष  से  की  जाने  वाली  भारी  मांगों

 वो
 को  पुरा  करने  के  लिए  कोष  ने  हाल  में  ऐसी  नीतियां  अपनाई  जिनके  परिणामस्वरूप  सदस्य 2  श  कोष  के  साधनों  से  अधिक  राशियां  ले  सकें  ।  इन  अधिक  राशियों  की  आवश्यक

 करने  के  लिए  अपने  सामान्य  साधनों  को
 को पूरा

 बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  कोष  का  अधिक  अधिशेष  वाले  सदस्य
 केन्द्रीय  बैंकों  और  गैर-सरकारी  बाजारों  से  द्विपक्षीय  आधार  पर  उधार  लेने  का  विचार  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कोष  के  प्रबन्ध  निदेशक  सऊदी  अरब  और  कुछ  अन्य  देशों  से  सम्पर्क  बनाए  हुए  हैं
 तथा  बातचीत  चल  रही  है  ।  हाल  में  कोष  के  प्रबन्ध  ने  कोष  और  सऊदी  अरब  मुद्रा
 एजेंसी  के  बीच  सम्पन्न  एक  उधार  करार  की  घोषणा  की  थी  ।  सऊदी  अरब  मुद्रा
 एजेंसी  कोष  को  करार  के  पहले  वर्ष  में  4  अरब  एस०  डी०  आर  तथा  दूसरे  वर्ष  में  और  4  अरव

 एस०  डी०  भार०  का  उधार  देने  का  वचन  देगी  ।  सऊदी  प्राधिकारियों  यदि  उनके  भुगतान  शेष
 और  प्रकाशित  निधि  में  गुंजाइश  तो  तीसरे  वर्ष  के  लिए  और  वचन  देने  की  भी  इच्छा  व्यक्त

 की  है  ।

 भारत  सदस्य  देशों
 की  का

 वित्तपोषण  करने  के  लिए  कोष  की  पहले

 166



 लिखित  उत्तर 20  1903

 SSD  afaa aia 2  का
 वागत करता

 | ala  ब
 ग

 काग
 ली  गई  रकमें  आमतौर  से

 अलग-अलग देशों  को  लगभग  उन  बार

 दरों  पर  उपलब्ध
 की  जाती  जो  गरीब  विकासशील

 देशों  की  दृष्टि  में  ag त  ऊंची  होती  भारत  कम  आय  वाले  देशों  भाधिक  सहायता  के  साथ
 साथ  इन  साधनों  की  रियायती  शर्तों  पर  व्यवस्था  किए  जाने  की  वकालत  करता रहा  है  ।

 राज्यों  को  श्रमिक  मागं दर्शन

 7295  श्री ०  बी०  ato  देसाई

 श्री ०  एस०  एस०  कृष्ण

 क्या  fact  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यां  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  से  कहा  है  कि  से  योजना न  बनायें
 अथवा  कोई  खर्चे  न  करें  कि  केन्द्रीय  सरकार  उन्हें  अतिरिक्त  वित्तीय  सहायया  देगी

 कोई  आर्थिक  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  राज्यों

 किए

 ee

 तो  क्या  केन्द्र  ने  राज्यों क  यह  भी  निदेश  दिया
 ré

 कि  घाटे  की  वित्त

 व्यवस्था  तथा  रिजर्व  बैंक  आफ  इण्डिया  से  sniffer  कम  किया

 (3)  यदि  तो  1981-82  बजट  के  दौरान  कितने  राज्यों  के  बाटे  की  वित्त  व्यवस्था

 में  कमी  की  और

 19 यदि  तो  कितने  राज्यों  ने  81  के
 महीने  में  तथा  आगे  रिजर्व  बैंक  साफ

 इण्डिया से  ओवरड्राफ्ट  किया ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  सिह रि

 )  राज्यों को  यह  सलाह दी  गई है  कि  वे  इस  धार  र  कोई  आयोजना  न  बनाये

 अथवा कोई  खच  न  करें  कि  केन्द्रीय  सरकार  अतिरिकत  वित्तीय  सहायता  की  व्यवस्था कर  देगी  ।

 (a)  i  el  |

 ait

 राज्यों  के  सम्बन्ध |  लगभग
 20.0

 जो  सूच rat  gait  वाद  हु  saa  हैं  का  रायों  के

 बजटों  से  ag  देखने  में  अ भाता है  कि  वे  1981-82  के  लेन
 देनों  के  सम्बन्ध  में  थाने

 की
 वित्त  व्यवस्था

 नहीं कर  रहे  हैं  ।

 रान  14  राज्यों ने
 र

 रिजर्व  बैंक  से  ओवर-ड्राफ्ट ले (=)
 1981

 रखा  था

 सर्विस
 जम

 or
 _

 7296.  श्री  ato  ato  देसाई  :

 क्या  बाशी  मंत्री  यह  बताने  को  Ha  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  जमाने  के  संरक्षणवाद  से  पीछे  हटने  का  औद्योगिक  देशों  द्वारा  विरोध

 किया  गया  क्योंकि  यह  भारत  जैसे  विकासशील  देश  को  नुकसान  पहुंचाये गा
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 यदि  तो  कया  1981  में  जमाने  के  उपप्रधान  मंत्री  और  विदेश

 मंत्री ने  भारत  की  या  दानों  |  बीच  व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  भारत  सरकार से
 वार्ता की  और

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  समझौता  किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुर्शीद  आलम

 से  :  मैच  1981  में  जर्मन  संघीय  गणराज्य  के  राष्ट्रपति  तथा  विदेश  मंत्री के

 भारत के  दौरे  के  दौरान  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  बात  नहीं  उठाई गई
 और  इस  प्रकार  इस  सम्बन्ध  में  कोई  करार  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  विचार  विमर्श

 के  दौरान  जर्मन  संघीय  गणराज्य  के  विदेश  मंत्री  ने  संरक्षणवाद  के  मामले  का  उल्लेख  किया

 उनके  विचार  आगे  चलकर  विकसित देशों  को  हानि  होने  की  सम्
 भावना

 है  उनके  अनुसार

 जर्मन  संघीय  गणराज्य  हमेशा  बाजार  खोलने  के  पक्ष  में  है  ।

 एयर  इंडिया  द्वारा  ग्रीष्मकालीन  समय  साररणी में  उड़ानों

 को  कम  किया  जाना

 729  श्री  बी०  वी  देसाई
 श्री  जू  न  सेठी

 भी  एम०  वी०  चन्द्रशेखर  uta

 क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 ()
 एयर  इण्डिया  ने  अपने  ग्रीष्मकालीन समय

 सावी
 में  अपनी  उड़ानों  में  कौर  कमी

 योजना करने  की  योजन ba  |  बना  रही

 (=)  मदि
 हाँ

 तो  क्या  पहली  कमी  नवम्बर  1980 में  pT  गई

 यदि  तो  अगली  कमी  कब  की

 इनके  मुख्य  कारण  कया  और

 (=)
 क्या  इससे  यात्रियों  की  भीड़  से  निपटने में  बड़ी  समस्या  पैदा  हो  जायेगी

 ?

 पर्यटन  कौर
 नागर

 विमानन  मंत्री  अनन्त प्रसाद  दा

 शौर  नहीं  ।  एयर  इण्डिया  की  चार  उड़ानों को  पहली  1981

 से  निलम्बित  कर  गया

 े  ः उड़ानों  में  और  कटौती  करने  |  ह  इण्डिया  की  फिलहाल  कोई  योजनाएं
 न

 नहीं हैं  ।
 एयर इण्डिया

 द्वारा
 फ फरवरी/मार्च,  1981  a

 hac  दातों  से  पदा  wei

 पर  लोड  में  वृद्धि  करने
 और

 घाटे  में  कमी
 करने

 के  उद्देश्य से
 की  गयी है

 (=)  नही ं1
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 नीदरलैंड  की  भारतीय  कम्पनियों के  साथ  संयुक्त  उपक्रमों  में  रुचि

 7298.  श्री  ato  वी  देसाई  :  =
 '

 क्या  बारिणज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  *

 > =| कया  भारत  ने  नीदरलैंडस  की  तीसरे  देशों  विशेष  रूप  अफ्रीका  महाद्वीप में

 भारतीय  कम्पनियों  के  साथ  संयुक्त  उपक्रमों  की  स्थापना  में  रुचि  का  स्वागत  किया

 (a)  यदि  तो  कया  मंत्रालय  ने  बतायां  है  कि  सिविल  इंजीनियरंग  परियोजनाओं  को

 आरम्भ  करने  में  भारतीय  इंजीनियरिंग  आयोग  द्वारा  पर्याप्त  विशेषज्ञता  का  विकास  कर  लिया  है

 और  यह  देश  उक्त  क्षेत्रों  में  कुल  qa  की  पेशकश  कर  सकता

 यदि  तो  युवराज  ब्लाउज  की  23  1981  की  यात्रा के  दौरान

 उसकी  अध्यक्षता  में  आए  प्रतिनिधिमंडल  के  साथ  कोई  अन्तिम  समझौता  किया  गया  और

 यदि  तो  उक्त  समझौते  के  ब्यौरे  कया  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुर्शीद  आलम  :

 से  :  1981  में  नई  दिल्‍ली  में  वाणिज्य  मंत्री  की  qe  में  भारतीय
 प्रतिनिधि  मण्डल  तथा  नीदरलैण्ड  के  महामहिम  प्रीत  zara  की  अध्यक्षता  में  नीदरलैण्ड के

 निधि  मण्डल  के  बीच  हुई  वार्ताओं  के  दौरान  दोनों  देश  इस  बात  पर  सहमत  हुए  कि  तीसरे देश  में

 संयुक्त  उद्यमों  अन्य  विकास  परियोजनाओं  में  सहयोग  की  गुंजाइश  भारतीय  प्रतिनिधि

 मण्डल  के  सिविल  इंजीनिर्यारग  निर्माण  क्षेत्र  सहित  इस  देश  में  विकसित  क्षमताओं  तथा  विशेषज्ञता

 पर  बल  fears  दोनों  प्रतिनिधिमण्डलों  ने  महसूस  किया  कि  तीसरे  देशों  में  औद्योगिक  उपक्रमों  तथा

 अन्य  विकास  परियोजनाओं  को  चलाने  के  लिए  दोनों  देशों  की  प्रौद्योगिकी  तथा  वित्त  को  और  साथ

 ही मात  तथा  सेवाओं  को  उपयुक्त  रूप  से  मिलाया  जा  सकता  है  ।  सहयोग  के
 कतिपय  व्यापक  क्षेत्र

 भी  अभिज्ञात  किये  गए  ।  चूँकि  ये  वार्ताएं  अन्वेषणात्मक  डच  प्रतिनिधि  मण्डल की  यात्रा

 के  दौरान  कोई  विशिष्ट  करार  सम्पन्न  नहीं  किया  गया  |
 i

 फिल्‍मी  सितारों  की  कौर  श्रायकर  को  बकाया  रानी  .

 7299.  श्री  छी तु भाई  नामित  :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  जीनत  परबीन

 राजेश  खन  हेमा  ऋषि  शशि  कपूर  और  नीतू  सिह  जैसे  फिल्‍मी  सितारों

 की  ओर  आयकर  की  कितनी-कितनी  धनराशि  बकाया  रही  और

 (a)  उपरोक्त  नामों  वाले  फिल्‍मी -सिता रों  at
 ओर

 इस  समय  कितनी-कितनी  धनराशि

 बकाया है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  सिह  :
 शौर  अपेक्षित

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथासंभव  शीघ्र  सदन-पटल  पर  रख  दी  जायेगी ।
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 ean

 रबड़ का  मांग  कौर  आयात

 7300.  श्री  कृष्ण  HAT  Tact ware  गोयल  :
 ५

 att  सुध  र  गिरि  थ  द  i

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  f

 ©  वर्ष
 1980-81  में  रबड़  की  मांग  की  तुलना  में  उसका  उत्पादन  कितना  और

 ag  1980-81  में
 लिसानी

 मात्रा  में  रबड़  का
 सक  फिया

 गया  और  कितनी  मात्रा

 में  चचा  नई  ?

 बारिणज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुर्शीद  आलम ख्

 1980-81  के  दौरान  प्राकृतिक  रबड़  का  अनुमानित  उत्पादन और  उपयोग
 क्रमश

 लगभग  1,52,600  म०  टन  तथा  लगभग  1,73,200  टन  है  ।

 1980-81  के  दौरान  आयात  की  गई  रबड़  की  कुल  मात्रा
 9,250  मे  ०  ea  at

 1980-81  के  दौरान  वास्तविक  प्रयोक्ताओं  को  बेची  गई म मात्रा  17  926
 जेर

 टन
 थी  जिसमें

 ऋ

 वर्ष का  10,960  मं०  टन  का  स्टाक  भी  शामिल है  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  तथा  एयर  इन्डिया  द्वारा  fg
 a पास  जारी  किया  जाना

 7301.  श्री  ज्योतिष य  बसु

 क्य  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इंडियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इंडिया  द्वारा  यात्रा  कर  लिये  जिन  व्यक्तियों  को

 नदी  शुल्क  पास  दिये  गए  हैं  उनके  पदनाम  तथा  ब्यौरा  क्या

 इस  बात  के  कया  कारण  हैं  कि  प्रत्येक  मामले  में  निःशुल्क  प
 जारी

 किये  गए  और

 1977  से  1980  निःशुल्क  पास  ज  रो  करने  के  कारण  राजस्व  की

 कुल  कितनी  मासिक  हानि  हुई
 ?

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  श्रान्त  प्रसाद  फार्मा )  से  :  सुचना  एकत्र

 की जा  रही  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 इस्पात  के  कोटे  का  दुरुपयोग  किया  जाना

 7302.  श्री  ज्योतिमंय  बसु

 कया  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उन  फर्मों  के  नाम  तथा  विवरण  क्या
 हैं

 ।  फर्मों
 के  दिदेशक  मंडल  की  संरचना

 का  विवरण  देते  हु  जिन  बर
 वर्ष  1979  और

 1980
 के  दौरान  इस्पात  के  कोटे  का  दुरुपयोग

 करने का  लगाया  गया

 प लगाया गय प्रत्येक फर्म के  | च श खिलाफ विशेष  आरोप  क्या  प्रत्येक  मामले  में  कुल  कितनी  धन  राशि

 अर्न्ताविष्ट  और
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 प्रत्येक  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की

 वाणिज्य  तथा  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  (  प्रणव  rt  :
 site  :  अपेक्षित

 जानकारी  प्राय  AY  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 (%  )  लोहा  और  इस्पात  नियंत्रण  संगठन  ऐसे  मामलों  में  अन्त ग्रस्त  राशि के  बारे  में  ब्यौरे

 नहीं  रखता  है  क्योंकि  इकाइयों/पार्टियों  को  केवल  यही  सिद्ध  करना  होता  कि  सामग्री उचित  ढंग
 से  इस्तेमाल  की  गई  है  और  दुरुपयोग  के  कारण  वसूल  की  गई  यदि  कोई  के  बारे  में

 जानकारी  fears  में  नहीं

 लखनऊ  में  सीमा  शुल्क  विभाग  के  खुदरा  बिक्री  काउंटरों  2

 बेची  गई  जब्त  विदेशी  वस्तश्रों  के  मलय  ग्

 7303.  श्री  ज्योतिमंय  बसु

 या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  लखनऊ  में  सीमा  शुल्क  विभाग  के  निपटान टान  एककों के  खुदरा
 क  उंटरों  से  बेची  जाने  वाली  निपटान  योग्य  जब्त  विदेशी  वस्तुओं  के

 मुल्यों  को  विभागीय

 मूल्य  निर्धारण  समिति  द्वारा  मुल्य  सूचियों  में
 «वाष्पित  (1

 फूटाਂ  आदि  लिखकर  जानबूझकर  बहुत  कम  रखा  जाता  है  ताकि  वे  उच्च  विभागीय  अधिका  रियों
 अथवा  अपने  मित्रों  और  संबंधियों  को  लाभान्वित  कर  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  fag  )  नहीं  ।

 (a)  उपयुक्त  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता है  ।

 निर्यात  पर  नकद  राज  सहायता

 7304.  श्री  ज्योतिमंय  बसु

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  में  वर्षवार  निर्यात  कर्ताओं  को
 निर्या त

 के  लिये  दी  गई  नकद  राज

 सहायता का  वस्तु-वार  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  राज  सहायता  कम  करने  प्रश्त पर विचार कर रही है

 (7)
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  क

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुश ait  आलम  :

 एक  विवरण
 संलग्न

 है  (wearer  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०

 ॥

 से  :  नकद  मुआवजा  सहायता  पर  होने  वाले  व्यय  को  निर्यातों पर  उपदान  के
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 ताह
 हम  क्लाक  AD
 a.  a  ee  mms  सहायता  अग  प  और करों जो  शुल्क रूप  में  नहीं  समझा  जात

 वापसी  के  बाद  रह  जाते  निर्यात  उत्पादन में  सभी  व  कार्यशील  पूंजी  पर  भारत में

 लगने  वाले  ब्याज  की  ऊंची  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  प्रयुक्त  स्वदेशी  पूँजी  उपस्कर की  ऊंची

 विभेदकारी  wer  दरों  आदि  के  रूप  में  भारतीय  निर्यातकों  द्वारा  wana  क  ग  जाने  वाली

 हानि  पों  पर  उनके  सामने  आन  वाली  विधाओं  की  क्षतिपूर्ति  करने  था  उनको  वि  मप्र  भावी  करने  के

 लिये दी  जाती  है  ।

 इसे  देखते  हुए  निर्यातों  के  लिये  नकद  मुआवजा  सहायता  को
 वापिस

 लेने  अथवा  कम  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।  जहाँ  हीं  आवश्यक  होता
 > @  द  उन्हें  संशोधित किया  जाता  है अलग  मदों  की  दरों  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती

 अथवा  वापिस  लिया  जाता  है  ।

 पयंटकों  द्वारा  बड़खल  सोहना  भरना  तथा  पिछोर  गार्डन

 का  छह  करने  का  आकर्षण

 7305.  श्री  चिरंजी  लाल  फार्मा

 पा  पर्यटन  कौर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृप कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  भारत  के  gaz  केन्दों व  हरियाणा  में  बड़खल  झील

 सोहेना  झरना  तथा  पिंजौर  गार्डन  aaa  अच्छे  पर्यटन  केन्द्र हैं

 म

 यदि हा ं,  तो
 सस्ते  परिवहन  सुविधाओं  तथा  इन  स्थानों को  सुन्दर  बनाने

 जैसी
 बेहतर  सुविधाएਂ  क  कराने  के  लिए  सरकार  का  हरियाणा  राज्य  सरकार  को  पर्याप्त  धन  का
 आबंटन  करके  विदेश  तथा  देश  के  पर्यटकों  के  लिए  इन  स्थानों  को  और  आकर्षित  बनाने  का  कोई

 ठोस  प्रस्ताव  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुर्शीद  श्रालम

 केन्द्रीय  पेंशन  विभाग  को  मालूम  है  कि  हरियाणा  में  बडखल  सोहना
 fastrz  गार्डन  उन  पर्यटक  केन्द्रों  में  से  हैं  जिनकी  स्वदेशी  बार-बार  यात्रा

 करते  हैं  ।  पिछली  योजना  अवधियों  के  दौरान  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  के  बडखल  झील  पर  पर्यटन

 सुविधाओं  के  विकास  पर  2.35  लाख  रुपए  खर्च  किए  थे  ।  इसी  प्रकार  पिंजौर  में  सुविधाओं
 की

 व्यवस्था  करने  पर  28,000  करोड़  रुपए  खर्च  किए  थे  ।  इन  केन्द्रों  पर  राज्य  er  द्वारा

 विभिन्‍न  प्रकार  की  आवास  सुविधाएं  भी  जुटाई  गयी  हैं  ।

 पयटन  परियोजनाओं  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी  जाती  क्योंकि  पर्यटन

 सेक्टर के  अन्तर्गत  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  स्कीमें  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  से  समाप्त  कर  दी  गई

 अतः  पर्यटन
 स्कीमें  या  तो  केन्द्रीय  सेक्टर  में  या  राज्य  सेक्टर  में  शुरू  की  जाती हैं  ।

 इसके  पर्यटकों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  लिए  हरियाणा  सहित  प्रत्येक  राज्य

 और  संघ  शासित  क्षेत्र  में  चुने  हुए  यात्रा  परिजनों  वे  साथ  पड़ने  वाले  केन्द्रों  पर  आधारिक
 संरचना  संबंधी  सुविधाओं  का  Frater  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  सर

 172



 20  1903  लिखित  उत्तर

 a  ee

 कारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  से  यात्रा  परिपथ  संकल्पना  के  आधार s
 पर  पर्यटन  विकास  क का  एक  ब्लू  प्रिंट

 तयार  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  था ।  हरियाणा  राज्यों से  प्राप्त  प्रस्तावों पर  राज्य
 पर्यटक

 अधिकारी
 यों  के  साथ  1981  के  दौरान  होने  वाली  बैठकों  की  sear

 विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  है  ।  हरियाणा  में  प्रारम्भ  की  जाने  वाली  स्कीमों  के  उनके

 लिए  धनराशि  जुटाने  और  साथ  ही  इन्हें  कार्यान्वित  करने  वाली  एजेन्सियों  के  बारे  में  बैठक

 में  राज्य  सरकार  के  पर्यटक  अधिकारियों  से  परामर्श  करते  हुए  विचार-विमर्श  किया  जाएगा  ।

 श्राम  के  रस  या  गये  का  निर्यात

 7306.  डा०  वसन्त  कुमार  पण्डित

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1979,  1980  और  1981
 में  कुल  कितने  मूल्य  व का

 कितना-कितना  आम
 भर  आम का  रस  या  गूदा  विदेशों  को  निर्यात  किया  गया  ;

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  आम  के  रस  का  सोवियत  रूस को  निर्यात  करने  के  बारे  में

 करार  किया

 किस्म  का  आम  और  आम  का  रस यदि  तो  सोवियत  रूस  को  कितना  और  f

 निर्वात  किया  जाएगा  भौर  क्या  यह  करार  भूगत  आधार  पर  है  या  साल  कीं  अदला-बदली  के

 आधार  पर ;

 (=)  क्या  अमरीका

 औरो

 अन्य  देशों  के  सा  ऐसे  करार  किये  गए  हैं  और  यदि  तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  al
 दै

 1982  सम
 में  कितने  मूल्य  के  कितने  आम  और  आम के  रस  या  गूदे का

 निर्यात  किये  ats ser

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुर्शीद  आलम

 निर्यात  आंकड़े  नीचे दिए  जाते  हैं  —

 में ०  टन
 १

 मलय  लाख  रु०

 1979  1980  1981

 मात्रा  मात्रा मुल्य  मुल्य  मुल्य
 ताजा  आम  4605  501.89  4151  436.75  4  0.47

 आम का  रस  5405  346.88  6082  343.08  469  27.13

 आम  का  गूदा  2507  174.81  5312  408.93  1110  104.81

 (a)  1981  के  लिए  सोवियत  संघ के  साथ  किए  गये  व्यापार  सलेख  में  फलों के  रस
 निर्यात  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  के  भुगतान  आधार  पर  सोवियत  संघ  को  अन्य  फल  उत्पादों  के
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 आलावा  4000  मे०  टन  आम  रस  और  500  मे ०  टन  आम  का  गूदा  निर्यात  करने  के  लिए

 जनवरी  81  में  दो  संविदाएं तय  की  हैं  ।

 चेकोस्लोवाकिया  और उ
 य  गणराज्य  के  प्रथा  व्यापार  लेख में  ताजा

 फलों  तथा  रसों  के  नि  तक क  रूमा  व्यापार  लेख  में  रसों के  निर्यात के  लिए

 व्यवस्थाएं  की  गई  ।  पोलैंड  के  साथ  व्यापार स  रमें  भी  फलांक  निर्यात  के  लिये  व्यवस्था की

 गई  है  ।

 (=)  1982  सीजन  के  दौरान  अ  अथवा  गूदे  के  निर्यात के  लिए  लक्ष्य

 निर्धारित नहीं  किये  गये  हैं  ।

 स्वरोजगार  के  लिए  गया  at  को चरण

 7307.  Sto  aaa  कुमार  पण्डित

 यह  बताने  की  कृपा = कया  वित्त  मन
 रेंगे

 कपि
 क्या  aie  बैंकों  में  से  किसी ने

 गह गहणियों को  स्वरोजगार  के  लिए  ऋण  मंजूर
 करके  कोई  व्यापक  ऋण  योजना  शुरू  की  है

 af
 i,  तो  किस  किस  बैंक  ने  गृहणियों  को  ऐसे ऋण  दिये  कुल  कितनी  राशि  के

 ऋण  दिए  गये  और  यह  ऋण  कितनी  गहणियों  को  मिला  अं  1980-81  में  यह  योजना किस  क्षेत्र

 में  लागू  की  गई  ;  और

 1)
 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीयकृत  बैकों  को  यह  सलाह  दी  है  कि  गृहणियों को  ऋण  देने  की

 योजनाएं  बड़े
 ड़े  नगरों  की  बजाए  पिछड़े  जिलों  में  शुरु  की  जाये  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मगन  माई

 से  :  उपलब्ध  सूचना  के  केवल  एक  राष्ट्रीयकृत  अर्थात ६  पंजाब

 नेशनल  बैंक  स्व-नियोजन  के  विशेष  रूप  से  गहणियों  को  ऋण  प्रदान  करने  के  एक

 बृहत्‌  ऋण  शिविर  आयोजित  किया  था  ।  सरकारी  क्षत्र  के  सभी  बैंकों  की  अपनी  स्की  में
 जिनके  अन्तर्गत  वे  युद्धकाल  में  हुई  विधवाओं  तथा  अन्य  महिला  शिल्पकारों  सिलाई

 मशीनों  तथा  बुनाई  मशीनों  की  वड़ी  भालू  के  चिप्स  जैसे  खाद्य  पदार्थों  को  बनाने
 दे  जैसे टोकरी  केतीनों  को  रेशम  के  कीड़े  हथकरघा  बुनाई  आठ

 विशिष्ट  प्रयोजनों  के  लिये  ऋण  प्रदान  करते  लगभग  6000  महिलाओं  को  रोजगार  देने  वाली

 एक  महिला  गृह  उद्योग  को  जिसकी  शाखाएं  हद  राबाद
 जबलपुर  तथा  गुजरात  के  विभिन्‍न  स्थानों  पर  ऋण  स्वीकृत  किये  गये  हैं  ।  वर्तमान  सूचना
 प्रणाली  गर्मियों  को  स्वीकृत  ऋणों  के  बारे  में  अलग  से  आंकडे  नहीं  प्राप्त  होत े।

 fa  सभी  क्षेत्रों  में  पैमाने  पर  देने  के  अन्य  कैंपों  मेलों हों का  आयोजन  करते

 हैं  तथा  गर्मियों  WI4T
 अपनों  उचित  ऋण  आवश्य  की  पूर्ति के  लिये

 इनका  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।
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 बम्बई
 पटाव  gee

 दारा
 गैर-कानून  सट्टे  के  खिलाफ  शिकायत

 7308.  डा०  वसन्त

 क्या  वित्त  म  त्री  की  छुपा  करेंगे  कि
 क्या  यह  सच  है  कि  एक  निवेशकर्ता  द्वारा  सरकारी

 लाश  उल्लंघन  में  सट्टे  के  खिलाफ  बम्बई  mae  में  एक  शिकायत दायर

 की
 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  8  1980  तक  में  प्रकाशित  समाचार

 की  ओर  दिलाया  गया  है  ;  और

 (7)
 3 यदि  तो  इन  स्टाक  एक्सचेंजों  में  गैर-कानूनी  सौदे  और  अन्य  विभिन्‍न

 चोरी छिपे  सौदों  को  रोकने  के  लिये  सरकार  का  विचार  क्या  arg  ही  करने का
 वित्त  मन्त्री  कार  :

 तथा  (@)  हां  ।

 सरकार  ऐसे  मामलों  जिनमें  नियमों  तथा
 विनियमों  का  उल्लंघन  मुनासिब

 कार्रवाई  ।

 बिनौले  की  खली  दौर  मूंगफली  की  ख
 मलिक

 ग  निर्यात  कोटा

 7309.  श्री  हरिनाथ  मिश्र :
 श्री  भीकू  राम  जेन

 वर्ष  1981-82
 के  लिए सू  बिनौले  की  खलो

 और
 ae  खली  के

 कितने  निर्यात  कोटे  का  निर्णय  लिया  गया  और

 देश  में  खाद्य  तेलों  के  मुल्यों में  कमी  लाने  के
 दि

 इन  वस्तुओं के  निर्यात  कोटे  को
 कम  करने  अथवा  स्थगित  करने  के  लिए  क्या  व्यवस्था  की  गई  है

 मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुर्शीद  आलम

 1981-82  के  लिए  मू  विस् सा रणों तथा  मूंगफली
 निस् सा रणों के  निर्यात  नोटों  के  बारे  में  अभी  कोई  विनिश्चय  नहीं  किया  गया  है  ।

 एच  off  ०एस०  मू  गलतियों  का  निर्यात  इस  तरह  से  विनियमित  किया  जाता  है  जिससे

 उससे  घरेलू  ख  पत  के  लिए  खाद्य  तेलों  की  प्राप्यता  अथवा  कीमतों  पर
 महत्वपूर्ण  प्रभाव  न  पड़े  ।

 निस् सा रणों वे  निर्यात  से  घुलनशील  निर्धारित  तेलों  के  और  अधिक  उत्पादन  करने  में  सहायता
 मिलेगी  ।

 ह
 चाय  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिए  योजना

 राय  ntoTrs  a) 7310.  श्री  एम०  राम  गोपाल  र  *.

 कया  वाणिज्य  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  घरेलू  चाय  के  उत्पादन  की  विकास  मांग  की  विकास  दर  से

 कम  रही  है
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 क्या  पह
 भी

 सच  है
 कि

 स्वाय  उद्योग  को  योग्य  अधिशेष  का  कम  होता  जा  रहा  है

 यदि  तो
 क्या  सरकार  ने  बढ़  घरेलू  साँग  और

 निर्यात  की  मांग को  पूरा

 करने  के  लिए  चाय  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की  और

 ()
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बारिणज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुर्शीद  area

 लगभग  पिछले  दस  वर्षों  की  अवधि  के  दौरान  चाय के  उत्पादन की तथा (
 अनुमानित  विधिक  एका  वृद्धि  दर  3.3%  /  रही है  जबकि  चाय  की  घरेलू  खपत  की वृद्धि  दर

 5.3%  थी  ।  फिलहाल  बढ़ती  हुई  घरेलू  मांग  को  पूरा  करने  के  बाद  निर्यात  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा

 में  चाय चाय  उपलब्ध  है  ।

 तथा  :  बढ़ती  हुई  घरेलू  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  तथा  पर्याप्त  निर्यात

 योग्य  देशी  माल  तैयार  करने  के  लिए  गहन  फसल  कार्यक्रमों  के  द्वारा  तथा  विस्तृत  रोपण  द्वारा

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उपाय  किए  गए  हैं  चाय  बोर्ड  इस  उद्देश्य  के  लिए  चाय  को

 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  विभिन्‍न  प्रोत्साहन  योजनाएं  चलाता  है  ।  यह  प्रस्ताव है

 कि  गैर  परम्परागत  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  चाय  की  खेती  के  अन्तर्गत  नये  क्षेत्र  लायें  जाए ं।

 garda  तथा  विस्तार  के  लिए  यथोचित  प्रोत्साहन  प्रदान  करने  के  लिए  पुनरोपण  उपदान  की

 दरों को  बढ़ा  कर  मैदानी  क्षेत्रों  के लिए  10,400  रु०  प्रति  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लिए  12.400

 रु०  प्रति  हेक्टर  तथा  दार्जिलिंग  क्षेत्रों  के  लिए  15,000  रु०  प्रति  acre  कर  दिया गया

 विकास  भत्ता  के  लिए  ग्रोवर  बनने  at  व्यय  की  सीमा  को  बढ़ाकर  दार्जिलिंग  जिले  के  लिए  40,000

 रु०  प्रति  अन्य  पहाडी  क्षेत्रों  के  संबंध  में  35,000  रु०  प्रति  अन्य  मैदान  क्षेत्रों के

 लिए  30,000  रु०  प्रति  हेक्टर  कर  दिया  गया  है  ।

 चपड़ा  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  योजना

 311.  सी  एन०  राम  गोपाल  रेडी :
 .  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :  ्

 (*)  कर
 क्या  सरकार  ने  चपड़ा  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  कोई  नई  योजना  तैयार  की  है  ;

 क्या  मध्य  दक्षिणी  पूर्व  एशिया  तथा  सोवियत  रूस
 जैसे

 देशों  ने  इस  वस्तु  में  रुचि
 te

 दिखाई है

 (a)  क्या  चपड़ा  निर्यात  संवर्धन  परिषद  ने  बिक्री  में  बढ़ो  करने  के  उपाय  के  रूप में
 लाख  पर  8  प्रतिशत  उत्पाद  शुल्क  समाप्त  करने  के  लिये  सरकार  से  नुरोध  किया  है  ;

 और

 यदि  तो  उपयुक्त  भाग  का  ब्यौरा  FAT  है  ar
 कू  सश  भाग  (7)  के  बारे

 कार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वदिल  पराल  में  coors  खर  कायम  साबा  क

 से  सरकार  लाख  के  सम्बन्ध  में  वृद्धि  उन्मुख  नीति  क्रियान्वित  कर  रही है
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 ी
 गण oe

 य  क  ि  हा

 जिसके  फलस्वरूप  निर्यात  आय में  वृद्धि  हो  गई  1977-78  में  6.34  करोड़  रु०  की  आय  हुई
 थी  जो  बढ़कर  1979-80  में  11.13  करोड़  ko  हो  गई  ।  अप्रैल-दिसम्बर  1980 के  दौरान

 चपड़े के  निर्यात  8.35  करोड़  रु०  के  रहे  जबकि  1979  की  उसी  अवधि  के  दौरान  2  करोड़

 रु०  के  निर्यात  हुये  थे  ।  इसके  निर्यात  राज्य  व्यापार  निगम  की  मौत  सारणीबद्ध  है  ।  rar  ग्रेडों

 की  लाख  के  लिये  न्यूनतम  निर्यात  कीमत  हैं  जो  उप कर्त्ताओं  के  लिये  स्टिक  लाख  की  न्यूनतम

 थन  कीमत  के  साथ  dae  है  ।  चपड़ा  निर्यात  संवर्धन  परिषद  को  निर्यात  योग्य  सभी  माल  की  कीमत

 उनके तथा  क्वालिटी  नियंत्रण  को  क्रियान्वित  करने  का  काम  सौंपा  गया  विज्ञापन

 अनेक  भाषाओं  में  पैम्पलेटों  का  बड़ी  संख्या  में  वितरण  बाजार  सर्वेक्षण  आदि  करके
 परिषद

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  व्यापक  रूप  से  प्रचार  करती  है  ।

 चपड़ा  निर्यात  संवर्धन  परिषद ने  लाख  पर  विद्यमान  8  प्रतिशत  उत्पादन
 शुल्क

 समाप्त

 करने की  सिफारिश  की  थी  ।  इस  मामले  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 सोवियत  संघ  भारतीय  चपड़े  के  सबसे  बड़े  खरीददारों  में  एक  है  ।  दक्षिणी  एशिया
 मध्य  पूर्वे  के  कुछ  देशों  में  भी  चपड़ा  खरीदना  शुरू  कर  दिया  न  बाजारों  का  विस्तार  हो

 रहा है  i
 फिल्म  श्रमिनेताशओं  कौर  निदेदाकों  के  नाम  जिनके  विरुद्ध  ar  oe

 मामले  में  कानूनी  कार्यवाही  शुरू  को  गइ  है

 7312.  श्री  वी०  एस०  विजय राघवन

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 दक्षिण  के  उन  फिल्म  उत्पादकों  और  निदेशकों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके

 विरुद्ध  सरकार  द्वारा  आयकर  के  मामले  में  कानूनी  कार्यवाही  शुरू  की  गई  और

 उनमें  से  प्रत्येक  की  ओर  बकाया  आयकर  की  राशि  का  ब्योरा
 कया  re?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  fag

 तथा  :  आंध्र  कर्नाटक  और  केरल  राज्यों  में  आयुक्तों  के
 अधिकार-क्षेत्रों  में  इस  तरह  के  जिन  व्यक्तियों  का  कर  निर्धारण  किया  गया  है  ।'  उनके  सम्बन्ध  में

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उपलब्ध  होते  ही  सदन-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ._  संयुक्त  उद्योगों  के  लिये  संयुक्त  कम्पनियों  द्वारा  भारत  में  लगाई  गई  विदेशी  मुद्रा

 7313.  श्रीमती  कृष्णा  साही

 कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 a क्या  सरकार  को  जानकारी है  कि  भारतीय  संयुक्त  उद्योग  we  की
 जा  रही  विदेशी

 त  ही  कम  विदेशी  मुद्रा  ल  थ मुद्दा  की  तुलना  में  बहु

 यदि  तो इसके  या  कारण  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए जा  रहे  और
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 भारत  में  इस  प्रकार  की  कम्पनियों की  कुल  संख्या  कितनी है  और  भारत  सरकार

 द्वारा  1976-77  के
 द  रान  घोषित  उदार  आयात  नीति  र  अब  तक  उनके  द्वारा  अजित

 विदेशी  मुद्रा  उनके  द्वारा  बचें  की  गई  विदेशी  मुद्रा  की  तुलना  में  कितनी
 है

 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुर्शीद  आलम  :  =

 से  :  मानवीय  सदस्य  का  संकेत  विदेशों  में  स्थापित  भारतीय
 उपायों  की

 ओर

 विदेशों  में  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  में  भागीदारी  की  अनुमति  विदेशी  मुद्रा  विनियमन

 1973  की  धारा  27  के  अधीन  दी  जाती  है  और  ऐसी  अनुमति  देने  के  साथ  सरकार

 की  आयात  नीति  को  नहीं  जोड़ा  जाता  ।

 विदेशों  में  कार्यरत  115  भारतीय  संयुक्त  उद्यमों  में  से  19  एकक  ऐसे  हैं  जिनमें से  प्रत्येक

 में  50  लाख  रु०  अथवा  अधिक  की  भारतीय  इक्विटी  है  ।  इन  19  संयुक्त  उद्यम  एककों  में  भारतीय

 सहयोगियों  का  कुल  इक्विटी  अंशदान  25.2  करोड़  रु०  होने  का  अनुमान
 है  ।

 द  19  बड़े  भारतीय  संयुक्त  उद्यमों  में  इक्विटी  भागीदारी  पूंजी  उप  कर  तथा

 प्रौद्योगिकी  के  निर्यात  के  माध्यम  से  और  कुछ  ही  सीमा  तक  भारत  से  विदेशी  मुद्रा  के  प्र  ऋण  द्वारा
 की  गई  इन  मामलों में  स्वीकृत  नकद  प्राण  की  राशि  केवल  2.7  करोड़  रु०  है  ।

 इक्विटी  शेयर  पूंजी  में  अंशदान  के  लिए  स्वीकृत  राशि  के  विदेशों  में  स्थापित  संयुक्त
 उपाय  एककों  के  सम्बन्ध  में  विदेशी  मुद्रा  का  कोई  आवर्तक  प्रवाह  नहीं  दूसरी  संयुक्त

 उद्यमों
 से
 द  प

 लाभ  आते  आधार  पर  है  ।  19  संयुक्त  उपायों  के  मामले  में  लाभांश
 तकनीकी

 शु
 pe  ae at

 तथा  इक्विटी  के  अतिरिक्त  अतिरिकत  निर्यातों  के  जरिये  होने  वाले  ऐसे  लाभ
 भ

 नने
 दिय  जा

 लाख  oF
 ee  भ aq  लाभांश  तकनीकी  जान  श्रुति  रिक्त

 झलक  शादी  ।

 1975-76  3.4  671  271.0
 1976-77  10.3  82.4  412.9
 1977-78  26.3  102.2  742.6

 1978-79  11.8  93.4  754.5

 1979-80  61.8  17.3  953.8

 योग  वर्षों
 117.4 के  आंकड़ों  Ife)  390.0  3443.0

 के  आंकड़े  अपूर्ण हैं  ।
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 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  में  विस्फोट

 7314.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :

 श्री  विजय  कुमार  यादव

 श्री  डी०  पी०  जडेजा

 कया  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ्

 क्या  इस  वर्ष  11  मार्चे  को  बेकार  तें
 इात  सकेंगे  में

 हुए  विस्फोट  में  9  व्यक्ति  मारे
 गए  और 2:

 3  घायल

 हद
 क्या  सरकार  ने  विस्फोट  के  कारणों  की  ज  पांच  कराने के  लिए  विशेषज्ञों  की  एक

 शिकार  प्राप्त  समिति  गठित  की

 यदि  हाँ  तो  क्या  इस  नीति  ने  अपनी  रिपोर्टें  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 i

 )  उस  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 क्या  सरकार  ने  मृतक व्यक्तियों  के
 आश्रितों

 घायल  व्यक्तियों  को  कोई  सुविधा
 प्रदान की  है  ?  ्य

 वाणिज्य  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  प्रणव

 :  हां  et
 कौर
 समिति  ने  अभी  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की

 शौर  (=) : :  प्रश्न  नहीं  उठत े।

 मृत  व्यक्तियों  तथा  घायल  व्यक्तियों  के
 आश्रितों

 aia  x
 सुविधाएं  नीचे  दी  गई

 हैं  (9  मृतकों
 ं  में  से  6  व्यक्ति  बोकारो  इस्पात  कारखाने  के  कर्मचारी  शेष  3  व्यक्ति  ठेकेदारों

 के  कर्मचारी  #

 बोकारो  इस्पात  कारखाने  के  कर्मचारी

 ही  कमेंकार  प्रतिकर  अधिनियम  के  '  अधीन  एक  कर्मचारी  के  मामले  में  देय  राशि

 को

 होगी  और  अन्य  5  कर्मचारियों  के  मामले  में  प्रत्येक  कर्मचारी
 देय  राशि  30,000/-  रुपये  होगी  ।  बोकारो  इस्पात  कारखाने के  प्रबन्धकों  द्वारा

 यह  राशि  14  1981  तक  कमेंकार  प्रतिकर  आयुक्त  के  पास  जमा  करा  दी

 गई  थी  ।

 (2)  saad  लाभ  योजना  जो  कारखाने  के  कर्मचारियों  की  एक  ऐच्छिक  योजना  के

 अनुसार  कारखाने के  मृत  6  कर्मी  मे ंसे  प्रत्येक  कर्मचारी  का  पात्र  आश्रित

 36,000  रुपये  की  राशि  का  हकदार  होगा  ।
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 (3)  कारखाने की  जीवन  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत  6  कर्मचारियों  में  से  प्रत्येक  कर्मचारी
 के  आश्रित  को  11,000/-  रुपये  देय  होंगे ।

 (4)  मृत्यु  के  कारण  उपयु बत  भुगतान  के  अलावा  कम्पनी  के  fe  मतानुसार  कर्मचारियों  के
 आश्रितों  को  भविष्य  निधि  तथा

 जायेगा  |
 उपदान  भी

 मिलेगा  जिसका
 ह

 शीघ्र  कर  fear

 2.  Sart  के  कर्मचारी

 कर्मकार  प्रतिकर  अधिनियम  के  अधीन  ठेकेदारों  के  कर्मचारी  भु  गतान  के  पात्र  हैं  और  प्रत्येक

 कामना  री
 के

 लिए  यह  राशि  लगभग  18,000/-  रुपये  होगी  ।  यह  राशि  भी  कर्मकार  प्रतिकर
 प्राधिकारियों  के  पास  जमा  करा  दी  गई

 इस्पात  कारखाना  प्रत्येक  मृत  कर्मचारी  के  एक  आश्रित  को  ने  करी भी  देगा  ।  जो  घायल
 व्यक्ति  अभी  अस्पताल  में  हैं  उनका  इलाज  किया  जा  रहा  है  और  उनकी  उचित  डाक्टरी  चिकित्सा
 हेतु  हर  सम्भव  उपाय  किए  गए  हैं  जिससे  वे  शीघ्रातिशीघ्र  ठीक  हो  जाएं  ।

 खानों  से  aa  रूप  से  निकाले  गए  श्रमिक  का  गेर-सरकारी  व्यापारियों  द्वारा
 कम  कोमल  पर  गेर  कानूनी  ढंग  से  किया  जा  रहा  निर्यात

 315.  श्री  रास  अवतार  शास्त्री  :

 कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  कया  यह  सच  है  कि  अवैध  रूप  से  खानों  से  निकाले  गये  अश्क  का  गैर-सरकारी
 रा  कम  कीमत  पर  निर्यात  किया  जा  रहा
 यदि  तो  इसकी  रोकथाम  करने  के  लिए  सरकार  ने

 कार्यवाही  की  है  ।
 क्या  यह  भी  सच  है  कि  अश्क  के  उपयोग  को  दृष्टि  में  रख

 निर्यात  सम्बन्धी  नीति  का  पुनरीक्षण  कर  रही  और
 iz

 हुये  सरकार  अटक  की
 क

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिये  हैं  ?  st

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  ख्ाुद  श्रालम  :  2
 द  तथा  :  aaa के  निर्यात  घोषित  उत्पादन  से  अधिक  है  अत  कम  विवरण  देने तथा  अवैध  खनन  की  सभा

 लिए  निम्नतम  कीमतें  निर्धन  रित  की  ग

 वना  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  |  अभ्रक के  निर्यातों  के
 ई  इसके  सरणीकरण  अभिकरण  समय-समय  पर ऐसी  निर्यात  कीमतों  को  निम्न  तम  कीमतों  से  ऊपर  बढ़ा  सकते  हैं  ।  मिटको  द्वारा  घोषित  वर्तमान निर्यात  कीमतें  निम्नतम  कीमतों  से  ऊपर  हैं  ।

 द
 तथा  भारत  सरकार  से  अभ्रक  द

 के  T
 उद्योग  के  विभिन्‍न

 पहलुओं  पर  विचार  करने श्री सी०  एस०  ख =  |
 की  थी  ।  समिति ने  अपनी  रि  लहना 110.

 न  विभाग
 की

 अध्यक्षता
 में

 एक  समिति  नियुक्त

 रहा है
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 7316.  श्री  एच ०  एन०  गौडा  निप  अशात

 श्री  धम दास  शास्त्री  :

 श्री  के०  लक प्पा

 श्री  सती  प्रसाद  सिंह  :

 श्री  डी०  एम०  पूछते  गौडा

 रेगे  कि  ेदे  ह क्या  वित्ता  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क

 4  क्या  यह  सच  है  कि  मैससे  जे०  क ०  सिंथेटिक्स  लिमिटेड  की  ओर  आयकर  की  भारी

 राशियां  बकाया  हैं  ;  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उक्त  राशि  को  उनसे  वसूल  करने  के  लिए  आयकर  अधिकारियों  द्वारा  क्या

 वाही की  गई  है  ;

 (7)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इस  बारे  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  सिह  :

 31  मार्चे  1981  तक  की  स्थिति  के  आयकर  अधिनियम  की  घारा  271  (i)

 (7)  के  अंतगर्त  पारित  आदेशों  के  कारण  मैसेज  Fo  के ०  सिंथेटिक्स  लिमिटेड  की  ओर  कर
 निर्धारण  वर्ष  1971-72  के  सम्बन्ध  में  सकल  मांग  के  रूस  में  50.91  लाख  रु०  बकाया  थे  ।  इस

 aren के  खिलाफ  अपील
 की  गई  है  और  उक्त  अपील  आयकर  आयुक्त

 न विचाराधीन  है  ।  ध

 से  :  कर-निर्धारण  ag  1967-68  और  1968-69  के  सम्बन्ध  में  आयकर

 अधिनियम  की  धारा  154  के  अंतगर्त  कर-निर्धारित  द्वारा  भूलसुधार  के  लिए  पेश  की  गई  ewe

 वास्ते  विचाराधीन  पड़ी  कर  निर्धारण  वर्ष  1976-77  के  सम्बन्ध  में  आयकर
 आयुक्त

 द्वारा  पारित  भूलसुधार  आदेश  पर  कार्यवाही  विचाराधीन  है  ।  जबरदस्ती  वसूली  करने  की  कोई

 कार्यवाही  इसलिए  नहीं  की  गई  है  कि  मांग  स्वयं  ही  विवादग्रस्त  है  ||  र  इसके  अलावा  इन  at

 विचाराधीन  कार्यवाहियों  के  कार्यान्वयन  के  हो  सकता है  कि  वापस  अदायगियां  करके

 बकाया  माँगों  को  समायोजित  करना  पड़े  ।  द्  ‘ist
 कर  अपवंचन

 7317.  श्री  एच०  एन०  गौडा  :

 थ्री  के०

 श्री  डी०  एस०  गौडा  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  एक्सप्रेसਂ  दिनांक 12  1981  में  1

 मिलियन
 टैक्स  शशांक

 के
 अन्तर्गत  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 चके
 18
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 a

 ब्यौरे यदि  तो  तत्सम्बन्धी  पुरे  और
 आयकर  अधिकारियों  द्वारा  मामले  में  क्या  की 7  ई  2?

 अर
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सफाई  सिंह

 से  :  हां  ।  आयकर  विभाग  ने  28-11-1980  मद्रास

 तथा  कन्ना नूर  में  वस्त्रों  के  निर्यातकर्ता  मास  Fo  बी०  एक्सपोटंस  (To )  समूह  के  मामलों

 के  रिहाय  शी  तथा  व्यापारिक  परिसरों  की  तलाशियां  लीं  ।  इन  मामलों  में
 ॉ

 च  पड़ताल  चल  रहो

 है  ।  छिपाई  गई  आय  की  मात्रा  का  पुरी  होने  तथा  कर  निर्धारणों  को  अन्तिम

 रूप दे  दिये  जाने  के  बाद  ही  चलेगा  ।  सम्बन्धित  पार्टियों  के  खिलाफ  कानून  के  अन्तर्गत  यथोपेक्षित

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 सोसीदीदे-द-फोमेन्तो  इन्डस्ट्रीज  प्राइवेट  लिमिटेड  के  एक्सचेन्ज  परमिट

 का  समाप्त  किया  जाना

 7318.  धरो  समर  मुखर्जी

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  मैसर्स

 &-Hea  इन्डस्टयिल  प्राइवट  लिमिटेड  द्वारा  विनिमय  नियन्त्रण  उपबन्ध  का  उल्लंघन  करने  के

 लिखें  एक्सचेंज  परमिटਂ  को  अभी  तक  रद  करने/समाप्त  न  करने  के  कया  कारण

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  fag
 ्  .  मैसेज  सोनी  दीदे-द-फोमेन्तो  प्राइवेट  लिमिटेड  के  मामले  की  जांच  की  रही  है  ।

 जांच के  निष्कर्षों  के  आधार  पर  खुले  परमिट  की  सुविधा  को  वापस  लेने  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  किया

 ahem
 aaa  सोसिदीदे-द-फो  मनतो  —  प्राइवेट  लिमिटेड  के  बारे  में  जा

 गस
 पड़ताल

 7319.  श्री  सत्यसाधन  चक्रवातो ं:
 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  मैसेज  सोसीदीदे-द-फोमेन्तो  इण्डस्ट्रियल

 sine  लि  के  मामले  में  जांच-पड़ताल  कहां  तक  हो  चुकी  है  ?  %  t

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सूत्रों  सवाई  fag  ot
 जांच  की  ल

 जा  रही

 इस  समय  अधिक  ब्यौरा  देने  से  प्रभावी  जांच  में  रुकावट  आएगी  |

 सूमितोमो  कार पोर दान  को  दिया  गया  कमी दान
 थि

 7320.  श्री  आनन्द  पाठक :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  आयकर  =  निदेशालय

 विभाग  द्वारा  श्री  ats  टीलों  के  बड़े  पुत्र  श्री  औवल  के  निजी  लेखे  संख्या  933  युरस्कूंचों
 बैंक  माफ  जापान  में  जमा  की  जा  रही  राशि

 ज  196  9  से  निर्यात  किये  गए  प्रतिशत  पर

 15-20  dz  की  दर  से  |  सुमीतोमों  कारपोरेशन  को  f
 1:  *)  ६

 aa  ne
 mira  ए

 इत  हैं  लगा  की
 मद

 संधि भारत  में  लाने  के  लिये  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्री  सवाई सिह  )  प्रश्न  में  उल्लिखित  पहलुओं

 समेत  जांच  कार्य  जारी  है  ।  जाँच-प  ae  के  आधार  पर  मामले में  उपयुक्त  कार्यवाही  की

 जायेगी  ।  इस  समय  अतिरिक्त  ब्यौरा  देना  प्रभावी  जांच  के  हित में  समयोचित  नहीं  होगा  ।

 हवाई  जहाज  के  अतिरिक्त  पुर्जों  की  देश  में  तस्करी

 7321.  श्री  जाज॑  फ़र्नान्डिस

 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्होंने  12  1981  के  में  छपे इस  समाचार को  देखा  है  कि  एक

 वरिष्ठ  सीमा  शुल्क  अधिकारी  द्वारा  राजनैतिक  रूप  से  एक  योगी  के  देश  में  तस्करी

 करके  हवाई  जहाज  के  अतिरिक्त  पुर्जे  लाने  के  प्रयास  विफल  कर  दिये  थी  थ

 यदि  तो  क्या  यह  सम्बद्ध  सीमा-शुल्क  अधिकारी  को  धमकियों  एवं  राजनैतिक
 प्रभाव  में  न  आने  के  लिये  विशेष  ईनाम  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  और

 |
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  सिह  .  iy

 जी  12  1981
 के

 में  छपी  रिपोर्ट
 में

 जिस  व्यक्ति  का  gee

 है  उसके  सही-सही  ब्यौरे  के  अभाव  में  धारणा  यह  है  कि  उक्त  रिपोर्ट दूसस  अपर्णा  नई

 दिल्ली  द्वारा  की  गई  हवाई  जहाज  के  कुछेक  पुर्जों  की  निकासी  के  बारे  में  है  ।  उक्त  आश्रम ने  24

 फरवरी  1981  को  92,566.66  रु०  के  You  की  अदायगी  करके  और  उक्त  फ
 गलत  पुर्जों  के

 लिये  सीमा  शुल्क  निकासी  परमिट  पेश  करने  के  बाद  हवाई  जहाज  के  पुर्जों  की  करवाई
 थी  ।  ऐसी  कोई  बात  सरकार  की  जानकारी  में  नहीं  आई  है  कि  योगी  द्वारा  हवाई  जहाज  के  फालतू

 gait का  देश  में  तस्कर-आयात  किया  गया  जेसा  कि  मानकर  के  समाचार
 देय किया  गया  है  नका  पट

 re (=)  म
 ऊपर  (  )

 में
 जो  कहा

 गया
 ै  उ

 देब  हुए  थे
 ्र  नहीं

 उ
 i

 विडियो  सेटों  की  तस्करी
 हि  दू

 ञ्
 7322.  श्री  जाज॑  :

 s

 क्या  वित्त
 मंत्री  यह यह बताने  की  HAT  करेंगे कि  >  है  द

 क्या  उनका  ध्यान  12  मान  1981 के  में  प्रकाशित  इस  समाचार  की
 ओर

 दिलाया  गया  है
 है  कि  एक  केन्द्रीय  मन्त्री  की  पत्नी  को  देश  में  दो

 वीडियो  सेटों  की  तस्करी  करने
 दी  गई  ।

 कया  उन्होंने  संबंधित  मंत्री  की
 पातों  हैं

 वसूल  करने के  लिए  कोई
 बाई की  और

 (7)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
 ज

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  fete  सपाई  fag  Rese  प्रश्न के  इस  भाग  में
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 1.0 उल्लिखित  aaa  की  ओर  सरकार  का  दिलाया  गय  परन्तु  यह  बात  सही  नहीं  है  कि

 एक  केन्द्रीय  मन्त्री की  पत्नी  को  देश  में  दो  वीडियों  सेटों  का  करने  दिया  गया  ।

 तथा  :
 ऊपर  के  उत्तर  को  देखते  हुए  ये  प्रश्न  न  हीं  उठत े।

 भारतीय  पेंशन  विकास  निगम  द्वारा  पदोन्नति  के  नियमों  को
 ्

 श्रधघिसुचित  किया  जाना

 7323.  थी  सी०  चिन्नास्वामी :

 क्या  पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  ने  इसकी  स्थापना  की  एक
 दशाब्दी के  पश्चात  भी  अधिकारियों  तथा  कर्मचारियों  की  भर्ती  और  पदोन्नति  के  नियमों  को

 x
 सुचित  नहीं  किया है

 कया  ऐसे  अनेक  मामले हैं  जिनमें  स्थानान्तरण  के  नियमों  में

 अधिकारियों  की  सुविधा  भर  इच्छा  के  अनुरूप  परिवर्तन  कर  दिया  जाता  और

 यदि  तो  स्थानान्तरण  आदि  संबंधी  प्रक्रिया  को  सुव्यवस्थित
 करने  के  लिए  इस  नीति  में  निहित  दोषों  को  दूर  करने  हेतु  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 ो

 और

 भविष्य  में  क्या  कार्यवाही  किये  जाने  का  विचार

 पेंशन  श्योर  नागर  विमानन  मंत्री  श्वेत  प्रसाद

 भारत  पये टन  विकास  निगम  के  मेनेजमेंट  द्वारा  31.3.1973  को  निगम  के  कमंचारियों
 लिये  स्टाफ  अनुमोदित  किये  गए  थे  जिसमें  भर्ती  और  पदोन्नति  नियम  भी  शामिल  थे  ।

 स्टाफ  विनियम  अभी  तक  अधिसूचित  नहीं  किये  गए  हैं  क्योंकि  इण्डट्रििल  एम्पलायमैंट
 area  एक्ट  1946  के  अधीन  श्रमिकों  की  सेवाओं  की  शर्तों  को  समाहित  करने  वाले  ड्राफ्ट  स्टैंडिंग

 जो  इन  विनियमों  का  एक  हिस्सा  सर्टिफाइंग  श्रम  आयुक्त  का

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  अभी  प्रमाणित  किये  जाने  हैं  ।  तथापि  स्टाफ  से  निगम  के

 भर्ती  और  पदोन्नति  नियमों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  चुका  है  और  ट्रेड  यूनियनों  तथा  आफिसर

 एसोसिएशन  के  साथ  परामर्श  करते  हुए  उन्हें  अधिसूचित  करने  की  कार्यवाही  की  जा  रही

 शौर  जी  नहीं  ।  सभी  स्तरों  पर  चयन  और  नियुक्तियाँ  विधिवत
 रूप  से  गठित  विभागीय  पदोन्नति  समिति/चयन  बोर्डों  के  माध्यम  से  की  जाती  हैं  ।  यद्यपि  स्थान

 तरण  के  आदेश  देते  समय  निगम  के  कार्य  के  महत्व  को  सबसे  अधिक  तरजीह  दी  जाती  किन्तु
 साथ  ही  यदि  कर्मचारियों  की  कोई  कठिनाइयाँ  और  दिक्कतें  तो  उन  पर  it  यथोचित  विचार

 किया  जाता

 भ्रामक  भ्र धि नियम  के  श्रन्ततंत  संशोधन  के  लिये  मामले

 7324,  श्री  जी०  वाई  कृष्णन

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 कया  निजी  वेतन  किल में  आयकर  अधिनियम की  धारा  154  के  अन्तर्गत  संशोधन

 के  लिये  कुछ  मामले  विचाराधीन  पड़े  और

 यदि  जानबूझ  कर  गलत  गणना  को
 गई  है  a

 en
 में

 सरकार  का  कया  उपाय करने का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wars  सिह
 कर

 :  सूचना

 एकत्र  की
 जा  रही  है  और  सदन-पटल  रख  दी  जायेगी  ।  on

 ag  औद्योगिक  गृहों  द्वारा  ऋणी-पत्रों  का  ज नारो  किया  जाना

 7325.  डा०  ए०  यू०  :  ;  ह
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  हाल  में  बड़े  औद्योगिक  गृहों  ऋण-पत्र
 जारी  करके  जनता  से  धनराशि

 a  रने  की  प्रवृत्ति  हो  गई

 क्या  इन  सब  ऋण-पत्रों
 को

 जारी  करने  से  पहले  उनके  मंत्रालय  की  अनुमति  प्राप्त

 की  जाती  हैं  और  क

 वर्ष  1980-81  के  दौरान  किन-किन  गृहों  की  ऐसे
 oer

 बारों करमे

 की  अनुमति  दी  गई  थी  कौर  उनका  मूल्य  क्या  था ?
 ि
 द वित्त

 मंत्री  श्रार०  हां

 (=)  पूंजी  निर्गम  अधिनियम  1947  के  अन्तर्गत  एक  वर्ष  में  50  लाख से

 ऊपर  इकार्चिकार  निबेन्धनकारी व्यापार  तथा  प्रथा  वाली  सभी  कम्पनियों
 द्वारा  तथा  अन्य  पब्लिक

 कम्पनियों  द्वारा  ऋण-पत्र  जारी  करने के  लिए  सरकार  की  अनुमति  प्राप्त  कर
 ने

 की
 आवश्यकता  हैं

 ।

 (7)  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 थि  उन  गेर-सरकारी  कम्पनियों  के  नाम  जिन्हें  1980-81  में
 _

 पत्र  जारी  करने के  लिए  स्वीकृति यां  दी  गई
 i

 क्रम  संख्या  कम्पनी  का  नाम
 रकम

 —_——

 .  कैडवरी  इण्डिया  लि०  100.00

 अजीत  मिल्स  लि०  25.00

 3.  स्वान  मिल्स  लि०  50.00

 राज  बहादुर  मोतीलाल  पूना  मिल्स  लि०  50.00

 नेशनल  रेयर  कारपोरेशन  लि०  225.00
 ग

 एंग्लो  इण्डियन जूट  मिल्स  कम्पनी  लि ०  75.00

 50.00 एशियन  केवल  कारपोरेशन  लि ०
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 eee

 क्रम  कम्पनी का  नाम  रकम

 ग  ना  nw
 ..  क्राम्पटन  ग्रीब्ज  लि०  75.00

 25.00 देवीदयाल  इलेक्ट्रानिक्स  एण्ड  वायरस  लि०

 30.00 10.  फायदा  केमिकल्स  प्रा०  लि०

 साउथ  इण्डियन  विसकोस  fao  250  00

 125.00 12.  वास्को  लि०

 led 13.  75.00 महिन्द्रा  मिल्स  लि ०

 14  औरियन्ट  कारपेट  मैन्युफेक्चरिंग इण्डिया
 74.00

 30,00 15  वोल्टास  लि०

 6  के०  जी०  खोसला  कम्प्र ससे  50.00

 iy  रिलायनेंस  टेक्सटाइल  इण्डस्टीज  लि०  1080.00

 18  250.00 गलेकुसो  लेलोरेट्रीज  लि०

 19  wars  वुमन  मिल्स  fete  480.00
 30 oYV  फस्ट  बीजिंग  कम्पनी  आफ  fro  50.00

 नवीन  होटल्स  लि ०  20.00

 22  इलेल  होटल्स  एण्ड  इन्वेस्टमेंट्स  150.00

 23  1000.00 इण्डियन  रेयन  कॉरपोरेशन  लि०

 कोरिया  केमिकल्स  एण्ड  दण्ड  स्ट्रीट  लि०  125.00

 भारत  फोरम  कम्पनी  लि०  200.90

 6.  पंजाब  ट्रैक्टर  लि०  ज  150.00

 हिन्दुस्तान  डवलपमेंट  कारपोरेशन  लि ०  150.00

 28  100.00 एण्ड  एलाइड  प्रोडक्टस  लि०
 पालीकेम  लि०  र  50.00

 29.
 30  साइमीस  इण्डिया  लि०  500.00

 at.  शेवियट  कम्पनी  लि०  75.00

 किरलोसकर  आयल  इन् जन  लि ०  200.00

 भवन  केमिकल्स  लि०  20.00
 शल  रा  कोट्स  लि०  350.00

 si  वोल्टास  लि०  500.00

 36.  1045.00 नियम  कम्पनी  लि०

 37.  मेकनेल एण्ड  मगर  लि०  3000.00

 38..  मुकन्द  एण्ड  स्टील  ata  लि०  100.00
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 व  ee
 श्रायकर  अधिकारियों  ढा art  माइ  गय  छापों में  पकड़े  गये  लेखा  बाहू  य

 7326.  श्रीमती  किशोरी  सिन्हा :

 क्या  वित्ता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्रायकर  अधिकारियों  द्वारा  1980  से  अब  तक  मारे  ये  छापो ंमें  कितनी  कीमत

 हैजा

 जवाहा  हीरे  आदि  पकड़े  गये  हैं  जिन्हें  हिसाव |
 किलाब

 में  नहीं  दर्शाया

 और  ्
 दोषी  व्यक्तियों  के  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवाई  fag
 _  1  अप्रैल  1980

 से  31
 ars  1981

 के
 दौरान  आयकर  विभाग  द्वारा ली  गई

 3746  तलाशियों  में  लगभग  1926  लाख  रु०  मूल्य  की  ऐसी  परिसम्पत्तियां  पकड़ी  गई  जिनमें

 जवाहिरात  तथा  अन्य  वस्तुएं/वस्तुएं  चीजें  शामिल  हैं  ।

 इन  मामलों  में  कानून  के  अनुसार  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 दामोदर  जीवराज  हेमराज  जीवराज  बम्बई

 7327.  श्री  राम  सिह  शाक्य

 या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गम्देबी  पुलिस  थाना ,
 के  निकट  दामोदर  जीवराज  हेमराज  जीवराज  न्यास

 की  स्थापना  कब  की  गई  थी  और  इसकी  स्थापना  से  लेकर  अब  तक  इसके
 त्यास

 में  कितनी  धन

 राशि  लगाई  गई  है  और  निवेश  की  तारीख  क्या

 क्या  सरकार  ने  न्यास  के  लिये  कोई  आचार  संहिता  ब  है
 बौर

 यदि  हां  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उक्त  उल्लिखित  न्यास  में  न्यासियों  की  संख्या  कितनी  है  और  इन मि  fer  की

 यों  द्वारा feat और  ara  कया  हैं  और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  न्यारी
 el

 अपनी  प्रत्येक  गतिविधि
 पर  कितनी  धनराशि  aa  की  गई  नत  ८

 क्या  उक्त  कप  कथित  न्यास  के  न्यासी  न्यास  की  पूंजी  को  अपने  व्यापार  में  लगा  रहे

 और
 (z 2  )  यदि  तो  किस  नियम  के  अंतगर्त  न्यासियों  के  न्यास  की  पूंजी  को

 अपने
 व्यापार

 लि
 में

 लगाया  बप
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सवा इं  सिह

 से
 दामोदर  जीवराज  हेमराज  जीवराज  न्यास  नामक  कोई  न्यास  नहीं
 पता  चलता  है  कि

 है  ।  की  गयी  पूछताछ  धर्मशाला नाम  से  एक  न्यास है  और  अन्य

 धर्माध  न्यासों का  कार्यालय  जे०  ०  बिल्डिंग  में  इस  न्यास  के
 रिकाड्ों

 से

 पता  चलता  है  कि  अन्य  बातों  के  न्यास  के  पास  दामोदर  जीवराज  हेमराज  जीवराज
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 निधि  के  नाम  से  निधि  न्या  सिर प  के रिकार्डों nis  at  से  Udy] छ  बप  य  Pree  परास  23  मार्च
 1942

 को  नकद  65,854  रु०  के  प्रारम्भिक  पूंजी-निवेश  से  अस्तित्व  में  आया  था  ।

 ल  कर-निर्धारण  वर्ष  1971-72  से  हो  दाखिल  की  गई  निकाय/केवल  में  25  1942

 से  30  अक्तूबर  1970  तक  कुल  वृद्धियाँ  2,36,128  रु०  की  गयी  ।  वृद्धियाँ  के  बारे  में  कोई
 ॥ ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 नवीनतम  रिकार्डों  से  उपलब्ध  सुचना  से  पता  चलता  है  कि  इसमें  तीन  न्यासी  हैं  ।  न्यासियों
 के  कर्तव्य  और  art  न्यास-निधि  रखना  और  निधि  की  जमा  रकमों  को  मुलकी  जेठा  बम्बई

 के  मेसर्स  बालजी  श्यामजी  एण्ड  कम्पनी  अथवा  अन्य  फर्म  अथवा  इसकी  अनुवर्ती  फर्मों  अथवा  किसी

 बैंक  में  किसी  कम्पनी  की  प्रतिभूतियों  अथवा  ऋण-पत्रों  अथवा  अचल  सम्पत्ति  की
 खरीद  का

 ब्यौरा  रखना है  ।  न्यास  के  उद्देश्य  निम्न  प्रकार

 (1)  कामन  स्थित  हिंदू  धर्मशाला  का  रख  रखाव  ।

 a (  )  अंकोट  में  महाप्रभु जी  देवता  की  बैठक  |

 (3)  बोरीविली  स्थित  हिन्दुओं  के  आरोग्य  धाम  का  रख  रखाव ।
 4

 At  )  गोकुल  में  गायों  आदि  को  खुराक  उपलब्ध  कराना  I

 कर-निर्धारण  वर्ष  1978-79  तथा  1980-81 के  खर्चे  का  विवरण  निम्न

 1978-79  ,1980-81

 86,441
 @  57,944

 कामन  स्थित  sm पाला  7,803  11,356
 भोजन कामन  स्थित  साधुओं  की  gh  ad

 200  200

 गाय  की  खुराक  100

 |
 66,047  ह  97,997

 3
 meh)  ath

 कुल

 बनें
 की

 रकम  70,300

 फ  a

 rata  के  बारे  में  ऐसी  ars  _  नहीं  है  कि  न्यास  ने  aah  ot  कारोबार  अथवा
 सीटों  के  व्यापार  में  लगायी  है  ।  लि

 (=)  धारा  11  के  अधीन  आयकर  से  छूट  की  मांग  करने  वाले  न्यासों  को  आयकर  कानून
 के  उपबन्धों  का  पालन  करना  होता  है  ।  न्यासों  के  लिए  अलग

 से  कोई

 द mee
 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  द्वारा  अधिकारियों  को  aaa  we  “  अदायगी

 क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  :  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :-
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 निए
 बया  भार  यय  इस्पात  प्राधिकरण  fro  द्वारा  आयकर  नियमों  का  उल्लंघन  करके

 हा और  अपने  अधिकारियों  क  मासिक  भत्ता  दिया  जा  रहा  ;

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  की  स्टाक  कारों  के  कुछ  गैराज
 अपने

 अधिका  रियों
 के  निवास  स्थानों  पर  मासिक  किराए  के  आधार  पर  हैं  |

 क्या  निवास  स्थान  गैरीजों  में  खड़ी  कारें  अधिकारियों  के  लिए  उपलब्ध  रहती  है
 ; ;

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  के  कुछ  अधिकारी  अपਂ  सुविधाओं  का  लाभ
 उठा रहे

 हैं  और  मासिक  सवारी  भत्ता  भी  ले  रहे  हैं  ;

 (=)  क्या  ‘fqn  अप
 '

 के  रूप  में  उपयोग  में  लाई  जा  रही  कुछ  कारें
 ि aha

 विशेष

 अधिकारी  के  अधिकार  में  रहती हैं  ;  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  प्रणव  :  .  नहीं  ।

 कुछ  शहरों  में  स्थित  कार्यालयों  में  गराज  के  लिए  पर्याप्त  जगह  न  होने  के
 न  iy स्टाक  कार  उन  भवनों  के  गैराज ों  में  रखी  जाती हैं  जिनमें  अधिकारियों  का  मकान  होता है  । कभी  मकान  मालिक  को  कर्मचारियों  के  मकान  के  किराए  के  साथ  ही  गराज

 ||  ‘fect  भी

 दिया  जाता  है  ।  यद्यपि  जहां  कर्मचारी  को  मकान  किराया  दिया  जाता  किराये के  लिये

 उसकी  पात्रता  कम्पनी  के  नियमों  के  अनुसार  निर्धारित  की  जाती  है  और  suit  आघारित  सीमा
 तक  गैराज  का  किराया  जोड़ा  जाता  है  जो  दिल्‍ली  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  के  fae  150

 रु०  मासिक  है  ।

 से  (z.)  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठाता  ।

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  करुणा
 areas

 fara पर  छापे

 7329.  श्री  डी०  एस०  ए०  दिवप्रकादम

 या  वित्ता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  विभाग  पांडिचेरी के  अधिकारियों  ने  4  1981

 को  अरुणा  चीनी  मिल्स  पर  छापा  मारा  था  और  लेखा  बाह्म  रूप  से  भूमिगत  रखी  गई  शीरे की

 मात्रा का  पता  लगाया  था  ;  i

 क्या  वृद्धा चलम  के  उप-समाहर्ता  ने  बाद  में  उस  स्थान  का  दौरा  किया  था  ;  और

 (7)  यदि  तो  जांच
 का

 ब्यौरा
 कया  हैं

 और  इस  मामले
 में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 वित्ता  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सवाई  सिह  सिसोदिया  हां  ।

 हां
 ।

 रा sy  के  राजस्व  अधिका  ने  ं  उक्त  स्थान  .  का  दौरा
 ह  थ  क  नहा किया था  ।

 (7)  cro  tamer  fer  per  gate  kl  चाई  aor
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 नय  मामा
 =  वनवी कारी  उपलब्ध नहीं  हैं ह  ।  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  विभाग  द्वारा
 को  गई  जांच  के  दौरान  350

 मीट्रिक  टन  लेखा  बाह्य  सीरा  पकड़ा  गया  था  ।  पकडे  द  |  |  रसायन  परीक्षक

 उनकी  जांच  करने  और  इस  बारे  में  अपनी  राय  देने  ए  थे  ।  रसायन  परीक्षक

 की  राय  प्राप्त  हो  गई  है  और  अब  केन्द्रीय  उप्पादन  You  अधिकारी  मामले  की  जांच  कर  रहे

 जिला  राजस्व  अधिकारियों  को  भी  रिकार्ड  सौंपने  के  लिए  कहा  गया  है  ताकि  और  आगे  कायंवाही

 की जा  सके  |

 सुधारता  आयोग  के  निष्कर्ष

 y शा  330.  मुखर्जी :
 क bd

 bl
 इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सुराणा  अयोग  जिसका  गठन  5  1978  को  vari  गोली  कांड  के  बाद

 के  क्या  निष्कर्ष  हैं  ;  और  न

 न्यायालय  में  मुकदमा  चलाने  में  विलम्ब  के  कया  कारण  हैं
 ?

 तथा  इस्पात  शौर  खान  मंत्री  प्रणव

 राणा  आयोग  का  गठन  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  किया  गया था  । कौर
 अभी  इस  आयोग  द्वारा  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  अप  कर्ष  प्रस्तुत  किए  जाने  बाकी  हैं  ।  अभी

 मध्य  प्रदेश  सरकार  से  मालूम  नहीं  हुआ  है  कया  निष्कर्ष  प्रस्तुत  कर  दिये  गए  हैं  ।

 क  क्त
 हि क  ह

 ऊ  हए व
 2  |  ण  ग्राही के  बारे  में

 महोदय  कृपया  एक-एक

 rt  as

 |

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  नला
 राझरा  रेल

 लाईन  पर  काम  करने  वाले
 7  हजार  जनजातीय  मजदूरों  को  काम  पर  he  दिया  गया  है  तथा  वे

 we
 मर  रहे  हैं  ।

 ical
 के  लिए  कुछ

 *  उपाध्यक्ष  महोदय :  मैंने  श्री  हरिकेश  बहादुर  को  नियम  3  के  अधीन  वक्तव्य  देने  की

 अनुमति दी
 थ

 श्री  art  फ़र्नान्डिस  :  दिल्ली-राजर  रेल  लाईन को  मामला  नियम  377

 के  अधीन  वक्तव्य
 दिये  जाने से  कहीं  अधिक  महत्वपूर्ण है  ।  खान  मंत्री  ने

 उपाध्यक्ष  महोदय  पहले  ही  नियम  377  के  अधीन  वक्तव्य  की  अनुमति  दे  दी  है  ।
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 ह
 श्री  सत्य साधन

 चक्रवर्ती  पक्षी  न  प्रस्ताव की  सुचना  दी  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  पारित  ये  विधेयक  को  अस्वीकार कर

 दिया
 *  *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  देगा ।  मैंने  स्थगन
 प्रस्ताव पर  अपनी  अनुमति  नहीं  दी  है  ।  आप  इसे  नहीं  उठा  सकते  i

 श्री  हरिके दा  बहादुर  राष्ट्रपति  भवन  में  काम  करने  वाले  एक  लड़के

 की  दिल्‍ली  में  हत्या  की  गई  है  ।  श  $

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  नियम  377  एक  वक  दिये  जाने की  अनुमति दे

 sito  के०  के०  तिवारी  मैंने  एक  ध्नानाकर्षक
 प्रस्ताव की  सुचना  दी  a

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यहां  उस  पर  विचार  नहीं  कि
 लाजा  मुझसे

 मेरे  कक्ष
 में

 आकर
 tea

 श्री  बापू  साहिब  परुलेकर  :  राष्ट्रपति  भवन  में  काम  करने  वाले  एक  लड़के  की

 हत्या कर  दी  गई  है  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  को  एक  वक्तव्य  देना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  वह  मामला  विचाराधीन  है  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  सुप्रीम  कोटे  के
 आदेश  के

 बावजूद
 Uo

 आई०  a
 lo  वालों  को  बोनस**  )

 ह

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैंने  उसे  अस्वीकार  कर  दिया  है  ।  मैं  इसकी
 अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  हमने  एक  एड जोरन मेंट  मोशन
 सोग  कि

 दिल्ली

 में  एक  लड़के  को  पुलिस  ने  मार  दिया  है**
 "  !  c

 .  उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसको  पहले  ही  अस्वीकार  कर  चुका  हूं  **
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  का्येवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  न  करें  ।

 _  श्री  ए०  Fo  राय  ।

 श्री  vo  के०  राय  :  भाई  हजार  लौह-खनि  मजदूरों को  रोजगार  से

 हटा  दिया  गया  है  ।  मेने  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  दिया  था

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैंने  निगम  377  के  अधीन  ए
 तय  की  अनुमति दे  दी  है

 एक  माननीय  सदस्य  :  मैंने  एक  ध्यानाक्षेण  प्रस्ताव  दिया  हुनर

 उपाध्यक्ष  महो  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  कृपया  मुझसे मेरे  कक्ष में  आकर

 बात  कर  ॥

 **
 कार्यवाही वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 I

 aft  राजेदा  कुमार  fag  :
 उपाध्यक्ष  गह  आज  के  अखबार  में  है

 उत्तर  प्रदेश  के  वकीलों  ने  बेंच  की  स्थापना  के  बारे  में  आन्दोलन को  तेज  करने का
 गा है  ।  इलाहाबाद  हाई  कोर्ट  की  बेंच  के  बारे  में  आगरा

 में
 23  जिलों के  लायर्स  की  मीटिंग  हुई

 आन्दोलन  और  बढ़  गा***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  मामले  को  इस  प्रकार  नहीं  उठा  सकत े।  कार्यवाही  वृत्तान्त

 में  इसे  सम्मिलित  न  किया  जाये  ।

 **  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  न  श्री
 went

 sit  कलार  के०  सहा लगी  :  चीनी  के  yea

 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  विश्व  के  किसी  सदस्य  से  बोल तोलने  के  लिये  कहा  जाता  तो  आप

 सबको  चुप  रहना  चाहिये  ।  मैं  इस  शोर  में  कुछ  सुन  नहीं  सकता

 श्री श्रार०  के ०  महालगी  :  चीनी  मूल्य  बढ़  र  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  एक

 कर्षण  प्रस्ताव  दिया  2  ।

 तम  उपाध्यक्ष  महोदय :  जी
 मुझे  आपके  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के

 बारें  में
 पता  है  ।  अब  श्री

 आप  अपनी  बात  कहेंगे  ।
 =

 श्री  arg  साहिब  परूलेकर  :  खड़ें  हुए  ।  a  see

 .  ep  उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  बता  fear  lag  मामला  विचाराधीन  आप  क्यों

 खड़ें  अब  भी  राय  बोलेंगे  ।

 श्री  ए०  के०  राय :  मैंने  ध्यानाक्षंण  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  ह ैel

 उपाध्यक्ष  महोदय  जी  मैंने  निगम  377  के  अधीन  इसे  अनुमति दी  है  ।  ध्यानाकर्षण

 प्रस्ताव के  लिए  कृपया  मुझसे  मेरे  कक्ष  में  मिलें  ।  द
 '.

 है  नहीं  !  मैं  किसी  को  कुछ  भी  कहने  की  2 aati  नहीं  दे  रहा  हैं

 ay (saaaTa)
 xk

 नहीं ।  मैं  किसी  को  कुछ भी  की
 अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 बयान  है  मै
 अब  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जायेंगे  ।  श्री  ए०  पी०  शर्मा ।

 '  सव्यचबाप
 कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तांत  सम्मिलित

 नहीं  किया  जायेगा
 ।

 व्यक्त बघान) ह है

 **
 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 सभा

 ee  बल
 |  |  |  |  ast  सभा

 टल
 पर  र a  च

 aq  1979-80  के  ff लिए  एयर  इण्डिया  तथा  उसकी  सहायक क
 कम्पनियों के  विधिक

 विधिक  लेखे  तथा  सरकार  द्वारा  की  गई  धर्म
 |

 कौर  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  विवरण  ।  त

 पर्यटन  प्लोर  नागर  विमानन  मंत्री  श्रान्त  प्रसाद  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा
 पर  रखता §

 a

 वायु  निगम  1953  की  धारा  37.0  a  उपधारा (  2)  के  अन्तर्गत  एयर

 इण्डिया  के  वर्ष  1979-80  के  वारिक  प्रतिवेदन  rm
 अग्र  संस्करण  )

 की  एक  प्रति  तथा  एयर  इंडिया  की  सहायक  कम्पनियों  अर्थात
 होटल  कारपोरेशन

 माफ  इंडिया  लिमिटेड  और  area  लिमिटेड  के  प्रतिवेदन  |

 ह  arg
 निगम  1953

 की  धारा
 15

 की  उपधारा  (4)  —  एयर
 इंडिया  के  वर्ष  1979-80  के  वारिक  लेखे  तथा  pas  की  एक
 प्रति  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 एयर  इंडिया  और  इसकी  सहायक  कंपनियों  अर्थात  होटल  कारपोरेशन  आफ  इंडिया (3)
 लिमिटेड  और  एयर  इंडिया  चार्ट्स  लिमिटेड  के  ad  1979-80  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  भंवर  जी  की  एक  प्रति  ।

 (4)  उपयुक्त  (1)  (2)  और (3)  में  उल्लिखित  पत्रों को  सभा  पटल  पर  रखने में  हुए
 विलंब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रे  जी  dew  ।

 में  रखे  गये-देखिए  संख्या  एल०  ao  2318/81)
 भ  |
 ae  1981-82  के  लिये  कृषि  तथा  सिचाई  मंत्रालय के

 श्रनुमोदनों  का व्यौराबार  मांगें  ह

 ata  सा तथा T sisetiae  पुननिर्माण  तथा  सिंचाई  मंत्री  राव
 वीरेन्द्र  :  मैं  ag

 1981-82 के  लिए  सिंचाई  मंत्रालय  के  अनुदानों  at  ब्यौरेवार  मांगों  दी  तथा  अंग्रजी

 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  |

 में  रखे  गए-देखिए  संख्या  एल०  te  2319/81)

 =  टेक्सटाइल  बंबई  के  aq  1979-80  के  वारिक  प्रतिवेदन

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलम  :  मैं  टेक्सटाइल  समिति
 1963  की  13  की  उपधारा (4)  के  अंतगर्त  टेक्सटाइल  समिति  बंबई  के  वर्ष

 1979-80  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्र  जी
 की  एक  प्रति  लेखापरीक्षित

 oe  | pre लेखे  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखा  संख्या एल०  ao  2320/81)
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 लिए  1g  मंत्रालय के  5४  न्गा aq  1981-82 के  दानों  की  ब्यौराबार  मांगें

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  arent  मैं  वर्ष  1981-82  के  लिये गृह
 मंत्रालय  के  अनुदानों  की  ब्यौरेवार  मांगों  तथा  अंग्रे  जी  की  एक  प्रति  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं  ।

 .
 में  रखा  गया-देखिए  संख्या  एल०  टी०  2321/81)

 फ् बंगाल  केमिकल  एण्ड  फार्मास्यूटिकल  ara  लिमिटेड

 का  दर्जन  तथा  1981
 ०

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  मैं  बंगाल

 कैमीकल  एण्ड  फार्मास्यूटिकल  वर्क्स  लिमिटेड  का  अजन  तथा  )  अधिनियम  1980

 की  धारा  32  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  बंगाल  कैमीकल  एण्ड  फार्मास्यूटिकल  लिमिटेड

 का  अर्जन  तथा  1981  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  जो  दिनांक  4  1981  के  भारत  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा ं०
 ato  143  में  प्रकाशित  हुए  थे  ॥

 में  रखा  गया-देखिए  संख्या  एल ०  टी०  2322/81)

 =  सीमा  दीपक  1962  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद-दायक

 ¢  1944  के  ब्न्तगत  श्रधिसचनाए  |

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सगन  माई  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखेंगे

 (1)  सीमा-शुल्क  अधिनियम  1962  की  धारा  159  के  sata  निम  लिखित  afer

 सूचनाओं  तथा  अंग्रे  जी  की  एक-एक  प्रति  ।

 ato  ato  नि०  272  (=)  जो  3  1981  के  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुई  थी  जिसके  द्वारा  9  जन  1978  की  अधिसूचना  संख्या  ato

 to  नि०  318  (=)  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  जिससे  कि
 निर्यात

 .  उत्पादन  के  लिये  अग्रिम  लायसेंसों  पर  निःशुल्क  आयात  किये  जाने  वाले  माल

 की  सुची  का  विस्तार  किया  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  ato  fro  273  (=)  जो  3  1981  के  भारत के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  जो  आयात  पूर्ति  लायसेंसों  के  अन्तर्गत  अधिक  चना
 में

 उल्लिखित  कच्चे  माल  पर  समस्त  सीमा-शुल्क  से  छूट  के  सम्बन्ध  में  है  तथा  ए

 vis =a]  लयात्मक  ज्ञापन ॥

 ato  at  नि०  274  1981  के  भारत के

 राजपत्र  प्रकाशित  हुई  थी  जिसके  द्वारा  से  कसीदा  किये  हुए
 अथवा  मशीन  द्वारा

 हुयेਂ  फैब्रिक ों के  निर्यात
 के  बदले  जारी  किये  गये  आयात  पुनरुक्ति  लायसेंसों  के  अंतगर्त  भारत  में
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 आयात  करते
 स समय  नायलोन  फिलामेंट  सुत  और  पॉलिएस्टर  फिल

 उपलब्ध  छूट  देने  सम्बन्धी  दिनांक  19  1978  की  अधिसूचना  संख्या  120-
 ..  सीमा-शुल्क  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 (ae)  ate
 aio  fro  275  —  जो  3  भूरल  1981  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  जिसके  द्वारा  1  मान  1981  की  अधिसूचना

 संख्या  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ताकि  3
 1981  की  अधिसूचना  संख्या  106/81  के  अन्तगेंत  आने  वाले  सामान

 को  उपसंगी  सीमा-शुल्क  से  आयात  पुन:पूत्ति  लायसेंसों  के  अन्तरगत  आयात  करते

 समय  छूट  दी  जा  सके  ।

 में  रखे  संख्या  2323/81)

 (2)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  निम्नलिखित

 सूचनाओं
 तथा  अंग्रे जी  की  एक-एक  प्रति  ्

 नई  और  विस्तार  परियोजना  चीनी  कारखानों  को  उत्पादन  शुल्क  संबंधी

 यत  के  बारे में  सा०  ato  नि०  277  जो  दिनांक  3  अप्रैल  1981 के
 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 स
 ato  ato  fro  278  (S.)  जो  दिनांक  3  1981  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  जिसके  द्वारा  किसी  भी  डिब्बे  में  पैक  की  गई  नियमित  मटर _
 और  निर्जलित  सब्जियों  पर  केंद्रीय  उत्पाद  शुल्क  सम्बन्धी  feats  1  1970

 की  अधिसूचना  संख्या  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 में  रखे  गए-देखिये  संख्या  एल०  ato  2324/81)

 (3)  आयकर  1961  की  धारा  296  के  अधिसूचना  संख्या  सां ०

 ato  009,  1011  से  1016  और  1021  से  1039  तथा  अंग्रजी

 की  एक-एक  प्रति  जो  दिनांक  28  1981  के  भारत के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जो  उक्त  अधिनियम  की  धारा  10(
 दनी

 के

 गत  कतिपय  संगठनों  को  छूट  देने  के  सम्बन्ध  में  है  ।
 ह

 ड  ।
 ग्रंथालय  में  रखे  गये-देखिये  संख्या  एल ०  टी०  2325/81

 me  +  ्  क
 *  *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  चन्द्रजीत  यादव  ।  उपस्थित  1  श्री पी०  एन०

 उपस्थित  नहीं  ।  Samy

 उपाध्यक्ष महोदय  :  अब  9  पर  विचार  किया  जायेगा  ?
 श्री  हरिकेश  बहादुर  ।

 **
 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 श्री  हरिके दा  arg
 न  _  \  ate

 उपाध्यक्ष  महोदर
 आप  इसे  प  ।  इसे  कार्यवाही

 में  सम्मिलित  जायेगा  ।

 भिन्न  आपके  भाषण  के  दौरान आप  अपने  मित्रों से  चुप  होने  को  कहें  ।  ये  सब  आ

 थे  आपको  नहीं  रोकेंगे  ।  माननीय  सदस्य  ।  कृपया  श्री  हरिकेश  बहादुर  जी  की  बात  सुनें  ।

 if  |

 है  श
 थ ह  थ

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति
 श्मा

 तेरहवीं  प्रतिवेदन

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  मैं  भारतीय  राज्य  लिमिटेड  git  चम  भर  चमड़े के

 माल  के  निर्यात के  बा  ं  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  लोक  के  प्रतिवेदन में
 अन्तर्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  का्येवाही  के  में  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी

 समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।
 धि

 |:  है  है
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  बहुत  महत्वपूर्ण  होता है  ।

 जो
 उसका  मुझे  बहुत  खेद  है

 ।  जछ
 चल  रहा  है

 **  यह  सही  प्रक्रिय  नहीं थीं  ।
 specs

 अब  भोर  कुछ

 नहीं  होगा  ।  नियम के  विरुद्ध  में  सबकों  बता  चुका  हूं
 ।

 मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  सकता
 ।

 ag  सब  क्या  है  ?

 अब  ध्यानाकपंण  प्रस्ताव ।  मुझे  खेद  है  ।  श्री अब  बाजूबन  रियान
 ये

 विपक्ष से  हैं  क  ah  ड

 y  ज
 ae

 र  ३ क  |  /

 os  ध

 अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्त्व  की  अ iz  —  लाला

 त्रिपुरा  में  खाद्यान्नों  की  भारी  कमी  का  समाचार

 श्री  बाजूबन
 रियान  मैं  कृषि  मन्त्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक  महत्व

 के  निम्न  विषय  की  भर  दिलाता  हूं  और  उनसे  अनुरोध  करता  हू ंकि  वे  इस  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  दें  ।

 खाद्यान्न  की  भारी  कमी  का  समाचार  कक  ०  कक

 (saqaTa) at aera
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  cee. ग  वक्तव्य

 aria  वृत्तान्त में  क  नही  cram
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 ण

 कृषि  कौर  ग्रामीण  त  | sara  में
 कमला

 :
 सरकार

 की  यह  चेष्टा  रही  कि  यह  सुनिश्चित  ०  ०  = ह

 _  उपाध्यक्ष  महोदय :  आप  अपनी  बात  जारी  रखि  Th

 इसमें  से  कुछ  भी  कार्यवाही  में  aia

 नहीं  किया
 जायेगा  कुछ

 भी  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।  ifs

 _  कुमारी  कमला  कुमारी  :  बोलने  के  लिये  खड़ी  हुई ।

 ड उपाध्यक्ष  महोदय  :  भाप  अपनी  बात  जारी  रखिये  ।

 *  यह  सही  तरीका  नहीं  है  ।  -  a  ne  ि

 |  ह  मैं  आपसे  विनम्र  निवेदन  करता  हूं  ।  यह  सही  संसदीय  san  नहीं  ह ै।
 arg  सबको  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिए  कि  संसद  में  किस  प्रकार  आचरण  करना  चाहिए  ।  यह

 कोई  तरी  का  नहीं है  ।
 हूँ  a

 श  *  है  कृपया  बोलिए  पहले  अपने  स्थान  पर  जा
 कर  बैठ  are  |  इसकी

 अनुमति  न  हीं  दूँगा  ।  है  है  विवि

 &
 क्या  कर  सकता हूं  ?  मैं  अनुमति  नहीं  दे  रहा  ।

 | क्या  आप  स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में  कुछ  कहेंगे  ?
 _

 कृपया  बैठे  जाइये  ।  आप  में  से  एक  रोल  सकता  है  ।

 बाकी  बेठ  जाइये  ।  श्री  राकेश  आप  क्या  कह  रहे  हैं _
 श्री  कार  एन०  राकेश  :  इलाहाबाद  मैडीकल  कालेज ०००४ १७

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उसके  बार ेमें  पहले  ही  कह  चुका  हूं
 ।

 बिल्कुल  नहीं
 ।  यह

 कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।
 द ें

 at
 AITo  एन०  नहीं  ।  साए  दम  गप  व

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैं  आपसे  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  आप  मेरे
 :

 चैम्बर  आकर  मुझसे

 मिलिए ।  में  पहले ही  कह  चुका  हूं  कि  अनुमति  नहीं
 दी  जायेगी  ।  इसकी  अनुमति  नहीं

 दी  जायेगी |  मुझे  अपकी
 हि

 दी  समझ  में  नहीं  आती  मगर कुछ  हिन्दी  तो  भाती है  1
 में  पहले  ही  मना  कर  चुका  हूं  कृपया  जिल  मुझसे  चैम्बर में  आकर

 ba  id मिलिएगा
 थ्  हद  स्प  उ

 *
 र  कह

 ...  उपाध्यक्ष  महोदय :  आप  मुझसे  चैम्बर  में  आकर  मिलिएगा  ।
 हस  एक  पा

 के

 ते  के are  इस  पर  न्चप््द चर्चा  करेंगे  MELT AXES (saat)

 tk
 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 —

 att  water  अग्रवाल  :  मैं  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठा  रहा  हूँ  ।

 नम्य
 उपाध्यक्ष  महोदय :  वे  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठा  रहे  हैं  ।  आप  /  छ  नहीं कह  सकते ।

 आपकी  व्यववस्था  का  प्रशन  क्या  है  ?

 श्री  सती दा  अग्रवाल :  कार्यसूची  के  अनुसार  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  माननीय  सदस्य  श्री

 बाजूबन  रियान  के  नाम  से  है  ।  जब  तक  कि  उन्हें  नहीं  कहा  जाता  और  वे  मंत्री  का  ध्यान  भक्षित

 नहीं  करते  तब  तक  मंत्री  महोदय  कोई  वक्तव्य  नहीं  दे  सकतीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  पहले  ही  मन्त्री  महोदया  का  ध्यान  कर  चुके  हैं  और  तभी

 मन्त्री  महोदया  ने  उत्तर  दिया  है  ।  द  य

 मी
 श्री  सतीश  अग्रवाल  आप  उनसे  पूछ  लीजिए  ।  x

 1%  उपाध्यक्ष  महोदय :  मुझे  उनसे  कहने  में  कोई  आपत्ति
 नही

 ay
 re

 )
 त  पहल

 a  स्त्री  महोदय

 का  ध्यान  आकर्षित  कर  चुके  हैं  |

 हरनेक  माननीय  सदस्य :  नहीं  |
 े  है

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अच्छी  बात  है  ।  मैं  उनसे  फिर से  कहता

 श्री  सतीश  अग्रवाल :  यह  प्रक्रिया  चलाने  का  नहीं  जब  तक कि  सम्बन्धित

 सदस्य  माननीय  मन्त्री  का  ध्यान  आकर्षित  नहीं  करता  तब  तक  क्त ब्य  नहीं  दे  सकतीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यह  ठीक  है  ।  उनके
 द्वारा  मन्त्री  का  ध्यान  आकर्षित  करने  पर  ही  वे

 खड़ी हुई
 थीं  ।

 न  श्री  सतीश  अग्रवाल :  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  जो  कुछ  शामिल  कर  fear
 गया  है  sa  निकाल

 दिया  जा
 जाना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैं  उनसे  कहता  हूं  कि  वे  फिर  से  मन्त्री  महोदया  का
 ध्यान  आकर्षित

 करें  ।  अब  आप  सब  कृपया  बैठ  जाइये  ।
 मि  श्री  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  उससे  पहले  मैं  कानू  नी  प्रश्न  उठाना  चाहता

 हूं  ।  यह  महत्वपूर्ण  है  ।  आप  कम  से  कम  दो  मिनट  तो  दे  ही  सकते हैं  ।  मेरा  ag  है  ।  विधान

 द्वारा  स्ेसम्मति  से  पारित  विधेयक  को  सरकार  ने  अस्वीकार  कर  दिया  |

 '  <  उपाध्यक्ष  महोदय :  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दे  रहा  ।  यह॒कायंवाही
 वृतान्त

 में  afar

 नहीं  किया  जायेगा  ।  ह

 **  को  बाजूबन  रियान  आप  कृपया  मन्त्री  का  ध्यान  आ  कप  बोलिए  ।

 हा  पद
 इनमें  से  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  |

 बत **  श्री  अग्रवाल  मैं  श्री  बा जुब  रियान  क  को  बुला  रहा  अब  ध्यानाकर्षण

 प्रस्ताव
 होगा--मद

 1  10

 द  ड  ह
 gear  बेंठ  जाइये  ।  आप  इस  पर  चेम्बर में  चर्चा

 मेद  के
 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  fe

 नहीं  किया  गया  ।
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 कीजिएगा  |  में  आपको  इसे  उठाने की  अनुमति  नही ंदे  रहा  ag  कार्यवाही  वृत्तान्त  में

 शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।

 जि
 उपाध्यक्ष  महोदया

 **  नहीं  i}, ae यह  पका  होता  ।  क्या  विपक्ष  का

 सदस्य  इसे  उठाये  नहीं  ।.

 )  *  हैं

 ait  बाजू बन  रियान :  मैं  कृषि  और  ग्रामीण  पुननिर्माण  मंत्री का  ध्यान  —  लोक

 महत्व  के  निम्न  विषय  की  ओर  दिलाता हूं  और  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में
 वक्तव्य दें  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  त्रिपुरा  को  15,  000 टन  खाद्यान्न  भेजने  से  उस  राज्य  में
 खाद्यान्न की  भारी  कमी  होने  और  उसके  परिणामस्वरूप  राज्य  में  सार्थक

 लिक
 वितरण  प्रणाली  को

 उत्पन्न  खतरे
 गि  समाचार  |

 a4  =

 *

 wrt  अध्यक्ष  महोदय :  केवल  मंत्री  का  उत्तर  कार्यव वाही  वृत्तांत  में  1  nf.  जाएगा
 ||  अब

 ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पेश  किया  जायेगा  ॥  व
 थी .

 _
 ह  केवल  मंत्री  का  उत्तर  कार्यवाही  वृत्तांत  में  कि  नक जाएगा  म

 अनुमति  न नहीं दे  रहा ।  =

 श्री  रशीद  श्री  राजनाथ  सोनकर  श्री  जगपाल  fag,  श्री  रघुनाथ

 fag  वर्मा  चौधरी  मुलतान  fag  शौर  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य  उठकर  चले  गए  \)

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यह  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ?  मैं  अनुमति न नहीं  दूगा  ।  3
 सभा  की

 बाही
 र रोक  दूगा  मैं  अनुमति  नहीं  दूगा

 **  मैं  चाहुंगा  कि  इस  सभा  में  कुछ  गंभीरता  से  व्यवहार  far या  हम

 लोगों के  व्यवहार  करना  चाहिए  ।  जिम्मेदार प्रतिनिधि  हैं  ।  मुझ  सहित  हम  सबको  अच्छा

 ढंग  से  व्यवहार  करना  चाहिए  ।  हमारे  व्यवहार  पर  पूरे  भारत  की  नजर  लगी  है  ।

 ....  ह  मेरे  आचरण  सहित  अध्यक्ष  और  उपाध्यक्ष  सहित  संसद  सदस्यों  के

 आचरण  पर  पुरे  भारत  की  नजर  है  कृपया  याद  रखिए  ।  कृपया  याद  रखिए  ।
 ह

 कृषि  alt  ग्रामीरा  पुनर्निर्माण  मंत्री  :  सरकार  का  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  रहा

 —  राज्यों  की  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  खद्यान्नों  की  जर  wat

 को  यथा

 सम्भव
 ह

 लिटर
 नक  पूरा  किया  जा  सके  ।  क  a  | ्  .

 2.  पिछले  तीन  महीनो ंके  दौरान  महीने के  शुरु
 में  भारतीय  खाय

 निगम के  पास
 त्रिपुरा

 में  पड़े  स्टाक  की  स्थिति इस  थी
 :--

 जि  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 मीटरी  टन

 जोड़

 1-1-1981  i  *  13.494

 1.2.1981  12.930

 eo
 at s  10  509

 पहली  अप्रैल को  भारतीय  खाद्य f निगम  पास  7,  750  मीटर  री  टन  खा  हों  का  स्टाक

 था  ।  इसके  राज्य  सरकार से  प्रा

 ks
 रि  उनके  पास  7  अपर  1981  को  5,175

 मीटरी  टन  खाद्यान्न नों का  स्टाक  था  ।  त्रिपुरा  उनकी तुरन्त  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने

 के  लिये  पर्याप्त  स्टाक  था  ।
 |  क  ly
 धक  3.  फरवरी  के  दौरान  त्रिपुरा में  खाद्यान्नों  की  कुल  निकासी  .2454  मीटरी  और

 मार्च  में  2829  मीटरी  टन  हुई  थी  ।  मौसम  के  इस  भाग  के  दौरान  चावल  की  अमन  किस्म की
 फिसल  जिसकी  कटाई  नवम्बर  और  दिसम्बर  में  की  जाती  भी  बाजार  में  आ  जाती  है  और  इस
 लिए  खाद्यान्नों  की  उपलब्धता  पर्याप्त  है  ।
 न्

 4.  हालांकि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  त्रिपुरा  में  स्थित  गोदामों  में  खाद्यान्नों  का  पर्याप्त

 स्टाक  उपलब्ध  लेकिन  राज्य  सरकार  के  कुछेक  बोरो ंमें  पपड़ी  होने  के  कारण  चावल  के
 कुछेक

 स्टाक  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।  पपड़ी युक्त  चावल  के  बोरों  को  अलग  करने  कार्य  किया  जा

 चहा
 इस  स्टाक  की  और  भरपाई  करने  के  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  वर्तमान  a  स  के

 को  उत्तरी  जोन  से  12,000  मीटरी  टन  चावल  भेजने  की  योजना  बनाई  है  ।  इसमें

 क  2,100  मीटरी टन  चावल से  लदा  एक  रैक  5-4-1981  को  पहले  ही  भेजा  जा  चुका  है  और
 एशा  है  कि  लगभग  6,500  मीटरी  टन  चावल  से  लदे  चार  रेंक  इस  महीने  की  15  तारीख  तक

 मेज  दिए  जाएगें  ।  शेष  मात्रा  को  1981  के  दूसरे  पखवाड़े  में  भेज  दिया  जाएगा  ।  भारतीय
 खाद्य  निगम  के  गोहाटी  में  तैनात  वरिष्ठ  क्षेत्रीय  प्रबन्धक  को  निदेश  दिए  गए  हैं  कि  वे  असम  में
 केन्द्रीकृत  बुकिंग  प्रणाली  के  अधीन  प्राप्त  स्टाक  से  गेहूं  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करें  |

 श्री  बाजू बन  रियान  :  यहां  जो  स्थिति  बताई  गई  है  वह  वास्तव  में  त्रिपुरा  की  खाद्य  सम्बन्धी
 पति  नहीं  है  ।  जैसा  कि  मुझे  मालूम  है  वहां  खाद्य  स्थिति  इससे  बहुत  भिन्न  है  ।  मैं  त्रिपुरा  की

 वास्तविक  खाद्य  स्थिति  बताने  की  कोशिश  करू  गा  ।  कुछ  महीनों  पहले  14  हजार  मीटरी  टन  का
 भंडार  था  परन्तु  यह॒  सारा  भंडार  त्रिपुरा  के  लोगों  को  स्वीकार्य  नहीं  है  क्योंकि  ag  आदमी  के

 खाने  लायक  नहीं  ।  शिलांग  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  क्षेत्रीय  प्रबन्धक  के  सामने  यह  स्थिति  स्पष्ट
 ्र  दी  गई  थी  ate  यह  मामला  दिल्‍ली  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  सामने  भी  स्पष्ट  कर  दिया

 a  ।  उन्होंने  राज्य  सरकार  को  आश्वासन  दिया  है  कि  भंडार  के  खराब  किस्म  के  चावल  को  साफ

 करके  राज्य  सरकार  को  दिया  जाये  ।  परन्तु  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  चूंकि  त्रिपुरा  के  लोगों के  लिए

 कोई  दूसरा  विकल्प  नहीं  है  इसलिए  त्रिपुरा  सरकार  इसमें  से  जो  हिस्सा  आदमी  के  खाने  लायक  है
 उसे  ले  रही है  ।  फिलहाल

 स्थिति
 यह है  कि

 हरिपुरा  मे में
 आती

 खाद्य
 cil

 के  गोदामों में  जो
 am

 भंडार  शेष  है  उसे  खरीदने  के  लिए लए  त्रिपुरा  के  i
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 चाहिए  और
 फिर  त्रिपुरा  में  कौर  दिली  में  दिया  जाना  चाहिए  ।  मगर  मुझे  यहां  यह

 बताते
 हुए

 के  लिए खेद  होता  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  प्राधिकारी  त्रिपुरा  सरकार  को  यही  चावल  लेने के

 मजबूर कर  रहे  अन्त में
 जब  एक  गुणवत्ता  नियन्त्रण  अधिकारी  त्रिपुरा  गया  और  उसने

 सिफारिश  at  कि  चावल  का  कुछ  हिस्सा  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  तो  उन्होंने  बेहतर  किस्म  के

 चावल  की  बोरियों  को  अलग  करना  शुरू  कर  दिया  ।  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  वक्तव्य  में

 इस  तथ्य  को  स्वीकार  किया  है  ।  उन्होंने  यह  भी  स्वीकार  किया  है  कि  अलग  करने  का  काम  चल

 रहा है  ।  मगर  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  होता  है  कि  वह  काम  चलता  जा  रहा  है  ।  यह  कुछ  महीने
 पहले

 5

 गया  था  और  अभी  TH  चल  रहा है  ।  त्रिपुरा  में  अच्छी  किस्म  के  चावल  का  कोई  नया

 र  नहीं  भेजा  गया  ।  जो  भंडार  वहां  है  वह  बिना  साफ  की  हुई  हालत  में  त्रिपुरा  सरकार को

 an  यं  नहीं  है  ।  इन  तथ्यों  को  देखते  हुए  मैं  मंत्री  महोदया  से  एक  सीधा  प्रश्न  करता  कि  क्या  वे

 सभा  को  आश्वासन  देंगी  कि  भविष्य  में  त्रिपुरा  भेजे  जाने  चावल  गुणवत्ता

 अधिकारियों  द्वारा
 उचित  रूप  से  जांच  दिये  जाने  के  बाद  ही  भेजा  जायेगा  ।  ताकि  वहां  जो  चावल

 फ्
 उसे  लोग  खुशी  से  लेने  के  लिए  तैयार  हों  ।  दि  r  re

 Pager  बहुत  पिछड़ा  हुआ  राज्य  है  ।  यहां  रेलें  भी  नहीं  हैं  और  इसका  अधिकांश  भाग

 सड़कों  से  भी  नहीं  जुड़ीं  हुआ  है  ।  पर  केवल  जायें  ही  जा  सकती  हैं  ।  त्रिपुरा  सरकार को
 चावलों  का  भडार  अपने  राज्य  के  आंतरिक  भाग  से  एकत्र  करना  पड़ता  है  और  वहां  उन  कृ

 चावलों  के  गोदाम  भी  है  जिससे  कि  वर्षा  के  मौसम में  लोगों  को  किसी  प्रकार  की  कमी  का  सामना

 न  करना  पड़े  ।  इस  बात  का  ध्यान  रखते  हुए  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  किया
 था  कि  ag  वर्षा  आरम्भ  होने  के  पहले  त्रिपुरा  को  चावल  उपलब्ध  करा  केन्द्रीय  सरकार  भी

 इससे  सहमत  हो  गई  थी  और  राज्य  सरकार  के  लिए  चावल  भी  जारी  कर  दिया  गया  था  तथा

 केन्द्रीय  सरकार  .  ने  वचन  दिया  था  कि  वह  शीघ्र  ही  इनके  पास  पहुंच  जाएगा  ।  किन्तु  मुझे यह ~
 जानकर  खेद  है  कि  अभी  भी  कुछ  मात्रा  में  चावल  रास्ते  में  ही  है  ।  स्वाभाविक  है  कि  इसको  वहां

 पहुंचने  में  महीनों  लग  जाएंगे  क्योंकि  हम  जानते हैं  कि  आसाम  की  समस्या  के  कारण  तथा

 अन्य  समस्याओं  के  कारण  वहां  परिवहन  की  कठिनाईयां  मैं  चाहता  हूं  कि के  माननीय मंत्री

 महोदय  सदन  को  यह  आश्वासन  दें  कि  त्रिपुरा  को  भेजी  जाने  वाली  चावल  की  पूरी  खेप  अप्रैल के
 |  aa  जाएगी |  = महीने  ा

 i  श्र  राव  वीरेंद्र  सिह :  मेरे  सहयोगी  ने  त्रिपुरा  में  खाद्यान्न  भंडार  के  सम्बन्ध  में

 जानकारी  दे  दी  है  माननीय  सदस्य  ने  यह  कहा  है  कि  भविष्य  में  त्रिपुरा  को  अच्छी  किस्म  का

 चावल  भेजा  जाना  चाहिए  ।  त्रिपुरा  को  भेजा  जाने  वाला  चावल  सदा  ही  अच्छी  किस्म  क
 होता  है  1

 त्रिपुरा में  उबला  हुआ  चावल  प्रयोग में  लाया  जाता है  पर  कुछ  समय  की  अवधि  के  अन्दर  श्र
 चावल  वर्षा ऋतु

 में  स्टाक  करके  रखा  गया  होता है  तो
 इस

 क्षेत्र  में  जल
 वायु  में  समी  होने  के

 कारण  थे  चावल  टुकड़े  हो  जाता है  ।
 पिन्टू  इसकी

 किस्म  खराब  नहीं  होती है  ।  ६ अ  लोगों
 लि  मिल

 r  चावल को  बाजार में  अच्छा  रा
 रहा  हो  त  नहीं  लगेगा  ।  fey  उसने

 चावल को  काम  क  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सहर्ष  स्वीकार ल अच! स्वीकार  कस  थे  ।  WE  स्

 a
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 बाजार  में  आ  गई  है  और  त्रिपुरा  में  यह  चावल  पर्याप्त  माना  में  उपलब्ध  है  और  वहां के  लोग

 इसमें  चुनाव  करने  लगे  हैं  ।  इसीलिए  इस  चावल  को  स्वीकार  नहीं  किया  जाता  है  ।  हमने  इसको

 छांटने  का  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  है  ।  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  स्वीकार  किया  है  कि  कल  10

 हजार  टन  मात्रा  में  से  5  हजार  टन  को  छांटा  जा  चुका  है  और  लगभग  4  हजार  टन  को  राज्य

 सरकार  ने  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 जहां  तक  वर्षा  ऋतु  से  पहले  चावल  को  स्टाक  करने  का  सम्बन्ध  है  हम  इस  सम्बन्ध  में

 अच्छी  तरह  से  जानते हैं  कि  सम्पूर्ण  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  लिए  वर्षा  ऋतु  में  पर्याप्त  स्टाक  रखा  जाना

 किन्तु  जहां  तक  त्रिपुरा  का  सम्बन्ध  है  इसमें  कोई  विशेष  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिए
 क्योंकि  त्रिपुरा  में  कुछ  रेल  हैड  भी  हैं  कुछ  अन्य  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  ag  कठिनाई  हो  सक

 |  इसलिये  सम्पूर्ण  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  लिये  हम  पर्याप्त  स्टाक  रखने  की  योजना  बना  रहे
 हैं  जि

 fe  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  कोई  अव्यवस्था  न  हो  ।  त्रिपुरा  सरकार  के  अपने  निजि  गोदाम

 में  भी  5000  टन  से  भी  अधिक  चावल  का  स्टाक  रखा  है  ।  यदि  राज्य  सरकार  को  किसी  प्रकार
 की  कमी  का  अनुभव  होता  है  तो  इसका  पूर्ण  उपयोग  कर  सकते  थे  जिससे  कि  बाद  में  भारतीय

 खाद्य  निगम  द्वारा  पूरा  कर  दिया  जाता  ।  इसलिए  यह  कहना  गलत  है  कि  जनता  को  इससे  कठिनाई
 हई  थी  अथवा  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  खाद्यान्न  की  कमी  के  कारण  सार्वजनिक  वितरण
 प्रणाली  में  अव्यवस्था  हो  गई  थी  ।

 श्री  श्राजीतश्र  कुमार  साहा  :  मैं  आपका  अधिक  समय  नहीं  लूंगा  ।  मैं  केवल  दो

 मन  रखूंगा  इस  सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह  निवेदन  करूगा  कि  वह  इसका  स्पष्ट

 उत्तर  दें  ।  त्रिपुरा  एक  छोटा-सा  राज्य  है  ।  यहां  खाद्यान  की  कमी  रहती  है  और  इसलिये

 इसे  सहायता के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  पर  fade  रहना  पड़ता  मन्त्री  महोदय  ने  अपने
 वक्तव्य  में यह  स्वीकार  किया  है  कि  त्रिपुरा  को  कुछ  चावल  भेजा  गया  था  जो  चूरा  बन  गया  था

 और  त्रिपुरा  सरकार  द्वारा  इस  ओर  ध्यान  दिलाए  जाने  पर  उसको  अलग  किया  जा  रहा  है  ।  यह
 =z एक  गम्भीर  मामला  है  कि  चावल  जो  कि  मानव  खपत  के  लिये  योग्य  नहीं  रह  गया  था  ८  अ

 त्रिपुरा  भेजा  गया  ।  इससे  विपक्षी  दल  द्वारा  शासित  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  केन्द्र  की  safe  का  स्पष्ट
 रूप  से  पता  चलता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के
 लिये  यह  जांच  की  जाती  है  कि  मानव  खपत  के  लिये  अयोग्य  चावल  को  राज्यों  के  पास  न  भेजा

 जाए  और  यदि  हां  यह  मामला  कैसे  हुआ  ।  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  गत  एक  at

 के  दौरान  ऐसा  चावल  किसी  अन्य  राज्य  को  भी  भेजा  गया  था  ।  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  वक्तव्य
 में  यह  स्पष्ट  रूप  से  नहीं  कहा  गया  है  कि  त्रिपुरा  में  चावल  तथा  गेहूं  की  मासिक  अथवा  वार्षिक

 खपत  कितनी  है  तथा  इसको  पूरा  किया  जाता  है  अथवा  नहीं  क्योंकि  त्रिपुरा  चारों  ओर  से

 भूमि  द्वारा  घिरा  हुआ  राज्य  है  इसकी  समस्याओं  की  अन्य  राज्यों  के  साथ  तुलना  नहीं की

 जा  सकती ।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  ससे  पि  तय  में  खाद्यान्न
 क  गी  सप्लाई  में  कोई  अव्यवस्था

 न
 बद

 प  कक  क  क  ae  tee  एक  अथवा एक  से
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 अधिक  गोदाम  बनाये  जायें  जिससे  उसका  सुरक्षित  भंडार  रखा  जा  सके  भर  कमी  के

 समय में वहाँ से  चावल का  परिवहन  किया  जा  सके  ।

 श्री  राव  वीरेन्द्र  सिह  :  यह  कहना  गलत  है  कि  त्रिपुरा  को  भेजा  गया  चावल  मानव  खपत
 के  योग्य  नहीं  था  ।  जैसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  कि  त्रिपुरा  को  भेजा  गया  चावल  अच्छी  किस्म

 का  था  कितु  जलवायु  में  नमी  होने  के  कारण  चावल  का  रंग  कुछ  बदल  गया  भर  जिससे  कि  वहू
 चूरा  हो  गया  ।  यह  उबला  हुआ  चावल  अभी  भी  मानव  खपत  के  योग्य  है  कितु  इसके  रंग  में  कुछ
 परिवर्तन  हो  जाने  के  उपभोक्ता  इसे  स्वीकार  नहीं  करते  त्रिपुरा  के  अलावा  अन्य  सभी
 राज्य  कच्चा  चावल  चाहते  हैं  और  यह  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  इस  क्षेत्र  में  त्रिपुरा  ही  ऐसा  राज्य  है
 जो  उबले  हुए  चावल  को  चाहता  है  और  जो  वातावरण  में  नमी  होने  के  कारण  कुछ  समय  के  अन्दर

 गोदाम  में  चूरा  हो  जाता  है  ।  त्रिपुरा  की  आवश्यकता  बहुत  थोड़ी  मात्रा  की  है  वहां  सार्वजनिक
 वितरण  प्रणाली  के  अंतगर्त  गेहूं  की  खपत  500  टन  है  और  इसके  अलावा  उसकी  खपत  500  टन

 मिल  के  आटे  की  भी  है  ।  त्रिपुरा  के  लिये  प्रतिमास  चावल  का  नियतन  5,000  टन  है  कितु  वे  उस

 पूरी  मात्रा  को  नहीं  उठाते  हैं  ।  जनवरी  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदाम  से  जो  त्रिपुरा  में  स्थित

 चावल  नहीं  लिया  गया  था  इसकी  मात्रा  बिल्कुल  शुन्य  थी  ।  फरवरी  के  महीने  में  इसकी  मात्रा
 केवल  14,000  टन  थी  ।  इसकी  तुलना  में  प्रतिमास  इसके  गोदाम  में  10,000  टन  से  12,000
 टन  तक  का  स्टाक  रखा  जाता  है  जो  कि  राज्य  की  2  मास  की  आवश्यकता  से  भी  अधिक  है  और
 राज्य  सरकार  के  पास  अपने  स्टाक  में  5,000  टन  से  भी  अधिक  चावल  उपलब्ध  है  ।  इसलिये

 इसकी  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  और  यह  केन्द्रीय  सरकार  पर  आरोप  लगाने  का  व्यथ  का  प्रयास  है

 कि  वे  त्रिपुरा  के  सम्बन्ध  में  अपने  कत्तव्य  का  पालन  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  उपाध्यक्ष  मुझे  यह  जानकर  बहुत
 आयें  हुआ  है  कि  हमारे  मंत्री  महोदय  ने  यह  कहा  है  कि  त्रिपुरा  की  जनता  अथवा  सरकार  इस

 चावल  को  काम  के  बदले  अनाज  के  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  स्वीकार  करने  को  तैयार  थी  ।  और  अब

 ag  की  किस्म  में  चुनाव  करने  लगे  हैं  और  वे  उसको  स्वीकार  नहीं  करते  ।  हमारे  माननीय
 मंत्री  महोदय  जो  कि  बहुत  सम्माननीय  व्यक्ति  हैं  ऐसी  बात  कहते  हैं  जो  कि  एक  राज्य  जो  कि  केन्द्र

 की  सहायता  पर  निर्भर  करता  है  उसे  अच्छे  बुरे  किस्म  के  चावल  में  करने  का  अधिकार

 a
 G
 नहीं  है  ।  मैं  उनके  इस  विचार  से  सहमत  नहीं  हूं  ।

 है
 आप  किसी  राज्य  को  शर्तें  लगाकर  चावल  स्वीकार  करने  के  लिये  बाध्य  कर  सकते

 er
 श्री  राव  वीरेन्द्र  सिह  :  हमने  बाध्य  नहीं  किया है  |

 श
 श्री  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  आपके  कहने  का  यही  अर्थ  था  ।  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  यह

 स्थिति  बहुत  गम्भीर  है  ।  आप  जानते  हैं  कि  यह  आपकी  सरकार  का  दायित्व  है  कि  राज्य की  जनता

 के  लिए  चावल  उपलब्ध  कराए  जायें  और  मुख्य  मंत्री  ने  इस  सम्बन्ध  में  आपको
 लिखा

 था  क्योंकि

 कोई  भी  उत्तरदायी  सरकार  चुप  नहीं  बैठ  सकती  यदि  उसे  पता  चलता  है  कि  उसका  खाद्यान्न  का

 स्टाक  खत्म  होता  जा  रहा  है  और  केन्द्रीय  सरकार  सहायता  प्रदान  नहीं  कर  रही  है
 और  यदि  वहू

 सहायता  प्रदान  करती  भी  है  तो  ऐसा  किस्म  का  चावल  भेज  रही  है  जो  कि  मानव  खपत  के  योग्य
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 नहीं  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय से  करूंगा  कि  ag  इस  किस्म  का  चावल  अन्य  राज्यों  को

 भेजें और  सब  राज्य  सरक  Hj re  कीं  aera
 जोद  पहां  कें

 लोगों  की
 अधिनियम  देखें  होंगे ह  =  .

 ae
 दो  गोदाम  सौंप  दिए  हैं  इ  ह  ध  *&  ade  | दि

 _
 उपाध्यक्ष  महोदय :  अन्य  राज्य  उबले  विल

 feat  उन्होंने  अभी  ऐसा
 क *-  मुँ

 ~ +

 श्री  सत्य  साधन
 चक्रवर्ती  :

 जो  कुछ  भी  हो  ।  उस
 किर  का

 प  हं  भागवत  के  गमे ae

 a अब  उ उनके  वक्तव्य  से  ऐसा  प्रतीत  होगा  कि  हमारे
 माननीय

 on  जो  कि  संदेह  अपना

 उत्तरदायित्व
 समझने  वाले  मंत्री  हैं  ।  इस  बात  से  संतुष्ट हैंਂ  =  t

 =  >
 उपायध्क्ष  महोदय :  प्रत्येक  मंत्री  अपना  ् ी उत्तरदायित  वस  तता  bi  #  nd  ~

 tm *  भी  सत्य  साधन  प्रत्येक  सदस्य  भी  अपने  उत्तरदायित्व  को  समझता  है  ।  कोई  भी

 सदस्य  किसी  भी  दिन  मंत्री  बन  सकता  है  ।  ्
 न  ety

 ee  बात  से  संतुष्ट  हैं  कि  स्टाक  की  स्थिति  अच्छी है  कितु  राज्य  सरकार  का  अनुमान है  ।

 ऐसी  बात  क्यों  है  कि  मुख्य  मंत्री  केन्द्रीय  सरकार  से  कुछ  और  करने  का  आग्रह  क  रही  है  ।  मैं

 केवल  अपने  माननीय  मन्त्री  की  याद  दिला  देना  चाहता हूं  कि  त्रिपुरा  सरकार  नेਂ  जब
 केन्द्रीय

 सरकार  को  लिखा  था  कि  त्रिपुरा  में  क्या  हुआ  है  ।  आइये  और  हमारी

 त्रिपुरा  में  कुछ  बातें
 .  हो  रही हैं

 ।  आपने  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  ।  मेरा  तात्पयें  यह
 है

 कि
 वहां |  r काफी  व्यापक  दंगे  हुए  हैं  ।

 द  अब  फिर  राज्य  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  से  आग्रह  कर  रही  है  कि  वे  उनके  पास  और

 वल  भेजे  ।  अब  हम  इस  वारे  में  ज्यादा  उत्सुक  नहीं  हैं  कि  चावल  जारी  किया  जाए  ।  परन्तु  प्रश्न
 यह है  कि  उस  मात्रा  में  वास्तव  में  मिल  पाता  है  अथवा  नहीं  तथा  उन्हें  वह  खाद्य  निगम  के

 गोदाम  से  प्राप्त  पाता  या  नहीं  |  तथा  क्या  वह  चावल  मानव  खपत  के  योग्य  है  ।  जब  आप  यह

 कहते  हैं  चावल  भेज  रहे  हैं  तो  उसका  यह  अर्थ  नहीं  होता  कि  वह  उनको  प्राप्त  हो  रहा  है  ।

 भेजने  में  और  वास्तव  में  प्राप्त  करने  में  अन्तर  होता  है  कौर  कभी-कभी  इसमें  काफी  समय  लग

 है  और  इसको  पुराने  के  लिये  क्या  घटनाएं  हो  जाती  हैं  ।  राज्य  बड़ी  निश्चित

 स्थिति  में  पड़  जाता  है  क्योंकि  वह  अपने  दायित्व  को  पूरा  नहीं  कर  पाता  है  तथा  स्टाक  के खत्म

 होने  के  कारण  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  जारी  नहीं  रख  पाता  तो  इसके  लिये  के  को  दोषी

 नहीं  माना  जाना  चाहिये  ।  आपकी  पहले  ही  आलोचना  हो  रही  अब  आपकी  और  भालोचना

 करने  से  क्या  लाभ  ।  आपने  पश्चिमी  बंगाल  के  लोगों  को  इससे  वंचित  कर  दिया  यह  बात

 अनेक बा  र  सिद्ध  हो  चुकी  है  कितु  अब  ऐसी  बात  नहीं  हैं  ।  केन्द्रीय
 सरकार  से  यह  एक  प्रकार की

 अपील  है  कि  वहू  अपने  दायित्व  को  पूरा  करे  |
 a4

 ...  श्री  रामलु  मल्लु  :  rea  कर  रहे  हैं  अथवा
 भ
 भाषण  दे  रहे  he

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  म

 wot  सका

 अतल
 े  रकमें  आग

 दे  सह
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 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  एक  अच्छा  प्रश्न  करन े<  लम्बी  भूमिका  आवश्यक  है

 द

 महो  मेरा  प्रश्न  यह  है  ।  उपाध्यक्ष  वे  एक मिग  ।  वे
 नियम  को  ra

 मैं  भी  ज  नता  हूं  कि  उसका  उल्लंघन  कैसे  किया  जाय  ।
 प

 प्  मैं  यहाँ  हरेक  को  शिक्षा  देना  नहीं  चाहता  ।  यहाँ  कुछ  कांग्रस  आई के
 सदस्य  द

 जिनको
 कुछ  भी  सिखाना  कठिन  है  ।  मैं  उनको  कुछ

 नहों
 सिखाना  चाहता ।  ra  2

 उपाध्यक्ष  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  ।  भ्
 द्

 प्रो ०  चक्रवर्ती  :  वे  भी  आपके  पास  शिक्षा  ग्रहण  करने  नहीं नहीं  ara

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  मैं  ऐसे  को  अपना  विद्यार्थी  भी  नहीं  बनाता  a Zi
 rd  सरकार  को  क्षमा  करना  है  ।  यह  उसे  छोटा  दिखाना  नहीं  है  ।  क्या  आपके  मुल्यांकन  तथा  राज्य
 सरकार  के  मुल्यांकन  में  कोई  अन्तर  है  ?  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  राज्य  के  पास  पर्याप्त
 भण्डार  आप  कया  कदम  उठा  रहे  जिससे  कि  वितरण  प्रणाली  को  बनाया  रखा  जा  सके  ?  तीसरी
 बात  यह  है  कि  मानसून  आ  रही है  ।  कोई  भी  सरकार

 चुप  नहीं  बैठ  सकती  जब  उसे  मालूम  हो  कि

 भण्डार  घटता  जा  रहा  है  ।  इन  वस्तुओं  को  उपलब्ध  कराने  के  लिए  आप  ठोस  कदम  उठाने
 जा  रहे  चावल  की  जो  मांग  मानव  उपभोग  के  योग्य  नहीं  उसे  बदलने  के  लिए  तथा  कल
 मांग  को  त्रिपुरा  राज्य  को  भेजने  के  लिए  आप  क्या  कदम  उठा  रहे  हैं  ?

 मुझे  उस  समिति  का  नाम  ठीक-ठीक  याद  नहीं  है  जिसने  त्रिपुरा  को  25,000  मीटरी  टन

 भेजने  की  सिफारिश  की  थी  ।  क्या  भाप  उस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  रहे  हैं  और  उस  मांग को
 as  ८ आवंटन  के  रूप  में  त्रिपुरा  को  दे  रहे  हैं  ?

 ्
 श्री  राव  विरेन्द्र  सिह  :  मैंने  यह  बार-बार  कहा  है  और  यदि  माननीय  सदस्यों को  इससे

 संतोष होता  है  तो  मैं  इसे  एक  हजार  बार  दोहराऊंगा  कि  त्रिपुरा  को  भेजा  गया  अनाज  मानव
 उपभोग  के  योग्य  था  ।  यह  कहना  गलत  है  कि  त्रिपुरा  को  भेजा  गया  चावल  उपभोग के

 योग्य  यहाँ कृपया  इसे  समझें  |

 त्रिपुरा  को  जरूरतें  ecocoe े
 श्री  अटल  विहारी  बाजपेयी  :  शिकायत  किस  प्रकार  की  थी ?  >

 ८  राव  वीरेन्द्र  सिह :  जैसा  कि  मैंने  कहा  गोदामों  में  पार-बायलर  चावलों  पर  पपड़ी  a

 गई  थी  ।  जलवायु  में  अत्यधिक  नमी  के  कारण  उनका  रंग  कुछ  खराब  हो  गया  था  ।  यही  कारण

 था  कि  उन्हें  उपभोग  के  .  योग्य  नहीं  किया  गया  लेकिन  हटा  दिया  है  और  अलग  कर दिया

 गया  लगभग  आधी  मांग  पहले  ही  अलग-अलग  की  जा  चुकी  5000  टन  में  से  4000

 टन  राज्य  सरकार  को  अब  तक  जारी  किए  जा  चुके  हैं  और  उसे  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।

 a  उपभोग
 के  योग्य  पाया  गया  है  ।  बाकी  मात्रा  को  भी  इसी  प्रकार  साफ  कर  दिया  जाएगा  ।  थ

 ...  जैसा  कि  मैंने  बताया  हम  लगभग दो  महीने  की  जरूरत के  लिए  भण्डार  रख  रहे  हैं

 पहली
 जनवरी  को  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  13,494  टन  का  कुल  भण्डार  था ।  पहली

 फरवरी को  भण्डार  12930  टन  तथा  पहली  मार्च  को  यह  भण्डार  10,509 टन  का  था

 इसके  अति  पहली
 अप्रैल  अर्थात  इस  राज्य  सरकार  के  प  5175 टन  अनाज
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 —  —

 चावल और  गेहूं  है
 जबकि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  भण्डार  में  से  त्रिपुरा  में  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  के  माध्यम  से  आबंटन  और  उपभोग  केवल  5,000  टन  के  लगभग  है  ।  हमने  बताया  है  कि
 हमने  12,000  टन  अनाज  तत्काल  भेजने  का  निर्णय  किया  है  ।  उसमें  से  एक  रोक  में  2,100  टन
 पहले  ही  भेजा  जा  चुका  है  और  उस  महीने  की  15  तारीख  से  पहले  6,000  टन  से  भी  अधिक
 भेजा  जाएगा  ।  बाकी  मांग  भी  वहां  भेज  दी  जाएगी  ।  अतः  वहाँ  पर्याप्त  भण्डार  हो  जाएगा  और
 हम  प्रयत्न  करेंगे  कि  यह  भण्डार  मानसून  के  मौसम  में  इक्ट्ठा  कर  लिया  जाए  ।  इसके  बारे  में
 हमने  पहले  ही  आपका  भाश्वासन  दे  दिया  है  ।  मुझे  आशा  इसमें  कोई  भी  कठिनाई  नहीं  होगी  ।
 माननीय  सदस्यों  को  इस  सम्बन्ध  में  अनावश्यक  आशंका  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 ह
 श्री  अजय  विश्वास  :  मन्त्री  जी  ने  यहां  हमें  जो  बताया  है  वह  वास्तविक  तथ्य

 नहीं  है
 |  आपको  मालूम  है  कि  जब  रोम  जल  रहा  था  तो  नीरो  वायलिन  बजा

 रहा  था
 t

 ह  उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  कोई  भारतीय  उदाहरण  क्यों  नहीं  देते  ?

 :.....  :
 श्री  अजय  विश्वास  :  यदि  आप  विवरण  को  तो  वहां  यह  बताया  भया  हैकि

 <= 12,000  टन  चावल  की  ढुलाई  के  लिए  योजना  बना  रहे  हैंਂ  ।  ब
 ड  am 2  वे  अब  योजना  बना  रहे  हैं  और  हम  त्रिपुरा  में  दुखी  हो  रहे  हैं  ।

 श्री  राव  विरेन्द्र  सिह  :  आगे  कितनी  मात्रा  पहले  ही  भेजी  जा  चुकी  है  ।
 ः

 att  अजय  विश्वास :  अपने  वक्तव्य  में  आपने  बताया  है  कि  आप  योजना  बना  रहे  हैं  ।
 T  a वास्तविक  स्थिति  क्या  हैं  ?  मैं  त्रिपुरा  का  मैं  बेहतर  जानता  विवरण

 के
 त्रिपुरा

 में  भण्डार  की  स्थिति  यह  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  7,750  टन  भण्डार  है  और
 उसमें  से  राज्य  सरकार  को  केवल  4000  टन  मात्रा  स्वीकार्य  राज्य  सरकार  तथा  भारतीय
 खाद्य  दोनों  ने  यह  निर्णय  किया  था  कि  वे  सभी  भण्डार  को  अलग

 बीमारी
 1  लेकिन

 भण्डार  को  अलग-अलग  नहीं  किया  है  ।
 भ  ह शी  राव  बीरेन्द्र  यह  किया  जाने  वाला  है  ।

 श्री  श्रजय  विशवास  :  7,750  टन  के  जिस  भण्डार  आपने  विवरण  में  उल्लेख  किया  हैं
 वह  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिये  राज्य  सरकार  क गे  स्वीकार्य  नहीं  है  ।  5,000  टन  के  जिस भण्डार  को  अलग-अलग  किया  गया  है  और  जो  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  ag  किसी
 एक  स्थान  पर  नहीं  है  ।  वह  सम्पूर्ण  राज्य  में  बिखरा  पड़ा  राज्य  सरकार  के  लिये यह  संभव
 नहीं  है  कि  वह  इस  सारे  चावल  को  एकत्र  करके  सार्वजनिक  वितर
 करे ॥

 वितरित ण
 प्रणाली

 के  माध्यम  से

 af

 दूसरा  मुद्दा  यह  है  कि  उसका  कुछ  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  खर्च
 किया  गया  ।  उसका  आपसे  चावल  मिलने  के  बाद  ही  किया  जायेगा  ।  क्या  आप  इस  बात
 से  इन्कार  कर  सकते  हैं  कि  मुख्य  मंत्री  ने  प्रधान  मन्त्री  को  एक  टेलेक्स  संदेश  4  ल
 दूसरा 9  अप्रैल  को  भेजा  है  ?  मुख्य  मंत्री  ने  इस  संबंध  में  आपसे  कई  बार  सम्यक  किया है  ।  लेकिन

 कुछ  भी  कर  रहे  हैं  ।  मुख्य  मन्त्री  ने  यह  भी  बताया  है  कि  त्रिपुरा में  चावल  का  भण्डार
 नहीं  जिसे  शर सान  वितरण  प्रणाली  के  माध्य म

 |  किया  जाए  वास्तव  त्रिपुरा
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 राज्य  सरकार  ने  च बावल  का  वितरण  बन्द  कर  दिया  है  |  चावल  का  वहां  कोई  भण्डार  नहीं  है  ।

 wea  मन्त्री  ने  प्रधान  मन्त्री  को  क्या  टेलेक्स  संदेश  भेजा है  ?  क्या  भाप  उसको  यहां  रख  सकते  हैं  ?

 मेरा  विशिष्ट  प्रश्न  यह  है  कि  आपको  तत्काल  त्रिपुरा  को  चावल  भेजने हैं  ताकि

 जनक  वितरण  प्रणाली  सामान्य  रूप  से  कार्य  कर  सके  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  ‘fs  क्या  आप

 गोहाटी  गोदाम  से  त्रिपुरा  को  2  अथवा  3  दिन  के  भीतर  चावल  भेजेंगे  जिससे  कि  अनाज  संबंधी

 ब्यान  संकट  को  दूर  किया  जा  सके  ।  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मुख्य  मन्त्री  ने  प्रधान

 .  मंत्री  को  दो  तारें  भेजी  और  यदि  तो  उन  तारों  में  क्या  लिखा  है  ?  क्या  आप  उसे  यहां  ब
 at

 सकते हैं  ।
 --

 श्री  राव  वीरेन्द्र  सिह  :  भारत  त्रिपुरा  तथा  अन्य  राज्यों  के  प्रति  अपने  कत्तव्य  के

 ति  जागरूक  है  जैसा  कि  मैंने  बता प्रा  हम  प्रतिमास  त्रिपुरा  में  अनाज  का  पर्याप्त

 भण्डार  रख  रहे  हैं  ।  वहाँ  उपलब्ध  10,000  टन  में  5,500  टन  मात्रा  को  अलग-अलग  किय

 या  था  तथा  छाना  गया  था  तथा  उसमें  से  4,000  टन  मात्रा  स्वीकार्य  थी  ।  वह  मात्रा  वितरण  के

 लिए  उचित  पाई  गई  थी  ।  बाकी  मात्रा  को  अभी  भी  अलग-अलग  किया  जा  रहा  है  ।  राज्य

 रकार  के  पास  भी  अनाज  का  काफी  बड़ा  भण्डार  है  ।  वहाँ  कमी  नहीं  है  ।  उस  मात्रा  को  भी

 सार्वजनिक  वितरण  के  माध्यम  से  वितरित  किया  जा  सकता  है  ।  2000  टन  से  भी  अधिक  मात्रा

 पहले  ही  त्रिपरा  के  रास्ते  में  है  ।  6,000  टन  से  भी  अधिक  मात्रा  15  अप्रैल  से  पहले  भेजी  जानी

 यह  भी  हमने  पहले  ही  बता  दिया  है  ।  इस  संबंध  में  चिन्ता  करने  की  कोई  जरूरत  नहीं  ह ै।
 मुख्य  मंत्री  तारें  भेजे  अथवा  न  भेजे  ।  केन्द्रीय  सरकार  य  सुनिश्चित  करेगी  कि  त्रिपुरा  के  लिये

 खाद्यान्न  की  सप्लाई  में  कटौती  न  हो  ।  त्रिपुरा  के  लोगों  को  मानसून  के  मौसम  में  भी  खाद्यान्न

 प्राप्त  करने  के  मामले  में  किसी  कठिनाई  का  सामना  करने  की  जरूरत  नहीं  ।  वहाँ  पर्याप्त  मात्रा  में

 भण्डार  रखा  जाता  है  ।

 भाप  टेलेक्स  तथा  तार  संदेश  भेजने  में  खच  किये  जा  रहे  अपने  धन  को  बचा  सकते  हैं  ।
 -

 श्री  मुकुन्द  मण्डल  :
 उपाध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  ने  यह  बताया

 है  कि

 इस  समय  त्रिपुरा  में  अनाज  संबंधी  कोई  संकट  नहीं  है  ।  लेकिन  मेरी  जानकारी  के  त्रिपुरा

 में  पीछ ेढले  4  अथवा  5  महीनों  से  गेहूँ  का  भण्डार  नही ंहै  ।  इसके  आटा  मिलें  तथा

 afea Want

 बन्द  हो  गई  हैं  और  चाय  के  बागो ंमें  काम  करने  वाले  मजदूर  दुखी हैं
 क्योंकि  गेहूं  ही

 :.  उनका  भोजन है  ।

 मैं  यह  जानना  चाहूंगा  हूं  fe ag  की  कमी  के  कारण  क्या  मिलों  में  कमंचारिय  तकी

 कोई  छंटनी  हुई  है  अथवा  नहीं  ।  इस  समस्या  के  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ह ै?  इस  समस्या

 के  समाधान  के
 लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  जा  रही  है  ?

 कड

 मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  को  मालूम है
 कि  त्रिपुर रा  एक  ऐसा  राज्य  है

 जहाँ  अनाज  की  कमी  है  ।  यदि  त  स  कमी को  पूर
 करने  के  लिये  त्रिपुरा  सरकार ने  अनाज

 की  कितनी  मात्रा  की  माँग  क  र  ने  वेस्ट  आबंटन  किया  है  ?  पिछले  छह
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 के  दौरान  बिक्री
 के

 लिये  वास्तव  में  कितना  अनाज  दिया  गया  यही  मेरे  विशिष्ट

 प्रश्न  ae  प

 कार्यक्रम  को  धक्का लगा  है _  क्या  यह  सत्य  नहीं है  कि  त्रिपुरा  में  के  बदले

 क्योंकि

 खाद्यान्नों  का  भण्डार  घटता  जा  रहा  है  ?  नहर

 भण्डारण  क्षमता  के  संबंध  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  त्रिपुरा  खाद्यान  नों  के  भण्डार  के

 —  समय  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  कितनी  भण्डारण  क्षमता  उपलब्ध है  ?  त्रिपुरा  में

 भंडारण  ६  नमता  के  बारे  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  विधिक  प्रतिवेदन  में  कोई  se

 लेख
 नहीं

 ऐसा  ?

 *  =.  मैं  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  त्रिपुरा  में  खाद्य  निगम  द्वारा

 अपेक्षित  हों  का  निर्माण  करने  के  काम  को  तेज  करने  की  सरकार  की  कोई  योजना

 मेरा  अन्तिम  प्रश्न  यह  है  कि
 '

 मंत्री  ने  अपने  विवरण  में  यह  बताया
 कि  त्रिपुरा में

 भारतीय  खाद्य  निगम के  भण्डारों में  7,715  टन  अनाज  का  भण्डार  है  ।  मैं  यह  पुछना  चाहता  हूं
 इसमें  कितनी  मात्रा  मानक  नियंत्रण  कार्यालय  द्वारा  घटिया  किस्म  की  तंथा  मानव

 उपभोग
 के  लिये  अनुपयुक्त  मानी  गई  है  ।  इस  प्रकार  के  अनाज  के  निपटान  के  संबंध  में  भारती  य  खाद्

 =
 निगम  की  सामान्य  प्रथा  कया है  ?

 दि  >.
 मेरे  a  प्रश्न  हैं  क्योंकि  त्रिपुरा  की  लगभग  60  प्रतिशत  भूमि  पर  जंगल  हैं  ।  ः

 श्री  राव  वीरेन्द्र  सिह  :  जहां  तक  मेरी  यह  सारा  अनाज  मानव  उपयोग  के  लिए

 उपयुक्त  है  ।  मैंने  बार-बार  यह  स्पष्ट  किया  है  कि  इसकी  कुछ  मात्रा  का  रंग  खराब  हो  गया  था

 कौर  उपभोक्ताओं ने  उसे  स्वीकार  नहीं  किया  उसे  अलग  .  किया जा ता  रहा  केवल

 अच्छे  रंग  वाला  चावल  दिये  जाने  के  लिए  अलग  जा  रहा  है  1  पिछले  चार  महीनों  के

 अनाज इसका  उपयोग  इस  प्रकार  त्रिपुरा  सरकार  ने  दिसम्बर  में  केवल  800  टन

 जनवरी  में  बिल्कुल
 कही

 राज्य  सरकार
 रने  van  खाद्य  निगम  के  य

 से  एक
 भी

 ड
 किलो  अनाज  नहीं  लिया **

 प  bt  owt
 क्  श्री  सत्य  साधन  चक्रवर्ती :  :  इसकी  किस्म  के  कारण  ।  ok

 श्री  राव  वीरेन्द्र  fag :  आपको  जरूरत  नहीं  क्योंकि  त्रिपुरा  स्वयं  लगभग  a

 लाख  टन  चावल  का  उत्पादन  करता  है  :  आपको  कोई  भी  चीज  नहीं  चाहिए  थी  आप  इसे  अच्छी
 तरह  जानते

 हैं
 ।

 प्  फरवरी  1400 टन  मात्रा  उठाई  गई  ।  यदि  वह  उपभोग के  लिए
 उचित  नहीं

 जेसा

 कि  आप  कहते हैं  ey  तो  1400  टन  मात्रा  नहीं  उठाई  गई  होती  ।  आ  व
 मार्च के  सम्बन्ध  में  हमारे  पास

 उठाएँ
 गई  मात्रा  के  सब  sit  आंकड़े  नहीं  ह  कयोंकि

 त्रिपुरा  सरकार ने  अभी
 तक  यह  जिनका  री

 नहीं
 दी  है  कि  उन्होंने  कितनी

 मात्रा  उठाई  .

 पिछले  चार  के  सम्बन्ध  में  यह  स्थिति  a  1

 208



 20  1903  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 si  a
 रोते  ग

 प्रो०  मधु
 दण्डवत  उन्होंन  सलिए  द  क्योकि

 नाज
 न  मिलने की

 a  ¥%
 तुलना  में  घटिया  अनाज  मिलना  ही  बेहतर

 है

 श्री  राव  वीरेन्द्र  सिह  नहीं  ।  यदि  कमी  होती  तो  वे  5,000  टन  की  उस  मात्रा  का
 योग कर  सकते  थे  जो  उनके  अपने  स्टाक  में  थी  उसका  उपयोग  तब  तक  करने  के  पात्र हैं  जब

 तक कि  भारतीय  खाद्य  निगम  उसके  बदले में  उन्हें  और  मात्रा  नहीं  दे  देता  ।  लेकिन  उन्हें  अब  तक

 अपने  स्टाक  को  छूने  की  आवश्यकता  तक  नहीं  पड़ी  है  ।  इसका  अभिप्राय  यह  है  कि  भण्डार की
 स्थिति  अच्छी  है  ।

 श्री  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  उन्होंने  अपना  भण्डार  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  में  पहले

 ही  समाप्त  लिया  है  ।  तपद

 के  बदले  अनाज श्री  राव  वीरेन्द्र  सिह  :  नहीं  आपको  यह ह  जानकर  भागिये  हगा  कि  काम के

 कारेन
 के

 ह  लिए
 हमने  त्रिपुरा  को  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  11,35  1000  प्लन  अनाज  मुफ्त

 दिया
 &  क्

 sits  मघ  दण्डवते  :  अब  हमें  मालूम  हुआ  महाराष्ट्र  को  यह  अनाज  ait  ait  मिला  ॥

 b  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अच्छा  होगा  आप  अपने  आंकड़ों  की  जांच  करें  ।
 श्री  सत्य  सीजन  चक्रवर्ती  :  यह  11  लाख  है  अथवा  11  हजार  ?  थ  ः

 अब  मुझे  समझ  आया  कि  क्यों  आपके  आंकड़  हमेशा  गलत  होते  हैं  ।

 श्री  राव  वीरेन्द्र  सिह  :  मेरे  कागजों  में  11  लाख  टन  दिखाया  गया  है  ।  में  इसकी  जांच

 करू गा  यह  11  हजार  ही  होगा  यह  कागजों  में  दिखाया  गया  है

 श्री  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  इससे  यह  पता  चलता  है  कि  आपके  लोग  आपको  कसे  गुमराह
 करते हैं  ।

 श्री  राव  वीरेन्द्र  सिह :  a  विभाग  ते  गलत  दर्शाया  ह  ।  मुझे  आशंका  afer  इसमें

 heer  are  मेंਂ  बताया  गया है  ।  यह  गलत  है  |  यह  11,035  ही  होगा  ।

 जो  भी  अत्यधिक  सुखा  के  दिनों  में  भी  त्रिपुरा  में  अनाज  की  नहीं  थी--हमने

 त्रिपुरा  में  बहुत  बुरे  दिन  देखे  अत्यधिक  कठिनाई  के  दिन  सुखा  के  बाद

 श्री  अजय  विशवास  :  आपकी  समिति  ने  25,000  टन  की  सिफारिश  की  थी  लेकिन  आपने
 11,000  टन  अनाज

 श्री  राव  वीरेन्द्र  सिह  :  विभाग  द्वारा  मुझे  बताए  गए  अद्यतन  आँकड़ों  के  14,777

 टन  अनाज  काम  के  बदले  अनाज  तथा  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  दिया  गया

 इसके  मुझे  याद  10,000  मत  अनाज  गृह  मन्त्रालय  से  प्राप्त  अनुदेशों  से  अतिरिक्त

 कैम्पों में  शरणार्थियों  के  लिए  दिया  गया  वह  टन--केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 |  डस  TAIT दिया  गया  अनुदान

 था  जो  कि  कुछ  महीने  पहले  दिया  ग
 clang

 हम त्रिपुरा के  लोगों
 की  सहायता के  लिए  जो  कुछ  भी  कर सकते

 तीसरे
 कुछ  कार  दे  ताकि  उनकी

 नदियां  दूर  हो ं।
 eg
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 श्री  मुकन्द  मण्डल :.
 wearer  क्या  स्थिति

 श्री  राव  बीरेन्द्र  भण्डार  आ  1  से  अधिक है  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अ  ब  लोक  ले  समिति  का  प्रतिवेदन

 fons)  म  want  नहीं  के  रहा  ह  ।  मैंने  पहले  ही  अगली  मद  को

 शुर
 कर

 हिया  है प  ह्
 क

 vs

 लोक  लेखा  समिति

 रने  तीसरा  तथा  बीसवां  प्रतिवेदन  बड

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :

 वेदन
 त

 तथा  अंग्रे  जी  प्रस्तुत  करता
 महोदय  मैं  लोक  लेखा  समि

 तति  के  निम्नलिखित
 ह

 = r
 *

 (1)  रेलवे की  भूमि  हर  अनधिकृत  कब्जे  के  बारे  में  लोक  लेखा  afar  लोक

 के  प्रतिवेदन  में  अन्तर्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की
 गईं  ी

 संबंधी

 तीसरा  प्रतिवेदन  1  ks

 (2)  रेल  व्यय के  बारे  में  लोक  लेखा  समिति  लोक॑  प्रतिवेदन में

 अन्तर्विष्ट
 सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  a4  धी

 ana
 प्रतिवेदन

 >

 cs
 ee

 समिति  के  fa  tala  ्

 as ह  चाय  -  ats  प्

 arfarsa  ही  में  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  श्रालम  :
 श्री  प्रणव  मुखर्जी

 की  ओर

 से  मैं  निम्नलिखित  प्रस्ताव  करता  7  क
 ba

 महे  ः
 चाय  1954  के  नियम  4  (1)  के

 साथ
 afer  चाय  1953

 की  घारा  4  की  उपधारा  (3)  केਂ  अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य ऐसी  रीति  से  जैसा

 fe  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  तथा  उसके  अन्तर्गत  बनाये
 गये

 नियमों  के  अन्य
 ...  के  चाय  बोलें  के  सदस्यों  के  रूप  मेंਂ  कार्य  करने  के  लिये  अपने  से  दो

 सदस्य  निर्वाचित  करें  ।
 मसक  ०  ०.

 _  उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :  th

 चाय  1954  के  नियम  4  (1)  (  के  साथ  पठित  चाय  1953

 की  घारा  4  की  उपधारा  (3)  के  अनुसरण  भ  स
 सभा के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसा

 कि  अध्यक्ष  निदेश
 उक्त  अधिनियम  mar  eek  rr xMONITTD aT  बनाये  गए  नियमों के  अन्य

 उपबन्धों  के
 चार ये  बोले  के

 सदस्यों  के  रूप  में  vel  झरने  ब
 ae  सौदे

 सदस्य  निर्वाचित करें  ।.

 प्रस्ताव  ates  gu  ।
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 20  1903  नियम  377  के  अधीन  मामले

 जस  जह नियम  37  7%  ada  मामले

 wren  age  अब  हम नियम  के
 अधो  समतों  को  लेंगे

 ।
 मू  फटी डा०  के ०  एस०  भोई  |

 ल्
 न  सहा नदी  के  बेसिन  में  तेल  की  खोज  का  कार्य  =

 आरम्भ  करने  को  श्रावइयकता  हँ

 नियम  377  के  अधीन  जनहित  का
 अत्यधिक

 डा०  कृपा सिन्धु  भोई

 महत्वपूर्ण  मामला  इस  सदन  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  ।  =  ह

 हाल  ही  में  किसी  समाचार-पत्र  में  यह  छपा  था  कि  महानदी  घाटी  में  महीने  a

 भी  ज्यादा  समय  से  ऑफ-शोर  पर्यवेक्षण  कायें  बन्द  पड़ा  है  क्योंकि  आयल  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा

 at  खोदने  के  लिए  किराये  पर  लिए  गए  fer  कार्य  को  अधूरा  छोड़कर  ही  चले  गये  कार्य को
 दुबारा  शुरू  करने  के  लिए  नए  रिंग  किराये  पर  लेने  में  6  से  से  भी  अधिक  समय  लगेगा ।
 यह  भी  सम्भव  है  कि  उस  समय  नये  रिंग  उपलब्ध  न  हो  सकें  ।  क्योंकि  तब  तक  अन्तर्राष्ट्रीय  फर्म
 उस  अवधि  के  दौरान  अपने  ऑफ-शोर  और  आन-शोर  पर्यवेक्षण  शुरू  कर  देंगे  ।  इसके  अतिरिक्त
 वही  जिन्होंने  तेल  व  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  गोदावरी  घाटी  में  पर्यवेक्षण  कार्य  बन्द

 करने  को  मजबूर  कर  दिया  महानदी  घाटी  के  भी  होंगे  और  मानसून  समाप्त  होने  के  साथ  ही

 ही  तरंगित  और  कठोर  महासागर  धारा  के  कारण  भी  ।  पता  चला  है  कि  पीरी लिन  खुदाई  वाला

 जहाज  जो  गोदावरी  घाटी  में  कार्य  कर  रहा  था  बम्बई  हाई  में  चला  गया  है  ।  पर्यवेक्षण  कार्य  जारी

 रखने  हेतु  इसे  बड़ी  सरलता  से  बंगाल  की  खाड़ी  के  किनारे  से  महानदी  में  भेजा  जा  सकता  art

 मुझे  शक  है  कि  अगर  पर्यवेक्षण  कार्य  समय-बद्ध  कार्यक्रम  के  अनुसार  पुरा  नहीं  किया  गया  तो  यह

 हो  सकता  है  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  रखे  गये  100  करोड़  रु०  लागत  के  दृष्टिकोण  से  देखने

 पर  मुद्रास्फीति  दबाव  के  कारण  महानदी  घाटी  का  सम्पूर्ण  क्षेत्र  कवर  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं

 होंगे  और  अन्त  में  धनराशि  की  कमी  के  कारण  कार्य  छोड़  देना  पड़गा  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  तेल

 की  कीमतों  के  बढ़ने  के  साथ-साथ  सरकार  को  तेल  का  पता  लगाने  के  कार्य  में  ढिलाई  नहीं  बरत  नी

 चाहिए  जिसके  कारण  देश  के  विदेशी  मुद्रा  के  भण्डार  में  कमी  होती  है  ।  इसलिए  सरकार  से  यह

 अनुरोध है  कि तेल  का  पता  लगाने  के  में  वह  विशेष  ध्यान  दें  ।

 यह  भी  अनुरोध  है  कि  चूंकि  आयल  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  महानदी  घाटी  में  तेल

 वेक्षण  काय  की  प्रगति  सन्तोषजनक  इसलिये  यह  कार्य  तेल  व  प्राकृतिक  गस  आयोग  को  दिया

 जाये  ।  सोवियत  संघ  से  आये  एक  विशेषज्ञ  दल  द्वारा  किये  गए  सीमित  सर्वेक्षण  से  पता  चला  कि

 महानदी  घाटी  के  आफ-शोर  और  ऑन-शोर  दोनों  में  ही  तेल  का
 बहुत  बड़ा  भण्डार  पाया जा

 सकता है  और  मगर  इसे  लिया  जाय  तो  इससे  भविष्य में  राष्ट्र  की  तेल  की  आवश्यकता  को

 काफी  हृद तक  पूरा  किया  जा  सकेगा  ।  इस  विषय  की  गम्भीरता  और  cna
 li

 नजर

 रखकर  सरकार  को  अविलम्ब  महानदी  घाटी  में  तेल  का  पता  लगाने  के  लिये  कायें  को  युद्ध  स्तर  पर

 sen  उठाने  चाहिये
 शुरू  करके  पूरा  करने

 के  लिये  तत्काल  कदम  उठाने  Aled  ।  +
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 ra]  cero
 के  ब  डोर  कौर  जिलों  मे  मद  योगा  का  विकास

 श्री  वृद्धि  (  :  राजस्थान  प्रान्त  सीमा वत्  ती  देर
 एवं  जैसलमेर

 प्रांत ही  नहीं  बल्कि  देश  के  बारे  पिछड़े  क्षेत्र हैं  ॥

 उक्त  क्षेत्र  में  मुल्तानी  राक  =  चूना

 पत्थर  आदि  के

 भरपूर
 भण्डार  जिनके  आधार  पर  कुछ  लघु  उद्योग  स्थापित  किए  गए  हैं  और

 फ  जा
 रहे  हैं

 eet  अधिक  ऊन  इस  क्षत्र  में  तैयार  होती है  ।  यहां के  ऊनी  कंबलों  मे  देश  में
 की  गलीचा  एवं  जट  पट्टी  का  उद्योग  भी  उत्तरोत्तर  उन्नति  की

 ओर
 अग्रसर  हो

 हीर

 :

 ear ई  छपाई  का  काय  बाड़मेर  जिले  के  बालोतरा  एवं  बाड़मेर  नगर  में  दिनोंदिन  विकास of  क

 al  मोर
 समर  हो  रहा  है  और  अनेक  छोटे  उद्योग  स्थापित  हो  रहे  हैं  ।

 '
 गवार  की  पैदावार  इस  क्षेत्र  में  बहुत  अधिक  होती  है  ।  बाड़मेर  एव  बालोत राह  नगर  में

 बवार  से  अ  धारित  गवार ग़म  लघु  उद्योग  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 qq  उद्योग  विकास  की  वहुत  सम्भावनाएं  हैं  ।  जालोतरा  नगर  में  132  लाइन  एक

 साल  पहले  पहुंच  चुकी  है  भीर  बाड़मेर  नगर  में  भी  132  लाइन  का  कार्य  तीब्र  गति  से  चल

 रहा  और  saa  लाइन  दिसम्बर  1981  तक  पहुंच  जाएगी  |

 _  बाड़मेर  एवं  जैसलमेर  जिलो ंमें  जो  कि  अधिकतर  अकाल  से  प्रभावित  रहते  ड  उद्योगों

 के  विकास  और  बिस्तार  से  अकाल  का  मुकाबला  करने  में  सक्रिय  सहयोग  मिलेगा  ।  ० ्

 .  .  अतः  केन्द्रीय  उद्योग  मन्त्री  से  निवेदन  है  कि  बाड़मेर  एवं  जैसलमेर  जिलों  के  ल  गप  उद्योग
 के
 के

 विकास  एवं  विस्तार  को  विस्तृत  करने  के  लिए  और  arent fata  दृष्टि  से  पिघड़े  क्षेत्र  घोषित  करें  ।
 क  केरल  में  मीन  उद्योग  का  संकट

 ae जेवियर  श्रराकाल  :  केरल  में  मत्स्य  उद्योग  पिछले  तीन  वर्षों से
 कठिनाइयों  में  है  और  अब  स्थिति  गम्भीर  होने  जा  रही  जैसा  कि  सर्वविदित  कि  मछली

 निर्यात  करने  से  भारतीय  राजकोष  को  प्रति  वर्ष  300  करोड़  की  विदेशी  मुद्रा  की  आय  होती
 जिसमें  से  केरल  का  हिस्सा  40  प्रतिशत  केरल  में  कृषि  क्षेत्र  से  अधिक  व्यक्ति  मत्स्य और

 इसके  सहायक  में  लगे  हुए  हैं  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  मत्स्य  उद्योग  केरल  की  अर्थव्यवस्था

 में और  इसकी  रोजगार  सम्भाव्यता  में  कितनी  प्रमुख  भूमिका  अदा  कर  रहा  इस  उद्योग में
 किसी  संकट  से  गम्भीर  परिणाम  निकल  सकते  हैं  जिससे  इस  उद्योग  से  अपनी  रोजी-रोटी  कमाने
 वाले  लाखों  लोगों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  और  इसके  अतिरिकत  देश  की  विदेशी  मुद्रा  की  ara को  भी

 आ  ्  थ
 हानि  होगी

 ।  वर्तमान  संकट  के  बहुत से  कारण  8.0  |  दी '
 विदेशी  बाजार  अब  शर्मिन्दा  है  और  भारतीय  मत्स्य  उत्पादन  की  मांग॑  अब  इतनी  ऊंची

 नहीं  रही  जितनी की  पहले  थी  ।  पिछले  20 «
 वर्षों  से  हम  अपनी  सं  दरी  सम्पदा  का  उपयोग  केवल

 छोटे  जहाजों के  प्रयोग  से  ही  कर  रहे  हैं  इसके  अगिन  कार्य  एक  ही  क्षेत्र
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 तक  सीमित है  और  गहरे  क्षेत्र  में  जाया  ही  नहीं  जाता  ।  एक  ही  क्षेत्र  में  लगातार  मछली  पकड़ते

 रहने से  झा
 लगी  तथा  अन्य  निर्यात  योग्य  मद्दे  गहरे  समुद्र  में  चली  गई  हैं  और  उनके  बड़े  होने  से  पहले

 ही  नष्ट  अथवा  मार  दी  गई  हैं  जब  तक  गहरे  समुद्र में  मछली  पकड़ने का  वर्णन  बड़े  पैमाने  पर

 सम्भव  नहीं  बनाया  जाता  तब  तक  समुद्री  सम्पदा  से  बड़ी  मात्रा  में  मछली  पकड़ने  की  कोई  आशा

 नहीं  इसके  मछली  पकड़ने  की  लागत  पिछले  तीन  वर्षों  में  डीजल  के  फाल

 श्रमिकों  की  मजदूरी  में  वृद्धि  के  कारण  गुना  बढ़  गई  है  ।  इसके  अतिरिक्त  डीजल  की

 अत्यधिक  खपत  के  कारण  नाव  का  कोई  मालिक  उन  दूर  वाले  क्षत्रों  में  जाने  से  डरता  है  जहाँ  से

 अच्छी  मछलियां  पकड़ी  जा  सकती  तेल  के  सीमित  प्रयोग  और  अन्य  लागतों  को  ध्यान  में
 रख

 कर  कोई  भी  खतरा  नहीं  लेना  चाहता  ।

 ज

 इसलिए ह गह

 इस  उद्योग  के  संकट  को  ठीक  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  सुझाए  जाते  हैं  :

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिए  जाने  वाले  जाल  Nat  को  डीजल  की  लागत  में

 50  vite  at  सहयता  दी  जाए  |  कल

 लि  2.  नावों  के  अधिकतर  मालिक  जिन्होंने  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  अथवा  अन्य  वित्तीय  a
 sear

 स

 ऋण  लिया  है  वे  अपनी  किश्तें  अथवा  उस  पर  देय-ब्याज  देने  में  असमथ  हैं  क्योंकि उ  संचालन

 में  काफी  हानि  उठानी  पड़  रही  मैं  सुझाव  देता हूं  कि  वर्ष  1977-78  1978-79  और

 1979-80  के  लिए  cart  माफ  कर  दिया  जाए  ।  ऐसी  मुआफी  कृषि  ऋणों  के  लिए  दी  जा

 चुकी
 3.  उद्योग  द्वारा  सामना  की  जा  रही  गम्भीर  कठिनाईयों  के  कारण  ऋणों  की  arf पिसी  की

 अगले  तीन  वर्षों  के  लिए  स्थगित  कर  दिया  जाए  ताकि  यह  उद्योग  वर्तमान  संकट  से  मुक्त  हो  सके

 att  रुमण--एकक  फिर  कार्य  शुरू  कर  सकें  |

 ....  4,  मत्स्य-उद्योग  को  दिए  जाने  वाले  ऋण  को  क्षा-ऋणों  के  समान  ही  माना  जाना

 चाहिए  भर  ली  जाने  वाली  ब्याज-दर  41%,  तक  ही  सीमित  रखी  जाएं  जसा  कि  भारतीय  feat

 बैंक से से  कृषि  पुनरवित्त  के  मामले  में  है  ।  की  यह  दर  तीन  ag  के  ऋण-स्थगन  के बाद

 लागू  होनी  चाहिए  ।  इसे  सहकारी  समितियों  पर  अधिक  उदारता  और  तीव्रता  से  लागू  किया  जाना

 चाहि  aU ॥  ६;  इल़्ली

 शर्ह  इसके  अतिरिक्त  इसकी  विदेशी  मुद्रा  आय  की  क्षमता  और  समाज  के  निर्धन-वर्ग  के

 रोजगार  के  काफी  अवसरों  के  कारण  यह  उद्योग  कृषि  के  समान  ही  रहने  का  हक  रखता  है  जिससे

 इसे  बैंकों  और  सरकार  से  सभी  रियायतें  मिल  सकें  ।  जब  तक  कि  थे  उपाय  तत्काल  नहीं  किए

 सम्पूर्ण
 मत्स्य  उद्योग  केरल  इस  चुनौती  का '  सामना  नहीं  कर  सकता  और  में  सरकार

 से  अनुरोध-करता  हूं  कि  ag  इस  प्राथमिक  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विभिन्‍न
 क  दें

 समन्वय  हेतु  तत्काल  कदम  उठाये  |
 ्

 )  बम्बई-थिरो  क्षेत्र  में  औषधि  निर्माता  कम्पनियों  का  कथित  बन्द
 ह होना

 aft  fee
 mire

 साहा  महराष्ट्र  राज्य  के  बम्बई-थाने क्षेत्र  में  औषधियाँ
 अदय  ara

 ate  जगण  ग्रा जट बनाने  wet वाली  कुछ  कम्पनियों  ने  बन्द  और  तालाबन्दी  द्वारा  जीवन  रुक्षक तथा  जरूरी
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 औषधियों  के  उत्पादन
 १

 प्रभा  किया  है  ।
 gah Atat  Spe

 sea  rome  फिक लैबं मैस स मैसेज  थेमिस

 कर्मसचुटिकल

 ची  मोर  इन  प्राइवेट  बः
 गेंस  पी बानगी

 लिमिटेड
 बम्बई

 क
 तालाब ब के  फलस्वरूप  बड़ी  संख्या  में  कामगारों  तथा  उनके  परिवारों  की  रोजी  रोटी  का

 एकमात्र  भी  बन्द  हो  गया  है  ।

 वि  यह  पता  चला  है  कि  मेसर्ज  गयुफिक  बम्बई  और  मैसेज  थेमिस  काम  युटीकल्ज

 (ato  चीमोसाइन  प्राइवेट  बम्बई  ने  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  और  अन्य  वित्तीय  संस्थानों  से  भारी

 मात्रा  में  ऋण  लिया  हुआ है  ।

 इन  कम्पनियों  की  अनेक  सहायक  एवं  सम्बद्ध  कम्पनियां  हैं  और  ये  अत्यन्त  लाभप्रद

 ये  और  सम्बद्ध  कम्पनियां  परस्पर  कच्चे माल  और  श्रमिकों  का  निरन्तर

 प्रदान  करती  रहती  हैं  ।  दवाओं  की  इन  फर्मों  के  बन्द  हो  जाने  से  समूचे  औषधीय  उद्योग  के

 गारों  विशेष  तौर  पर  महाराष्ट्र  के  बम्बई-धाने  क्षेत्र  में  भारी  औद्योगिक  अशान्ति  फल  गई  है  ।  यदि

 इस  अशान्ति  को  दूर  नहीं  किया  गया  तो  इससे  उत्पादन  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  जिससे  जी  नदायिनी

 औषधियों  और  अनिवार्य  दवायें  उपलब्ध  न  होंगी  ।  मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह
 फर्मो ंके  बन्द  किये  जाने  के  वास्तविक  कारणों  का  पता  लगाये  और  यह  भी  मालूम  करे  कि  क्या इन
 फर्मों  मालिकों  ने  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  तथा  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  के  धन  का  दुरुपयोग  किया था

 कौर  क्या  भिजवायें  दवाभों  के  उत्पादन  करने  के  मार्ग  में  कोई  बाधा  आई  जिससे  देश  की  जनता के

 हितों
 र को  नुकसान  पहुंचा  और  क्या  श्रमिकों  को  परेशान  किया  गया  था  ॥  >

 क
 क अम्बेडकर  के  जन्म  दिन  को  राष्ट्रीय  geet  घोषित

 ee  करने  को  श्रावइ्यकता  १

 ot  सत्यनारायण  1  भारतीय  संविधान  निर्मा  डा०

 अम्बेडकर  का  जन्म  दिवस  है  ।  बे  भारतीय  संविधान  के  रचयिता  तो  हैं  ही  उनका  जीवन  काय

 स्वयंमेव  प्रकाश स्तम्भ  की  तरह  अनेकों  लोगों  का  asa  पंथ  प्रशस्त  करेगा  ।  वे  शोषित  पीड़ित  दलित
 जनों  की  भावनाओं  की  शाश्वत  अभिव्यक्ति  हैं  ।  उन्होंने  सामाजिक  न्याय  की  स्थापना  के  लिये

 संघ  किया  वे  अपने  समय  के  प्रखर  विद्वान  तथा  विधि  शास्त्री  थे  ।  उनका  विचार  सुधार
 वादी  था  ।  अमरीका  की  कोलम्बिया  यूनिवर्सिटी  में  एथोपोलाजी  सेमिनार  में  दिनांक  1  1961

 को  अपना  शोध  पत्र  पढ़ते  हुए  कहा  था  अपनी  विचारधारा  को  छोड़ने  में  नहीं  हिचकिचायेगा

 यदि  कोई  श्रेष्ठ  चीज  पैदा  करता  है  ।  मुझे  उसे  छोड़ने  में  उतना  .  ही  av  होगा  जितना  सदा के
 लिए  विवादास्पद  रहने  वाले  विषय  पर  बौद्धिक  असहमति  देखने  में  होता  है  और  उन्होंने  कहा  कि  मैं

 जितना
 कराये  करे  जा  रहा  यदि  उसे  आगे  नहीं  बढ़ाया  जा  सके  तो  पीछे  न  जाने

 ह पुरुष  जिनका  ara  देश  और  समाज  के  लिये  सदा  अविस्मरणीय  हैं  ।

 मैं के  सरकार  से  माँग  करता  हूं  कि  14.  अप्रैल  को  डा०  अम्बेडकर  के  जन्म  दिवस  के

 उपलब्ध  में  राष्ट्रीय  अवकाश  घोषित  कर  प्रति  श्रद्धा  और  सम्मान प्रकट  करें  ।
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 —  —————

 आगामी  एशियाई  खेलों  के  लिये  बिजली  की  कमी  का  समाचार

 श्री  रशीद  मसुद  :  मैं  रूल  377  के  तहत  सरकार  का  win  4.0 7.0  aha  क

 इंडियन  एक्सप्रैस  की  इस  सुरखी  की  तरफ  दिलाना  चाहता  जिसमें  एशियाई  बर्न  में  बिजली  न्

 कमी  की  तरफ  इशारा  किया  गया  है  ।  गेसू  के  जनरल  मैनेजर  ने  इस  faatay  में  दिल्ली  के  A4At-

 az  गवर्नर  को  भी  लिखा  है  ।  क्योंकि  मौजूदा  हालत  में  भी  दिल्‍ली  में  रहने  वालों  की  ae  परेशानी
 का  सामना  करना  पड़ता  अगर  एशियाई  खेल  के  लिये  भी  बिजली  इसमें  से  दी  गई  तो  feo

 वालों  के  लिये  बहुत  मुश्किलात  का  सामना  होगा  |

 मेरी  सरकार  से  बर्खास्त  है  कि  अगर  एशियाई  गेम  करने  ही  तो  इसमें  खने  होने  वाली

 बिजली  का  इंतजाम  अलग  से  कर  दें  और  दिल्‍ली  के  रहने  वालों  को  भाने  वाली  मुश्किल  से  बचायें
 द्

 पश्चिम  बंगाल  के  मिदनापुर  जिले  में  पीने  के  पानी  की  कमी

 श्री  नारायण  चौबे  :  नियम  377  के  मैं  अविलम्बनीय

 सार्वजनिक  महत्व  के  निम्नलिखित  मामले  को  उठाना  चाहता  हूं  ।  पश्चिमी  बंगाल  के  मिदनापुर
 क्षेत्र  के  पश्चिमी  भाग  में  पानी  की  भारी  कमी  है  ।  इस  इलाके  में  निरन्तर  सूखा  पड़ता  है  ।  प्रतिवर्ष

 ग्रीष्म  ऋतु  के  आगमन  से  ही  पानी  का  संकट  गहरा  होता  जाता  इस  वर्ष  संकट  ने  सभी

 सीमाओं  को  पार  कर  दिया  ।  लोग  मिदनापुर  और  खड़गपुर  शहर  में  एक  बाल्टी  के  लिए  नलों  पर

 लम्बी  कतारों  में  खड़े  यदि  मिदनापुर  और  खड़गपुर  में  जल  वितरण  को  सुदृढ़  नहीं  किया

 गया  तो  वहां  स्थिति  नियन्त्रण  से  बाहर  हो  जाएगी  ।  शहरों  और  गांवों  में  सभी  क्यें  सूख

 चुके  हैं  और  देहातों  में  तो  लोगों  को  सूखे  हुये  छोटे-छोटे  नालों  से  एक  घड़ा  पानी  लेने  के  लिए  2  से

 3  चलना  पड़ता  पशुओं  के  लिये  पानी  उपलब्ध  ही  नहीं  है  ।  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  कई

 वर्षों  के  बाद  भी  इस  क्षत्र  में  जिसमें  खड़गपुर  खड़गपुर
 गोपी  नया  ग्राम  और  जिले  के  दूसरे  इलाके

 शामिल  सूखे  का  मुकाबला  करने  और  समाप्त  करने  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  नहीं  की  गई
 केन्द्र  सरकार  से  आग्रह  है  कि  वह  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  साथ  मिलकर  इस  क्षत्र  की  पानी

 की  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  तुरन्त  कार्यवाही  ।  इस  क्षेत्र  में  अनुसूचित  जातियों

 के  लोग  भारी  संख्या  में  रहते  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  इस  क्षेत्र  के  लिए  इस  विशेष  कार्य

 के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  जानी  चाहिये  ।

 (ats)  मजदूरों  को  भूखमरी  से  बचाने  के  लिए  दली-राजहरा  लोह  ध्रयस्क  के  खान  में

 काम  की  आरम्भ  करने  की  श्रावित  कता
 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  आयरन

 और  के  7500  से  भी  अधिक  कामगार  भारी  संकट  की  स्थिति  में  हैं  तथा  उनमें  से  बहुत से
 भूखों मर  रहे  हैं  ।  इन  कामगारों  ने  अपने  नेता  श्री  शंकर  गुहा  नियोगी  के  गैर  ढंग  से  हिरासत
 में  लिये  जाने  पर  प्रतिवाद  किया  था  aa,  भिलाई  स्टील  प्लांट  के  प्रबन्धक  उन्हें  काम  पर  आते  की

 अनुमति  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  कई  कामगारों  ने  पत्ते  और  घास  खाना  शुरू  कर  दिया  है ।  बड़े  दुःख  2

 बात  है  कि  प्रबन्धकों  अफसरशाही  ने  कामगारों  के  लिये  भुखमरी
 की  हालत  पैदा  कर  शी  gr
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 कामगारों को  आतंकित  करने  के  कार्य  शामिल है  ।  श्रमिकों  और  भिलाई  स्टील  प्लांट

 के  प्रबन्धकों के  बीच  हुए  समझौते  को  लागू  नहीं  किया  जा  रह  ।  भारत  सरकार  को  इस

 _  मामले  में  तुरन्त  हस्तक्षेप  करना  चाहिये  और  वर्तमान  संकट  i  हल  करना
 ताकि

 श्रमिकों

 ae

 ही  का  सामना  न  करना  पड़े  ।

 थ्  कम
 ध्  (at)  होगा  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  बंजर  भूमि  का  उचित

 ey  उपयोग  करने  की  श्राव्य  कता  कद

 श्रीमती  गुरविन्दर  कौर  बरार  :  मैं  पंजाब  के  फरीदकोट  जिले  में  मोगा

 रेलवे  स्टेशन  के  मामले  सदन  की  जानकारी  में  लाना  चाहती  हूं  ।  इस  स्टेशन  े  आस-पास

 खाली  जमीने  पड़ी  हुई  है  जिसे  वर्षों  से  इस्तेमाल  नहीं  किया  गया  है  ।  परिणामस्वरूप  इंस  जमीन में
 जंगल  बन  गया  है  जिसमें  झाड़ियां  उग  भाई  हैं  ।  इसरी  न  केवल  रेलवे  स्टेशन  तथा  शहर  के

 :  बर्ती  क्षेत्र  गन्दे  लगते  बल्कि  यह  जंगल  डाकुओं  और  असामाजिक  तत्वों  को  उनकी  गैर-कानूनी

 afar
 जियों  के  लिए  शरण  देते  हैं  ।  लुटेरे  इस  क्षेत्र  में  छिपते  हैं  और  अंधेरे  में  अपना  कार्य व करते

 पप  मोगा  की  नगर  पालिका  इस  क्षेत्र  में  पाके  बनाना  चाहती  है  और  यहां  कम्यूनिटी
 कथ्य  केन्द्र  इत्यादि  स्थापित  करना  चाहती  बशर्ते  उन्हें  जमीन  का  कब्जा  दे  दिया  जाये  ।  इस

 के  सही  विकास  हेतु  पिछले  दौरान  सरकार  को  कई  अभ्यावेदन  और  प्रस्ताव  भेजे गये  थे
 ड सरकार  ने  इस  दिशा  में  अभी  तक  कोई  कदम  नहीं  उठाया  है  ।

 '  मैं  सरकार  से  आग्रह  करती  हूं  कि  वह  इस  समस्या  पर  गम्भीरता  से  विचार  करे  ।  रेल

 मंत्रालय  को  या  तो  इस  फालतू  जमीन  का  विकास  वारना  चाहिए  और  इसका  सही  इस्तेमाल  किया

 जकड
 अथवा  इसे  नगर  पालिका  को  सौंप  देसा  चाहिए  ताकि  इस  जमीन  का  सही  ढंग  a

 विकास  हो  सके  ।  इस  प्रकार  से  मोगा  के  इर्द-गिर्द  का  इलाका  सुन्दर  दिखाई  देगा  ।  ही

 oi  हाल  ही  में  घोषित  आयात  नीति  के  कारण  केरल  में  कुछ  वाणिज्यिक
 फसलों  के  उत्पादन  करने  वाले  किसानों  पर  पड़ने  वाले  प्रतिकूल  प्रभाव  i  :

 न  श्री  वी०  एस०  विजय राघवन  *  :  मैं  सदन  का  ध्यान  ऐसे  मामले की

 ओर  आकृष्ट  करना  चाहता  हूं  जिससे  केरल  की  अथेव्यवस्था  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  माननीय

 वाणिज्य  मंत्री  द्वारा  हाल  ही  में  आयात  नीति  के  सम्बन्ध  में  दिये  गये  वक्तव्य  से  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न

 हो  गई  है  जिसके  परिणामस्वरूप  वाणिज्यिक  जेसे  कि  -  कोको  और  रबड़  तथा  मसाल
 लों  जैसे

 कि  लौंग  आदि  के  मूल्यों  में  भारी  गिरावट  आयेगी  ।  वास्तव  में  मैं  इस  बात  को
 नहीं

 समझ  पाया  हं  कि  उदाहरण  के  तौर  के  आयात  करने  का  निर्णय  किस
 आधार  पर

 लिया  गया  स्वयं  केन्द्र  सरकार  ने  स्वीकार  किया  था  कि  केरल  बहुत  बड़ी  मात्रा  मे ंमें  कोको  का

 उत्पादन  कर  रहा  है  ।  इतना  ही  नहीं  केरल  कोको  उत्पादन  करने  वाले  व्यक्तियों  के

 निधियों  और  र संसद  सदस्यों  ने  भी  सरकार  से  आग्रह  किया  था  कि  कोको  का  आयात  नहीं  किया
 +

 जाना  चाहिये  ।  इसी  केन्द्र  सरकार  की  जानकारी
 यव विवि  ि  ह

 इस  तथ्य  को  भी
 लाया

 गया  था  कि

 ,  हैं  मलयालम

 में

 हे  नह  जन

 ८: # ०७ ् गु ग गरज
 as  का

 दिलों
 er
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 अनुदानों ऊ  कॉन

 आम  a

 रबड़  और  नारियल  के  तेल  का  आयात  नहीं  किया  जाना  क्योंकि  meas  &

 अर्थ  व्यवस्था पर  भारी  प्रहार  होगा  ।  परन्तु  सभी  एवं  अनुरोध  निष्प्रभावी  fez
 राज्य  सहकारी  विपणन  संघ  ने  कोको  की  खरीद  करना  बंद  कर  दी  डै

 बताया  गया  है  कि  विपणन  संघ  को  75  लाख  रूपये  की  हानि  हो  चुकी  है  az  जरा  =z  eos

 संघ  ने  कोको  की  खरीद  का  काम  बन्द  कर  दिया  हैं  केरल  में  इसका  कोई  gar  ais र  है  «

 यदि
 जो  पहले  यहां  से  कोको  खरीदता  दोबारा  खरीद  शुद्ध  नहीं  डरता है  ह  बस्ट

 उत्पादकों की  स्थिति  अत्यन्त  दयनीय  हो  जायेगी  ।

 अतः  सरकार  से  मेरा  नस्र  निवेदन  है  कि  नारियल  के  बरी  के  रूटेड  के
 आयात  नीति  पर  पुनर्विचार  किया  जाये  और  केरल  के  किसानों  को  कठिनाइयों 2  क्य  जाठ

 *
 co

 अनुदानों  की  मांगें
 ४  ०

 कृषि  मंत्रालय  तथा  ग्रामीण  पुनर्निर्माण  मन्त्रालय

 -
 — j  महोदय

 :  अब  हम  अगले  विषय  पर  आते  ro  |  हम मद संख्ठा  lls  75  जो
 लेंगे  ।  कृषि  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों  पर  विचार-विमर्श  तथा  म

 ग्रामीण
 चुनाखा  स्त्यल्ल्प्द

 की  अनुदान  मांगों  पर  विचार-विमर्श  तथा  मतदान  ।  <

 सदन  अब  कृषि  मंत्रालय  से  संबंधित  माँग  संख्या  1  से  9  पर  और
 इनसो  स्तव

 लय  की  मांग  संख्या  75  पर  विचार-विमश  और  मतदान  करेगा  ।  इसके  लगे  10
 अंड
 =

 दिया
 गया

 क  अनुदान  माँगों  के  संबंध  में  जिन  माननीय  सदस्यों  के  कटौती  प्रस्ताव  ्» ् ररध य नज नन्

 यदि  वे  अपने  कटौती  प्रस्ताव
 पेश

 करना  चाहते  तो  15  मिनट  के  भीतर  सश  पटल  यर  स्टे
 ea भेज  सकते  हैं  जिनमें  कटौती  प्रस्तावों  जिन्हें  वे  पेश  करना  चाहते  का  इज्म स्वय  ह  ९

 केवल  इन्हीं  कटौती  प्रस्तावों  को  पेश  किया  गया  समझा  जायेगा  ।  शीघ्र  ही  =  अ  कोड़ यर  रु

 सूची  लगाई  जाएगी  जिसमें  पेश  किये  गये  कटौती  प्रस्तावों  का  क्रमांक  celeste  रूद्धा कू  थका

 किसी  सदस्य  को  सूची  में  कोई  गलती  दिखाई  दे  तो  वह  अविलम्ब  इसकी  सूचना  टद्धन्ल
 लि

 को
 —

 श्री  जायनल  अबेदीन  बोलेंगे  ।  आपकी  पार्टी  को  35  मिनट  g  we  के  eq  fee
 रुए

 आपकी  पार्टी  के  ऐसे  सदस्यों  की  संख्या  चार  है  जो  अनुदान  मांगों  पर  बोलेंगे  झाच्च्च्रे  ae

 की  ओर  से  आप  पहले  नम्बर  पर  बोलेंगे  ।

 ws  ठ  (  श्री  gare  अहमद  पीठासीन  हुये  )

 जायनल
 wifes

 :  उपाध्यक्ष  मैं
 कृषि

 और
 शासित  ae

 मंत्रालय  की  अनुदान  माँगों  का  विरोध  करने  के  लिए  उपस्थित  हुआ  हूं
 ।  मैं  विरोध  इसलि छा रद

 #  बंगला  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।



 अनुदानों
 की  माँगें  10  1981

 नन
 जिन

 ु

 योजनाओं  के  कार्यान्वयन हेतु  धन  मांगा  जा  रहा  है  उन
 योजनाओं  से  एक  विशेष भत

 ad  ही  लाभान्वित  होता  है  ।  इनसे  देश  के  निर्धन  कृषकों  ओर  कृषि  मजदूरों  को  लाभ  नहीं
 थीं  पहुंचता

 ।

 ह  भारत  एक  कृषि  प्रधान  देश है  ।  यहां  की  80  प्रतिशत  जनता  कृषि  पर  निर्भर है  ।  अतः

 कृषि  का  विकास  किये  देश  और  इसके  उद्योगों  का  सम्पूर्ण  आर्थिक  विकास  सम्भव  नहीं  है  ।

 इसलिए  यह  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  हमारे  देश  के  आर्थिक  उत्थान  के  लिए  कृषि  का  बहुत

 भारी  महत्व  यह  आवश्यक  था  कि  सरकार  को  ऐसी  नीति  निर्धारित  एवं  कार्यान्वित  करनी

 चाहिये  थी  जिससे  न  केवल  कृषि  का  विकास  ही  हो  बल्कि  जो  देश  के  सम्पूर्ण  आर्थिक  विकास  में

 सहायक  हो  तथा  इस  प्रकार  हुए  विकास  का  फल  सभी  को  मिले  चाहें  ag  किसी  समाज  अथवा  वर्ग

 से  सम्बन्धित  हो  ।  परन्तु  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  केन्द्र  सरकार

 ने  एक  ऐसी  कृषि  नीति  का  अनुसरण  किया  है  जिसका  उद्देश्य  न  तो  देश  का  समग्र  विकास  करना  है

 और  न  ही  ग्रामीण  जनता  का  कल्याण  करना  |  हमारी  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  पर  इसके  बहुत  बुरे

 भाव  पड़े  हैं  तथा  विशेष  तौर  पर  इसके  परिणामस्वरूप  ग्रामीण  अरे-व्यवस्था  तो  बिल्कुल  अर

 व्यस्त  ही  हो  गई  है  सरकार  की  नीति  का  एकमात्र  ध्येय  उद्योगों  के  लिए  सस्ता  कच्चा  माल  पदा

 करना  तथा  लोगों  का  छोटा  at  बनाना  ही  था  जिसका  उद्देश्य  केवल  देहातों  पर  सत्तारूढ़  दल

 का  अधिपत्य  स्थापित  करना  और  उनके  राजनैतिक  हितों  का  ध्यान  रखना  था  ।  यह  कहने  की

 आवश्यकता  नहीं  है  कि  लाभ  केवल  ऐसे  ही  लोगों  तक  पहुंचते  थे  ।

 चालू  वर्ष  के  लिये  बजट  में  किये  गये  आबंटनों  से  एक  बार  फिर  वही  नीति  स्पष्ट  होती है  ।
 बजट  से  किसी  भी  तरह  यह  अश्वासन  नहीं  मिलता  कि  इससे  ग्रामीण  खेतीहर

 सीमान्त  और  छोटे  किसानों  जो  कि  जनसंख्या  का  70%  है  तथा  जो  अपना  खून-पसीना  बहा

 कर  लाखों  को  भरण-पोषण  के  लिये  उपजाति  स्वयं  दो-जन  भोजन  भी  जटा  पाएगा  ।  इस  बजट
 से  इस  भपेक्षित  वर्ग  को  कोई  आशा  की  किरण  नजर  नहीं  आती  ।  वित्त  मंत्री  ने  अपने  बजट

 भाषण  में  इस  बात  से  संतोष  जाहिर  किया  है  कि  देश  में  भरपुर  फसल  होगी  तथा  उन्होंने  यह
 ara  प्रकट  की  है  कि  कृषि  विशेष  रूप  से  खाद्यान्न  उत्पादन  13  करोड़  20  लाख  टन

 होगा  जो  कि  1978-79  में  हुए  खाद्यान्न  के  रिकार्ड  उत्पादन  से  अधिक  है  एवं  1979-80  में  हुए
 खाद्यान्न  से  यह  19%,  अधिक  अर्थात्‌  2  करोड़  30  लाख  टन  अधिक  है  ।  निश्चय  ही  खुशी  की  बात

 है  लेकिन  मैं  कृषि  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  कया  खाद्यान्न  उत्पादन  में  बढ़ोतरी  होने  मा

 से  सरकार  की  कृषि  नीति  की  सफलता  अथवा  असफलता  का  पता  लग  सकता  है  ।  अगर
 अनाज  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  से  70  प्रतिशत  ग्रामीण  जनता  की  गरीबी  बढ़ती  उनमें  बे  रोजगार

 बढ़ती  ऋण  ग्रस्त ता  बढ़ती  है  सामग्री  के  भाव  बढ़ते  उनका  जीवन  और  अधिक  अनिश्चित  क्या

 a  जाता  है  तथा  दूसरी  ओर  गरीब  खेतीहर  मजदूर  की  वास्तविक  मजदूरी  गिर  जाती है  तब  खाद्यान्न

 उत्पादन कस की वनि
 में  सरकार  की  नीति  की  सफलता  की  द्योतक  है  अथवा  असफलता  की  ?

 माननीय
 मंत्री  जी  इस  पर  संतुष्ट  होंगे  कि  खाद्यान्न  का  रिकार्ड  उत्पादन  हुआ  है  तथा  विदेशों  को  अतिरिक्त
 खाद्यान्न  निर्यात  विदेशी  मुद्रा  कमाई  जा  सकती  है  लेकिन  क्या  कृषि  मंत्री यह  आश्वासन  दे

 सकते हैं  कि  हाले ड  उत्पादन  के  परिणामस्वरूप  लाखों  गरीब  अदाद  rt  नर नार फसल  करेंगे
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 | 1

 नन  —— een

 ग्रामीण  दस्तकार  TUT  छोटे  और  सी  मालिक  किए  wre  aie  We,  WH  कर  tH

 बात का  आश्वासन दे  सकते हैं  कि  इससे  बरत  के  भाव  {4 Wat  add  am  we  ag  #

 गे  कि  ये  लोग  अन्य  वस्तुएं  सरती  we  पार  ail आश्वासन  MK  Nw  ह

 क्योंकि  हर  सरकार  द्वारा  बनाया  गया  Brita  atar  एव  है  te  ye
 bade  tHe  merle

 का  उत्पादन  अधिक  होने  पर  उसके  मूल्यों  में  गिरावट  नहीं  ahr  |  you  fear  ह
 गढी  ध्  tog

 खाद्यान्न  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  के  साथ-साथ  उनके  मूल्य  भी  वी  agua  Wag
 क  हैं  /

 हाल  है  खाद्यान्नों  का  ।  ae  फसल  कटाई  का  समय  है  ।  ara  रतिया  द  444  &  अना

 कम  हो  जाते  हैं  ।  पिछली  फरवरी  में  खाद्यान्नों  का  धोक  माय  गुबकॉक  219.4  ZILA

 हो  गया  था  ।  यहां  यह  बात  अवश्य  ही  ध्यान  रखनी  चाहिये  कि  धड़  ao
 tate,  bie

 ag  की  संख्या  से  अधिक  उस  समय  थोक  भाव  सूचकांक  184.5  था  ।  यड़  यब  te

 यह  सिद्ध  करना  चाह  रहा  हूं  कि  अनाज  के  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  का  मतलब  arms  के  मत्  थ
 कमी  होना  नहीं  है  ।  किसानों  के  हितों  को  नुकसान  नहीं  पहुंचाते  हुए  PIISTTFAT  कै  west  |

 गिरावट  लाने  एकमात्र  रास्ता  यह  है  कि  सरकार  खाद्यान्नों  की  धोक  बिश्र  का  का  डी

 व्यापारियों  से  न  कराकर  स्वयं  करे  ।  केवल  इस  तरीके  सरकार  सारे  देश  निर्धारित  यी  पर

 खाद्यान्नों  की  बिक्री  करा  सकेगी  ।  लेकिन  लाखों  गरीब  मजदूरों  भर  कामगार  की  =

 और  न्यायसंगत  माँग  पर  भी  यह  सरकार  ध्यान  नहीं  दे  रही  यह  तो  किसानों  के  मामले  जोतना  रों

 जमाखो  मुनाफाखो रों  के  हितों  का  ज्यादा  ध्यान  रखेगी  ।  महोदय,देश  की  ग्रामीण  जनता  गरीबी  और

 बेरोजगारी  के  जुड़वां  रोग  से  पीड़ित  है  ।  इन  लोगों  की  भलाई  के  लिये  हमें  इन  दोनों  बीमा  रियों  से

 लड़ना  होगा  ।  इस  लड़ाई  को  जीतने  के  लिये  सरकार  ने  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  तथा  राष्ट्रीय

 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  नामक  दो  हथियार  काम  में  लाए  हैं  ।  लेकिन  मैं  तो  यही  कहेगा

 के  इस  बीमारी  का  वास्तविक  कारण  पता  लगाने  के  स्थान  पर  बढ़ा  हुआ  भाई  आर  डी  पी

 और  एन  आर  ई  पी  जैसे  छोटे
 उपाय

 काम  में  लाने  से  समस्या  का  पूरी  तरह  भीर  अन्तिम  रूप  में

 हल  कभी  भी  नहीं  खोजा  जा  सकता  ।  ग्रामीण  अव्यवस्था  की  adara  शोचनीय  स्थिति  किस

 कारण  इसका  कारण  जमीन  ग्रामीण  संपत्ति  का  कुछेक  लोगों  के  हाथों  में  आ  जाना  है  ।

 यह  कृषि  के  बारे  में  ली  गई  सरकार  की  अपनी  नीति  के  कारण  ही  हुआ  है  ।  रूमी  सुधार  तथा  जमीं

 दारी  प्रथा  उन्मूलन  के  नाम  सामन्ती  जमींदारी  प्रथा  पूंजीवादी  जमींदारी  प्रथा  में  परिवर्तित  कर

 दी  गई  तथा  ये  नए  पूंजीवादी  जमींदार  न  केवल  गेर  कानूनी  रूप  से  और  ज्यादा  भूमि  रख  सके

 अपितु  इन्हें  काफी  बड़ी  राशि  मुआवजे  के  रूप  में  दी  गई  जिसे  इन्होंने  अन्य  कार्यों  में  लगाया  ।
 ्

 कुछ  ने  इस  राशि  जिन  दिनों  खाद्यान्नों  के  भाव  कम  उन्हें  खरीदकर  जमा  कर  लिया

 तथा  जब  भाव  चढ़े  हुए  उस  समय  बेचा  ।  इस  प्रकार  उपलब्ध  खाद्यान्न  समेट  लिया  उनकी

 कृत्रिम  कमी  हो  भाव  चढ़  गए  तथा  जिस  किसान  ने  उसे  उगाया  उसी  का  पूरी  तरह  शोषण
 करके  उन्होंने  अपनी  तिजोरियाँ  गरम  कीं  ।  कुछ  ने  यह  राशि  ज्यादा  ब्याज  पर  उधार  दौ  ।  उनके

 कारनामों के  परिणामस्वरूप  गरीब  और
 असहाय

 किसान
 उनकी

 पकड़  में
 आ  गए  ।  मूलधन तो

 क्या

 ब्याज  ही  इतना  अधिक  था  कि  |  |  भा  भुगत तान  नह
 कै

 उधार  देने  वाले ने
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 गरीब  किसान  की  भूमि  को  ही  हथिया  लिया  ।  इस  प्रकार  सारी  भूमि  कुछेक  लोगों  के  कब्जे में  आ

 गई  तथा  सार
 ल  दर  साल  देश  में  भूमिहीन  किसानों  की  संख्या  निरन्तर  बढ़ने  लगी  ।

 महोदय, व्कक दिए
 ैं

 इस  रिपोर्ट ग्रामीण  मजदूर  जांच  समिति  रिपोर्ट  (1974-75)  के  निष्कर्षों  का  जिक्र  करना  चाहूंगा  ।-!

 पुषा पता  चलता  है  कि  1964-65  में  पुरुष  कृषि  श्रमिक  की  मजदूरी  से  प्रति  व्यक्ति  atta
 माय

 1.43  रु०  थी  तथा  1974-75  में  यह  बढ़कर  3.24  रु०  हो  गई  ।  दूसरे  शब्दों  इसमें  127%

 की  वृद्धि  हुई  ।  जहां  मजदूरी  वहीं  साथ  ही  साथ  भाव  भी  बढ़े  ।  अगर  हम  1960  को

 आधार  वर्ष  मानें  तो  1964-65  में  कृषि  मजदूरों  का  अखिल  भारतीय  थोक  भाव  सूचकांक  |

 रु०  था  तथा  1974-75  में  यह  बढ़कर  368  रु०  हो  गया  ।  मुल्य  सूचकांक  में  157  प्रतिशत

 की  वृद्धि  हुई  ।  इस  अगर  हम  ऊपर  दिये  गए  दोनों  प्रकार  के  आंकड़ों  की  तुलना  करें  तो  हमें

 पता  चलेगा  खेतीहर  किसानों  की  वास्तविक  मजदूरी  में  इस  अवधि  में  12  प्रतिशत  की

 गिरावट  आई
 है  ।  अब  हमें  यह  देखना  है  कि  इस  अवधि  में  किस  प्रकार  उन  पर  ऋण  का  बोझ

 पड़ा
 रिपोर्ट  में  बताया  गया  है  कि  1964-65  में  मजदूर  परिवारों  की  ऋणग्रस्त ता  60.6

 प्रतिशत  थी  तथा  1974-75  में  यह  बढ़कर  66.4%  हो  गई  ।  1964-65  में  कृषि  श्रमिक  परिवारों

 की  प्रति  परिवार  ऋणग्रस्त ता
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 रु०  थी  जबकि  1974-75  में  यह  584  रु०  क़षि  श्रमिक

 परिवारों  की  संख्या  1964-65  में  15  करोड़  30  लाख  थी  तथा  1974-75  में  यह  बढ़कर  20

 17.12°80  को  अतारां  fina करोड़  70  लाख  हो  अर्थात्  इसमें  36  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।

 प्रश्न  संख्या  4185  के  जवाब  में  सरकार  ने  खेतिहर  मजदूर  की  नवीनतम  स्थिति  (1977-78)

 बताते  हुए  बताया  कि  अब  इनकी  22  करोड़  90  लाख  थी  ।  यह  स्पष्ट  ही  है  कि  ज :

 एक  भोरे  खेतीहर  मजदूर  की  मजदूरी  दिन  प्रति  दिन  कम  होती  जा  रही  वहीं  उनकी  संख्या  दिन

 प्रतिदिन  बड़  रही  है  इस  समय  जनसंख्या  का  70  प्रतिशत  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  जीवन  बिता
 जो  कुछ  भी  खरीद  नहीं  सकते  परिणामस्वरूप  आंतरिक  बाजार  में  निरन्तर  गिरावट  आ

 ह
 बने  ह

 इस  समस्या  का  वास्तविक  समाधान  पुरी  विस्तृत  और  सुस्पष्ट  रूमी  सुधार  प्रणाली

 बनाकर  किया  जा  सकता  है  ।  इस  हमारे  पास  40  करोड़  एकड़  से  भी  अधिक  खेती  योग्य

 भूमि  है  तथा  इसमें  से  40  16  करोड़  एकड़  से  अधिक  5  प्रतिशत  बड़े  जमींदारों  के

 हैः  ।  हम  सभी  यह  जानते  हैं  कि  are  कई  दिनों  का  भूखा  कोई  गरीब  लड़का  रोटी  रा
 हु. 1 नह लेता है है  तो  उसे  सजा  दी  जाती  यहाँ  तक  कि  जेल  भी  भेज  दिया  जाता  है  ।  हमारे देश  में

 थोड़े  से  बड़े  छोटे  किसानों  को  धोखा  देकर  हजारों  एकड़  भूमि  के  मालिक  बन  गए  हैं
 लेकिन  देश  में  ऐसा  कोई  कानून  नहीं  जिससे  कि  इस  बड़े  किस्म  की  चोरी  के  लिए  उन्हें  सजा  दी
 at  ।  अगर  हम  प्रति  भूमिहीन  परिवार  3  एकड़  भूमि  बाटें  तो  यह  इस  प्रकार  के  5/  करोड़
 परिवारों  में  बाँटी  जा  सकती  अर्थात्‌  हमारी  जनसंख्या  के  27  करोड़  लोगों  में  ।  इस  बंटवारे

 कया  प्रभाव  होगा  ?  अगर  उनके  पास  ज्यादा  भूमि  होगी  तो  किसानों  की  say
 थ
 आय ब बढ़

 उनकी  क्रय  क्षमता  भी  बढ़ेगी  तथा  गिरता  हुआ  आंतरिक  बाजार  भी  फिर  से  उठ  सकें  गा  तथा  उसका
 विकास  होगा तथा  बाजार  की  अतिरिक्त  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के

 abe  कीश छना प्या क _  श लगाई  जायेंगी  जिसके  का कारण  ज्यादा  लों  गोंको  रोजगार  मिल  oe  यह  भूमि  सुधार की  समस्या
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 pit  मान
 का  एकमात्र  समाधान है  ।  लेकिन  वास्तव  में  यह  नहीं  किय  गया  |  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  34  वर्षों  से
 हम  सरकार के  मुंह

 से  यह  सुन  रहे  हैं  कि  जमीन  भूमिहीनों  को  दी  लेकिन  इस  पर  वास्तव  में कितना  अमल  किया  गया  ?  गरीब  के  लिये  केवल  नाममात्र  को  किया  गया  कोई  ठोस  कार्य  नहींकिया गया
 ।

 गर  हम  उपलब्ध  फालतू  जमीन  के  मुकाबले '*'  भूमिहीनों  को  वह  दी  गई  यह  तो  भूमि
 सुधारों  के  वारे  में  स  रकार  ने  इस  समय  भर  पहले  जो  कुछ  किया  है  वह  बहुत  ही  निराशाजनक  लगेगा  ।

 राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  द्वारा  1971-72  में  उपलब्ध  कराये  गए  आंकड़े  के आधार  पर  योजना  आयोग  ने  यह  अनुमान  लगाया  है  कि  संभावित  फा  aq  भूमि  2  15  करोड़ 10  लाख  एकड़  होगी  ।  इसके  पश्चात्‌  केन्द्र  द्वारा  राष्ट्रीय  निर्देश  तैयार  किये  गए  तथा  राज्य
 सरकारों  को  भेजे  गए  ।  राज्यों  ने  अपनी  अधिकतम  भूमि  सीमा  में  संशोधन  किया  जिसके  कारण  यह ष
 आशा  की  गई  कि  और  फालतू  भूमि  उपलब्ध  होगी  लेकिन  ऐसा  नहीं  हुआ  ।  कृषि  मंत्रालय  के  प  सस उपलब्ध  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  31  जुलाई  1977  तक  अनुमानित  अतिरिक्त  भूमि  53  करोड़
 20  लाख  एकड़  थी  इसमें  से  अब  तक  38  लाख  एकड़  अतिरिक्त  घोषित  की  गई  है  तथा  25  लाख
 एकड़  राज्य  सरकार  के  अधिकार  में  है  और  केवल  17  लाख  एकड़  भूमिहीनों  में  बाँटी  गई  है  ।  इस

 राज्य  सरकारों  द्वारा  संशोधित  अधिकतम  भूमि  अधिनियमों  का  ठीक  से  लागू  नहीं  किया  जाना
 प्रकट  होता  है  ।  1973  में  जो  तदुद्देशीय  दल  गठित  किया  गया  उसने  देश  में  भूमि  सुधार  लागू
 करने  के  लिये  बहुत  ही  उपयोगी  सुझाव  दिये  हैं  ।  तदुद्देशीय  दल  ने  यह  सुझाव  दिया  कि  भूमि

 सुधार  को  उचित  रूप  से  लागू  करने  के  लिये  राजनीतिक  तथा  प्रभावी  राजनीतिक

 समर्थन  और  निर्देशਂ  आवश्यक  हैं  ।  तदु दु देशीय  बल  ने  इस  बात  पर  भी  वल  दिया  कि

 इसके  लिये  और  भूमिहीन  मजदूरों  के  प्रतिमान  संगठन  होने  चाहियें  ।

 x
 भूमि  सुधार  करने  के  लिये  वास्तव  में  यह  aga  ही  जरूरी  है  ।  सुदृढ़  राजनीतिक  निर्णय  की

 कमी  तथा  सरकार  की  संकल्प हीनता  के  कारण  अधिकतम  भूमि  कानून  लागू  नहीं  किये  जा  सके

 हैं  तथा  देश  में  कितनी  अतिरिकत  afa  आज  तक  सरकार  द्वारा  इसका  सही  अनुमान  नहीं  किया

 गया  ।  दूसरी  हम  देखते  हैं  कि  पश्चिम  बंगाल  में  वामपंथी  सरकार  के  नेतृत्व  में  भूमि सुधारों  के

 संबंध  में  उल्लेखनीय  प्रगति  हुई  है  तथा  यह  सब  सरकार  द्वारा  लिये  गए  सुदृढ़  प्रभावी
 R
 ra
 ताकि

 राजर  रितिक  समर्थन  तथा  काश्तकारों  से  सहयोग  से  संभव  हुआ  मैं  इस  सदन  को  बताना  चा

 रों  को  एक  साल  का
 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  1980  में  वास्तव  में  कया  किया  ।  राज्य  सरका

 वेक  काम  करने  से  प्रत्येक  राज्य  ee .,
 विवरण  ag  बताने  के  लिये  पर्याप्त  है  कि  संकल्प  दुढ़तापू

 नों  की  हालत  सुधारी  जा
 है  ।

 भूमिहीनों  के  लिये  काफी  कुछ  किया  सकता  है  किसा
 तथा  इसमें  से  क्रीम  ale  है

 द्वारा  अधिकार  में  ली  गई  फालतू  भूमि  41,105  एकड़  थी

 59,392  थी  ।  1  75,550  लोगों  को

 34,437  एकड़
 थी  ।  1980  में  वितरित  की  गई  कुल  भूमि

 2,16,869  थी  ।  97,23
 लोगों

 को
 बेकार  भूमि  पर  पट्टा  दिया  ।  पंजीकृत  वर्ग दार  की  संख्या

 ८:  न्ना ण  fat  ant  की  संध
 जिनहें

 रांस्थ
 रहने  योग्य  भूमि दी

 गई  ।  नएवरगंदारों  और

 71,054  att  te

 शहरी  क्षेत्रों  में  अधिकतम |
 व  i  भूमि  dar  न्  अधिक  =
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 7,46,630 वर्ग  मीटर  क्षेत्र  के  लिये  नोटिस  जारी  किये  गए  तथा  31.12.80  तक  न्यायालय के

 आदेश के  कारण  1,79,207  एकड़  भूमि  वितरित  नहीं  की  जा  सकी  ।  पश्चिम  बंगाल  में  ही  नहीं
 बाकी  लगभग  समी  राज्यों  में  भी  न्यायालय  के  आदेशों  के  कारण  अतिरिकत  भूमि  वितरित  नहीं  की

 गयी  ।  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  भूमि  सुधार  संबंधी  सभी  कानूनों  को  संविधान  की  नवीं

 सूची  में  रख  दिया  जाए  ।  उपरोक्त  को  लागू  करने  के  लिये  एक  व्यापक  संविधान  संशोधन  विधेयक

 लाने  के  लिये  मंत्री  महोदय  पहले  ही  वचनबद्ध  हैं  ।  पहले  ही  काफी  देरी  की  जा  चुकी  है  एवं  मैं

 माननीय  मंत्री  जी  से  यह  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  भर  ज्यादा  देरी  किये  बिना  इस  प्रकार  का  विधेयक

 सदन में  प्रस्तुत  करें  ।  बहुधा  यह  कहा  जाता  है  कि  का  विभाजन  करने  से  कृषि

 उत्पादन में  बाधा  आती  है  ।  लेकिन  सच्चाई  यह  नहीं  है  ।  मैं  आपको  जापान  का  उदाहरण  दूंगा  ।

 जापान में  खेती  योग्य  भूमि  का  क्षेत्र  6000  at  कि०  मी ०  है  ।  जापान  में  भूमि  क  T
 विरम

 दे

 प्रकार  किया
 गया  है  ।

 =e
 .  भूमि  परिवारों  का  70  प्रतिशत  1  हेक्टर  से  कम

 =
 ”  | 2  20  प्रतिशत  1-2  हेक्टर  के  बीच

 क्त  |  10  प्रतिशत  2  हैक्टर  और  अधिक  a

 aa  यह  जानकर  प्रसन्नता  हुई  कि  1978  में  धान  का  प्रति  हेक्टर  उत्पादन  6166 प्रा

 था  जबकि  पंजाब  में  जो  कि  भारत  की  हरित  क्रांति  का  प्रमुख  स्थल  है  ।  प्रति  हेक्टर  सर्वाधिक
 जापान  से  आधा  है  ।  भारत  में  1.2  हेक्टर  भूमि  पर  किसान  खेती  कर  सकता है  जबकि

 जापान में  यह  क्षेत्र  0.4  हेक्टर  तथा  ताइवान  में  0.6  हेक्टर  है  ।  इन  देशों  में  इतनी  छोटी  जोत

 होन ेके  बावजूद  भूमि  की  उत्पादकता  तथा  कृषि  श्रमिकों  को  मिला  अचंभे  की  बात

 इससे  सिद्ध  होता  है  कि  ag  आवश्यक  नहीं  है  कि  थोड़ी  भूमि  होगी  तो  उत्पादन  भी  कम  होगा  तथा

 यह  ज्यादा  उत्पादन  में  बाधक  नहीं  है  ।  समस्या  का  मूल  यह  है  कि  भूमि  किसान  को  दी  जानी

 चाहिये  तथा  उसे  कृषि  के  तरीके  आधुनिक  बनाने  के  लिये  सभी  सुविधाएं  और  अवसर  दिये  जायें ।
 छोटी  जोतों  के  मालिक  सहकारी  बनाकर  अपना  उत्पादन  बढ़ा  सकते  हैं  लेकिन  इसके  लिए  सही

 :  रणा  की  जरूरत  है  तथा  इसमें  केन्द्रीय  सरकार  को  काफी  महत्वपूर्ण  भ्रू मिका  अदा  करनी  होगी ।
 यह  प्राप्त  करने  के  लिये  उन्हें  समस्त  वित्तीय  और  अन्य  जिम्मेदारियाँ  वहन  करनी  होंगी  ।  थ

 i  जब  किसी  राज्य  सरकार  अथवा  केन्द्र  सरकार  अथवा  किसी  कम्पनी  का  कर्मचारी
 अवकाश  प्राप्त  करता  है  तो  उसे  पेंशन  मिलती  है  ।  यहाँ  तक  कि  जब  माननीय  मंत्री  अथवा  संसद
 सदस्य  अवकाश  प्राप्त  करता  है  तो  उन्हें  पेंशन  दी  जाती  है  ।  हम  उस  गरीब  किसान को

 क्या  उनके  प्रति  हमारी  कोई  जिम्मेदारी  नहीं  है  ?  मुझे  यह  कहने  में  प्रसन्नता  होती है  कि
 पश्चिम  बंगाल  की  वामपंथी  सरकार  ने  उन  कृषकों  के  लिये  एक  पेन्शन  योजना  शुरू  की  है  जो  60
 वर्ष

 के  हो  गये  हैं  और  कुछ  काम  नहीं  कर  सकते  हैं  तथा  उन्हें  कोई  सहारा  देने  वाला  नहीं  है  ।  ऐसे
 किसानों को  60  रुपये  महीने  पेन्शन  मिलेगी  है  तथा  यह  SLE roo  पश्चिम  बंगाल  में  चल  रही
 है  ।  यह  वास्तव

 में  एक  अभूतपूर्व  उदाहरण  है  और  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  प्रार्थना  करू गा
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 कि  ag  इस  प्रकार  की  योजनाओं  को  जिनसे  कृषकों  को  बुढापे  के  दिनों  में  सहारा  मिलता  है  ।

 शुरूआत  करने  के  लिये  अन्य  राज्यों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिये  कार्यवाही  करें  ।

 जैसाकि  मैंने  पहले  कहा  है  कि  हमारे  किसानों  पर  भारी  ऋण  है  ।  ऋण  की  वसूली  करते

 समय  उनका  भारी  शोषण  किया  जाता  है  पश्चिम  बंगाल  के  किसानों  को  ऋण  के  इस  भार  से
 ब  कोई  परेशानी  न  इसलिये  राज्य  सरकार  ने  सभी  सरकारी  ऋणों  से  वहां  के  किसानों  को

 मुक्त  कर  दिया  है  और  ऋणों  की  यह  राशि  40  करोड़  रुपये  बढ़ती  है  ।  पश्चिम  बंगाल  सरका

 ने  केवल  किसानों  का  ऋण  ही  are  नहीं  किया  है  बल्कि  वहां  की  सरकार  ने  यह  घोषणा  भी  की  है
 कि

 यदि  कोई  किसान  सहकारी  बैंक  या  किसी  अन्य  संस्था  का  ऋण  चुकाता  है  तो  सरकार  उसके  ऋण
 पर  लगने  वाले  ब्याज  को  चुकायेगी  तथा  ब्याज  की  राशि  भी  10  से  12  करोड़  रुपये  बैठती  ह ै।
 माननीय  मन्त्री  महोदय  को  इस  बात  पर  विचार  करना  चाहिये  कि  सभी  राज्यों  के  सम्पूर्ण
 किसानों  को  इस  प्रकार  की  राहत  देना  सम्भव  हो  सकता  है  तथा  केन्द्र  सरकार  को  इस  प्रकार  के

 धिक  भार  में  हिस्सा  बँटाना  चाहिये  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  एक  और  सराहनीय  कदम
 हु  उठाया  है  कि  उसने  भूमि  पर  लगने  वाले  लगान  व  राजस्व  को  माफ  कर  दिया  जो  सामन्ती

 तथा  शोषणात्मक  प्रकृति  के  थे  ।  |

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  जिस  नयी  पद्धति  को  लागू  करने  जा  रही  है  उसके  अनुसार  कृषि  आय

 कर  केवल  बड़े-बडे  जमींदारों  पर  ही  कर  लगाया  जायेगा  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह यह  अनुरोध
 करूंगा  कि  वह  इस  प्रश्न  पर  विचार  करें  कि  अन्य  सभी  राज्यों  में  भी  सीमान्त  समयों  को  इस

 प्रकार  के  सामन्ती  लगान  देने  के  कष्ट  से  किस  प्रकार  छुटकारा  दिलाया  जा  सकता  है  ।  इस  प्रकार
 कि  पश्चिम  बंगाल  वामपंथी  मोर्चा  सरकार  किसानों  तथा  भूमिहीनों  की  दशा  सुधारने

 के  लिये  एक  के  बाद  एक  कदम  उठा  रही  है  सभी  प्रतिक्रियावादी  कांग्रस  जैसी

 राजनीतिक  संस्थाएं  कानन  और  व्यवस्था  की  स्थिति  पैदा  कर  रही  हैं  जिससे  राज्य  सरकार  को

 रेशानी  हो  और  केन्द्रीय  सरकार  '  विरुद्ध  गलत  प्रचार  कर  रही  है  और  राज्य  सरकार  को

 गिराने  का  प्रयास  कर  रही  है  ।  केके  बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  बारे  में  भी  केन्द्रीय  सरकार

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  कोई  एँहयोग  नहीं  रही  यह  इस  बात से  पता  लगता है  कि

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  का  यह  कहना  है  कि  उसने  काम  के  बदलें  अनाज  कार्यक्रम  के  अंतगर्त

 प्राप्त
 अनाज  का  हिसाब  दे  दिया  है  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार

 कते यह  कहना  है  कि  राज्य  सरकार

 ने  इसका  हिसाब  नहीं  दिया  है  ।  नि

 श्रीमान्‌  जब  दो  सरकारें  किसी  बात  पर  असहमत  हों  तो  ऐसी  स्थिति  में  मामले  को  किसी

 तीसरे  व्यक्ति  को  भेजना  उचित  तथा  ठीक  होगा  और  इस  सम्बन्ध  में  यदि  केन्द्रीय  सरकार  पश्चिम

 बंगाल  के  मुख्य  मन्त्री  श्री  ज्योति  बसु  के  मामले  को  उच्चतम  न्यायालय  में  भेजने  के  सुझाव  को

 स्वीकार कर  लेती  तो  यह  केन्द्र-राज्य  सरकार  का  झगड़ा  आसानी  से  समाप्त  हो  और  केन्द्रीय
 इस  कथन म

 tid
 में

 सच्चाई
 लेकिन  केन्द्रीय सरकार  को  यह

 साद
 बित  करने  का  मौका  मिल  जायेगा  fi

 सरकार  ऐसा न  करके  जानब  हीकर  राज्य  े  (|  i  | है  |  रि  उपद्रव  भड़काने की  कोशिश
 कर  रही  है  ।
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 वियाना

 न
 .

 केन्द्रीय  र
 सरकार  तथा  कांग्रस  पश्चिम  बंगाल  की  जनता  को  a  करने  की

 कोशिश  कर  र
 रही  है  तथा  वहां  की  जनता  को  खाद्यान्न  रोजगार  देने  से  भी  इन्कार कर  रही

 है
 ।  पश्चिम

 बंगाल  में  आतंक  का  शासन  इसलिय ेपैदा  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  अन्य  राज्यों के

 गरीब  लोगों  को  इस  बात  की  ज्यादा  से  ज्यादा  जानकारी  हो  रही है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  गरीबों
 के  लिये  क्या  fear  जा  रहा  है  और  अपने-अपने  राज्यों  में  भी  वैसा  ही  काम  करने  की  मांग

 करते  मैं  सरकार  को  यह॒  चेतावनी  देना  चाहता  हूं  कि  पश्चिम  बंगाल  की  कमंठ/निष्ठावान

 जनता  को  अत्याचारों  से  नहीं  दबाया  जा  सकता  है  और  केन्द्रीय  सरकार  की  किसी  भी  प्रकार  की
 केवल  विपरीत  होगी  और  देश  की  सतायी  हुई  तथा  शोषित  जनता  संगठित  होकर  इस

 की  गतिविधियों  का  विरोध  करेगी  ।  हि

 श्रीमान  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  दो  बातें  भौर  कहनी  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  में  24  परगना में

 काक द्वीप  में  एक  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  की  स्थापना  करने  के  सम्बन्ध  में  एक  परियोजना  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  स्वीकृत  की  गयी  थी  और  इस  परियोजना  के  लिये  एक  भवन  का  निर्माण  करवाने  के  लिये
 कुछ

 धनराशि  भी  स्वीकृत  की  गयी  थी  और  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  लिय े४  मि

 का  आबंटन  किया  था  ।  लेकिन  जैसाकि  यह  एक  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  एक  परियोजना
 सकी  अभी  तक  शुरूआत  नहीं  की  गयी  है  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करू  ग  कि

 वहू  इस  दिशा  में  कार्यवाही  करें  जिससे  कि  भवन  का  निर्माण  कार्य  तत्काल  शुरू  किया  जा  सके

 श्रीमान्‌  अन्त  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  लाखों  किसानों  की  एक  समस्या  है  जिनकी  कृषि

 मि  फरक्का  बांध  के  कारण  चली  गयी  है  और  उन्हें  इसके  लिये  मुआवजा  नहीं  दिया  गया  वे

 खारी  जैसा  जीवन  बिता  रहे  मैं  मन्त्री  site  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  ag देखें कि  इन

 सभी  किसानों  को  उचित  मुआवजा  मिले  जिनकी  कृषि  भूमि  का  अधिग्रहण  फरक्का  परियोजना  के

 ta  किया  गया  है  ।
 |  bss

 कटौती  प्रस्ताव  कृषि  मंत्रालय बड  र्
 श्री  रीत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  मैं  प्रस्ताव  रखता  हू

 ह  ey
 |  ई

 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  को  कम
 करके

 1  रुपया

 किया  जाये  ।  =  डिन

 ..  विशेष  कार्यक्रमों  के  लिए  ऋण  लेने  के  सम्बन्ध  में  प्राम वा |
 Fat  को

 उका  करके  कुछ  विशेष

 परिवारों  के  सदस्यो ंके  निहित  स्वार्थों  को  पूरा  करने  से  ्  गरी  समितियां  को  रोकने  में

 असफलता 1  fe  जक  (1)
 .  कि  कृषि  site  सहकारिता  विभाग  शीष॑क के के  aa  गत  लॉग feat  im ara  ee  se  +  ry  ड  ग  को

 ऋत
 करके

 ह  रुपया

 द  ba

 केन्द्रीय  सहकारी बैंकों  के  अध्यक्ष
 और  सचिवों के स् ह ardent  को ko

 या  ql  बार  तक  सीमित

 aa  में  झ  ा  se  fe  (2

 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  sites  के  अन्तर्गत  सांग  को  कम  करके  1  रुपया

 किया  जावे  1
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 omar
 केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों के  अंतगर्त  चलने  वाली  नकली  सोसायटियां  पर  ne  wee  द

 असफलता |  (4)

 कि  कृषि  सहकारिता  विभाग  शीर्षक  के  श्रन्तर्गंत  मॉंग  को  कम  करे  1  क्या

 किया  जाये  ।

 TT 15  15.20  वर्षों से  केन्द्रीय  सहकारी  बैंक  गिरिडीह
 बिहार  पर  हावी  gaint  ad ad

 के  face  क कठोर  कार्यवाही  करने  में  असफलता  ।  फहर  (4)
 >  कि  कृषि  aida  के  श्रन्तगंत  मांग  को  कम  करके  100  रुपया  किया  जाये ।

 छोटा  नागपुर  क्षेत्र  के  सभी  खण्डों  को  लघु  और  सीमान्त  किसा  जिन्सी के  प्रस्वेद  a
 में  असफल  द्  (2%)

 fe  कृषि  दीक  के  श्रन्तगंत  मांग  को  करके  100  रुपया  किया  जाये  ।  |

 सन् थाल  और  रांची  की  निशाना को  ट्र

 काने  के  लिए  जमीन  को  समतल  बनाने  और  कृषि  योग्य  बनाने  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  दिये  जाने
 की  आवश्यकता  |  (21)

 fe  कृषि  शिक्षक  के  श्रन्तगंत  मांग  को  कम  करके  100  रुपया  किया  way

 दि  राजस्व  आय  करने  और  लोगों  को  मछली  के  रूप  में  पोष्टिक  आहार  उपलब्ध  कराने  के

 लिये  पैकेट  और  मंथान  बांधों  तथा  अन्य  संसाधनो ंमें  मत्स्य  पालन  उद्योग

 विकास
 करने  में  असफलता  |  (22)

 i.  कि वन  शीर्षक के  श्रन्तगंत  सांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।

 aw  की  33  प्रतिशत  भूमि  पर  aa  लगाने  उनकी  सुरक्षा  करने  में  1  (68)

 कि  वन  दीपक के  श्रन्तगत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जाय े।

 ait  को  बर्वाद  करके  कालिया  जिम्मेदार  अधिकारियों  के  विरुद्ध क wimg  करने  में

 असफलता |  (69)

 क  वन  शिक्षक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।  r.

 aa  विभाग  के  अधिकारियों  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिये  प्रखंड  स्तर  पर  वन  विभाग  के

 प्रमुखों  विधायकों  तथा  संसद  सदस्यों  की  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  बनाने  में  असप  vat  (70)

 शन ट भ

 fe
 ह  बन  शोषक  के  rata  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जाय  ।

 उस  भूमि  जिस  qt  हरिजन  आदिवासी  तथा  पिछड़े  वर्गों  के
 लॉग

 काय  करते

 वन  सीमा से  मुक्त  घोषित  करने  में  असफलता  |  (71)

 || कि वन  sith  के  अन्तर्गत  मांग  रुपये  कम  किये  जाय  ॥  |

 क्षतिपूर्ति
 हजारीबाग  राष्ट्रीय  उद्यान  के  शेरों  जैसे  जंगली  जानवर के

 शिकार  व्यवसायों
 को

 देने  में असफलता  &  mt.
 (72)

 कि  वन  शीर्षक  के  अन्तर्गत  सांग  में  का  सब  कसेगंदियं
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 वनों  के  अरहरਂ  ओरਂ  सूरजमुखी  की फसल  लगाने  '  के  लिये  वन  विभाग को  कहने की

 चनायततरं
 (73):

 fg  कृषि  site  सहकारिता*  विभागਂ  दरकार  के  झन्लरगतः  att
 Ine  कम t

 fee  जायें  ।
 '  '  बन  विभाग  द्वारी  सूरजमुखी  खेती  करने  और  विशेषकर  —s  क्षेत्र

 मेंਂ  TIA  रखी  पालन  में  असफलता  |  (B68)

 fe  कुर्सी  att  सहकारिता  विभाग  ates  के  तगत  मांगे में  100  रपये  कम

 किए जां
 '  .

 गिरीडीह  और  हजारीबाग  जिले  में  हरिजनों  और  आदिवासियों  की  कृषि  भूमि '  को  की

 सीमाओं  से  बाहर  प्ेर्वित-करने:'में'अस्फलतां  ।  tae  +
 (269)

 कि  कुर्सी  site  विभाग  शीर्षक  seater  साग  में
 saciadihad

 यश
 ba  है  wt

 ta
 भारतीय  खाद्य  निगम  के  उन  अधिकारियों  को  जो  बिहार  में  करोड़ो ंर हुये  कैवल्य  के  गेहूं  तका

 अन्य  अनाज  कों  नष्ट  कें*दोषी  दंडित करने  में  रपए
 '  किं  pf  दौरे  सहकारिता  विभाग  के  श्रस्तगं्त  मांगे  100:  रुपये  कम

 किए  जायें
 ।  oe

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  उन  नैमित्तिक  श्रमिकों  जो  से  10  *'तक सेवा  करें

 हैं  नियमित
 करने  में  असफलता  ।  cr  i  (271)

 |
 किਂ  cite  सहकारिता  विभाग  शीर्षक  के  *  श्रन्तगंतः  मांगे  में  100°C  कम

 fra  जाये  ।  पन  कक  कों
 |  ag  ऋतु  गेहूं  ata  ark  a  जाने  .  वहदःखराब  रहो  हैं  को.:रोकने की
 आवश्यकता  +  (212):

 fe  कृषि  कौर  विभाग  शोषक
 5 Mead:  स्वय

 #1080.
 कम  किये

 जामि कूर
 की  कर

 राष्ट्रीय  हजा  रीबाग  पत्तों  करके  हरी

 पचा
 म करने  के  कारखाने  लगाने  :  _  (273)

 10  0.:रुपये:कम  किये ..'..
 कि  कृषि  ite  सहकारिता  इद्तेष॑कः के  श्रीसंत

 जायें  ।'

 नियत कर असंगठित  के राष्ट्रीय
 बीज  निगम  द्वारा  घाटया: 5 =  लि

 ारवनवना्थिविविनिविवि  ि
 (274)

 कि  कृषि  कौर
 सह

 का  शोषक
 के

 wana  मांग  में
 1.00  sent  काए

 किये

 जाय ।
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 किसानों  को  खाद  गोबर  thay  ant के  wees  Ame  ey  &
 आवश्यकता |  Od

 कि  कृषि  दौरे  सहकारिता
 '

 विभागਂ  siti  amide हिम  606:  ee  सिरिस  Se
 |  रਂ  क  क it  i

 मशीनों  द्वारा  करने  के  लिये  क्ष  उपकार  दि निधि द्ीी/ कुमक शाकर _ हज i
 आवश्यकता ।

 wen
 कृषि  ste  सहकारिता  विभाग  sire  ने  neni  मा  Lt औ  |. अ

 जाय  1:
 .  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  में  कदाचार  रोकने  Waar  aan

 per  afe  श्रौररसहकारिता fram  शीष क  ane  मय  ito oe  oe

 जायें t
 *.  gardieafe-aqdura  '  परिषद  में  वज्ञ/निकों।  की  पदोन्नति  मार्क्स  उदान

 शुल्क की आवश्यकता  |

 कि  कृषि  atc  सहकारिता  विभाग  side के  श्रन्तगंतਂ  सांब सें
 ई

 ee  उन  oe
 जायें  ।

 ह

 owe

 उत्पादों  dea  किसानों  समुचित  मूल्यों  पर  खोदने  wr  कुर्क  ee  झक  क

 मावल  हे
 नहें  औौद्योगिंक  नजरों  भेजने  लिये  व्यवस्था  में  ee ६.  es

 fe  of  ate  सहकारिता  विभाग  दोष  के  अन्तर्गत  मांग
 से  1 सून

 ऊद

 a
 क

 रक
 सानों  को  समय  पर  बीज  कौर  उर्वरक  उपलब्ध  कराने में  न स्सन्लरा ४ (लर ६.  =

 कि  कृषि  कौर  सहकारिता
 विभाग  शिक्षक  के  झन्तगंत  मांग =  iS

 ==
 el

 जायें  कं

 छोटे  और  सीमान्त  किसानों  को  सस्ती  दरों  पर  उर्वरक  र उ रइण्ड ज  ि  रचे

 उपकरण  तथा  बेलःउपलब्धਂ  कराने  असफलता  ॥"
 od

 2p

 किं  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  शीर्षक
 के

 भन्तगंत  सांय सेਂ  1  चलिये

 जायें Vv
 कृषिਂ  उत्पादों  के  मुल्य  औद्योगिक  उत्पादों  केਂ  मूल्यों  समान  fae  ल  | ७  व्य  इंबइप्ससस्ाय

 दि
 ota  का  करता

 fr  810)  wee  चर
 कि  किशोर  सहकारिता  विभाग  दोष काਂ  के ਂoe

 जाव ।
 2  एल  ः  क

 १७ भारत  के  प्रत्येक भ  से  अवैध सू  wal  tt  फ्नो  समा  aan

 कि  fers  सहकारिता  faarr  aires  इताअत  सांच  से  !  ®  Ee  के  सेले

 he
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 मदारी

 की  माँगें

 ः बं 12] लार ड्
 >  मथानी  जि

 ट

 पत्नी  जिले  में  णो emune  भि wresrae  निगम  का  गोदाम  रखने  की  आवश्यकता  |

 ह
 एप

 प

 t  कृषि  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया  जाये  |

 कृषि  और  औद्योगिक  उत्पादों  के  मूल्यों  में  संतुलन  स्थापित  करने  में  क ध द 7. थ परसाल | ह  1  (0
 .  Pe

 of
 कृषि  के  रत्तन  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया  जाये  ।  फ

 vf  वेश  में  खुद  काश्तकारी  पद्धति  की  स्थापना  करने  में  असफलता  |  (8)

 ह
 Lf  कृषि  दीपक  के  अन्तर्गत  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया  ways

 वाले  और  अन्य र  कानूनी  सूदखोरी  को  समाप्त  करने  के  लिये  ऋण  समाप्ति  कर

 क
 isl

 लागू  करने  में  असफलता  |  कड र  (9)

 tat  कि कि  पशुपालन  कौर  डेरी  विकास  शिक्षक  के  श्रन्तगंत  मांग  को  कम  करके  100
 wit f

 किये  जायें  ।

 ore  बिहार  के  जिलों  में  मुर्गी  पालन  तथा  सुअर  पालन  के  विकास  के  लिए  वित्तीय
 सहायता  at

 की  आवश्यकता  3
 कि  पशुपालन  कौर  विकास  atte  के  mada  मांग  को  करके  100

 =

 किवे
 ने  |

 ई

 ic

 C%  दरभंगा  और  अन्य  जिलो ंमें  गाय  तथा  पर

 उत्पादन  के  न्द्रों  के  के  बिहार  राज्य  को  वित्तीय  सहायता  देने  की  आर a  ता  1  (54).

 ooo...  कि  पशुपालन  कौर  -  डेरी  विकास  शिक्षक  के  अन्तर्गत  को
 करके  100

 रुपये

 किये  जायें  ।

 nye  दरभंगा  तथा  विहार के
 अन्य  जिलों  को  उत्तम  नस्ले  के  सांड  तथा  भैसों  को  qaica  संख्या

 में  सप्लाई
 क  रने  आवश्यकता  ।  .  (55)

 कि  पशुपालन  कौर  डेरी
 बिकास

 7. Tes  श्रन्तगंत  मांग  को  कम  कड  100  रुपये
 किये  ।  vo or  coe

 fee  @ qa  दरभंगा  तथा  ग  के  अन्य  जिलों  में  बे  रोजगार  युवकों  की  मुर्गी  सुअर
 जैसे  स्वनिप्ोजन  रोजगारों में

 प्रशिक्षित  करने  सहायता सहायता  देने  की

 आवश्वकता  |
 (56)...

 ्  कि  पशुपालन  शौर  डेरी  .  विकास  शोषक  के  श्रन्तगंत  मांग  को  कसम  करके  100  रुपये

 किये  जायें  ।

 दरभंगा  तथा  बिहार  के  अन्य  जिलों  में  सीमांत
 Fear ए  या

 कृषक  मजदूरों  को

 मुर्गी  aa  क  लन  तथा  दुग्ध  उत्पादन क  क्षण  देने  तथा  सं  हा
 की  आवश्यकता  ।  (57)

 कि  पशुपालन
 श्र
 टस

 विकास  दीपक  के
 श्रन्तगंत  सांग om

 कम
 ee

 100  रुपये

 किये  जायें  ।  i  a  क  दूर  हैन  तद  हुए  roe  क्य  |  <  फन  a

 दरंग  grctigia  के  *अन्य  जलों  oa  Saver  उत्पाद

 में

 केन्द्र स्थापित  करने
 की  आवश्यकता  |  (58)
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 कि  पशु पार
 te  डेरी

 विकास दीष॑क  के भ्रन्तगंत
 मांग  को  कम  करके  100  पये

 किये  जायें  ।  फर  an

 merit  fa  हार  में  आधुनिक  तरीके  से  दुग्ध उ प  करने  के  लिए  वित्तीय
 ह करने  की  आवश्यकता  ।  (59)

 i
 कि  पशुपालन  कौर  डेरी  विकास  alan के  अन्तर्गत  मांग  को  कम

 कक  इ  wa

 hah  बरी  बिहार  में  आधुनिक  तरीके  से  मुर्गी  सुअर  दुग्ध  ्ਂ

 बालन
 का

 द <  i  ~ विकास  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  की  आवश्यकता
 भ्  (6०)

 क  वन  दीपक  के  श्रन्तगंत  मांग  को  कम  करके  100  रुपये  किये  जायें 3
 द क्षिणी  बिहार  में  वन  सम्पदा  का  गहन

 विकास
 करने  और  इसकी

 निवासी
 रोकने  की

 आवश्यकता 1  (74)
 गी  कि  सहकारिता  शीर्षक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  1  रुपया  कम  किया  जाये  ।

 पूरे  देश  में  सीमांत  किसानों  तथा  कृषि  मजदूरों  के  लिये  अलग  सहकारी
 डग

 गति

 करन ेमें  असफलता  |
 (78)

 fe  खाद्य  विभाग  के  श्रन्तगंत  मांग  में  1  रुपया कम  किया  जाय े।  ह

 fi  es  उपभोक्ता  मूल्यों  तथा  वसूली  मूल्यों  के  बीच  अन्तर  को  15  प्रतिशत  करके  तथा  खाद्यान्नों

 का  थोक  व्यापार  अपने  हाथों  में  लेकर  किसानों  को  लाभप्रद  मुख्य  सुनिश्चित  क  रने  तथा

 भोक्ता ओं  को  सस्ते  दर  पर  खाद्यान्न  मुहैया  करने  में  असफलता  ॥  (82)

 fe  खाद्य  विभाग  के  श्रन्तगंत  मांग  में  1  रुपया  कम  किया  जाय े।

 चीनी  उद्योत  का  राष्ट्रीयकरण  करने  में  असफलता  |  ह  (83)

 कि  खाद्य  विभाग  site  के  .  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जाय ।
 दालों  तथा  सेमों  की  खेती  का  बड़  पैमाने  पर  वैज्ञानिक  रीति  विकास  करने  में

 tet
 असफलता  ्  हि  (86)

 _  श्री  टी०  कार  शमन ना  मैं  प्रस्ताव  केरता  हूं

 कि  कृषि  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये

 अच्छी  किस्म  के  और  अधिक  उपज  देने  वाले  फसलें  उगाने  के  तरीकों  का  पिता  लगाने  के

 लिये और  अधिक  अनुसंधान  संस्थाओं  की  स्थापना  करने  में  असफलता  |  (23)

 ये  जायें  । कि  कृषि  शीर्षक  के  श्रन्तगंत  सांग  में  100  रुपये  कम

 किसानों  द्वारा  देशी  खाद  अर्थात  जानवरों  के  गोबर  का
 ई  और

 हरे  खाद  का  उपयोग

 सुनिश्चित  करने  की  आवश्यकता  |  (24)

 कि  कृषि  दीपक  के  श्रन्तगंत  ग  100  रुपये कम  किये  जाय े।
 (25) खेतों  के  बड़ी  मात्रा  में  छोटा  होने  को  रोकने  में  असफलता

 |
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 ene

 fe  कृषि  शीर्षक  के  ध्रन्तगंत  साग  में  100  रुपये
 कम

 स्व  जावे किसानों  को  डेरी  फार्म  और  मुर्गीपालन  फार्म  चलाने  के
 हायता  देकर  उन्हें

 मिश्रित
 कृषि के  लिये  प्रोत्साहित  करने  में  असफलता  ।  न्

 (26)
 कि  कृषि  शोषक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।

 *  उत्पादकों  और  उपभोक्ताओं  के  लाभ  के  लिये  कम  लागत  पर  कृषि  वस्तुओं  का  उत्पादन

 करने  के  नियोजित  कार्यक्रम  बनाने  और  उसकी  जांच  करने  के  लिये  एक  विशेषज्ञ  समिति की  स्थापना

 करने में  असफलता  ॥  (27)
 |  ड्  कि  कृषि  शीर्षक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जाये  ।

 ही  उत्पादकों  को  उपकरण  और  बैल  रियायती  मुल्य  पर  देने  तथा  विपणन  की  सुविधायें
 देकर  कृषि  को  वैज्ञानिक  प्रोत्साहन  देने  में  असफलता  (28)

 ..  कि  कृषि  शोषक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जाय  ।

 कृषि  को  उद्योग  का  रूप  देने  में  असफलता  |  (29)

 .  कि  कृषि  दीपक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।  i
 i  ग  सामान्य  बीमा  के  द्वारा  व्यापक  मात्रा  में  कृषि  बीमा  लागू  करने  मे ं3  mina  (30)

 fe  कृषि  दीपक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  ४  1
 = सहकारी  कृषि  को  व्यापक  स्तर  पर  लोकप्रिय  बनाने  में  असफलता  |  (31)

 3
 कि  कृषि  दोष  के  श्रन्तगत  सांग  में  100  रुपये  कम  किए  जायें  ।

 किसानों  को  जानवरों  का  खाद
 और

 बीज  सस्ते  मूल्य  पर
 _

 सप्लाई  करने  पर
 =

 असफलता  ।  :
 (32)

 कि  कृषि  दोष  के  ध्रन्त गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जायें  ।

 mad  की  मृत्यु  को  कम  करने  के  लिये  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पशु  चिकित्सा  देने  में
 सफलता  (33)

 कि  कृषि  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जायें

 किसानों  को  बिचौलियों  के  शोषण  से  बचाने  के  लिये  उन्हें  अ  पादों  को  उचित  मुल्य
 पर  बेचने  हेतु  उचित  विपणन  सुविधायें  देने  में  असफ  लता  ।  (34)

 कि  कृषि  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जायें  ।
 किसानों  को  बाजार  भाव  अथवा  सरकारी  भाव  i  भी  अधिक  देने  में

 असफलता  |
 (35)

 कि  कृषि  दीपक  के  श्रन्तगंत  सांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  |
 अपनाकर  मान सहकारी  तरी  कों  में  गोबर  गैस  को  लोकप्रिय  बनाने  में

 सफलता |  ह  त  (36)
 कि  कृषि  झोंक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।
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 अ

 उत्पादक  भर  उपभोक्ता  दोनों  को  संरक्षण  प्रदान  करने के  लिये  सब्जियों  का  उत्पादन

 थि  ह
 भर  बिक्री

 पर  नजर  रखनें  में  असफलता  |  (37)

 fe  कृषि  atta  के  aaa  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।
 .....  उत्पादकों  को  सहायता  देने  के  लिये  रुई  उत्पादन  और  रुई  बिक्री  के  लिए  अच्छे

 संगठनों  की

 स्थापना  करने  की  आवश्यकता  ।
 श

 (38)

 कि  कृषि  शिक्षक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।  x

 सभी  कृषि  उत्पादों  के  उत्पादन  और  वितरण  के  लिये  राज्य  और  केन्द्र  सरकारों  के  बीच

 बेहतर  तालमेल  रखने  की  आवश्यकता  |  ग  (39)

 श्री  मीम  fag  मैं  प्रस्ताव  करता
 is

 2  कि  कृषि  दीपक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये
 किसानों  को  सुधरी  किस्म  के  बीज  सप्लाई  करने  में  राष्ट्रीय  बीज  निगम  और  राज्य  फार्म

 निगमों  की  असफलता  ।  ह  (40)

 धि  कि  कृषि  ates  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।
 |  हरियाणा  और  पंजाब में  सफेद  कीड़े  को  रोकने  के  लिये  उपाय  करने  में

 असफलता  ।  ह  (41)

 fe  कृषि  शीर्षक  के  aaa  मांग  में  100  रुपये  कम  किये
 _

 राजस्थान  की  सी ०  एल  एन०  खाद  तथा  अमोनिया  सल्फेट  द  की  मांग को  पूरा  करने में
 असफलता  |  (42)

 कि  कृषि  शिक्षक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।
 .

 रैपिड  और  सरसों  की  पाले  को  सहन  करने  वाली  किस्मों  का  विकास  करने  में

 > सफलता |  (43)

 कि  कृषि  शोषक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।

 बैलों  से  चलने  वाले  विशेषकर  बीज  और  खाद  fea  का  निर्माण  उपलब्ध

 कराने  में  कृषि  उद्योगों  की  असफ  लता  ।  (44)

 -  ड् ....  कि  कृषि  शिक्षक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जाये  ।

 देश  के  प्रमुख  गुवार  उत्पादक  राज्य  राजस्थान  आई०  सी०  9065  और

 आई०सी०  11521  गुबार  का  बीज  उपलब्ध  कराने  में  राष्ट्रीय  बीज  निगम  की  असफ
 लता

 |  (45)

 कि  कृषि  शिक्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।

 जलवायु  के  खतरों  और  कृषि  के  कुओं  को  बिजली  की  अपर्याप्त  सप्लाई  के  कारण  उत्पादन

 में  हुई  हानि  के  I  फसल  बीमा  योजना  लागू  करनें  में  असफ  लता  (46)

 कि  पशुपालन  कौर  डेरी  विकास
 शोषक  के  भ्रन्तगंत  मांग

 को
 कम  करके  100  रुपये

 किये  जायें  ।
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 एएए
 धाया  तातमा्वातणणताममााा

 ह
 भारतम  दुग्ध  राज्य  दुग्ध  विकास  तथा  अन्य

 र
 ि

 के

 भरि

 े दूध  की  खरीद  एस०  एन०  एफ०  के  आधार  पर  करने  की  आवश्यकता  न  f

 आधार पर  ।.
 (2) fs  पश् पालन  कौर  डेरी  विकास  शोष॑क के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम EK | q faa ¢

 rd  -  भारतीय  गायों  के  महत्वपूर्ण  नस्लों  का  पशु प्रजनन  कार्यक्रम  की  उपेक्षा  |

 कि  पद्य पालन  कौर  डेरी  विकास  शोषक  के  श्रन्तगंत  सांग  में  100  रुपये  कम  किये  य  जायें  ।

 io  गो-वध  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  और  मुख्य  शीर्षक  “510”.  के  .  अन्तर्गत  गोहत्या  निगम को

 सहायता
 र समाप्त  करने  में  असफलता  |  (64)
 कि  पशुपालन  कौर  डेरी  विकास  दीपक  के  अन्तरगत  मांग  में  100  to  कम  fii  जायें  ।

 देश  में  विभिन्‍न  दुग्ध  स्कीमों  द्वारा
 दम

 क्षेत्रों  से  दूध  लाने  की  एक  योज ह बनाने  की  आवश्यकता  |  (65)
 ः  प्  कि  वन  sites  के  अंतगर्त  मांग  2  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।

 = a  वनों  में  मधुमती  के  छत्त  को  बर्बाद  करके  मधु  निकालने  की  पुरानी  प्रणाली  के  स्थान
 पर

 वैज्ञानिक  रीति  से  शहद  इकट्ठा  करने  तथा  मधुमक्खी  पालन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 ca

 वाटिका
 बनाने  में  असफलता  |

 प
 (75)

 .  fe  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  को
 अदायणियां

 झिझक  के  श्रन्तगंत द  भग  100

 रुपये  कम  किये  जायें  ।  लग

 he  कृषि  स्नातकों  के  स्व नियोजन  के  लिए  चटनी  तथा  खेती  पर  आधारित  अन्य

 उप संगी  उद्योगों  में  छोटी  अवधि  प्रशिक्षण  के  लिये  केन्द्र  खोलने  की  आवश्यकता  ॥  (88)
 श्री  tam  afar  :  मैं  प्रस्ताव  करता  g:—  +  <=}

 कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  शीर्षक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100
 रुपये कम

 किये

 |. |!  ज

 कि किसानों  को  उनकी  फसल  का  लाभकारी  मुल्य  देना  सुनिश्चित  करने  में  असफलता  |  (109)

 कि  कृषि  शौर  सहकारिता  विभाग  शोषक  के  श्रन्तगंत  मांग  में
 100  रुपये  कम  किये

 जाये ं।
 भूमि  और  जल  संसाधनों  को  कृषि  कार्यो ंमें अधिकतम  उपयोग  करने  में  ४

 अदालत  11.0 it
 (110)

 कि  eta
 कौर  सहकारिता  विभाग  शशांक  के  अन्तर्गत  मांग  में

 100  रु

 ः
 कम  किये

 प
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जल  और  प्राकृतिक  संसधनों  उचित  सहयोग  पित  करने  में

 las  le  111) salad
 कि

 कृषि  शशांक  के  aaa  मांग  में  100  रुपये  कम  किय ेउ  यें
 कृषि  और site nits

 वस्तुओं  के  मूल्यो ंमें  समानता  स्थापित  करने  में  असफलता  ।
 (112)

 कि  कृषि  शीर्षक  के  mada  मांग  में  100  रुपये कम  किये  जायें  ।

 देश  भर  में  सभी  प्रमुख  फसलों  के  लिए  फसल  बीमा  योजना  लागू  करने  में  असफलता
 |

 (113)
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 ा

 कि  कृषि  शोषक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाये ं।
 भयंकर  गरीबी  की  दृष्टि  से  भूमिहीन  मजदूरों  और  किसानों को  सरकारी ऋण  के

 भुगतान  से  मुक्त  करने  असफलता  |  (114)
 _  कि  खाद्य  विभाग  शोषक  के  प्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें

 of  व्यक्ति  खाद्यानों  की  उपलब्धता  को  बढ़ाने  में  असफलता  |  हि  र
 लड

 |
 .  ..  कि  खाद्य  विभाग  झिझक  के  अन्तर्गत  सांग  में  100  रुपये  कम  किये

 जायें  ।
 खाद्यान्नों  के  थोक  व्यापार  का  स्पष्ट्रीयकरण  करने  और  केन्द्रीय  सरकार हवा द्वारा  उसके

 समान

 मुल्य  लाग  करने  में  असफलता  |  (1.16)

 r  + om  कि  ara  विभाग  दीपक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।  .

 कुबा य  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  निर्धनता  के  स्तर  से  नीचे  रह  रहे  लोगों  वाजिब  दामों  पर  खाद्यान्न

 उपलब्ध  करान  में  असफलता  |  ८  (117)
 प्  कि  कृषि  श्रनुसंधाम  कौर  दिक्षा  विभाग  ade  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम

 किये  जायें  ।  ्

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  काफी  समय  पहले  स्वीकृति  प्रदान  किये  जाने  के  ar  पश्चिम के

 बंगाल में  24  परगना  के  काक द्वीप  स्थान  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  गा चन परिषद लची  कृषि

 विज्ञान  केन्द्रਂ  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  की  प्रगति  करने  में  असफलता  (118)
 2  oc,

 {  od
 डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :  मैं  प्रस्ताव  हूं  ee

 fi  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  शशांक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  सत
 फके

 कर
 कि

 wat

 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लाभ  के  लिये  और  निर्धन  किसानों
 को  ऋण  दिल ताने  लिये  सहकारी

 समितियां
 स्थापित  करने  में  असफुलता  |  (119)

 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  शीर्षक  के  ae  ग
 में  100

 रुपये  कम  किए
 जायें  े

 i  ह्

 :  मध्य  प्रदेश  के  राजगढ़  जिले  में  मछलपुर  या  सारंगपुर  में  भाण्डागार  निगम  और  भारतीय
 खाद्य  निगम  के  गोदाम  बनाने  की  आवश्यकता  |  ह  (120)

 कि  of  कौर  सहकारिता  विभाग  शीर्षक के  wa  ane  ATS
 on

 जाय ॥
 कृषि और  औद्योगिक  उत्पादों  के  बीच  मू  पों  में  सम्  था

 कि  कृषि  aren RIT  antatan! विभाग
 |

 कंक
 के  wear

 बग
 100

 कम  किए

 जाय |
 (122) राष्ट्रीय  बीज  निगम  में  कदाचार  ant  की  आवश्यकता  ।
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 फ  यए  भद  विभाग विभाग
 तपित  शना

 मांग  में  100  रुपये कम  किए
 जाय ॥  ४

 मध्य  प्रदेश  के  पिछड़ें  क्षेत्रों  में  किसानों  को  उचित  माग  निर्देश  करने  क  ग
 आवश्यकता

 ताकि

 फसलों को  कीटाणुओं  से  बचाया  जा  सके  ।  (123)

 _  कृषि  शौर  सहकारिता  विभाग  शोष॑क के श्रन्तगंत के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये कम  किये

 जाये
 मध्य  प्रदेश  में  कृषकों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिये  कृषि  मुल्य  आयोग  की  असफलता |  (124)

 fa sfa  कौर  सहकारिता  विभाग  दौरे के  श्रन्तगंत  मांग  100  रुपये कम  किये

 जाये ं।
 मध्य  प्रदेश  के  गुणा  और  विदिशा  जिलों  में  कृषि  कालिज  स्थापित  करने के  लिये

 केन्द्रीय  सहायता  देने  की  आवश्यकता  |  (125)

 fe  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  sites  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये ये  कम  किये
 =  an

 =
 जायें t  थ

 मध्य  प्रदेश  के  सिरोंजी  क्षेत्र  के  सभी  ब्लाकों  को  छोटे  और  सीमान्त  किसान  एजंसी  के

 अन्तरगत  लाने  में  असफलता  ।  (126)

 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  दीपक  के  श्रन्तगंत  मांग में  100  रुपये  कम  किये
 जायें  ।  ्

 मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  जिलों  में  भूमि  को  समान  बनाने  और  उसे  कृषि  योग्य  बनाने  के  लिये

 केन्द्रीय  सहायता  की  आवश्यकता  |  (127)

 कृषि  शौर  सहकारिता  विभाग  aide के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये

 जायें

 किसानों को  कम्पोस्ट  गोबर  तथा  हरी  पत्तियों की  खाद  प्रयोग  में  लिये  प्रेरित

 करने
 की  आवश्यकता  |

 ह  (128)
 '  fr  कृषि  stk  सहकारिता  विचार  दीपक के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये

 sift
 aaa  किसानों  को  उपकरण  और  बैल  सस्ती  दरों  पर  देने  और  विपणन  की  afa-

 धाएँ  देने  में

 असफलता  |
 (129)

 .  कि  कृषि  site  सहकारिता  विभाग  awe  के  aaa  मांग  में  100
 रुपये

 कम  किये

 जायें ।

 मध्य  प्रदेश में  बड़े  पैमाने  पर  फसल  बीमा  लाग  करने  में  T  ।  1355

 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग में  100  रुपये  कम  किये
 जाय ॥

 किसानों  को  उर्वरक
 भर

 बीज  रियायती  दरों
 पर

 सप्लाई  करने  में
 असफलता  |

 (131)

 234



 अनुदानों  की  मांगें 20  1903

 ed

 शोषक  के
 मांग  में

 100
 रुपये  कम  किये कृषि  शरीर  सहकारिता  विभाग

 जाय ।

 पशु  धन  की  हानि  को  रोकने  के  लिये  मध्य  प्रदेश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  am  निकिता  aeaeh

 सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  में  असफलता  |  (132)

 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  sites  के  gaia  मांग  में  100  रुपये  कम  किये

 जायें ।
 किसानों  को  अपने  उत्पादों  का  लाभप्रद  मूल्य  दिलाने  के  लिये  उचित  विपणन  विधा  की

 व्यवस्था  करने  ताकि  उन्हें  बिचौलिये  के  शोषण  से  बचाया  जा  में  असफलता  |  133)

 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  दौरान के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये

 जाय ।
 कपास  उत्पादकों  विशेषकर  मध्य  प्रदेश  के  राजगढ़  जिले  को  सहायता

 पहुंचाने  के  लिए

 बेहतर  संस्था  की  आवश्यकता  ।
 (134)

 कि  कृषि  site  सहकारिता  विभाग  sas  के  sata  मांग  में  100  रुपये कम  किये

 wi
 qt  मध्य  प्रदेश  में  प्रभावी  रूप  से  मत्स्य  पालन  का  विकास  करने  में  असफलता ।  (135)

 कि  कृषि  ate  सहकारिता  विभाग  शशांक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  कम  किये
 जाये ं।

 मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  जिलों  में  लोगों  को  वित्तीय  सहायता  प्रौद्योगिकी  और  विपणन  की

 सुविधाएं  देकर  मछली  पालन  के  लिए  पूर्ण  सहायता  देने  में  असफलता  ।  (136)
 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  दोधक  के  श्रस्तगंत  सांग  में  100  रुपये

 कम  किये
 जायें ।

 मध्य  प्रदेश  के  गांवों  में  नदियों  और  जलबालक  क्षेत्रों  में  आधुनिक  ढंग  से
 बड़े  पैमाने

 पर  मत  ली  पालन  कायें  के  विकास  की  आवश्यकता  |  (137)
 fe  कृषि  atc  सहकारिता  विभाग  शोषक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये

 कम  किये
 जाय ।

 मध्य  प्रदेश  के  जिलों  में  मुर्गी  पालन  और  सुअर  पालन  के  विकास  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 देने  के  की
 आवश्यकता  ॥  (138)

 कि  ate  सहकारिता  विभाग  शशांक  के  श्रन्तगंत  मांग में  100  रुपये रुपये  कम  किये
 जायें ।

 मध्य  प्रदेश  में  गाय  और  भैंसों  की  बढ़िया  नस्ल  तैयार  करने  के  लिए  वित्तीय

 यता ता
 देने  आवश्यकता  |  (139)

 रंग  में  100  रुपये  कम  किये कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  शीर्षक
 के  wait  मांग

 जायें  |

 मध्य  प्रदेश  के  गणा  और  विदिशा  जिलों  में  बढ़िया  नस्ल  के  बैल  और  भैंस  पर्याप्त ज

 संख्या  में  सप्लाई  करने  की  आवश्यकता  ।  (140)
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 हवि  शौर  लकन  ग  शीर्षक  के  ्र  मगन  प  सेस  पद

 जाय

 मध्य  प्रदेश  के  रा  TTS,  गणा  विदिशा  जिलों में  qa,  सुअर  ही  eth  aneatt

 ह  उ
 जरिए  नौजवानों  को  स्वयं  रोजगार  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रशिक्षण  और  सहायता  देने की  आवश्यकता

 ह  क ol  ~  (141)

 fe  कृषि  ste  सहकारिता  विभाग  शीर्षक  के  gata  मांग में  100
 sithaaliat me  ब्

 कोय  प
 Rem  प्रदेश  के  गुणा  और  विदिशा  जिलों  में  आधुनिक  ढंग  से  और  सहकारी  आधार

 पर Se  विकास  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  की  आवश्यकता  ।  (142)

 कि  कृषि  श्योर  सहकारिता  विभाग  दौरान  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये
 =  oe

 जाय । क
 मध्य  प्रदेश  में  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  कार्यक्रम  की  धीमी  प्राप्ति  ।  (143) ee

 कि  कृषि  site  सहकारिता  fart  शीक के  sada  मांग  में  100  रुपये
 कम  किये

 जायें  ।  pt
 ध

 मध्य  प्रदेश  में  वनों  और  वृक्षों  के  काटे  जाने  को  रोकने  में  असफलता  द
 (144)

 pe  कि  कृषि  ci पौर  सहकारिता  विभाग  aids  के  mata  मांग में  100 UIT  कम  किये
 जायें ।  -  ty

 -  मध्य  प्रदेश  में  वन  रोपण  योजनाओं  को  तेजी  से  लागू  करने  में  असफलता  (145)

 े  ः  |  कि  कृषि  कौर
 सहकारिता  विभाग  शीर्षक  के  श्रन्तगंत मांग  में

 100  रुपये
 कम  किये न  ह

 जायें  ।
 ro

 दि  दि aq  पदा  का  विकास  करने  और  उसके
 मध्य

 प्रदेश
 में

 वन  श  को
 रोकने  में  असफलता

 ।

 i  (146) i
 शान्त

 |  ee

 |  ~
 कि  कृषि  कौर शर  सहकारिता

 विभाग  दीपक  के  अन्त  गत  मांग  में
 100  रुपये  कम  fe

 जायें  ।

 मध्य  प्रदेश  में  मधुमकर्ख
 को  लोकप्रिय  बनाने और  प्रोत्साहन कार

 |  भ  (147)

 p~  कि  कृषि  कौर
 सहकारिता  विभाग  शीर्षक

 के  aia  मांग  में  100  रुपये  कम  किये
 जाय ।  |

 खाद्य  विभाग  कायकरण
 में  सुधार  BA  भर  कदाचार  रोकने  को  आवश्यकता |

 w  (148) i  श

 कि  कृषि  कौर  विभाग  शोषक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये
 wa  किये जाय |  {

 भारतीय  खाद्य  निगम  में  अनाजों  की  खरीद  भण्डार  यातायात  और  उनके  विक्रय  में

 कदाचार  रोकने  की  आवश्यकता  ।  (149)
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 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये कम  किये

 जाव ॥
 भारतीय  खाद्य  निगम  के  उन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  की  आवश्यकता जो

 कदाचार  में  लिप्त  (150)

 fe  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  2H r=  >  गत  मांग  10  eq  चाल  faa

 = जाय

 afeqt  भण्ड
 के  कारण  ग गोदामों

 में
 बड़े

 पैमाने पर  होने  वाली  हानि  तथा

 सान  को  रोकने में  < असफलता  |  (151)

 कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  दोष
 a

 fara

 जाये ं।
 बेमानी  दही  कद  woe  HUT मध्य  प्रदेश  में  दालों  तथा  सेमों  का  बड़  मान

 की  आवश्यकता  (152)

 .  कि  कृषि  ate  सहकारिता  विभाग  दीपक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये
 किये

 जायें
 ।

 ..  चटनी  तथा  अन्य  उपसंगी  वस्तुओं  जसे  कृषि  उद्योगों
 मे ंं

 शब  लतों किन  लिए  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  की  आवश्यकता  |  (153)

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  शशांक  के  saa  मांग  को  कम  करक े1  रुपये  किया
 oa

 जाय े।
 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  रद्दी  किस्म  के  खाद्यान्न  सप्लाई  करने  को  आदत को  रोकने  में

 ॥
 (154) असफलता  |

 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  शीर्षक  के  श्रन्तगंत  मांग  को  कम  करके 1  रुपया
 किया

 जाय े।

 गन्ना  उपजाने  वाले  क्यों  को  ईख  का  मूल्य  तीस  रुपये  प्रति  क्विंटल  देने  में  असफलता  ।

 (155)

 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  शिक्षक  के  श्रन्तगत  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया

 जाय े।
 नों  को  उनकी  उपज  का  लाभकारी  मूल्य  दिलवाने  में  असफलता  |  (156)

 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  शोषक  के  श्रन्तगत  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया

 जाय े।
 ia  के  लिये  समुचित  सिचाई  सात  ज  सप्लाई  करने  में  असफलता | अधिक  अन्न  उपज

 ्  (157)

 कि  कृषि  site  विभाग  area  के  marie  मांग  को  कम
 करके

 1  रुपया  किया

 जाय े।  (158)
 किसानों  को  समर्थन  मूल्य  तक  दिलवाने  में  असफलता  |
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 कि  कृषि  दौर  सहकारिता  विभाग  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  फो  कस  करके  1  रुपया  किया
 जाय े।

 किसानों के  असंतोष  दूर  करने  में  असफलता |  (159)

 श्रन्तगंत  सांग  को  क
 कम  करके  रुपया  किया कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  शीर्षक  के

 जाय े।
 ्  a  bos  \

 राज्यों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  खाद्यान्न  उपलब्ध  कराने  में  लता  (160)

 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  शीर्षक  aata
 मांग  को  कम  करके

 1
 रुपया  किया

 जायें  न् में  गेहूं  के  कोट ेमें  भारी  कमी  ।  (161)

 कि  का
 ष  कौर  सहकारिता  विभाग  aia  के  श्रन्तगंत  म

 सांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया
 जाये ।  ह  स्  ?

 सारा  मुल्यों  में  कमी  करने  में  असफलता  |  (162)

 कि  कृषि  ate  सहकारिता  विभाग  aaa  के  अन्तर्गत  मां  कम  करके  1  रुपया  किया
 जाय े।

 ्
 चीनी  के  मूल्यों  में  हो  रही  विधि  को  रोकने  में  असफलता  ।  ह  (163)

 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया

 जाय े।  ए

 राज्य  को  पर्याप्त  मात्रा  में  खाद्य  की  सप्लाई  करने  में  असफलता  |  (164)

 fe  कृषि  श्र  सहकारिता  विभाग  शीर्षक  के  aa  अय  खोंपा  = गत  कम  करके  1  रुपया  किया मांग
 जाये  ्

 खाद्यों की  एजेंसियाँ  देन  में  कदाचार  का  बोलबाला  |  (165)
 ait  सहकारिता  विभाग  शीर्षक  के  श्रन्तगंत  मांग  को कि  कृषि  ई  कम  करके  1  रुपया  किया

 जाय े।
 अधिक  खाद्यान्न  उपजानें  के  लिये  किसानों  को  पर्याप्त  सहायता  प्रदान  करने में  असफलता  ।
 i  (166)

 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  side  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये

 जाय
 ।

 ia
 बिहार स

 रकार  को  प्रत्येक  माह  में  पर्याप्त  गेहूं  नहीं  देना  ।  (167)

 कि  कृषि  श्र  सहकारिता  faa  ates के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये
 कम  क् जाये ं।

 खाद्यान्न के  मामले  में  देश  को  आत्म  निसार ब  नाने की  आ  Nun Ty  is)

 fa
 कृषि  झा  सहकारिता

 fa:  भाग =  ae
 जाये ं।

 &2 ि  ay  sin  के
 के

 अन्तर्गत  मांग  में
 100  रुपये  कम

 क्यें

 पटना  (Frere)  जिले जिले के  afeerere  आदि  प्रखण्डों  के  दियारा  क्षेत्र  में
 बसे  ग्रामों  को  गंगा  नदी  के  कटाव  से  बचाने  में  असफलता  ।

 (169)
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 कि  कृषि  ate  सहकारिता  विभाग  दोषी  के  mata  मांग में  100  रुपये कम  किये
 जाय

 पटना  जिलांतर्गत  मनेर  प्रखण्ड  के  जीवराखन  ग्राम की  गंगा  नदी  के  कटाव  से  रक्षा
 करने  में  विफलता ।  (170)

 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  शीर्षक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये कम
 किए जाय ।

 नदियों के  कटाव  से  ग्रामों  की  रक्षा &  रने  में  असफलता  |  a  (171)

 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  fear  atte  के  अन्तर्गत मां
 मांग

 में  100
 रुपये  कम  किए ~

 जाय ॥
 पटना में  मानने  AS  का  रखाना  बनान  को  |  (172)

 कि  कृषि  ate  सहकारिता  विभाग  शशांक के  श्रन्तगंत  मांग में  100  रुपये  कम  किए
 जाय

 खाद्यान्नों  के  मूल्यों  में  कमी  करने  में  विफलता  ।  =  श
 (173)

 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  शोष॑क  के  genie  मांग  #  100
 en  किये जाय t

 Tl  क्
 खाद्यान्नों  के  मूल्यों  में  होने  वाली  वृद्धि  को  रोकने  में  अ  "hah

 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  aida  के  श्रन्तगंत
 मांग

 में  100  रुपये  कम  किये
 जाय ।

 दिल्‍ली में  मानने  ब्रेड  के  मूल्य  में  वृद्धि
 करने  की  मांग

 को
 गे  अस्वीकार  करने

 द  ज्  अ  a  (175)

 fax

 mart  सहकारिता  विभाग  शिक्षक  के
 merit

 मांग

 psoas

 कम  किये
 ्  थ  जा  नला ५  2 जाय  ॥

 राज्यों को  केला  आदि  फलों  के  उत्पादन  में उग  कहन  ना  वृद्धि  wk  क  लिये  अधिक
 i  &

 सहायता  देने  की  आवश्यकता  (176)
 a के  प्रतिशत  मांग  ड

 कि  कृषि
 और  सहकारिता  विभाग  शिक्षक  रुपये कम  किये

 जाय ।
 क  ः  म्

 al किसानों  के  हितों  की  रक्षा  करने  में  विफलता  (177)

 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  aide के  श्रन्तगंत  मांग
 में  100  रुपये  कम  किये

 जाय ।
 वनों  पर  आदिवासियों  के  परम्परागत  ं  की  रक्षा  करने  में  विफलता ।  (178)

 कि  कृषि  कौर  विभाग  दीपक  के  श्रन्तगंत  मांग  में
 100

 रुपये  कम  किये
 ै  द जाय |  |  अ

 aat  में  लकड़ी  लाने  के  आदिवासियों  के  अधिकारों  की  रक्षा  करने  में  विफलता
 ।  (179)
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 कि  कृषि  ste  सहकारिता  विभाग  atte के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये

 जाय  |

 आदिवासियों  की  जमीन  उन्हें  लों  के  चंगुल से  रक्षा  करने  में  विफलता  |

 (180)
 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  शशांक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये

 जाय ।

 सीटों  से  ली  गई  जमीन  का  उचित  मुआवजा  देने  में  विफलता ।  (181)
 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  शीर्षक

 के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये
 जायें

 किसानों  को  गेहूं  का  दाम  प्रति  क्विंटल  150  रुपये  देने  में  विफल  नता  ot  (£82)

 कि  कृषि  कौर  सहकारिता  विभाग  शोषक  के  श्रन्तगंत  मांग  में में  100  रुपये कम  किये
 जाये ं।

 किसानों  को  बिचौलियों  की  लूट  से  बचाने  में  असफलता
 (183)

 '  कि  कृषि  ale  सहकारिता  विभाग  atte  के  श्रन्तगंत  मांग
 में  100  रुपये  कम  किये

 नायें  ।

 खाद्यान्न  का  राज्य  व्यापार  घोषित  करने  में  विफलता  |  इफ  (184)
 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 कि  कृषि  शोषक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जा

 बड़  माने  पर  किसानों  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  शुरू  करने  की  आवश्यकता  |  (236)
 .  किकृषि  aida के  mada  aia में  100  रुपये  कम कि  यें  ।

 .  खेतों  में  किसान  प्रशिक्षण  स्कीम  शुरू  करने  की  आवश्यकता  ।  wa  (237)

 >
 कि  कृषि  aide के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम

 के  जायें  ।
 किवे

 के
 विकास  के  लिये  अनुसूचित  जातियों  के  किसानों  को  और  अनुदान  तथा  सहायता

 की

 व्यवस्था कि

 करने  की  आवश्यकता  |
 (238]

 co  कि  कृषि  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।  ह
 कास  के  लिए  सीमांत  किसानों  को  अनुदान  तथा  प्रोत्साहन  देने  की  आवश्यकता  ।  (239)

 कि  कृषि  दीपक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।
 ..  सब्जी  उगान ेके  लिए  छोटे  किसानों  को  प्रशिक्षित  करने  के  लि

 os  देने की
 आवश्यकता |  (240)

 कि  कृषि  जोक  के  sata  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  |
 दौ  छोटे  किसानों  को  शामिल  करने  की  आवश्यकता ।  (241)

 कि  कृषि  sites  के  grata  सांग ः  |  |
 गये  कम  किये  जायें  ।

 किसानों  को  उन्नत  किस्म  के  बीजों  की  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  (242)
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 कि
 कृषि  शीर्षक के

 अन्तर्गत  मांग  में  190  रुपये  कम  जायें  ।  लि  होड़ el
 किस्म  के  बीजों  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  भाव  यकता  ।  ,  हैट  :..  (243)

 कि  कृषि  sites  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जायें  ।

 बीज  तथा  ऋण  देने  में
 छोटे

 तथा  सीमांत  को
 वरीयता

 :  की

 आवश्यकता  er
 ay

 कृषि  शीर्षक  के  श्रन्तरगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जायें  ।  {  हक

 राज्य  फोन  निगमों  को  और  वित्तीय  सहायता  देने  की  आवश्यकता ॥
 ह  (245)
 हू fag

 कृषि  site  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जाये 1
 ही  *  फार्म  तथा  aff  मजदूरों  के  लिए  एक  मजदूरी  नीति  बनाने  की  आवश्यकता ।  1

 थ
 _

 fe  कृषि  शीर्षक
 के

 भ्रन्तगंत  मांग
 में

 100  रुपये  कम  किये  जायें
 ।

 "gfe  मजदूरों  को  फार्म  पर  ही  आवास  की  व्यवस्था  करने  के  fac  पुरान  देने  की

 aa  (247) क  पम oie  a  au  we
 fe  कृषि  sities  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।

 कि
 घि  मजदूरों  के  मंहगाई  दत्त  को  मृत्य  सूचकांक  के  जोड़ने  की

 आवश्यकता  de (348)
 fa) 2

 कीकती  stan  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।  Stpira  फर
 कृषि  मजदूरों  की  यूनिकोड  उपलब्ध  कराने  की  आवश्यकता  ।  (249)

 जपा  १ उ
 द

 कि  कृषि  दोष के  श्रन्तगंत  मांग में  100  रुपये  कम  किये  जायें ।

 co  परिक्षण  प्रयोगशाला  ..
 प्रत्येक  जिला  पर  प्रारम्भ  जाने  की

 थी
 आवश्यकता ।

 (250) कि  कृषि  शीर्षक  के  श्रन्तगंत  मांग में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।  कप
 *

 मिट्टी  परीक्षणशालाओं  के  माध्यम  से  गांवों  तक  मिट्टी  परीक्षण  की  at सुविधा  उपलब्ध

 कराने की  आवश्यकता
 a

 (251)
 कि  कृषि  द्योतक  के  श्रन्तगंत  सांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।  न्य

 if  os cc  जेन  में  ज्वार  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  की  आवश्यकता  (252)

 मस  क कि  कृषि  दीपक  के  grata  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।

 oo  खरगोन  में  कपास  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  किए  जानें  की  आवश्यक  par
 द् श् ् हसना Lg  कृषि  दोषी  के  wats  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जाये ं।

 क

 afa  उपजों  को  प्राकृतिक  प्रकोप  से  बचाने  के  लिये  स्थायी  उपाय  किये  जाने की  आवश्यकता  ।
 ः  नयन  (254)

 |  fe
 कृषि  शीर्षक के

 मांग  में  100  रुपये  कम 1 किये
 जायें  ।  ‘

 द्वि
 उपजों  की  बीमा  योजना को  sar

 कय
 से

 सागू  किये
 कायें  की  आवश्यकता  |

 |  JR  कै  rif  ||  क  v  श  (255)

 2a)"
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 $$

 हाट अचा  हवि
 शीक  के  want  मांग  में  100  रुपये  विवियन

 ष  सुविधाए  देनेਂ  की  आवश्यकता । बीमा  योजना  के  अन्तर्गत  लग  कृषकों  को  विशे

 +  (256)
 = ....  कि  कृषि  दीपक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम

 cafe  वाणिज्यिक  फसलों  की  पुरस्कार  योजना  विकास  खण्ड  स्तर  पर  करने  की

 लिम्का  11.0  ge  4257)

 द्  कि  कृषि  झोंक  के  - eome Gaia  मांग  में
 100

 रुपये
 wt

 किये
 जायें  wae

 सीमान्त  कृषकों  पुरस्कार  योजना  आयोजित  को  जाने  की
 आवश्यकता ।  .  (258)

 .  पशुपालन  तथा  डेरी  विकास  site  के  श्रन्तगंत  मांग  में  इत  eam  कम  किये

 जायें  ।

 <r  विकास  खण्ड य  पर  पशु  चिकित्सा  सेवा  उपलब्ध  कराने  की
 आवश्यकता

 ।

 i  tee as  (259)

 fe  पशुपालन  तथा  डेरी  विकास  शशांक के  भ्रन्तगंत
 मांग  में  100

 क्य
 कम  किये

 ह  फर जाय  सक
 भ

 गुमान
 और  संरक्षण  का  गांवों  में  प्रशिक्षण देने  की  आवश्यकता  ।  (260)

 fe  पशुपालन  तथा  डेरी  विकास  घिसकर  के  श्रन्तगंतਂ  मांग  में  100  ग्  कम  किये
 tha  >

 जायें

 सरकार  द्वारा  चरागाहों  का  fara  और  विस्तार  करने  की  आवश्यकता  he  -€261)
 ड्

 कि  पशुपालन
 तथा  डेरी  विकास  बिकने के  श्रन्तगंत  मांग  में  wre 100 eq  कसम  किये

 जाय  1
 के  की  फसलों  को  उगाने  के  लिये  कृषकों  को  जानकारी देने  की

 आवश्यकता |
 =:

 ¢262)

 fe वन  शोषक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।

 वन  संरक्षण
 और

 विकास  के  कार्यों  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिये  जाने  की  आवश्यकता
 म  द  के  ay aaa  नर

 त  (263)
 fe  वन  शोषक के  श्रन्तगंत  मांग में  100  रुपये  कम  किये  जाये ं।  पट  दि

 .  कृषि  जोत  के  अधार पर  कृषकों  के  बीच  वानिकी  कार्यक्रम  का  निर्धारण  करने  की

 भावश्यकत्  | |  (264)

 कि  waste के  झन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।  ी

 बन  उपजों  की  खरीद के  लिये  वनवासी  सहकारी  संस्थाओं  तद  हत  किये
 ara  की

 आवश्यकता ।  ।  (265)

 कि वन  sites के  झन्तगंत  मांग  में  100  wt  गस  edb  at
 कक  ा  लवन  गे  ree  कन  क  (266)
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 क
 वधवा

 कि  डच  के  अन्तर्गत  मांग में  100 रु रुपये  किये किये  जायें
 !  क्षेत्रीय  प्राकृतिक  संतुलन  के  लिये  आवश्यक  विकी क  गे  प्रोत्साहन  दिये  जाने  की  आवश्यकता

 (267)
 ८.  th

 कटौती  प्रस्ताव  ग्रा भीरा  पुननिर्माण  मंत्रालय
 ay  t '

 it  योगेन्द्र  का  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 .  कि  ग्रामीण  पुर्ननिर्माण  मंत्रालय  शीर्षक के
 maa

 मांग  को  कम  करके  1  रुपया  en

 nit  ro  द्

 af  म  हदबन्दी  ऋण  माफी  योजना  तथा  अन्य  सुधारों  को  कड़ाई  से  लागू  करके

 दारों की  भूमि  दिलवाकर  स्वयं  खेती  करने  की  नीति  का  कार्यान्वयन  करने  में  असफलता  ।
 (1),

 |  श्री-टी ०  aco  मन्ना  प्रस्ताव  करता
 :  sty

 fie  anita  पुर्ननिर्माण  मंत्रालय  शीर्षक  के  झन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  wa  किये

 जायें  1.  [
 पिछले  अनुभवों  के  आधार  पर  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  विंमान  आवश्यकताओं

 पंचायती  राज्य  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  करने  की  |  (3)

 ्य
 :'  कि  wire  पुर्ननिर्माण  मंत्रालय  शोषक के  ध्न् तगत  मांग  में  .1  00  पये  कम

 जाय  et
 प्रौढ़  शिक्षा  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  सफल  बनाने  में  असफलता

 ग्रामीण  पुननिर्माण  मंत्रालय  शीर्षक  के  प्रस्तुत  मांग  मैं  100  रुपये कम  किये

 जायें
 px

 ava  ण  समस्या  का  समाधान  करने  में  असफलता  |  छ  ret  (6)

 कि  anita  पुननिर्माण  मंत्रालय  atta  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये

 जायें
 ग्रामीण  क्षेत्रों  की  आर्थिक  दशा  सुधारने  तथा  रोजी  रोटी  के  लिये  ग्रामीणो ंक

 ह  rea  कों

 की  ओर  a  की  प्रवत्ति  को  रोकने  हेतु  संगठित  तरीके  से  ग्राम्य  तथा  कुटीर  उद्योग का  विकास

 की  में  आसन
 लता  t  .  1)

 e  fa  ग्रामीण  पुननिर्माण  मंत्रालय  alan  के  झ्न्तगंत  मांग  में  100  रपये  कम  faa

 जायें

 किसानों  सहायता  पहुंचाने  के  लिये  व्यवहारिक  भूमि  सुधार  लागू  क  म  aaeert

 (8)

 कि
 steak  मंत्रालय

 Tae  के  semi
 मांग  में  100.0  रपये  कम

 किये
 *

 क
 जाय ॥

 bie  tied के  पिक  (४  [४  bt

 ara
 कों

 मंदार  सुविधा

 की

 व्यवस्था

 कर

 में  असफलता
 (9)
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 oft  rare  भा  एमगधेय जसद  द्रुम  eae  हाय  प्रस्ताव  कि  र्व  पप्
 *  «४!  कि  ग्रा मीरा  पुर्ननिर्माण  मंत्रालय  दीपक  के  “8.  100-0» कम  कपि

 जायें ॥

 भूमि  सुधार  कानूनों  को  प्रदान  करने  गें  असफलता  ।
 (15)

 कि  ग्रामीण  प्ननिर्मारण  दोर्जे  के  अन्तर्गत  में
 100  कम  किये

 Ht
 बुनियादी  भूमि  सुधारों  a  लागू  करने  के  लिये  1  निर्माण  करने  और  उसे

 क
 में

 असफलता  |

 aa

 (16).

 कि
 यामी  रण  qataata  संप्रदाय  oft  के  क

 00.  श् ष्पये  कम  किये जाय े।
 काश्तकारों  और  बटाईदारों  में  दनि

 के केਂ
 वि
 वितरण ७ धर ै इ  और  सुरक्षा  कें  लियें

 फालतू  भूमि का अधिग्रहण  करने  की  |  वक  ,  (17)

 कि  matter  पुर्ननिर्माण  मंत्रालय  शीर्षक
 के

 श्रन्तर्गंत
 सांग  में

 ह  ह  कम  किये जायें ।'
 tis  भूमि  के  कुछ  हाथों  में  सीमित  होने  को  रोकने ह  में

 जिसके
 कारण

 राष्ट्रीय
 हित  और

 उत्पादन  पर  प्रतिकूल प्रभांव  पड़  रहा  है  ।  :
 a)

 ल
 कि

 प्रा मीणा  पुननिर्माण  मंत्रालय  शीर्षक  श्रन्तगंत मां मा  में
 Lt  इने

 कम  किये न्
 es  भूमिहीन  कृषि  मजदूरों  और  गरीब  किसानों  को  भूमि  देने  के  लिये  रां  ट्रीय  नीति  को  निर्माण

 कर  उसे  लागू  करने  में  असफलता ।
 ः  (19) a

 i  इस नि भास  मंत्रालय
 शोषक  के

 झन
 तगत  माग  में

 ्  परी  कर  किये

 om
 चम  बंगाल  के  भूमि  सुधार  कानूनों  को  संरक्षण  प्रदान  करने  में  असफल  नता  ।  (20)

 ~
 कि  ara  पुननिर्माण  sities  के  watt  मांग  में  100

 रुपये  किये

 अधिकतम  सीसा  से  बची  भूमि  के  एलाटियों  को  कृषि  उत्पादन  में  सहायता  के  लिये
 केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजनाओं  का  विस्तार  कर  उन्हें  बड़े  क्षेत्र  में  लागू  करने  में  असफलता  ।

 (21)  >

 =

 fe  ग्रामीण  पुननिर्माण  मंत्रालय  side  के  gata  मांग  में  100

 क
 कम  किये

 [> डोर  और  सीमान्त  किसानों  को  कम  मुल्य  पर  जबरन
 ले  से  dem  प्रदान  करने

 के  ‘fat  सिम  न  की  बेहतर  सुविधायें  देने  और  गारन्टी  देने 2  लि  हे
 पाम

 wee का
 निर्माण

 करने  की  योजना ला लागू  करने  और  sar  बिस्तार  करने  क  असफलता  ॥,  (22)

 244



 20  1903  अनुदानों  की  मांगें

 TTT  के  way
 —— oe यक fe  ama  उना नसारा  | कै  शोषक  के  मांग

 »  100
 रुपये  कम  किये

 जाय  श  ee  eh

 पश्चिम  बंगाल  तथा  अन्य  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  तथा

 भूमिहीन  कृषि  मजदूरों  को  ऋण  सुविधाओं  का  विस्तार  करने  में  असफलता  |
 (23)

 fe  ग्रामीण  पुननिर्माण  मंत्रालय  दीक  के  भ्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये

 जायें  1

 पश्चिम  बंगाल  तथा  देश  के  अन्य  भागों  में  फसल  बीमा  योजना  का  विस्तार  करने  की

 आवश्यकता ॥  (24)
 ्

 क
 '  कि  ग्रामीण  पुनर्निर्माण  मंत्रालय  ten के  श्न्तगंत  मांग में  100

 साये  बाल  fea ह
 जायें  1.0

 मूल  भूमि  सुधारों  को  लागू  करने  और  अधिकतम  सीमा  से  अधिक  भूमि  को  भूमिहीन

 saga
 बाँटने  में  असफलता  |  (51)

 '  '
 ग्रामीण  पुननिर्माण  मंत्रालय  aide के  श्रन्तगंत  सांग  में  100  रुपये  कम  किये

 जाये ं।  ie  >  te
 काम के  बदले  अनाज  कार्यक्रम के  लिये  पश्चिम  को  खाद्यान्न

 की  सप्लाई  में
 सफलता

 _  2),

 कि
 ग्रामीण  पुर्ननिर्माण  मंत्रालय  शोषक  के  aaa  मांग  में  100  wt  कम

 किये
 1 '  '  गांवों  और  छोटे  उद्योगों  का  विस्तार  करके  वैकल्पिक  रोजगार

 सुविधाएं  कदा  ee 7  aft
 पर  मनुष्य  की  निर्भरता  कम  करने  में  असफलता  |  (33)

 कि  ग्रामीण
 पुननिर्माण  मंत्रालय  हीष॑क के  gaia  मांग  में  100  रुपयें  कम

 te  पाम

 be  निर्धन  और  असहाय  किसानों  और  कृषि  श्रमिकों  के  लिये  पेंशन
 स्कीम ा  लागू

 करने
 में

 असफलता  (34)
 —  .  कि  arta  मंत्रालय  शोषक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये

 ve

 t  देश  भर  में  सन्तुलित  कृषि  विकास  सुनिश्चित  करने  में  असफलता  |  (35)

 कि  ग्रामीण  पुर्ननिर्माण  मंत्रालय  शोष॑क  के  मांग  में  100  रुपये
 लिस

 a  २  कन्नन

 भूमिहीन  मजदूरों  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  के  तेजी  से  बढ़  रहे  ऋणों  क ेबोझ  को

 में  असफलता  ।  vi
 (36)

 fs  avi  पुननिर्माण  मंत्रालय  शीर्षक
 के  झन्तगंत

 मांग  मे  100  रुपये  कम  के
 जायें  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  are  बेरोजगारों  लोगों  की  बढ़  रही  संख्या  को  रोकने  में
 असफलता t  (37)
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 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :  ;  rd

 डा०  बसन्त  कुमार

 निर्माण  मंत्रालय  sites  श्र
 लि  को  जता  बर  ३.  साधा

 क्या ह कि  ग्रामीण  पूछना श  थि

 जाये
 rer  जिलों

 में  करतें
 ea

 थ  श  में
 डन

 कौर  विदा  शा  के
 ता  i

 (25)

 में  100  )  रुपये कम  किये ie  o>  fem पामीर  पुर्ननिर्माण  मंत्रालय  tas  के  wait  मांग

 जायें
 के  आधार  पर

 काफ  में ३ ड्  पिछले  अनुभव
 तथा  वर्तमान  ग्रामीण  आवश्  यकताओं

 समीक्षा  करने  की  आवश्यकता  |  (29)

 hk  fic  सोर  पर्नानर्मार  मंत्रालय  was  के  श्रन्तगंत  मांग  में
 ge रुपये

 कम  किये
 ‘

 जायें
 wt  (30)

 ist  ग्रामीण
 बेरोजगारी  समस्या  का  समाधान  करने  में  असफल

 re  mitt
 te

 श्री  गदाधर  साहा  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं
 -

 कि  ग्रामीण  पुननिर्माण  मंत्रालय  शोषक  के  5  न्तगंत  मांग  को  कम  करके  रुपया

 firm  जाये  1
 क

 i TT A 1  lot  क्षेत्रो ंमें  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  की  व्यक्त  an  करने  a

 कुटीर
 और  पर  आधारित  उद्योगों  का  विकास  करने  में  असफलता  |

 क
 _  (26)

 .,  कि  ग्रामीण  पुननिर्माण  मंत्रालय  शिक्षक  के  mata  मांग  को  कम  we  1  रुपया

 किया जाये
 |  इस

 फिरी  a

 देश  में  सभी  प्रखंडों  में  सामान्य  रूप  से  और  पश्चिम  बंगाल  में  विशेष  रूप  से  भारतीय

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  की  योजनाओं  का  प्रसार  और  .  विस्तार  करने  के  लिए  धन  का  उपलब्ध

 करने  में  असफलता  ।  (27)

 पढी  fe  aia  पुननिर्माण  मंत्रालय  dae  के  aaa  मांग  को  कम  करके
 1.

 bia
 जाये

 ।

 1  पश्चिम  बंगाल  में  के  बदले  अनाज  कार्यक्रमਂ  के  अधीन  अनाज  के  नियतन  और

 के  सम्बन्ध  में  बैठा  उद्देश्यपूर्ण  और  पक्षपातरहित  नीति  बनाने  और  उसे  क्रियान्वित

 करने  में  असफलता
 ।

 ae

 थ

 eee  2  ult  n
 ना  ao ,.  श्री  रामावतार

 कास्त्रो  :  मैं  प्रस्ताव

 ्  ्  fe  ग्रामीण  पुननिर्माण  ण॒  सबक
 े  पर्त  मांग  कम  RE:  प  रुपया

 किया  जाये  ।

 जिला  परिषदों  और  पंचायतों  को  —  कार्यों  के  का  अधिकार  देने  में
 सफलता  (38)

 246



 20  1903

 ae

 अनुदानों  को

 ———

 ert  ।  के  बीमित  पर् नान सह  fa  मंत्रालय  पोषक
 के

 श्रन्तगेत  सांगपो  an
 रुपया

 §  r
 किया  जाये  ।

 भू ह
 ग्रामों मों  के  विकास  के  लिए  प्रत्येक  ग्राम  को  पक्की  सड़कों  से  जोड़ने  में  असफलता  (39)

 त  fe के  orettar  प्ननिर्मार  मंत्रालय  aids  के  mata  मांग  को  कम  करक े1  रुपया

 किया  जाये  ।  ह

 (
 ी  भूमिपतियों  द्वारा  हदबन्दी  कानूनों  से  बचने  के  उद्देश्य  से  अधिक  जमीनों  की  फर्जी ब बन्दोबस्त

 बन्द  करने  में  असफलता  t
 (410)

 fe  anita  पुननिर्माण  मंत्रालय  wes  के  श्रन्तगंत  मांग  को  कम
 करके  1

 रुपया
 किया  जाय े।

 ok  भूमिपतियों  के  जुल्मों  से  किसानों  और  खेत  मजदूरों  की  रक्षा  करने  में  असफ
 फलता |  (41)

 fe  aria  प्ननिर्गारि  मंत्रालय  ais  के  अन्तर्गत  मांग  को  कम  करक  lem

 किया  स्प  |

 भूमि-हदबन्दी  कानूनों  के  बाद  हासिल  की  गयी  फाजिल  का  खेत  ames  एव  गरीब

 किसानों
 में  निःशुल्क  बंटवारा  करने  में  असफलता  |  ग  (42)

 ....  किग्रा मी रण  पुननिर्माण  मंत्रालय  aes  के  श्रन्तगंत  मांग  को  कम  करके 1  रुपया
 जाये  ।

 किया
 बटाईदारों  के  हकों  की  हिफाजत  करने  में  असफलता  (43)
 fe  ata  पुर्ननिर्माण  मंत्रालय  हिचक  के

 प्रतिशत
 सांग  को

 कम  करके  1  रुपया
 किया  जाये  ।

 आम  किसानों  की  गरीबी  दर  करने  में  असफलता  ़
 फे  cree  (44) -

 कि  ग्रा सिरा  vafaata  मंत्रालय  aes  के  श्रन्तगंत  मांग  को  कम  करके  1

 किया  जाये
 |  >

 bi ई

 ०
 yfa-gqarz  कानूनों  को  लागू  करने  में  असफलता  |

 रे  नग  (45)
 गीत  मांग

 में  100  रुपये
 कम  किये “<4  fr  ata  पुननिर्माण  मंत्रालय  शीर्षक  के  श्रन्तगं

 जाये ं।

 जिला  परिषदों  के  लिए  सरकार  द्वारा  सदस्यों  को  मनोनीत  करने  की प्रथा  को  समाप्त

 नेको  आ  आवश्यकता  ॥  (57)

 fe  aia  पुर्ननिर्माण  मंत्रालय  शीर्षक  के  अ्न्तगंत  मांग  में
 100  रुपये

 कम  किये
 ह

 जिला  परिषदों  को  जिले  के  विकास  कार्यों का
 संचालन

 करने  अधिकार  देने  की
 ्  +  pads  >  ड्

 यकता ।.  (58)
 झाल  कि  ग्रामीण  पुर्ननिर्माण  मंत्रालय  के

 अन्तर्गत
 मांग

 में  100
 पये  सम

 की जाय  ।

 जिला  परिषदों  को  पर्याप्त  धन  दिलाने  की  आवश्यकता
 |  श

 (59)
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 कि  ग्रामीण  पिय  धावक  के  eat  आग  सेंत  ए  ut
 कम  किये

 UU
 '}

 शा  पंचायतों  को  अधिकार  और  धनराशि  देने  की  आवश्य
 कता

 ।  के  फ  ‘  (60)

 के  ग्रामीण  पुर्ननिर्माण  मंत्रालय  शीर्षक  के  श्रंतगंत
 त॑  मांगे

 में  100
 रुपये  कम  किये

 i
 जायें  ।

 च  eh
 भूमि  सुधार  कानूनों  के  संरक्षण  की  आवश्यकता  ।

 oa  ष्

 +

 (61) ame

 ror

 koe! _

 श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  मैं  प्रस्ताव
 करता  हूं  :. ह

 कि  ग्रामीण  पुननिर्माण  मंत्रालय  शीर्षक के  श्रन्तगंत  मांग
 में  100  रुपये  , |  कम  किये

 जाय ।

 बिहार में  पंचायत  समितियों  sae  समितियों को को
 दं  स्वायतता

 देने  में

 सफलता  (62)

 कि  ग्रामीण  पुननिर्माण  मंत्रालय  हिचक  के  श्रन्तगंत  भाग  100  we  कम  किये ~  a  em  :  पल
 e

 अंतगर्त  अशिक्षित *काम  वे  बदले  स्कीम  के  4 BAS Bd AS  AIG  मजदूरों  को समूर  रोजगार जगार की  व्यवस्था  करने
 में  ढिलाई ।

 a  ढप  ः  fe
 (63)

 मांग -  कि  ग्रा मीरा  पुननिर्माण  मंत्रालय  शोष॑क के
 100.0  रपये

 कम  किये

 a  art जाय  ह  ,

 1000 से  1500  की  जनसंख्या  वाले  गाँवों  को  पक्की  सड़कों से  जो  हने  में
 असफलता

 .  (64)

 कि  ग्रामीण पश्म
 पुनर्निधारण  मंत्रालय  शोषक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100

 wee  कम  किले

 के  हजारी  सतपाल  अलार्म  सिंहभूमि तथ
 तथा  रांची  जिले

 के

 सभी  IgG  को
 छक  एफ०  डी०  ए  के  अंतगर्त  लाने  में  असफलता  |

 डी

 '
 (65)

 '
 कि  ग्रामीण  पुननिर्माण  मंत्रालय  शोषक  के  mata  मांग  में  ad  otk  Sex

 किये
 जाय  ॥

 गार  बनाने  में क्षण  क्षेत्रों  में  प्रत्येक  पंचायतों  में  खाद्यान्नों  को  रखने  के  लिये
 च्

 66)
 el

 Buea  पुर्ननिर्माण  मंत्रालय  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम
 किये

 जाय  tr  te  wrist  th
 -1  लाख से  अधिक  जनसंख्या

 वाले  गांवों  को  सस  द्वारा न  जेर  असफलता |  (67)

 ye  कि  anita  पूर्वानिल  1111.0
 के

 कआसतगंत  आग  100  .  कम  fra
 जाय ॥

 ग्रामीण  विकास  कार्य  के  लिये  ग्राम  तों  को  वित्तीय  सहायता  देने  में  असफलता  |  (68)
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 कि  ग्रामीण  पर्नानर्माण  मंत्रालय  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग में  100  रुपये कम  किये

 जाप ।

 भूमि  सुधार  कानूनों  को  लागू  करने  में  ढिलाई  |  (69)

 श्री  क्या  आप  तैयार हैं  ? सभापति  महोदय  :

 श्री  मलिक  खां  ल  आप  कसे  जानते  कि  मैं  तयार नहीं  हूं  ।
 =  । सभापति  महोदय  क्षमा  चाहता

 श्री  मलिक  खां  आपने  यहाँ  कहा  कि
 मैं  तैयार  नहीं  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  जब  मैंने  आपका  नाम  पुकारा  तब  भाप  आश्चर्यचकित से

 राह  गये  ।

 प्री  मलिक  एम ०  एम०  ए०  खां  मुझे  आशा  हीं थी  fa a  इतनी  शीघ्र  अपना  भाषण

 समाप्त  कर  लेंगे  ।

 श्री  मलिक  खान  चैयरमैन  सबसे  पहले  में  माननीय
 seit ian कों  सरकार  आपके  द्वारा  मुबारकबाद  दूंगा  और  खासतौर  से  श्रीमती

 एक
 सरकार  जिसने  इस  मुल्क  को  अमेरिका  के  गेहूं  से  बचाया  ।  हमें  याद  है  कि

 तै से  it
 =

 किये  हुए  गेहूं  पर  इस  मुल्क  में  रहने  वालों  की  जिन्दगी  का  दारोमदार  था  ।

 सभापति  महोदय  ज्वार--अमरीका  की  ज्वार  भी  सप्लाई  की  जाती है  ।

 श्री  मलिक  खा ं:  क्या ?
 सभापति  महोदय :  मैंने  कहा  है  कि  अमरीका  की  ज्वार  भी  सप्लाई  की | गई  है  ।

 सभापति  महोदय :  ज्वार  ॥

 श्री  मलिक  मैं  तो  हीट  खाता  Q
 q

 sent  फिक्र है  ।

 ste  र  खाते  उन्हें  ज्वार  की  फिक्र है  ।
 शुभ

 सभापति  महोदय :  हम
 तो

 ज्वार  खाते  हैं  ।

 मलिक  खा ं:  जहां  तक  इस  ग्रीन  रेवोलूशन  का  सवाल  हरित  क्रान्ति  का

 सवाल  सही  बात  तो  यह  है  कि  इसका  क्रेडिट  श्रीमतो  इन्दरा  गाँधी  की  सरकार  चौ
 ल
 जाता

 जिसने  हमें  इस  काबिल  किया है  ।

 श्री  मनोहर  लाल  सेनी  :  किसानों  को  जाता है  ।

 श्री  मलिक  खा ं:  मेरे  ख्याल  में  जो  लोग  किसान  नहीं  वे  किसान  बनने  की

 कौशिश  करते  हैं  ।  इससे  मसला  हल  होने  वाला  नहीं  है  ।  किसान  की  बात  तो  किसान  ही  ज्यादा

 बच्छी  कह  सकता  है  ।  क्या  यह  क्रेडिट  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  को  नहीं  अगर  समझने  की

 कोशिश  कि  जब  एक  बीघा  में  एक  मन  भोर  डेढ़  मन  गेहूं  होता  आपको  याद

 पयार मैन  लोग  खेतों  को  देखने  जाते  थे  और  आज  मगर  एक  बीघा  में  10  मन
 भी  पैदा

 ता  ता  कोई  देखने  नहीं  जाता है  ?  क्या  यह  क्रेडिट  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  और  उसके  दूसरे

 अपार्टमेंट्स को  नहीं  देंगे  ?  क्या  उस  वक्त  किसान  मेहनत  नहीं  करता  था
 ?

 किसान  उस  भी
 ad  एक

 मन
 और

 डेढ़
 मन

 गेहूं
 पैदा

 होता  था  और  किसान
 आज igad  करता  था  जव  एक  विधा
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 ममितााामामममममााममाााााभा = SEER
 >

 भी  मेहनत  करता रता  >  जबकि  एक र  ब बीघा  में  10  मन  ig  पैदा  किया  जाता है  ।  ईमानदारी  की  बात

 ath
 कि

 यह  क
 क

 सीट  किसान  को  ही  जाता  है  क्योंकि  33  साल  तक  उसके  बीवी-बच्चो ंने  न

 देखा और  न  न  जाड़ा न  गर्मी  और  वे  सब  खेतों  में  मेहनत  करते  र्है  यह  दूसरी  बात

 हैकि  आज  कुछ  दूसरे  लोग  अपना  मतलब  निकालने  के  लिए  कहीं  मजदूरों  को  एक्सप्लायट  कर  रहे
 करवा  कर  और  इस  तरह  से  प्रोडक्शन  में  नुकसान  पहुंचा  रहे  हैं  और  कहीं  दफ्तरों में

 सरकारी  नौकरों  को  बहका  बाबुओं  को  ब्रह्मा  सरकारी  काम  को  नुकसान  पहुंचा र रहे  हैं

 मगर  यह  किसान  ही  जिसने  मुड़  कर  नहीं  देखा  और  दिन-रात  मेहनत  करने  के  बाद  ज
 तीन  गुना  हो  गई  हो  और  चाहें  दूसरे  हालात  बिगड़े  मगर  उसने  गल्ला  पैदा  किया  है

 एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  की  मदद  उसके  रिसचें  डिपार्टमेंट  की  मदद  जिन्होंने  उन्नत  ल  बीज

 वैद  जिन्होंने  फर्टिलाइजर  दिया  और  जिन्होंने  गांव-गांव  में  ब्लाक  डेवलपमेंट  के  दफ्तर

 खोल  कर  खेती  करने  के  नये-नये  तरीके  बताए  जिससे  कि  पैदावार  बढ़ी  और  आज  आबादी

 तिगुनी  हो  जाने  के  बाद  भी  हमारे  मुल्क  में  गल्ला है  और  हमारा  पेट  भरा  जा  सकता  एक

 ड्राप  गु
 गुजर  वह  भी  हमारे  ऊपर  असरन्दाज  नहीं  हो  सका  ॥

 मुझे  याद  है  कि  बंगाल  में  जब  16  सेर  का  गेहूं  बिका  था  लोग  भुख  से  मर  गये  थे

 मगर  जब  14  छंटाई  का  आटा  बिकने  की  बात  है  तब  भी  कोई  व्यक्ति  नहीं  मरता

 हम इसके  लिए  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  की  तारीफ  करेंगे  कि  उन्होंने  बड़ी  मेहनत  और
 कोशिश  से  हमें

 ऐसे  बीज  फर्टिलाइजर  वह  तरकीबें  दीं  जिनसे  कि  गेहूं  की
 चावल

 की
 द  लों  की  पैदावार  बढ़ी  ।  ग  =

 बावजूद  में  मंत्री  महोदय  को  कहूंगा  कि  काफी  अच्छी  बारिश  हुई  है  लेकिन  अगर हम
 देखें  तो  मालम  होगा  कि  आंध्र  वेस्टर्न  राजस्थान  में  खरीफ  में

 वारिस  की  बहुत  बड़ी  कमी  रही  और  रबी  में  वेस्टर्न  इस्टर्न
 केरल  सौराष्ट्र  और  साउथ  केरल  में-अगर  मैं  गलती  नहीं  कर  रहा  तो-सूखे  की  स्थिति

 पैदा  हो  गई  ।  मगर  इसके  बावजूद  भी  खरीफ  में  79  मिलियन  टन  की  पैदावार  हुई  भौर  रबी  में

 हम  54  टन  की  पैदावार  एक्सपोर्ट  कर  रहे  हैं  ।  कुल  मिलाकर  हम  133  मिलियन टन
 रिकार्ड  क्राप  की  उम्मीद  कर  रहे  हैं  और  इन  कमियों  और  ड्रामा  के  बावजूद  कर  रहे  .  .

 इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  इनटेन्सिव  एग्रीकल्चर  करके  और  क्राप  एरिया  बढ़ाकर  के  यह

 हम  कर
 रहे  हैं  ।  हमने  बड़ी  कोशिश  की  है  जिसकी  बजह  से  हमारे  यहाँ  इतनी  क्राप  हो  हीहै। मैं

 इसके  लिये  aga  कृषि  मंत्री  जी  को  मुबारकबाद  दूगा  |

 q  की मान्यवर  मैंने  एक  अजीब  चीज  देखी  है  ।  मुझे  याद  है  कि  1979-80  में  yas
 वार  128  मिलियन  टन  हुई  थी  ।  उस  समय  इसका  बड़ा  शोर  था  और  उस  समय  के  fafeecdi  से

 जब  कहा  गया  कि  हम  गन्ना  कहाँ  ले  जाएं  तो  उन्होंने  कहा  कि  मेरे  सिर  पर  फोड़  दो  में  आपको

 याद  दिलाता  हूं हूं  किमेरी  कांस्टिट्यूएंसी  में  साढ़े  तीन  रुपये  क्विंटल  गन्ना  weet में में  जलाया गया  art

 उस  समय  भी  वही  सारी  की सारी  फैक्ट्रियां  थीं  wl  = ई क  पस  समय
 मौजूद  है

 1  इन  सारी  फैक्ट्रियों  के

 मौजूद  होने  के  बावजूद  128  मिलियन  टन  गन्ने  को  वे  हेंडिल  नहीं  कर  सके  ।  किसान  ने  उस  समय
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 खेतों  में  जो  गन्ना  जलाया व वह  अलहिदा  हा  जड़
 wt  बड  ath  उ आग  लगाकर लगाकर  जलाया  लेकिन  साढ़े

 तीन  रुपये  क्विंटल  से  भुट्टों  में  गन्ना  जला  राज  154  टन  गन्ना
 far  होने  के  बाद भी

 हमने  किसान  को  26  रुपये  क्विंटल  कीमत  ह  ।  यकीनन  इसके  लिये  मैं  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  को

 green
 देता  हुं  ।  ः

 उस  वक्त  आलू  की  क्या  पोजिशन  हुई  ?  आलू  सड़कों  पर  कोल्ड  स्टोरेज के  सामने  पड़ा पड़ा  सड़ता
 रहा  ।  मेरे  ख्याल  से  उस  वक्त  लाखों  मन  भालू  सड़  गया  होगा  ।  मेरा  एटा  एरिया  ava
 बाद  जिला  आलू  के  लिए  मशहूर  है  ।  मैंने  खुद  देखा  कि  बोरे  के  बोरे  आलू  कोल्ड  स्टोरेज के  सामने

 पड़ा-पड़ा
 सड़  गया  ।  आज  हमारी  सरकार  को  क्रेडिट  है  कि  आलू  की  काफी  पैदावा  र

 होन ेके
 किसान  को  आलू  की  सही  कीमत  दी  गई  है  और  एक  भी  वोरा  आलू  हमको  क  हीं  पर

 भी  बाहर

 पड़ा  हुआ भा  दिखाई  नहीं  दिया  |
 Bx

 गल्ले  के  सिलसिले  में  मंत्री  महोदय  से  करूंगा  कि  हमेशा  सरकार  गल्ले  के

 द् सिले में  सपोर्ट  प्राइस  मुक़र्रर  करती  रही  है  ।

 ot  मगर  गन्ने  की  मिनिमम  प्राइज  सरकार  ने  13  रुपये  मुक़र्रर  की  तो  मिलों  ने  13  sere
 25  और  26  रुपये  तक  गाना  खरीदा  ।  कुछ  हफ्तों  में  13  रुपये  कुछ  हफ्तों  में

 कुछ में  17,  18,  23,  और  24  रुपये
 के

 भाव
 से  खरीदा

 ।
 शुगर

 की
 कीमत  किस  हिसाब  से  लगाई

 गई  यह  बात  मैं  मंत्री  महोदय  के  जबाव  में  जानना  चाहूंगा  ।  मेरी  राय  यह  थी  कि  जितने  दिन  13
 wat  खरीदा  गया  उतनी  13  रुपए  के  हिसाब  से  कीमत  जितने  दिन  15  रुपए  खरीदा

 गया  उतने  दिन  15  रु०  के  हिसाब  से  जितने  दिन  25  रु०  खरीदा  उतने  दिन  25  रु०
 के  हिसाब  से  लगती  और  उसके  बाद  एवरेज  लगाई  जाती  ।  जहां  तक  मेरी  जानकारी  है  सरकार जो
 60  फीसदी  लेवी  लेती  मिल  वालों  से  वो  तकरीबन  3  रुपए  प्रति  किलो  के  हिसाब  से  लेती

 थ क्योंकि  साढ़े  तीन  रुपए  प्रति  किलो  उचित  मूल्य  की  दुकानों  पर  मिलती  है  ।

 gs
 राव  alter  सिह  :  2.85  रुपए  प्रति  किलो  ॥  ड

 श्री  सलिक  एम०  एम०  ए०  खां  :  2.85  के  हिसाब  से  आप  लेते  हैं  और  बाकी जो  40

 फीसदी  शुगर  है  वह  8  रुपए  प्रति  किलो  के  हिसाब  से  मिल  रही  एवरेज  लगाए  सारी  शुगर का

 तो  साढ़े  चार  रुपये  से  लेकर  5  रुपये  किलो  पड़ता है  ।  60  फीसदी  आप  लेते  हैं  2.85  रुपये  प्रति

 किलो के  हिसाब  से  और  बाकी  का  40%  भोजन  arse  में  8  रुपये  प्रति  किलो  बिक  रहा

 इनका  एवरेज  लगायें  तो  साढ़े  चार  रुपये  किलो  पड़ता  gt  आप
 जो

 2.85  रुपए  के

 से  लेते  वह  मेरे  ख्याल  से  आप  कास्ट प्राइज  पर  लेते  जो  कास्ट प्राइज
 few
 आपने तय  किया  उस  पर  आप  लेते  हैं और  इसीलिये  शेष  40  प्रतिशत  पर  कट  दी

 जाती  है  कि  व ृकु  छ  मुनाफा  वे  कमा  लेकिन  वे  जो  मुनाफा  कमा  रहे  हैं  वह  ड्योढ़े  से  भी  टू पा ज्यादा

 कमा  रहे
 हैं  ।  आप

 :
 अपनी

 मिरकी
 में  हिसाब  लगा  लेकिन  मैंने  जहां  तक  केलक  शन की

 अगर  पूरे  प्रोडक्शन  पर  आप  इनको  फला  द ेza  साढ़े  चार
 40%,  जो  8  रुपये  किलो  बिकती

 >>  sta  यह  मनाया
 रुपय ेसे  5  रुपये  किलो  तक  इसकी  कास्ट  सता  हा आती  मेरे  saw  से  यह  मुनाफा  आप  अधिक दे  रहे  हैं
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 नन
 मिल  ओनर्स को  ।  मेरी  दरख्वास्त

 ‘cons
 1  तरफ  ज मिनिस्टर  साहब  a  जज  कंज्यूमर  को

 फायदा होना  मिल  ओन सं  को  इतना  ज्यादा  मुनाफा  देना  उचित  नह ंडी  हैं  ।  2.85  रुपए की
 चीज 5  रुपए  किलो  बिकती  है  तो  तकरीबन  sae  से  ज्यादा  मुनाफा  इसमें  होता  है  और  जैसा  कि
 अभी  खतरा  है  कि  चीनी  के  भाव  और  ज्यादा  बढ़  लेकिन  हमें  मंत्री  महोदय  पर  भरोसा है  कि  वे चीनी  के  दाम  और  ज्यादा  नहीं  बढ़ने  देंगे  और  इनको  कप  करने  कोशिश  जो  आज 8

 रुपये
 किलो  बिक  रही  है  ।

 सभापति  33  वर्ष  तक  किसान  मेहनत  मजदूरी  करता  खेती  करता
 जैसा  कि  देश  में  अन्य  जगहों  पर  चल  रहा  कहीं  दफ्तर  कहीं  कारखानें  बन्द  कभी 1  नहीं  किया  और  खेती  करता  रहा  मैंने  यह  खतरा  महसूस  किया  पिछली  बार  अगस्त  में
 एग्रीकल्चर  की  डिमांड्स  पर  जब  चर्चा  चल  रही  थी  तब  मैंने  उसमें  हिस्सा  लेते  हुए  यह  अंदेशा
 जाहिर  किया  था  कि  किसान  की  तरफ  तवज्जह  क्योंकि  उसकी  ज़रूरियात  की  चीजें  महंगी  a
 रही  इनपुट्स  महंगे  होते  जा  रहे  यदि  उनको  सही  कीमत  मिलेगी  तो  उसके  दिमाग  पर भी  इस  हवा  का  असर  हो  सकता  हालांकि  मैं  जानता  हूं  कि  आंदोलनों  से  मसला  हल  होने  वाला
 नहीं  अगस्त  में  मैंने  आपसे  निवेदन  किया  था  और  उसके  बाद  मेरे  ख्याल  में  नवम्बर  में
 राष्ट्र  में  आंदोलन  शुरू  हुआ  और  इसके  बाद  कर्नाटक  में  शुरू  भाखिर  लोगों  ने  सोए  हुए  शेर को  जगा  दिया  ।  बहरहाल  किसान  की  तरफ  ज्यादा  तवज्जह  होनी  चाहिए  ।  मैं  नहीं  जानता  था  कि

 अगस्त  में  मैं  इस  बात  को  कहूंगा  भर  उसके  बाद  नवम्बर  से  यह  कार्यवाही  शुरू  हो  लेकि
 i मेरी  अपनी  राय  यह  है  कि  आंदोलनों  से  मसला  हल  होने  वाला  नहीं  है  ।  हमारी  सरकार  ने  जो

 गेहूं का  मूल्य  130  रुपए  प्र

 तो

 ति  क्विंटल  तय  किया  उसके  लिए  हम  शुक्रगुजार  हालाँकि  तसल्ली ह  नहीं  क्योंकि  मैं  किसान  हूं  और  हिट  एरिया  का  तसल्ली  इसलिए  नहीं  हुई  क्योंकि  8  रुपए fa किलो  चीनी  है  कौर  फर्टीलाइजर  के  दाम  हमें  इतने  ऊ  चे  देने  पड़ते  हैं  ।  वीवी-बच्चों  के  लिए  कपड़े की  भी  उसको  जरूरत  होती  है  ।  रोजी  उसकी  वादी  है  ।  हम  लोग  गल्ला  पैदा  करके  और  उसको
 बेच  कर  अपनी  जरूरियात  की  चीजें  हासिल  करते  हैं  ।  मेरी  राय  यह  कीमत  140  होनी  चाहिये थी  |  लेकिन  हम  आपके  शुक्रगुजार  हैं  कि  आपने  तेरह  रुपये  बढ़ाए  हैं  ।
 a  लेकिन  मेरा  निवेदन  है  कि  कम  से  कम  आ  यह  तो  देखें  कि  130  उसको  मिल  जाए ं। मिलते  नहीं  हैं  ।  जब  110  रुपए  गेहूं  की  स्पोर्ट  प्रा

 प् टे
 इस  थी  तो  आप  फूड  कारपोरेशन  का  रिका  उठा ख  एनुअल  रिपोर्ट  उसकी  उठा  कर  दे  @  किसान  को  102  रुपया  आन  एन  लब्रेज़ मिला  था  ।  मैं  मन्त्री  जी  से  अलग  से  रिक्वेस्ट  कर  रहा  कि  ag  कोशिश  करें  कि  जो  की  मत पने  मुक़र्रर  की  है  हम  आपके  बड़े  शुक्रगुजार  होंगे  और  हमें  तसत्ली  हो  जाए  गी  अगर  वही  मिल

 130  मिल  जाए  ।  आपका  जो  क्वालिटी  इन्स्पेक्टर  होता  है  वह  बीच  के  लाला  से  मिलकर रुपया न  खा  ले  इसका  आप  ध्यान  रखें  ।  होता  यह  है  कि  जब  किसान  गाड़ियों  की  लाइन  लगाता
 है  तो  इन्स्पेक्टर  कभी  घर  में  छिप  कर  बैठ  ज  ता  कभी  फूड  कारपोरेशन  से  बोरे  नहीं आते  हैं  और
 कह  दिया  जाता  है  कि  बोरे  लेने के  लि  ए  कोई  गया  हुआ  है  कौर  किसान  बेचारा  परेशान  होता  है  । जब  उसकी  गाड़ियां  दो  दिन  तक  ख
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 महोदय :  पांच  बजे  दफ्तर  बन्द  हो  जाता है  ।

 श्री  सलिक  एस ०  एस०  ए  ०  :
 बन्द  न  भी  हो  लेकिन  लाला  95  रुपये  के  भाव  पर  110

 के  बजाय  ले  लेता  था  1.

 ्
 व  वीरेन्द्र  सिह  :  दो  साल  पहले  ।

 श्री  सलिक  एम ०  एस०  ए०  जब  110  का  भाव  था  तब  को  मैं
 मैं  बात  कर  रहा हूं  ।

 अब  आपने  130  भाव  किया है  तो  कम  से  कम  आप  यह  तो  देखें  कि  कासित  के  नाम  पर

 tat  इन्स्पेक्टर  उसको  परेशान  न  करे  और  किसान  को  यह  कीमत  मिल  जाए  ऐसा

 होगा  तो  मैं  आपका  बड़ा  आभारी  आपकी  बड़ी  नवाजिश  होगी  ॥

 आज  एनर्जी  की  बड़ी  कमी  है  ।  कैपेसिटी  का  पुरा यूटिलाइजेशन  नहीं हो  रहा  यह
 हमारी किसमती  है  ।  इसमें  मैं  नहीं  जाऊंगा  क्योंकि  यह  दूसरा  सबजेक्ट  है  ।  हम  देख  रहे  हैं  पूसा  seat

 ट्यूब  में  विंड  मिल  लगी  हुई  है  ।  जब  मेला  होता  है  तत्र  किसानों  को  उसको  दिखाया  जाता  है  ।
 उनको  बताया  जाता  है  कि  किस  तरह  से  इससे  पानी  उठाया  जाता  है  ।  अगर  मैं  भूल  नहीं  कर  रहा

 हुँ  तो  हालैंड  और  आधार  लिया  में  ये  बहुत  दिनों  से  चल  रही  हैं  और  बड़ी  कामयाब हुई
 इनसे  पानी  को  पम्प  से  उठाने  का  काम  लिया  जाता  है  और  पूरी  पावर  देती  है  ।  यहाँ  ये  नहीं

 he
 पा  रही  हैं  लेकिन  वहां  ये  चल  रही

 हैं  ।  एक्सपर्टस  की  राय  यह  है  कि  पश्चिम  में  साल  में  दस

 fata  हुवा  ऐसी  चलती  है  जिससे  fas  मिल  बड़ी  आसानी से  काम  कर  सकती  है  ।  रिपोर्ट में  यह  है

 और
 एक्सपर्ट्स  की  राय  भी  है  कि  पश्चिमी  हिन्दुस्तान  नार्दन  इंडिया  में  साल  में  दस  महीने  हवा

 ऐसी  चलती  है  जिससे  कि  ये  fas  मिल्ज  काम  कर  सकती  a

 राव  वीरेन्द्र  सिह  2  वेस्टर्न  इंडिया  मे ं:
 श्री  मलिक  एम ०  एम ०  ए०  खां

 :
 deed  इडिया  ही  सही  ।  जहाँ  भी

 ये  काम
 कर  सकती  हैं हैं  वहाँ

 इनको  क्यों  काम  में  नहीं  लाया  गया  आज  तक  यह  मैं  सवाल  आपसे  करना  चाहूंगा  ।  क्यों
 ं

 बीशन
 > >  faa,  दिखाव ेके  लिये  इनको  रखा  गया है  ?  किसान  जब  जाता  इसके  बारे  में

 पूछताछ
 करने के  लिये  तो  उसको  कह  fear  जाता  है  कि  श्री  जैनुल  बशर  जहाँ  से  आते  गाजीपुर  वहाँ चले
 जाओ  ।  शायद  गाजीपुर  में  कोई  आदमी  है  जो  इस  तरह  की  fas  मिल्ज  बना  रहा  है  ।  जिस  एरिया

 में  हवा  फेबरे बल  है  उसमें  इसको  आज  तक  क्यों  बढ़ावा  नहीं  fear  गया है  और  क्यों  इसक

 पा पुल राइज  नहीं  किया  गया  है  ?  ताकि  एनर्जी  बच  सके  ।  यह  बड़ा  जरूरी  सवाल  है  क्योंकि  हमारे

 यहाँ  ऐनर्जी  की  कमी  है  ।  खेतों  पर  ट्यूबवैल  लगे  हुए  हैं  लेकिन  उनको  चलाने  के  लिये  बिजली

 पर  नहीं  मिलती  ।  मिलती  भी  है  तो  बड़ी  ऐरेटिक  और  3,  4,  5  घंटे  मिलती है  ।
 इसलिये  वहाँ

 हवायें प फेवरेबिल  और  जैसा  आपकी  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  10  महीने  हवायें  चलती  > ह हैं  जिनसे

 fas  चल  सकती  हैं  ,  तो  उनको  लगवाइये  ताकि  किसान  को  उससे  फायदा  हो  ।  वह  इकनॉमिक

 ait  gar  are  ए एनर्जी  की  भी  बचत  होगी  ।  इसको  पौपुलेराइज  करने  के  लिये  इंडसि
 स्ट्रियलिस्ट्स

 को

 इनवाइट किया  जाय

 अन्डरटेकिंग का  बुरा  यह  तो  sqUaca  और  उनके  बच्चों  का  अड्डा  है  ।  फूड
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 नि

 कारपोरेशन की  बड़ी  तारीफ  की  मैंने  अखबारों  में  पढ़ा  था  ।  कोटियाँ ae  और

 ट्रांजिट  लौसेस  के  मुताल्लिक  और  एफ०  सी०  आई  के  एम्प्लाईज  ने  वहाँ  आकर  ऐक्स प्लेन  किया  और
 दोनों की  राय  यह  और  मंत्री  जी  भी  जानते  होंगे  कि  अप्रैल  भौर  मई  में  कटता  बरसात

 में  सूख  नहीं  फिर  इसमें  ड्राईनैस  कहाँ  रहेगी  |  बरसात  में  तो  अनैइस्चर  बढ़
 fat

 लिये  ।

 लेकिन  यह  लोग  2-3  परसेंट  सूख  दिखा  देते  हैं  ।  ऐक्सपर्ट  कमेटी  की  रिपोर्टे  में  साफ
 ऐ
 ई किया  यहाँ  से  बम्बई  गल्ला  भेजा  गया  और  वहाँ  वह  गल्ला  बचत  में  पड़ा  है  ।  तो  यह  जो  2

 परसेंट  शौर्टेज  जाती  है  यह  उचित  नहीं  है  ।  और  हमारे  यहाँ  एटा  में  तो

 एक

 केस  पकड़ा  भी  या

 था  ।  गोडाउन  वाले  बोरी  ले  जा  रहे  थे  बेचने  के  लिये  ।  परखी  लगाकर  ,  1  किलो  कर  बोरी में

 से  निकाल  लिया  और  हमारा  केस  पकड़ा  गया  ।  गेहूँ  बेचते  हुए  फूड  मक  का  ।  650  करोड़

 सबसिडी  दी  जाती  मैंने  पहले  भी  अर्ज  किया  अगस्त  की  स्पीच  के  सिलसिले  में  ।  जब  मैंने

 30  मिनट  फूड  कारपोरेशन  की  कमियों  की  तरफ  मंत्री  जी  की  तवज्जह  दिलाई  और  5  मिनट

 मोड़ने  बेकरी  के  मुताल्लिक  बोला  था  ।  तो  मोड़ने  बेकरीज  के  मुताल्लिक  कही  गई  बातों का
 तो

 जवाब  आ  गया  लेकिन  फूड  कारपोरेशन  के  बारे  में  उठाये  गये  एतराजात  का  कोई  जवाब  नहीं

 मिला  ।  मैंने  फिर  लिखना  मुनासिब  नहीं  समझा  ।  मुमकिन  है  कि  मेरी  राय  गलत  लेकिन मैं  तो
 अपनी  तसल्ली  चाहता  था  ।

 कृषि  तथा  ग्रामीण  पुर्ननिर्माण  कौर  सिचाई  मंत्री  वीरेन्द्र  :
 आपके  एतराजात

 और  सुझावों  पर  अमल  कर  रहे  हैं  पूरी  तरह  से  ।

 श्री  सलिक  एम०  एम०  ए०  खां  आखिर  650  करोड़  रु०  जाता  क्या

 90,91  रु०  ae  आ  सकता  है  गोडाउन  में  रखने  के  बाद  खरीदने  और  बेचने  का  ?  नामुमकिन  |

 मैंने  तो  पहले  भी  कहा  था  1968  में  वाल्यूम  आफ  बिजनेस  '  22.7'  मिलियन  टन  और

 एम्पलाइज  उस  समय  15,228  थे  ।  और  1978  में  वोल्यूम  आफ  बिजनेस  17  मिलियन  टन

 रह  गया
 लेकिन  एम्पलाईज  हो  गए  67,283

 जी  मुझे  माफ  जरा  भोवरहैड्ज  पर  तवज्जह  1972-7  3  q  भोवरहैड

 10.7  गौर  12.74  पर  टन  से  स्टार्ट  हुआ  है  और  इसी  साल  की  एडमिनिस्ट्र  fen  कास्ट  10.72

 और  12.74  से  शुरू  हुई 1  1977-78  में  यह  18.72  और  21.43  परसेंट  रही  ।  यह  सब  खच

 स
 पर  जाएगा  ।  यह  जो  स्टाफ  बढ़  रहा  कास्ट  बढ़  रही  है  तो  यह  तो  एक  टन  पर  कीमत  लगती

 यह  सरकार  की  जेब  से  जाएगी  1

 2  टैक्स  में  साढ़े  600  करोड़  की  बजाए  700  जाएगी  अगर  इस  पर  कंट्रोल  नहीं  किया  गया  ४

 ः ध  मैं  आपको  स्टाफ  के  बढ़ने  की  एक  ओर  मिसाल  दू  ।  आपकी  कार्पोरेशन  है  सैंट्रल  वेयर

 हाउसिंग  कारपोरेशन  ।  आपकी  तवज्जह  दिलाता  यह  आपकी  रिपोर्ट  है  परफारमेंस

 मिनिस्ट्री  आफ
 एग्रीकल्चर ८ < दीप !

 इसकी  स्टोरेज  कैपेसिटी  1979-80 F  34,389  लाख  टन  थी  कौर

 1980-81  में  6,500  लाख  टन  हो  गई  ।  यानी  एक  लाख  टन

 te
 la

 1979-80

 pest  7 36, te &  1645.  24  लाख  रुपये  1980-81  है  5  लाख |
 और  1979-

 80
 में  मुनाफा  है  588.29 8.29  लाख  रुपये ड्  और  80-81 में  536.33  लाख  रुपय े।  यानी  कैपेसिटी  बढ़ MIMI  NUNS
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 ee

 गई  भर  1  कम कम  हो  गया  यह ा  ह  (ONG  र  झ
 sa

 आ  कि  कैपेसिटी  तो  गोदाम की  बढ़
 रही  है  और मुनाफा  कम  हो  रहा है  थी  लि कहां है  वह  भी  देख  लें  उसी  रिपोर्ट  में  मौजूद  है  ।

 आफिसर्स  565  थे  1979-80  में  ,  1980-81  क  पडता  यानी  कैपेसिटी  बढ़ी  6.14  gaz  और

 आफीसर  ब  15  पसंद  भौर  क  स्टाफ  बढ़ाया  5  पर्सेंट  ।  वहाँ  तो  बोरे  उठाने  का  काम  तो

 बोरे  आफीसर्स  उठायेंगे  ।  वहाँ  तो  बोरे  रखने  और  बेचने  का  काम  है  ।  इस  पर  भाप  गौर  करें  ।

 अगर  आप  इसको  1979-80  से  कंपेयर  करें  तो  कैपेसिटी  1980-81
 ~
 में  13.4  परसेंट

 बड़ी  है  और  आफीससें  बढ़  रहे  हैं  41  परसेंट  ।  आप  गौर  फरमायें  कि  41  परसेंट

 विधि
 बढ़े  हैं

 भर  जो  बेचारे  नीचे  के  लोग  जिनको  एम्पलायमैंट  मिलनी  चाहिये  वह  7  परसेंट

 जो  बढ़ाये  गये हैं  ।  यह  जो  आपका  एस्टीमेटेड  बजट  इसमें  अपकी  कैपेसिटी  13,  4  परसेंट
 बढ़ी

 है
 और .  मुनाफा  घट  गया  है  जो  कि  511  लाख  रुपये  रह  गया  ।  588  लाख  रुपये  के  मुकाबले में  जो

 कि  1979-80  में  था  ।  यह  सब मैं  इसलिये  अज  कर  रहा  हूं  कि  मंत्री  महोदय  की  तवज्जह
 वियर

 दिलाऊं  ।

 आप  यह  भी  गौर  फरमायें  कि  आपने  1000  करोड़  रुपये  का  फर्टिलाइजर  इम्पोर्ट  किया
 और  आपके  फर्ट्लाइजर  की  कंपेसिटी  44  परसेंट  आइडल  पड़ी  आपने  56  पर्सेंट  को यूटिलाइज

 किया  ।  अगर  44  परसेंट  या  40.  परसेंट  यूटिलाइज  कर  लेते  तो  50  इम्पोर्ट कर  पात े।

 श्री  मूलचन्द  डागा  बिजली  नहीं  है  ।  =

 श्री  मलिक  एम ०  एम०  ए०  खां  :  उसको  समझने  के  faa  अक्ल  चाहिये  ।

 जहाँ  तक  स्टेट  फायज  कारपोरेशन  का  ताल्लुक  सारी  लाइफ  में--जबसे  वह  कायम  हुआ
 तबसे  उसने  सिर्फ  एक  साल  मुनाफा  किया  14  लाख  रुपये  का  ।  यह  कारपोरेशन  बीज  उगाता है

 किसान  जो  गेहूं  पैदा  करता  और  वह  एक  रु०  किलो  बेचता  तो  यह  कारपोरेशन  3  किलो

 बेचता  इसके  पास  सारे  इम्प्लीमेंट्स  और  इक्विपमेंट  फारेन  एड  के  हैं  ।  इसके  बावजूद
 उसको

 हर

 साल  नुकसान  हो  रहा  1972-78  में  डेढ़  करोड़  रुपए  का  नुकसान  हुआ  और  1975-76  में में एक
 करोड़  रुपए  का  नुकसान  हुआ  ।  किसान  खेती  करता  अगर  उसे  नुकसान  तो  बीवी-बच्चों

 को  े
 बेचकर

 भी  उसका  निपटारा  नहीं  होगा  ।  यह  तो  सरकार  की  छाती  में  हिम्मत  है  कि
 ना

 ड  ढ़  करोड़  रुपये  का  नुकसान  हो  रहा  है  ।

 g  कि  स्टेट मंत्री  महोदय  भी  किसान  हैं--मंत्री  प्लस  किसान  ।  मैं  ~  कहना  चाहता

 फार्मज  कारपोरेशन  में  नुकसान  की  वजह  मेरी  समझ  में  नहीं  आई  शायद  मेर ेक कहने  से  उनकी

 तवज्जह  इस  तरफ  जाए  और  कोई  ऐसा  इन्तजाम  हो  सके  कि  पब्लिक  एक्सचेकर  का  जो  करोड़ों

 रुपयों  का  नुकसान  हो  रहा  वह  बच  जाए  |

 सभापति  महोदय :  आपके  सारे  पॉइंट्स  खत्म  हो  गए  हैं  i

 श्री  मलिक  एम०  THe  ए०  खां
 :

 मेरे  पास  अभी  बहुत  से  पायंट्स हैं  अभी  तक  मैंने

 कितना टाइम  लिया  है  ?

 सभापति  महोदय  :  आध  घंटा
 ।
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 श्री  मलिक  एम०
 एम०  To हदर  आध  घंटा  ज्यादा  नहीं है "f  हु  डिफेंस पर  कई  मेम्बर  45-

 ि
 45  मिनट तक  बोले  e  |

 नेशनल  समाज  कारपोरेशन  का  पेड  अप  कैपिटल  5,91,49000  रुपये  है  ।  उसका  काम

 art
 कि  किसानों  के  यहाँ  बीच  पैदा  उसको  सस्ते  दामों  पर  ले  और  det  दामों पर  फिर

 किसानों  को  वापस  कर  दे  ।  वह  किसानों  से  दो  रुपये  किलो  के  भाव  से  बीज  खरीद  ता  है  और  वही

 बीज  साढ़े  तीन  रुपये  किलो  के  भाव  से  फिर  किसानों  को  दे  देता  है  ।  इसके  बावजूद  उसको

 977-78  तक  2,57,56,000  रुपये  का  नुकसान  हो  चुका  यानी  पेड  अप  कैपिटल का  आधा

 तो  खत्म  हो  गया  जिस  तरह  फल  कारपोरेशन  को  सबसिडी  दे  रही  उसी  तरह  वह  नेशनल

 समाज  कारपोरेशन  को  भी  देगी  ।  थ
 +

 ि
 हमारे  यहां  उत्तर  प्रदेश  में  मंडी  समितियाँ  कायम  की  गईं  ।  किसानों  से  सैस  लिया  जाता है

 और  इस  तरह  एक  मंडी  समिति  में  लाखों  रुपया  इकट्ठा  है  ।  पहले  कहा  गया  था  कि  ये  समितियां

 किसानों  के  लिए  शैड  यह  वह  लेकिन  अभी  तक  दौ  पैसे  का  काम  भी

 नहीं
 या  गया  हालाँकि  लाखों  रुपये  बैंकों  में  पड़े  हुए  हैं  ।  आखिर  कोई  काम  क्यों  नहीं  हुआ  ?

 कं  लेंड  डेवेलपमेंट  बक  किसानों  के  लिए  एक  मुसीबत  बन  गया  है  ।  अगर  किसान  एक  दफा

 वहाँ  फंस  जाए  ,  तो  जमीन  बेचने  पर  ही  उसे  छुट्टी  मिलती  है  ।  वहाँ  यह  तरीका  है  कि  जिस  पम्प

 ह  हम  ~~  वही  खरीदो  और  चैक  भी  उसी  फर्म  या  कम्पनी  के  नाम  चैक  किसान  को

 नहीं  मिलेगा  i  चाहे  कोई  ae  क्लास  पम्प है  लेकिन  dfs  ag  एपरूव्ड  इसलिए  वही  लेन  पड़ता
 कम  से  कम  इतना  तो  कर  दिया  जाये  कि  चैक  किसान  के  हाथ  में  न  दिया  लेकिन  उसको

 अपनी  पसंद  अपने  चायस  पम्प  खरीदने  की  आजादी  होनी  चाहिये  और  उसके  बचे  हुए  पैसे
 का  उसको  चेक  मिलना  चाहियें  ।  फर्ज  कीजिये  कि  किसान  के  8,000  रुपये  मन्ज़र  हुए  और  000
 रुपये  का  इंजिन  लेना  है  तो  उस  इजन  को  किसान  पसन्द  करे  ।  होता  यह  है  कि  उसको  एक  रुपये

 की  चीज  डेढ़  रु०  में  मिलती  है  ।  क

 बड़ा  अहम  सवाल  है  किसान  के  लिये  ।  अगर  इसको  हल  कर  लिया  जाय  तो  किसान  को

 बहुत  राहत  मिलेगी  ।  वह  जो  ass  वाले  हैं  वह  से  मिले  हुए  होते  वह  एक  रुपये  का
 डेढ़  रुपये  में  देते  हैं  जबकि  किसान  डायरेक्ट  डील  करेगा  तो  एक  रुपये  का  चौदह  आने  में  उसको

 मिलेगा  ।  यह  मोटी  बात है  ।  मेरा  यह  कहना  कि  जिस  कम्पनी  से  किसान  अपना  मामला  तय करेगा
 उस  कम्पनी  के  लिये  दरख्वास्त  देगा  कि  फलां  जगह  से  हमने  खरीदा  आप  उसी  के  नाम से  चैक

 काट  दीजिये  ।  इसके  अलावा  5  हजार  के  इंजन  के  बाद  तीन  हजार  जो  बेचते  उसका भी  चैक
 उसको  नहीं  मिलता  है  ।  मैं  तो  गाँव  का  आदमी हूं Q:  जानता हु  |  ag  भी  जब  तक  उसका एजेंट
 आकर  नहीं  कहेगा  मैनेजर  से  कि  हिसाब  पूरा  हो  "wih  तब  तक  नहीं  मिलता है  ।
 माननीय  मंत्री  जी  किसान हैं  ।  किसान  की  ate

 आपकी
 तरफ  लगी  हुई  हैं  ये  छोटे-छोटे

 नजर  भाते  हैं हैं  मगर  किसान  के  लिए  बड़े  अहम  मसले  हैं

 सगर
 दा  नकारी  कर  तो  इस  लैंड  डेवलपमेंट बैंक  के  खातिर  सैकड़ों  और  हजारों

 किसानों  की  जमीनें  मिल  गई  कौर  आज  तक  वह  छुटकारा  नहीं  ले  पायें  हैं  लैंड  डेवलपमेंट  बैंकों  से  ।
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 20  1903  अनुदानों  की  माँगें

 मैं  एक  दो  प्वाइंट और
 ना  चाहुंगा  ।  मान  वेकरी  के  सिलसिले में  मैंने  पहले  कुछ ary

 एतराज  किया था
 ait गर  मैंने  यह  अज ey

 फरीदाबाद मेज
 क

 प्लांट  नहीं  लेना  चाहिये  था  ।

 सभापति  महोदय  :  भाप  बेकरी  के  चेयरमन  रहे  हैं  ।  आप  इस  बारे  में  मंत्री  से  भ
 :
 जानते हैं

 ।

 t  x
 श्री  मलिक  एम०  एम ०  ए०  खां  :  इसीलिये  मुझे  पता  है  ।  यह  जानना  मेरा  कर्तव्य  हो  जाता

 मैं  यह  अज  कर  रहा  था  कि  अगर  मैं  चेयरमन  तो  वह  दोनों  प्लान्ट  हरगिज  नहीं  लेता ।
 एक  बात  यह  मैं  चाहता  हूं  कि  fears  पर  आ  जाय  क्योंकि  मैं  इस  मुल्क  के  अगस्त  हाउस  का

 मेम्बर  हूं
 ate  यह  मेरी  जिम्मेदारी है  ।  जो  उज्जैन  प्लान्ट  और  फरीदाबाद  मेज  प्लान्ट  बड़े  साज  वाज  के  साथ
 लिया  यह  मेरे  बाद  लिया  गया  मानने  बेकरी  का  चेय  रमैन-उसके  बाद  अपने  आई०  ए०  एस०

 .  आफिसर  को  बना  रखा  मैं  बता  देना  चाहता  हूं  मत्री  महोदय  को  कि  उसको  कभी  नहीं  चला

 सकते
 ।  यह  मैं  हाउस  के  रेकाडं  पर  लाना  चाहता  हूं  कि  ये  दोनों  प्लान्ट  मार्डन  बेकरी  को  खा

 जाएंगे  ।  यह  फूड  कारपोरेशन  में  कायम  हुआ  था  जब  इकवाल  हुसैन  साहब  चेयरमैन  थे  और  मैं  फूड

 कारपोरेशन
 का  डायरेक्टर  तब  भी  मैंने  कहा  था  कि  फूड  कारपोरेशन  इसको  नहीं  चला  सकता  I

 यह  फरीदाबाद  का  मेज  प्लान्ट  नहीं  चलेगा  ।  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  ये  दोनों  प्लान्ट  कब  लिए  हैं
 मार्डन  वेकरीं  ने  और  आज  तक  उन  दोनों  में  कितना  माल  बना  ?  ये  दोनों  फैक्ट्रियाँ  कब  मानें
 बेकरी  ने  ली  हैं  और  आज  तक  उसमें  कया  हो  रहा  उसमें  कितना  माल  बना  है  ?

 हैं  मैंने  जब  चीज़ें  इसके  बारे  में  अब  मैं  ज्यादा  नहीं  उस  74-75  में  इस
 मानें  बेकरी  का  1  करोड़  6  लाख-का  प्राफिट  था  ।  जब  75-76  में  प्राफिट  घटा  तो  ऐक्चुअल
 रिपोर्ट  में  लिख  दिया  कि  उस  वक्त  के  चेयरमैन  ने  10  जुलाई  को  चूंकि  दस  पैसे  पर  *  लीफ  कीमत

 _  कम  कर  दी  as  की  इसलिए  प्राफिट  कम  हो  गया
 ।

 में  चाहूंगा  कि  मैं  सदन  में  इसकी  सफाई  दूं  क्यों
 कि  उस  वक्त  चेयरमेन  मैं  10  जुलाई  75  को  जब  दस  पैसे  किसी  कम  की  थी  तो  मैंने  की

 थी  |  लेकिन  यह  बिलकुल  झूठ  बोला  मुल्क  को  धोखा  दिया  पार्लियामेंट  को  धोखा  दिया

 मार्डन  बेकरी  के  एडमिनिस्ट्रेशन  ने  और  मिनिस्ट्री  को  धोखा  दिया  है  ।  जिस  10  जुलाई  75

 को  दस  पैसे  हर  ब्रेड  कीमत  कम  की  गई  थी  उस  वक्त  साढ़े  सात  पैसे  पर  लीफ  मैदे  की  कीमत  कम
 a हो  गई  और  डेढ़  पैसे  पर  लीफ  और  इशारे  डिएन्ट्स  की  कीमत  कम  हुई  थी  ।  कैलकुलेशन  के  बाद  दस

 वैसे  जो  कि  वाकई  रा-मोटी  रियल  की  कीमत  कम  हुई  थी  वह  कीमत  कम  की  गई  थी  ।  आप  जाँच ही

 कर  लें  और  मालूम  कर  लें  ।  क्या  मैं  उम्मीद  करू  कि  ऐसी  ऐक्चुअल  रिपोर्टे  बनाने  वालों  की  तरफ

 मन्त्री  महोदय  तवज्जह  देंगे  कि  झूठी  रिपोर्ट  बनाकर  इसका  सत्यानाश  किया  जा  रहा  है  ।

 क्या  चेयरमैन  साहब  बिलकुल  मेरे  ऊपर  मेहरबान  नहीं  |

 सभापति  महोदय  :  मैं  सिफ  यह  अर्ज  करना  मेरा  हरगिज  मकसद  नहीं  था  इन

 बातों  को  कहने  मैंने  सिर्फ  इसलिए  आपकी  तवज्जह  दिलाई  है  कि  शायद  इस  मुल्क  का  कुछ  भला

 हो  सके और  ये  अन्डरटेकिंग  जो  करोड़ों  रुपये  खाये  जा  रही  है  उसमें  कुछ  सुधार  हो  सके  ।

 इन  अल्फाज  के  साथ  में  इन  डिमांड  का  समर्थन  करता  हूं  और  आप  का शुक्रगुजार  हूं  कि

 आपने  समय  दिया  |
 जी  तो

 चाहता
 था

 कुछ  और
 कहने  का  मगर

 वक्त  नहीं  रहा
 ।

 न्
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 अनुदानों की  माँगें  10  1981

 श्री  बी०  Sto  fag  :  सभापति  कृषि  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  उन  विशेष  वस्तुओं  &

 ।  है  जो  हमारे
 ज  वन  में  सबसे  अधिक  हैं  ।  चाहे  भोजन  की  बात  वस्त्र  की  बात  हमें

 यह  कृषि  व्यवसाय  से  ही  प्राप्त  होती है  ।  हमारे  देश  में  जहां  तक  कृषि  व्यवसाय  का  प्रश्न  इसमें
 ae  य  नहीं  हो  सकती ंहैं  कि  यह  व्यवसाय  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  है  ।  चाहे  राष्ट्रीय  aa  is

 व्यवसाय  के  योगदान  का  प्रश्न  चाहे  लोगों  को  रोजगार  और  जीवन  यापन  की  सुविधाएं  देने का
 प्रश्न  चाहे  फोरन  एक्सचेन्ज  प्राप्त  करने  की  बात  हो  और  चाहे  उद्योगों  को  कच्चा  माल  की

 ,  बात  इसमें  कृषि  व्यवसाय  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  कर  रहा  है  |

 दि  कृषि  के  अंतगर्त  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  कृषि  विकास  के  लिए  सबसे

 अधिक  भूमिका  अदा  करती  है  ।  जब  1929  में  इम्पीरियल  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की

 हुई  थी  तो  उसका  उद्देश्य  यही  था  कि  देश  में  कृषि  का  समन्वित  रूप  से  विकास  किया  जाए
 जब  1947  में  उसका  नामकरण  बदलकर  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  हुआ  तो  सके

 बाद  से  इस  परिषद  का  उत्तरदायित्व  भी  बहुत  बढ़ा  ।  इस  समय  परिषद  का  मुख्य  कार्य  देश  में
 क़षि  शिक्षा  और  अनुसंधान  कार्य  को  चलाना  ।  कृषि  शिक्षा  और  अनुसंधान  बहुत  ही  प्रमुख  काय  हैं

 कृषि  क्षेत्र  जोकि  यह  परिषद  चलाती  है  ।  परिषद  इन  कार्यों  में  सहायता  करती  है  और  प्रोत्साहन

 देती है  ।  से  सम्बन्धित  जो  अन्य  विभिन्‍न  क्षेत्र हैं  उनमें  समन्वय  स्थापित  करना भी  इसका

 काम  है  आज  परिषद  कृषि  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  नेतृत्व  प्रदान  कर  रही  है  ।  जब  सन्‌  1964-66  में

 शिक्षा  आयोग  बना  था  तो  उसने  सुझाव  दिया  थां  कि  प्रत्येक  प्रान्त  में  क़षि  की  उच्च  परीक्षा के

 दम
 कम  से  कम  एक-एक  कृषि  विश्वविद्यालय  हो  ।  उसके  पश्चात्‌  कई  प्रान्तों  में  कृषि  विश्वविद्यालय

 खोले  गए  और  वहां  तक  मुझे  स्मरण  आजकल  करीब  21  कृषि  विश्वविद्यालय  देश  में  चल  रहे

 हैं  प्रदेश  में  भी  तीन  कृषि  विश्वविद्यालय  हैं  ।  शिक्षा  आयोग ने  कृषि  विश्वविद्यालयों  की

 स्थापना  के  समय  जिन  उद्देश्यों  को  उनके  सामने  रखा  उनकी  पूर्ति  को  ध्यान  में  रखना  बहुत

 आवश्यक  है  और  यह  देखना है  कि  यह  परिषद  उस  दिशा  में  कहां  तक
 सफलतापूर्वक  कायें

 कर
 ध

 ala  ि

 हा  चन्द्रजीत  यादव  पीठासीन  हुए )  ms

 1.  कृषि  सम्बन्धी  जान  ar  प्रसार  भर  उस ेव्यवहार  में
 जिस  सैद्धांतिक

 और

 तारीक  अनुसन्धान  सम्मिलित  हों  ।
 क  े  ॉ

 2.  ग्रामीण  अंचल  की  सामाजिक  और  आर्थिक  समस्याओं के
 bea  समाधान

 के  लिए  शिक्षा

 और  अनुस  alt  पर  बल  देना  ।

 3.  ग्रामीण-अर्थ-व्यवस्था  के  निर्माण  के  लिए  आवश्यक  व्या  वहा  रिक  विज्ञानों  और  प्रौद्योगिकी

 का  बड़े  पैमाने पर  विकास  ate  शिक्षण ।

 4.  न  केवल  स्नातकोत्तर छ
 हों

 को
 शिक्षित  करना

 व
 पांच  बुवा  लोगों

 ो

 स्वापकों  के  = we carat  सड  गी  हैं  ,  उन्हें  विशिष्ट  तकनीकी  प्रशिक्षण  देना  ।

 5  feather  छात्रों  के  ‘“ TA-ATT  ent  को  भी  शिक्षित  करना  ।
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 a  मामला
 ~~  कृषि  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  का  प्रमुख  उद्देश्य  था  क्रेक  ah  tore  के

 सम्पूर्ण  नेतृत्व
 लेकिन  यह  at  खेद  का  विषय है  कि  इन

 पाद
 का

 तो  आर्म  या

 उसको  पूरा  करने  में  और  अपनी  भूमिका  निभान ेमें  वे  असफल  रहे  हैं  ।  इसमें  भारती  य  कच

 संधान  परिषद  का  भी  जो  प्रेरणास्रोत  के  रूप  में  इसकी  भूमिका  वह  भी  पुरा  नदीं  कर  सकी
 है  ।

 1965-66  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  भगत  जो  कृषि  शिक्षा  पर  व्यय  वह  %
 -  9,32,223  रु०  तथा  1965  में  स्नातक  स्तर  के  विद्यार्थियों  ने  कृषि में  जो  उपाधियां  पाई

 नकी  संख्या  5,259  थी  ।  स्नातकोत्तर  स्तर  में  जो  उपाधियां  पाई  उनकी  संख्या  1,244  थी 1
 1977-78  में  क़षि  शिक्षा  पर  जो  राशि  व्यय  वहू  थी  11,83,45,832  रु०  लेकिन  1977

 स्तर  के  छात्रों  की  संख्या  घटकर  4,671  गई  और  स्नातकोत्तर  छात्रों  की  संख्या  में  कुछ

 वृद्धि हुई  वह  -1,439 है  ।  इस  प्रकार  हम  देखते  हैं  हमने  व्यय  तो  वृद्धि  लेकिन

 विद्यार्थियों  को  ज्यादा  शिक्षा  देने  में  सफल  नहीं  रहे  हैं  ।  कृषि  शिक्षा  का  निर्माण  कृषि  विज्ञान  कसती

 .  है  और  कृषि  विश्वविद्यालयों  के  माध्यम  से  प्रदेशों  में  काम  कर  रही  है  ।  मैं  माननीय  कृषि

 मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  क्योंकि  मुझे  उत्तर  प्रदेश  का  अनुभव  है  कि

 चारों  की  संख्या  में  .  ऐसे  विद्यार्थी  जिन्होंने  हाई  स्कूल  स्तर  कृषि  में  शिक्षा  प्राप्त  की  और

 इंटरमीडिएट  में  उन्होंने  कृषि  विषय  को  लेकर  उत्तरी  किया  लेकिन  उसके  पश्चात  जब  वे  स्नातक

 स्तर  की  शिक्षा  प्राप्त  करना  चाहते  तो  उनको  प्रवेश  नहीं  मिलता  है  ।  इस  प्रकार  की  स्थिति  में

 दो-तीन साल  से  देख  रहा  हूं  ।  यह  समस्या  वहां  पर  बड़ी  ही  विकट  रूप  में  प्रस्तुत  हुई  थी  ।  पिछले

 अक्टूबर  महीने  में  मैंने  स्वयं  व्यक्तिगत  रूप  से  माननीय  कृषि  मंत्री  जी  से  सम्पर्क  किया  उन्होंने
 लिखा  था  कि  इस  समस्या  का  समाधान  आपका  कुछ  जहाँ  तक  मैं  समझता  हूं  कि  इन्होंने
 अपने  परिषद  को  वहाँ  के  अधिकारियों  ने  जो  उत्तर  हिसाब-किताब  वही  जवाब

 हमारे  पास  भेज  दिया  ।  इसलिये  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  आग्रह  करूगा  कि  जिस  परिवार  का

 cam  पेशा  की  हो  और  उस  किसान  का  बेटा  खुद  शिक्षा  प्राप्त  करना  चाहता  तो  उसको

 सुविधा  दी  जानी  चाहिए  i  शिक्षा  चाहें  फसलों  के  उत्पादन  संबंधी  फलों  के  उत्पादन  संबंधी  हो

 पशुपालन  से  संबंधित  फसलों  की  रक्षा  संबंधी  खाद  से  संबंधित  हो  ।  इन  सब  पहलुओं  पर

 स्नातक  स्तर  पर  शिक्षा  दी  जाती  है  ।  इसलिये  मेरी  राय  है  कृषि  मंत्री जी  कि  कम  से  कम  ज

 किसान  का  बेटा  जो  खुद  इस  संबंध  में  ज्ञान  हासिल  करना  चाहता  तो  उसे  सुविधा  प्रदान

 करनी  चाहिये  ।  यदि  इस  संबंध  में  कोई  कठिनाई  हो  तो  जों  प्रदेश  की  सरकारें  उनसे  बातची

 कौ  जा  सकती  है  और
 ऐसी

 व्यवस्था  की  जानी  चाहिए जो  इंटरमीडिएट  स्तर  जो  विद्यार्थी  कृषि

 को  शिक्षा  प्राप्त  करना  उसे  सुविधा  दी  जाए  और  उसके  बाद  किसी  अन्य  विषय  में  जाना
 से

 चाहे  तो  उसको  उतनी  कुशलता  से  वह  सफलता  नहीं  प्राप्त  होती  है  ।  इसलिए  मेंरा  मन्त्री
 जी  x

 स

 आग्रह  है  कि  वे  इस  भोर  ध्यान  दें  ।  a

 ry  गाई०  सी ०  ए०  आरके #  सम्बन्ध  में  एक  आग्रह  मैं  यह  करना  चाहता हूं  कि  कथा

 व्यय  के  आकड़े  उनमें  कमी  शिक्षा  और  अनुसन्धान  पर  23  करोड़  रुपया  व्यय  किया  गया

 सबात  दाद
 इस्टैब्लिशमेंट  पर  37  करोड़  रुपया  व्यय

 car
 जाता  बात  का प्रयास  किया

 जाना  कि  इस्टैब्लिशमेंट  का  व्यय  कम  कमी  शि

 a.  उसके

 a.  बॉब अधिक पैसा  व्यय  किया  जाना  चाहिए  ।
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 विन

 अब  मैं  कमी  मुल्यों  की  ओर  माननीय  मन्त्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  alga हु  इस
 सम्बन्ध में  मेर  निवेदन  है  कि  किसानों  के  परिश्रम  का  सही  आंकलन  होना  क्योंकि  किसान

 कठिन  परिस्थितियों  में  काम  करता  चाहे  गरमी  कठोर  से  कठोर  सर्दी  लू  दिन

 हो  या  रात  उसको  परिस्थिति  में  काम  करना  पड़ता  इसीलिए  उसकी  उपज  का  उसको

 लाभकारी  मुल्य  मिलना  चाहिए  ।  लेकिन  यह  बड़ी  विडम्बना  की  बात  है  कि  कमी  मुल्य  बिल्कुल

 विपरीत  ढंग  से  निर्धारित  होते  हैं  ।  उद्योगों  में  जो  वस्तु  पैदा  होती  उसके  मुल्य  निर्धारण  की  जो
 *  प्रक्रिया  *  यहां  उसके  बिल cpa  विपरीत  होता  है  ।  जब  किसी  फैक्टर  में  कोई  वस्तु  पदा  होती है  तो
 _

 उसकी  कास्ट  प्रोडक्शन  को  कन् सी डर  करते  ट्रांसपोर्ट  कास्ट  को  कन् सी डर  करते

 सेलर  और  रिटेलर  के  को  लेकर  तब  फिर  कन्जयुमर  प्राइस  तय  होती  है  ।  लेकिन af

 _
 वस्तु भों  के  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  बिल्कुल  इसके  विपरीत  होता  है  ।  हमारे  उत्तर  प्रदेश |
 हापुड़  कृषि  वस्तुओं  की  सबसे  बड़ी  मण्डी है  ।  यदि  हम  इलाहाबाद  में  हैं  तो  हापुड़  में  कृषि  वर _
 के  मूल्य  कया  हैं  उनके  आधार  पर  इलाहाबाद  में  मूल्य  तय  होता है  और  इलाहाबाद  में  जो  मूल्य  चल

 रहा है  उसके  आधार  पर  देहातों  और  कस्बों  में  मुल्य  तय  होता  उसके  आधार  पर  फिर  किसान

 के  फार्म  का  मुल्य  तय  होगा  ।  इसलिए  किसानों  को  उचित  मूल्य  इसके  लिए  सरकार  का  करे
 ia

 है  कि के  वह  इस  दिशा  में  अधिक  प्रयत्नशील  हो  |
 =|  इसमें  मेरा  एक  आग्रह  है  ।  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  ने  एक  पाबन्दी  लगाई  है  कि  सना  तक

 स्तर
 पर  जहां  120  विद्यार्थियों  रो  अधिक  संख्या  उसको  कोई  अनुदान  नहीं  देंगे  ।  लेकिन  ऐसे

 wt  उदाहरण  हैं  जहां  कुछ  विद्यालयों  में  संख्या  अधिक  फिर  भी  अनुदान  दिया  गया  है  ।  इसका

 आंकलन  करने  के  लिए  कि  किस  विद्यालय  को  दिया  जाए--उसमें  काफी  विलम्ब  होता  है  ।  मुझे
 इलाहाबाद  के  एक  विद्यालय  का  अनुभव  है--करीब  7-8  महीने  से  ऐसा  चल  रहा  है  कि 3  लब  a
 wa  समिति  जाती  तब  आंकलन  समिति  जाती  लेकिन  राज  तक  आंकलन  समिति  वह

 गई |  इनके  यहाँ  कुछ  ऐसा  नियम है  कि  जो  विद्यार्थी  इंटरमीडिएट  प्रथम  श्रेणी  में  उत्तीण ंret

 आएंगे
 उनको  100  रु०  स्कालरशिप  मिलता  है--वहां  विद्यार्थी  परीक्षा  उद्दीन  करके  चले  न

 वहां  आँकलन  समिति  पहुंची  और  न  उनको  आज  तक  स्कालर  मिला  ।  यह  जो  समस्या  मैंने  आपके
 सामने  रखी  है  इसकी  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  थ
 भू

 =
 भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  समन्वय  का  अभाव  पाया

 इसके  अतिरिक्त  कुछ  प्रदेशों  में  जो  कृषि  विभाग  हैं  उन  विभागों  तथा  परिषद  में  आपस  में  समन्वय
 का

 अभाव  है  ।  इससे  चाहे  अनुसन्धान  के  काम  हों  या  विकास  के  अन्य  उनमें  बड़ी  बाधा
 पैदा  होती  है  ।  डा०  एम०  एस०  रंधावा  की  अध्यक्षता  में  जो  रिव्यू  कमेटी  बनी  थी  उसने

 जो
 रिपोर्ट

 प्रस्तुत  की  है  उसमें  भी  यह  स्पष्ट  किया  गया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग ने  भी  जो
 अन्तरिक  रिपोर्टे  प्रस्तुत  की  है  उसमें  भी  इस  कमजोरी  की  ओर  ध्यान  आकृष्ट  किया  ग  या

 है
 ।  मैं

 उसको  कोट  करना  चाहता  ial

 |  समझबूझ  न  होने  के  कारण  दोनों  अर्थात्‌  राज्य  कुकी  विभाग और  भारतीय  afr
 अनुसन्धान  एक

 दूसरे  ba  qXh- ala 2
 अनुपूरक  होने  के  बजाए आपसी  वैमनस्य  में  उलझे हुए  हैं

 और
 यह  प्रवृति कृषि  के  वैज्ञानिक f  स  के  लिए  हानि ह क  कारक  है  और  यह  समाप्त  की  जानी  चाहिए  ् हु
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 = a

 eat  भ्राता  पह  की  शा  tel  थी  कि  गेहूं  का  जो  मुल्य  सरकार  तय  वह  140  पये

 प्रति  feazer  तथ  कहेगी  परन्तु  हम  लोगों  को  बढ़ी  निराशा  हुई  safe  130  प्रति  वकील

 इसका  मुल्य  तय  fear  गया  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  ag  स्पष्ट  करना  श्वा हूंगा  कि  कुछ  लोगों  की  पश्च
 धारणा  हो  गई  है  ate  वे  ऐसी  भाषा का  व्यक्त  करते  हैं  कि  किसानों  के  लिए  समर्थन  मुल्य  में बच् धि

 होने  सै  देवा  मैं  इन्फ्लेशत  बढ़ गा  ौर  इस  सम्बन्ध  मैं  ह  कराई-जी  नो  रिज  बैंक  प्राण
 इण्डिया  के  गवर्नर  उन्होंने  तो  पह  कहा  कि  कृषि  नृत्यों  की  वृद्धि  जो  है  यह  हनन  श्राफ
 हन् पले वाम  है  परन्तु  जो  रिजवी  बैंक  श्राफ  इण्डिया  की  हाल  की  रपट  wae  इ  मम  ग्राफ  इन्पलिदान

 ककी  स्वात  किसी  दूसरी  जगह  के  लिए  wat  गई  है  ।  उस  '  रिपोर्ट  मैं  कहा  गया  है  !  मैं  कोट  करता  हूं

 + गत  कुछ  वर्षों  में  अतिरिक्त  मुद्रा  aga  वही  है  ।  वित्तीय  वर्ष  1976-77  मे  1979-80
 तक  सरल  राष्ट्रीय  बत्पादम  मैं  वृद्धि  का  बारिक  भारत  2.4  afore  था  ate  बारिक
 सत  मुद्रा  वृद्धि  का  20.4  प्रतिशत  म

 *
 इस  HTT  हुम  देखते  हैं  कि  इसके  लिए  जो  जिम्मेवार  बह  डीसी  फाइनेंसिंग  है  फिर

 साख  यानी  क्रेडिट  का  बिस्तार  के  लिए  भ
 ी

 भ्रमित  साख  धी  जाती  है

 सम  करणा  इन्फ्लेदाल  घड़ने  के  हैं  ।
 !  कद

 है
 ।

 ये  ही

 समर्थ  मूल्य  मैं वुद्धि  की  भो  मांग  कृषि  उपज  के  लिए  की  भाती  सका  प्रभु  बर  कारण
 शभोद्योगिक  चीजों  &  मूल्य  मैं  श्रप्रत्याणित  वृद्धि  है  ।  जो  चीजें  किसान  खरीदता  उम  व  तारों का
 Sant  बहुत  अ्रधिक  मूल्य  देना  पड़ता  जो  इनपुट्स  उसको  पनी  खेती  में  लगाते  पढ़ते  उनका

 मूल्य  बहुत  श्रमिक  बढ़  गया  है  ।  शाद  का  मुल्य  बढ़  गया  है  झोर  सिंचाई  &  रेट  भी  बढ़  गये  हैं  ।

 इन  सब  चीजों  के  मुल्य  में  वृद्धि  की  वजह  से  ही  चहु  अपनी  ere  के  लिए  afer  मूल्य कौ  मांग

 कद  रहा  है  ।  हमारे  एग्रीकल्चरल  प्राइवेट  कमीशन  के  चेयरमन  ढा  कठिन  wath
 भी  इस  बात  को  कहा  है  :

 wy  1975-76  मैं  प्राप्त  किये  गये  तथा  सदा  किये  गये  मुल्य  क्षे  बीमों  का  श्रबुपात  19.8  था

 वह  1979-80  मैं  घटकर  87.4  te

 ौर  इतना  हो  इकोनामिक  टाइम्स  के  रिसने  ब्योरों  क्षे  अनुसार  :

 शरीर  कृषि  बस्तियों  के  बीच  लाभ  waar  का  alan  जो  धप  1979-80  w
 87.6  था  सितम्बर  1980  में  भटकर  76.6  रह  गया  ।  श

 इस  प्रकार  से  यह  कहना  कि  ore  हम  ada  मूल्य  मैं  वृद्धि  तो  इन्फ्लैशन

 नहीं  है  ।  मुख्य  बात  यह  है  कि  नो  सिरोलिया  मिडिममेन  वे  बहुत  ज्यादा  शाम  wart
 |  मुख्य  समस्या  पह  है  कि  fafsada  के  शेयर  को  कसे  कम  किया  जाए  ।  हमारे  स्पीकर

 साहन  ने  जो  हिसार  में  दीक्षांत  भाषण  al  दिया  wat  भी  उन्होंने  og  कहा  हैं  किये  नो

 बिचौलिये  सारी  भ्रम-ब्पबस्था  को  राव  कर  रहे  हैं  शरीर  उनके  शेयर  को  करें  करते की  एक
 बड़ी  समस्या  है  कौर  किसानों  को  gael  उपज  का  उपयुक्त  मूल्य  मिलता  चाहिए  |

 yore  को  बात  भी  बहुत  कही  नाती  है  ।  कहा  भाता  है  कि  बड़-बड़  किसानों  को  हदी

 इससे
 फायदा  दोता

 है  ।  उस  सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  मंत्री  मी  का  ब्यान  इस  बात की  शोर  प्राप़्त
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 करना  चाहूंगा  कि  इस  ta  मैं  5,  6  प्रतिशत  किसान  परिवार  ही  ऐसे  जिनके  पास  15  एकड़

 | मै  प्रतीक भूमि  है  ।
 18  एकड़  भूमि  पर  सीलिंग  हुई है  ।  इससे  शरीक  fear  ait  पास

 महीं
 रख  सकता है

 इस  देश  में  10  से  15  एकड़  भूमि  घाले  haa  4.7  परसेंट  किसान  इसलिए  ns  क़ता हुमा  १

 ag yea  बड़े-बड़े  किसानों  को  ्  छोटे-छौटे  किसानों  ह  नहीं  मिलता
 क्योंकि

 छोटे  किसान  केवल  क्रय  करते  बेचते  महीं  गलत  है  ।

 1950-51  में  किये  गधे  एक  श्रष्ठप्रपन  के  अनुसार  यह्  पाया  गया  था  कि  26  परसेंट  श्राफ

 मोंटी  सरपशस  का  उन  किशोरों  द्वारा  विक्रय  किया  गया  जिसके  पास  5  एकड़  से  wl  मौतें
 धघाफ  मार्के यश  सर पलस  का  उम  किसानों  द्वारा  विक्रय  किया  गया  जिनके  पास 5  मै

 15  एकड  की  लोतें  थीं  ।  हटाने-छोटे  किला  हारवेस्टिंग  पीरियड  भव  कि  कटाई  होती है  तो

 अपनी-श्रमी  फसलों  को  बेच  देते  हैं  alt  बाद  मैं  वें  क्रय  करते  छोटे-छौटे  किसानों  को !
 छोटी  शोषितों  के  कारण  कास्ट  श्राफ  प्रोडक्शन  भी  भाषिक  पड़ता  मगर  हुम  छोटे  किसानों  को

 अधिक  anda  मूल्य  मह् दीं  देंगे  तो  उनको  कोई  लाभ  मह् दीं  होगा  ।  ag  तो  सभी  चाह्ते  हैं  कि  किसान
 cafes  से  अधिक  उत्पादन  करें  ।  भ्रमर  व्  भ्रमित  परिश्रम  करके  अधिक  उत्पादन  करता  है  तो

 ह इसकी  उत्पादित  धतूरों  के  मूल्य  मैं  कमी  होती  है  ।

 ्  कभी  महाराष्ट्र  में  प्याज  का  मूल्य  खुले  बाजार  मैं  30  रुपये  क्विंटल  है  ।  सरकारी

 af
 न्सपों  60  है  75  रुपये  feazar  &  ze  हैं  लेकिन  वे  पर्याप्त  arat  मैं  प्याज  का  क्रय

 करमे  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।  इसलिए  सभी  का  प्याज  war  करते  की  व्यवस्था  इन  एजेंसियों

 क्षे द्वारा  महीं  हो  पा  रही  है  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि  इन  एजेन्सियों  द्वारा  afer
 a

 afar

 प्याज  का  ea  नाना  चाहिए  |

 सभापति  सौराष्ट्र  में  किसानों  ने  जीरा  बहुत  प्रतीक  बो  दिया  था  ag  बहुत  rafan

 पैदा  हो  गया  ।  art  aq  प्रति  बीस  किलो  50  रुपए  मैं
 fag

 रहा  है  ।  किसान  इसे  zig
 मै  छः  रुपए  प्रति  किलों  में  विजेता  है  जबकि  बाजार  में  वहू  '  15  से  20  रुपए  किलो  में  बिक

 रद
 े ्  ।  इसी  arg  से  कर्नाटक  तम्बाकू  की  कीमत  का  सवाल  भी  प्रो ०  मधुदंडघते जी  मे

 उठाया  था  ।  उसके  बारे  मैं  भी  सरकार  ने  कहा  कि  किसानों  ने  asa  अघिक  दिया

 इसलिए  उसकी  कीमत  गिर  गई  ।  इससे  ag  स्पष्ट  होता  है  कि  पिंग  पढने  की  सुनियोजित

 इंग  से  हनने  कोई  योजना  नहीं  बनाई  है  ।  art  हम  ऐसी  कोई  समुचित  योजना  किसानी &  सामने  रखें  ale  पनकी  वस्तुओं  के  समुचित  मृत्य  निर्धारित  करें  तो  किसान उ  ी  के
 | fan  उत्पादन  करेगा  शरीर  उसे  waar  रंग  से  अधिक  फल  भी  मिलेगा  |

 पश्चिमी  बंगाल  में  इधर  ye  कै  asta  में  gaz  gal  देर  I  ट  का श्रमिक सै
 अधिक  मूल्य  भी  किसान  को  मिला है  ।  हनने  देखा  है  fe  1976-77  rr

 जहां  afsadt
 बंगाल में  4.41  लाख  हेवडैग्रर  जुब  asa

 vat
 1978-79  में  षट्  5.38  लाख  हेक्टेयर

 क्षत्रिय  हो  गया  कौर  1980-81  में  6.10  शाख  ह  निकल  हो  गया  ।  भ्रमर  हम  wifaT
 at तो  उस क tet  wh  समुचित  योजना  बनाए  OTT ail

 मैं  श्रमिक  कद  सच  बोस  का  काग  क  बदले  mare  देने  वृत्ति  योजना  के  ait  में  कहना
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 ह  इसपर

 श्री  प्रा मीरा  रोजगार  योजना  का  4 aur F तत 1  tT?  रण  किया  गया हैं  ।  मैंने  पिछले

 नवम्बर मैं  भी  माननीय  मंत्री  थी  से  अनुरोध  किया  था  कि  इसमें  बहुत-सी  पतियमितताए  हुई

 कट्टी-उट्ठीं  पर  बहुत  त्रिक  मात्ना  मैं  गेहूं  जाने  पर  भी  काम  ear  ही  सहीं  ।  प्लैनिंग  कमीशन  सै

 भी  एक  स्टडी  की  है  att  यह  बताया हैं  कि  एक  स्थान  पर  इसका  वहुत-सा  पैसा  इ्स्पेक्शन  बंगलों

 के  फर्नीचर  site  क्राकरी  के  भ्रेजमेंट  पर  सच  किया  गया  att  oT}  कलेक्टोरेट  की
 सनावद

 पर  खच  किया  गया  |  ज

 इस  प्रकार  &  उदाहरण  हैं  कि  कैदी  sea  ang  पैसा  wat  लेकिन  कैदी  कहीं
 a  पैसा  बचें  gar  ही  नहीं  कौर  दिखा  दिया  गया  कि  at  किया  गया  है  ।  इसके  लिए  मैंने

 आग्रह  किया  था  कि  इसकी  जांच  के  लिए  एक  सर्वदलीय  समिति  हुर  जिले  मैं
 बसाई

 शाए

 भीर  इसकी  जांच  होती  चाहिए  ।  ax  इसकी  जाँच  नहीं  करेंगे  तो  गलत  काम  करने  बाले -
 लोगों  को  बढ़ावा  मिलता  रहेगा

 z aa  मैं  एक  वात  ate  कटना  चाहता  श  कि  भूमि  सुधार  के  कार्य  की
 सौर

 भर

 प्रतीक  sara  दिया  लाना  चाहिए  i  aa  भी  ऐसे  ata हैं  जिनक  पास  इतनी  मात्रा  म  भूमि

 है  कि  वे  उसकी  देखरेख  प्रगति  तरह्  से  नहीं  कर  पाते  ।  भ्रमर  ag  जमीन  छोट-छों  ste

 हनने  फो  दे  दी  जाए  तो  वे  wea  की  पैदावार  बढ़ा  सकते  हैं  ।  इसके  faq  कांग्रस

 सरकार  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  मैं  मंगलदेव  विद्यालय  कमेटी  नियुक्त  की  गई  उसकी  + vain . fassi frat
 को  ध्यान

 > मे  रखकर  बड़े-वाड़े  लोगों  पर  इस  संबंध  में  कुछ  कार्यवाही  की  जानी  हलांकि

 el

 लोग  उधर  ही  ज्यादा हैं  ।  ug  कार्यवाही  करने  से  agar  कृषि  eccaq  में
 सहायता मिलेगी

 श्री  नगीना  राय  सभापति  एकोदर  सदन  मैं  कृपि  मंत्रालय  की  लगीं  जो
 कृषि  मंत्री  द्वारा  रखी  गईं  उनका  मैं  anda  करे  के  लिए  खड़ा  gar  हूं  ।

 ~*~
 कृषि  प्रधान  देश  भारत  की  82  प्रतिशत  जनता  कृषि  पर  आश्रित  है  ।  भ भारत  की

 जनसंख्या  तरब  62  करोड़  हो  गईं है  ।  भारत  मैं  खेती  के  लायक  जमीन  साढ़े  42  करोड़  एकड़

 गर्त  जमीन  प्रति  व्यक्ति  2/3  एकड़  से  भी  कम  पढ़ती है  ।  सिचाई  की  क्षमता  भ्र भी  केवल  15

 करोड़  एकड़  में  ही  उपलब्ध  हो  सकी  है  ।  छठी  पंचवर्षीय  शनसा  मै में  3.3  करोड  एकड़  में  भीर  सिंचाई
 कि  स area  उपलब्ध  कराए  जाने  का  लक्ष्य  रखा  गया है  ।  कृषि  पर  पराश्रित  किसानों  की  माली  हालत
 अच्छा  नहीं  है  1  यहाँ  60  प्रतिशत  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  हैं  ।  राजनीतिक  स्वतन्त्रता  के  बाद

 श्रमिक  स्वतंत्रता  के  लिए  जमता  को  अपनी  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जी  पर  बहुत  भरोसा

 है  ole  विशाल  बहुमत  से  राजसत्ता  पर  यासीन  किया  है  ।  जब  इन्दिराजी  भारत  के  किसान  को

 संबोधित  करने  के  लिए  तैयार  हुई  तो  बड़ी  ara  ate  विश्वास  के  साथ  सारे  भारत  के  किसान

 दिल्ली  के  लिए  किसान  रली  में  भाग  लेने  के  लिए  उमड़  परन्तु  श्रावागमन  की  पुरी  सुविधा  न

 मिल पाने  &  कारण  50  लाख  ही  रली  के  समय  तक  दिल्ली  पहुंच  शाखों
 किसान

 रास्ते  में

 पड़े  रहे  कौर  शाखों  किसान  बाद  मैं  पहुंचे  |

 विरोधी  दलों  की  atten  नीति  के  बदले  हम  ward  में
 aga  =  महीं  बढ़

 पोलियो  वीक  रण  करके सके  भोर  देवा  का  श्र  आधिक  नहीं  दिला  सके  ।  उभयतः  aa

 खेती  का  चौ  भरोसा  खेती  को  ware  मानकर  ही  हम  aa.  को  झारी  स्वतंत्रता  दिला
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 az  उसके  लिए  alt  ठोस  - कदम  उठाने  पड़ेंगे  ।  इसके  लिए  fir  सानों को  लाभप्रद

 मलय  दीवानी  की  करनी  पड़ेगी  कौर  को  लाभप्रद  बताना  ey  ।

 स्थान  का  उत्पादन  तेजी  बढ़ा  है  ।  1950  मैं  नहँ  60.8  मिलियन  बन  श्रीलंका
 छप्पन  होता  था  वहं  भान  :  1981  में  1330  लाख  मीट्रिक  टन  wera  करते  जा  रहे  हैं  ।  aq
 सब  हमारी  प्रतिदिन  नी  तियों  परिणाम  है  कि  जहाँ  हम  फुड  ग्रीस  आपात  करते  प्रा  रहे
 थे  वहां  इतनी  जनसंख्या  बढ़ने  के  बावजूद  भी  ae  हम  एक्स पोटिंग  कंट्री  बत  गए  बार तविक

 ताकत  पन्न  कोप  त  कि  रुपयों  कयोंकि  भान  अमेरिका  सके  बल  पर  gl.  दुनिया  पर  हावी
 क्योंकि  aq  130-fafaga  दन  एक्स पोटें  करता  है  ।  निवल  भारत  मैं  कवि  नहीं,.बत्कि

 दुनियां  मैँ  भी  सेती  लाभप्रद  मह्दी  भर्मेतरिका  नहा  1890  मैं  93.0  प्रतिशत  लोग-सेती  पर

 पाशित  &  नदी  माज  5  प्रतिदिन  लोग  ही  खेती  करते  हैं  भोर  वे  भी  छोड़ना  चाहते  हैं  ।  वहां
 खेती  सरकारी  agers  पर  अल  रही  है  ।  जापान  में  एक  भी  ऐसा  पररिवार.नह्ीं  है  थो  केवल  खेती

 पर  निरभर  हो  ।  ये  देश  उद्योग  मैं  उगे  बढ़  रहे  परन्तु  के  पास  सबसे  set  प्राकृतिक

 देन  है जमीन  कौर  उसके  साथ:पाथ  सूरज  की  रोशनी  ।  जहा  परिश्रमी  देगों  में  6  ही
 रोशनी  मिलती  वहीं  हमारे  देश  मैं  साल  भर  सुरज  की  रोहानी  मिलती  है  ।  मे  एक  फसल  पबा

 करते  हैं  पौर  हम  दो-तिम  फसलें  पैदा  कर  सकते  हम  प्रा लू  प्यार  ofr
 भारी  माज़ा  में  एक्सपोर्ट  भारी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  afar  कर  सकते  हैं  भोर  भारत  को
 एक  बहुत  धड़ा  कमिंग  कंट्रीਂ  बा  सकते  हैं  ।  ध्रुवी  देशों  की  तो-एवजास्टेबस
 सों  प्राण  इनर्जी  बह  एक  दिन  समाप्त  हो  सकती  पर  हमारी  ala  समाप्त  नहीं  हो  सकती

 हमें  नान  एुग्मार टेबल  सोने  are  इनामी  प्राप्त  है  ।  किसानों  को  शाभप्रव  दाम  देकर  we  खुश
 रखकर  ज्यादा  पैदावार  बढ़ाने  के  लिए

 प्रगतिशील
 कदम  उठाने  चाहिए  ।

 चीनी  का  उत्पादन  1961  में  3021  इनकार  मेट्रिक  धन  gat  at  भोर  eat  हमने  19

 इजार  मेट्रिक  हम  का  निर्यात  भी  किया  ।  हुम  1951  से  1977  त़क  चीनी  के  मामले  मैं  निर्यातक
 देश  रहे  हूँ  परन्तु  जनता  पार्टी  की  पत  Htfaay  के  चलते  ईख  का  बाम  घड़ने  के  कारण  नीति  क

 उत्पादन  कम  हो  गया  भोर  gt  प्रथम  वार  चीनी  1979-80  मैं  इम्पोर्ट  करनी  पड़ी  ।  प्रदान  मन्त्री
 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  मै  ईस  उत्पादकों  को  रिम्युनरेटिव  प्राइस  देने  का  राज्य  सरकारों  को  हिंद
 दिया  ।  इसका  नतीजा  पह  हश्र  कि  22  रुपए  से  लिकर  25  aq  फी  ज्हील  तक  इसका  दाम  qt
 गया  भोर  पह  दाम  किसानों  को  मिला  ।  इसका  पहम  नतीजा  gar  कि  इस  साल  हमने  चीनी  का
 रिका  उत्पादन  क्रिया  है  भोर  हम  oe  भीनी  का  पएक्सपोट  करने  की  पो जी दाम  में  प्रा  गए  है ं।
 22  जारी  1981  को  चीनी  का  उत्पादन  22.60  लाख  मीट्रिक  हन  था  al  रिको  उत्पादन
 प्रभी  भी  लो  मिनिमम  प्राइस  ईस  को  है  वह  13  रपए  प्रति  fare  ही  हैं  ।  इसे  भी  रिज़वान  कर

 देता  चाहिए  क्योंकि  इस  साल  ईल  22  रुपए  से  25  रुपए  fence  मिकी  है  |  ्

 पब  मैं  आपका  ध्यान  इ  डक्स  प्राइस  प्राण  एग्रीकल्चर रल  इडियट्स  की  तरीके  शाना  चाहता
 जिमें

 गत  दस  वर्षों  मैं  चौगुनी  तक  की  बुद्धि  हुई  है  ofa
 efor

 धावा
 वीज  भावी  के  दाम  बहुत  smear  बढ़  गए  जहाँ  देहातों में  टाकी की  बनी

 mare  1975  मैं  are  रपए  में  मिलती  थी  वही  राज  पच्चीस  रुपए
 थै

 fra re  फरयूसम
 एक्टर  जो  1975 975  मैं  पच्चीस  हमार  में  मिलता  था  वह  are  ase  ह  शार  मैं  ‘fate  al  जिस
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 रेशियो से  इमपुट्स  बाम  बढ़े  हैं  उस  रैलियों  से  क़षि  उत्पादन  प् दाम  नहीं  पढ़े  हैं  1971  मैं

 एक  फागुन  fact  दो  सौ  बिन्दल रे  हूं  बेचते  से  सरीदा  जा  सकता  था  कौर  बही  Ist  पाँच  at

 क्वि  गेहूं  बेचने  खरीदा  जा  रहा  है  ।'  उर्वरक  दाम  तो  तहत  ही  बढ़े  हैं  ।  बड़ी  प्रसन्नता  की
 घात  कि  की  मन्त्री  जी  ने  मेरा  पुत्र  बार  ase  पर  हुई  बहस  के  समय  मान  कर  रफ  प्रो
 भार  रेल  हैड  फी  बजाय  एफ  भो  कार  व्लाक  हैड  मान  लिया  था  कौर  इसके  वारे  मैं  यहीं  ga  ी  वक्त
 घोषणा  मी  कर  दी  थी  ।  इसके  बहुत  शाम  हुआ है  ।  भ्र ौर  भी  aa  बहुत  सी  बातों  को  भु
 मान  गए  थे  जिसके  लिए  मैं  कुकी  मन्त्री  wa  वीरेन्द्रसिंह  नी  के  प्रति  व्यक्त
 करता  हुं  ।  -

 हमारी  माली  हालत  wee  नहीं  रहने  के  कारण  भारत  के  किसानों  को  खेती  के  लिए

 प्रदीप
 ही  लिमा  पड़ता  हैं  परन्तु  उस  ऋण  पर  सूद  की  दर  बहुत  बढ़  नाती  है  कौर  किसान  को  16

 afta  तक  सूद  बैना  पड़ता  है  ।  इसके  विपरीत  दुनिया  मैं  कि  के  लिए  ऋणा  aga  ही  कम  ga
 की  बर  पर  उपलब्ध  कराया  जाता  है  ।  थाईलेंड  का  रिजर्व  बक  एक  प्रतिदिन  सूद  कौ  दर  पर

 कोआपरेटिव  बैंक  को  कृपि  के  लिए  ऋणी  देता  हैं  ।  मलेशिया
 शादी

 देशों में  घार

 सै  पाच  प्रतिष्ठित  सूद  की  वर  पर  कृषि  के  लिए  किसानों  को  ऋण  प्राप्त  हो  जाता है  ।

 gig  भी  हुम  ais  सी  करोड़  का  एडी बल  घायल  इम्पोर्ट  करते  इससे  पर .
 विदेशी  मुद्रा  का  भार  बढ़  जाता  है  ।  इसे  शुन्य  किया  सकता दै  ।  ऐसा  केवल

 शिवं

 को

 पैदावार  बढ़ा  कर  किया  जा  सकत  है  |  न्

 मले  रिया  इरेडिकेशन  प्रोग्राम  में  दवा  का  फ्री  tra  करा  कर  श्राप  मलेशिया  का  सफाया
 करना  चाहते  थे  भोर  किया  भी  है  ।  इसी  तरह  से  कोटनादाक  श्रौषघियों  का  फ्री  स्प्रिंग  करा  कर

 बीड़ों  का  ana  किया  जा  सकता है  भोर  फसलों  को  नष्ट  होने  थे  बचाया  or  सकता  है  ।

 1980-81  मैं  वनस्पति  रक्षण  के  लिए  52,000  मीट्रिक  टम  कीट  area  श्रौषघियों  की

 कुम  213  लाख  रुपए  की  लागत  से  लगभग  12  लख  हैक् डर  भूमि  मैं  हवाई  व  मिनी  छिड़काव
 की  पोजना  की  मंजूरी  है  |  इस  साल  यानी  1980-81  मैं  टिड्डी  दलों  के

 भाई  मरा  te  मुक्त
 है  ।  1984  85  तक  80  हजार  मीट्रिक  टन  कीट  मादक  Gofal  के  छिड़काव  का  प्रस्ताव  छठी

 जना  मैं  है  ।  फ्री  छिड़काव  से  हुम  देश  मैं  तिलहनों  की  पैदावार  बढ़ा  सकते हैं  ate  इस्पोट्स  घटा
 कर  खत्म  कर  सकते  हैं  ।  राज  हालत  यह  है  कि  गरीब  feat  किस  areas  दवाइयां  खरीद  कर
 उनका  छिड़काव  agt  कर  पाता  है  ale  उसकी  फसल  मारी  जाती है  ।  सरसों  को  खलिहाम  में  जब
 क्षे  जाते  हैं  तो  उसके  दानों  में  लाही  के  कीड़े  चले  जाते हैं  ।  ate  त् ु ग ा दवाइयों  का  इस्तेमाल  किया  जाये
 तोड़ेकर  सकते हैं  att  फसल  को  क्षति  होते  से  बच  शक्त  फसल  सराब  होते  से  बच  सकती
 भ्रांत  हमारी  विदेशों  पर  सिल हुम  के  मामले  में  मिभंरता  कप  हो  सकती  है  श्रीधर  बहुमुल्य  विदेशी

 मुद्रा
 जो  हमें  इनके  ग्रायात  पर  at  करनी  पड़प्ती  (|  नहीं  करनी  पड़ेगी  ।

 |  wa  मैं  कृषि  कै  वारे  मैं  कुछ  ठोस  सुझाव  देना  चाहता हूं  ।  कृषि  उत्पादन  नने  लिए
 बहले कृषि  साधनों  की  faarg  के  cadet,  sere  सेवा  का

 विस्तार  धौर  स्टोरेज  की

 भरपूर  व्यवस्था की  जानी  चाहिए  |
 गेहूं

 में  हमने  ध्रच्छी  वैरायटी  का  धनु सन् धाम ve  धौर क्या  2,  परन्तु र  करमा  g |  धात  क ह  इ  बीप  रैसिश्थिंग  acre HATES धान  में  प्रभी  ate  ा  BESS  ७  क  बराबरी aot  ee  होनी  चाहिए  ।.
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 es  नम

 ऐसे
 इन्टर नेपा नश  राइस

 f feat  फि  में IM4T gra  ऐसि  भाम  TAU
 रण  हुह  a )

 इससे  लालों

 एकड़ डूबी  हुई
 शमीन  मैं  भ्रच्छी  पदा  हो  सकेगी  भार  भाम  की  खेती  थड़े  पैमा  ने  पर  हो  सकेगी  ।

 _  कृषि  स्त्री  भी  को  याद  होंगा  कि  गत  ad  बजह  के  समय  मैंने  क्रौप  इंश्योरेंस  की  बात

 mat  थी  भोग  ead  जी  तै  सको  मान  लिया  था  ।  राज  भावुकता  है  कि
 इसका  सारे

 में  विस्तार  किया  जाग  कौर  सभी  प्रांतों  में  इसको  लागू  किया  जाय  ।  कभी  कुछ  ही
 जगहों

 पर

 यह  स्कीम  ऐब्सपेरीमैंट्स  स्टेज  पर  ही  दै  ।

 सिचाई  पर  mete  ट्यूब  बेल  कै  लिए  50  परसेंट  सब्सिडी  दी  जा  रद्दी  है  टु
 परिजनों

 के

 के  लिए  75  परसेंट  मिलती  है  ।  इस  सब्सिडी  को  चालु  रखना  भाए  |

 अ्रालू  प्याज  का  मुल्य  बढ़ाया  नये  क्योंकि  मनी  क्राप  जसे  कपास  कै  प्रच्छे
 दाम  मिलते  हैं  इसलिए  लोग  इन्हीं  फसलों  को  पैदा  करने  लगे  हैं  ।  शुगर  केस  का  दाम  22  मै  25

 पए  तक  चला  गया  है  ।  इसलिए  लोग  कद  क्रोध  की  तरफ  भक  रह  हैं  भोर  सी
 रॉयल्स  की

 वार  कम  कर  रहे  इसलिए  सी  रिसस  की  पैदावार  धागे  के  लिए  धान  of  के  दाम  भी
 2 बढ़ने  चाहिए  ।

 ही
 कृषि  प्रोटीनों  की  दुकान  age  दूर  शहर  में  रहती  है  ।  एक  छोटा  ट्यूबवेल

 भी
 ate  a

 काता  है  तो  किसान  बास  मैं  सच तकी  मरम्मत  नहीं  करा  सकता  ।  इसलिए  कृषि  श्रौजार  ों  की  दुकान
 धौर  मरम्मत  की  व्यवस्था  क्लाक  लेविल  पर  की  साय  ताकि  किसान  बिगड़े  हुए  ez  ट्यूब बंस
 wife  की  मरम्मत  नजदीक  मैं  ही  करा  सकें  |

 ्  दवा  की  ध्यवस्था  पंचायत  स्तर  पर  होनी  aif
 हो  agit  कनी घनता  हैं

 यह  चीजें  faa  सकें  att  टेक्तीकन्त  तो  हाऊ  इरादी  भी  पंचायत  स्तर  पर  उपलब्ध दो  जिससे
 का  लाभ  किसान  ear  सकें  |

 a  सभापति  मंत्री  महोदय  मै  कहा  था  कि  बड़-बड़  atal  को  faa  रोड  से  मिनी
 लेकिन  sail  ऐसा  नहीं  हो  पाया  है  ।  मेरी  माँग  है  चि  छठी

 योजना
 क।ल  मैं  1,

 कालों  ब् गावों  को  पिच  रोह  से  मिशा  देसा  चाहिये  ।

 ठी  योजना  मैं  सिचाई  के  लिये  10,258  करोड़  ce  की  व्यवस्था  जब  कि  पाँचवीं
 योजना  मैं  fas  3,887  करोड़  रु०  की  व्यवस्था  थी  ।  सिचाई  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  प्रति

 प्रावस्था  इसीलिये  इस
 व्यवस्था

 का  प्रतीक  से  ध्रषचिक  att  तत्काल  विस्तार  किया  मान  ना
 छठी  पो नमा  में  12  लाख  कुए  12  लाख  प्राइवेट  मन्नु  प्रौर  15,000  सार्वजनिक  नर नलकूप  बनाने

 mr  प्रस्ताव है  ।  सभापति
 #
 झप  जाते  हैं  कि  पहले  gat  की  15  इच  की  दिवाल  बन

 लेकिन  कुछ  तकनीकी  सुधार
 बताकर  hae  10  इच  की  दिवाल  ही  बना  रहे  हैं  जिसके  कारण  डु

 ढह  रहे  हैं  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  25  इच  की  दीवाल  कुए  की  की  oa  जिससे
 कप

 मजबूत  रहैं  ।

 छडी  पंचवर्षीय  Maal  में  बाढ़  नियंत्रण  कौ  स्कीमों  पर  भी  जोर  देना  ।  हमारा

 क्या  अधिकार  द
 क्योंकि  aul  बिलाल  सै  सदियां  निकल  कर

 fgegeata & ote
 में  प्रकार  गिरती  हैं  fares’

 चाह  से  उत्तरी fe
 बहार  के

 sari
 में

 एकाएक  बाढ़  शन  भाती  aa  Th |
 किसान  बरबाद  हो

 जाता  है  ।

 दन  नदियों  के  प्रकोप  को  रोकते
 का  हमारे हमारे

 पास  अभी
 कोई  प्रतिकार  नहीं  इसलिये  नेपाल  मै
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 बात  करके  बाढ़  नियंत्रण  कै  प्रोग्राम  को  तेजी सै  लागू  for  लाय  ता ताय  ताकि  किसान  इस  विपदा  &

 च  सके |  उत्तम  निजी  जहां  छठी  योजना  &  धन्य  तक  58  लाख  क्वि दल  तक
 पहुंचना  है

 दुगुना
 कर  देना  चाहिये  ।  दि

 देवा  के  5  हजार इ इलकों  में  कृषि  विस्तार  सेवा  योजना  केन्द्र  खोलने  चाहियें  frat
 जानकारी  किसानों  को  हो  सके  ।  भूमि  संरक्षण  की  योजना  में  छठी  योजना  में

 =
 जहाँ  305  लाख  हेक्टर  भूमि  मैं  काम  करते  का  प्रस्ताव  है  सकी  झोर  बढ़ाना  wife ।

 कृषि  मूल्य  आयोग  श्मा  gar  बिरला  साइत  की  कार  का  प्रयोग  बनेगा  तो  उसमें

 बिरला  साहब  रहेंगे  कौर  शब  लोग  लेकिन  कृषि  मूल्य  भाषाओं  में  किसानों  के
 >

 fafa  नहीं  सदस्य  हैं  ।  agt  प्रतिनिधि  ्  खाते  बालों  के  लिये  ।  इसलिये  क़षि  मूल्य
 शझ्रापोग  में  किसानों  &  प्रतिनिधियों  का  बहुमत  होना  चाहिये  न  fan  घपभोक्ताश्रों  का

 होना  चाहिये  जो  fas  खाने  की  बात  करें  कौर  किसानों  की  धात  म  wat  ।  वहां  किसानों
 का  बहुमत  होना  जो  कृषि  की  कठिनाई  को  समय  सकें  कौर  भयावह  रिक
 तकनीकी  ज्ञान  जिन्हें  हो  ।

 कृषि  रुत्पादकों  कै  feat  की  पर्ण  सुरक्षा  करने  की  नीति  का  श्रबुसरण  किया  जाय े।
 किसानों  के  लिये  हमारी  प्रघानमंत्री  श्रीमती  इन्दिराजी  को  बहुत  हमदर्दी  है  कौर  ure

 हमारे  लोकसभा  श्रध्दा  att  कृषिमंत्री  भी  किसान  ग  से  कराते  |  पह  खुरी  की  बा  &
 कि  ये  कृषि  at  दिक्कतों  को  जानते  thar  जो  विरोधी  दल  aq  रचनात्मक  waar

 हीं  अपना  रहा  है  ।  aq  लोग  विध्वंसक  रवैया  भाना  रहे  हैं  ।  पहले  aq  लोग  नौकरी  पेशे

 mail  प्रौढ़  कल-कारखाने  वालों  की  वकालत  करते  थे  ake  wa  किसानों  को  wea  रहे  &
 कौर  देश  मैं  पैदावार  को  बढ़ाना  चाहते  हैं  कौर  भ्र व्यवस्था  फला  चाहते  ये  सोच  हैं  कि

 अगर  इन्दिराजी  &  वितरण  मैं  देश  मजबूत  हम्ना  किसान  सुखी  हुए  तो  इन्हें  कौन  प्लेग  ।  थे  संसद  मैं

 विरोध-पक्ष  में  बैठकर  भी  ware  कौ  बात  करने  के  बदले  देश  मैं  व्यवस्था  पैदा  कर  भ्र पना  लाभ -
 उठाना  aga  फिशिंग  इन  ट्राल  बाहर  करमा  wet हैं  ।  तुलसीदास  जौ  मै  ऐसे  लोगों के  fat

 ठीक ही  लिखा है
 कि

 s  ऊंच  निवास  नीच  करतूत  |  ह

 देख  न  कहीं  पराई  विभूति  ॥  *

 ag  ये  लोग  हैं  ।  ये  देवा  को  बढ़ता  sar  नहीं  देख  सकते  किसानों  की  खुशहाली  को

 wit  te  सकते  प्रौढ़  देश  की  शाति  को  महीं  देख  सकते  ।  sah  श्राप  किसानों « को  मुक्ति  दिलायें  ।

 मैं  आग्रह  करमा  चाहता  हूं  कि  भारत  का  किसान  भी  जब  संगठित  होकर  उद्योगपतियों  की  तरह
 प्रिये  झत्पाइन  का  सूचित  मूल्य  तय  करने  की  स्थिति  में  ar  भायेगा  तब  श्राप  बगैर  शिक्षित  मूल्य
 निर्धारित  किये  एक  दाता  सिद्धान्त  भी  गांव  से  सहीं  निकाल  सकेंगे  ।  इसलिये  मैं  चेतावनी  देना

 ि

 क  श्राप  किसानों  के  साथ  न्याय  करें  |

 इडस्ट्री  वाले  नन  चाहते  झपने  प्रोडक्
 का

 दाम  बढ़ा  देते  हैं
 ह

 ti
 es  भाप  कृ पिको

 _
 #

 टिव  बनाये  ।  सरकार  पर  किसानों  का  बहुत  बड़ा  भरोसा  है

 साथ  a  में  षा-पालत  विभाग  के  mt  जो  कि  ए  क के  साथ  जुड़ा  हुआ  कुछ  निवेदन
 ह
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 a  omnes

 करना  चाहता  हू
 हूं  ।  दूब  देने  बाली  का  विकास  बहु  क  ते हेमी  के  साथ  fear  जा  रद्दी  गाय

 मे  क्रि  शाहिदा  किस्म  की  ay  होती  हैं  aq  बहुत  ज्यादा  दूध  देती  भोर
 ड्राई

 पीरियड  बहुत  कम  होता  है  ।  जप्त  ज्यादा  गोर  erg  पर  दिया  जा  रहा  परब

 waged  भारी  की  गायें  भो  दर्भ  कम  देती  हैं  भोर  बछड़े  मजबूत  खेती  लापक  देती
 उनकी  तरफ  सरकार  ध्यान  कम  है  ।  इनके  ड्राई-पीरियड  भी  ज्यादा  होते  परतु  रेती

 लायक  वैल  थे  gh  पदा  करती  हैं  ।  हरियाणा  बैरा इडी  कों  भी  बढ़ाना  चाहिये  जिससे  खेती  में
 मदद  मिल  a  |

 बड़े-बड़े  शहरों  में  जब  अच्छी  गायें  भी  ड्राई  हो  जाती  हैं  कौर  बछड़ों  कों  लोग  पालना
 पसंद  नहीं  करते  हैं  तो  वे  बछड़े  ale  गाय  कसाइयों  के  हाथ  बेच  देतें  हैं  कौर  इस  at सै  उनका
 सफाया  हो  जाता  हैं  ।  कसाई  उनकी  काटते  हैं  भीर  भारत वं  में  गोवंश  का  तलाश  दो

 रहा
 इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  या  राज्य  सरकारों  को  शीघ्र  प्रतिबन्ध  भगाना  चाहिए  जिससे  पोवंध की की

 बुद्धि  हो  ate  कृषि  में  लाभ  हदों  |
 श

 क ०  राजा मल्लु  पठासीन  गिल

 गोबर  का  इस्तेमाल  हद  के  लिये  ज्यादा  होना  चाहिये  i  आप  कैमिकल  खाद कै  साथ
 भ्ौरंगेनिक  are,  प्रश्न  मैच्योर  कौर  गोबर  की  खाद  नवदीं  देंगे  तो  वीरान  हो  wat  धौर

 ऊसर  हो  जायेंगे  ।  इसलिये  गोबर  का  ज्यादा  इस्तेमाल  कृषि  के  लिये  हो  सके  भोर
 गोविंदा

 की
 भी  हो  सके  ।

 ि  wa  में  मैं  प्रपने  कृषिमंत्री  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  ये  बहुत  ay  कारगर  may  past
 के  लिए  उठा  रहे  हैं  पौर  कृषकों  की  चिन्ता  करते  हैं  जिससे  हमारे  कृषकों  को  सरकार  पर  भरोसाਂ
 बढ़ा  है  ।  इन्दिराजी  नें  बहुत  कुछ  काम  किसानों  &  लिये  किया  हमारी  सरकार  का 3 भी  किसानों
 पद  भरोसा  है  ।  मुझे  विश्वास  है  fe  हमारा  कृषि  मंत्रालय  किसानों  की  स्थिति  को  देखते |

 हुए
 जो

 जट  कैसे  कयों  इससे  ate  तरक्की  करेगा  प्रौढ़  मैं  इन  मांगों  wt  समर्थन  करता  हूं |
 थी

 ख  श्री  जाज  जोसफ  तू  डा कल  अ्रध्यक्ष  मैं  माँगों  का  समर्थन कर
 रहा हूँ  at  मन्त्री  को  बनाई  दे  रहा  क्योंकि  वह  किसान  परिवार  के  हैं  कौर  वह  कृषकों

 की कठिनाइयों  को  जानते  हैं  ।

 मैं  केवल
 कुछ  हं

 ही  मुद्दों  पर  बीत  करू  गा  |  हमें  कुछ  योजना  बनानी  क्योंकि  कतिपय

 राज्य  पर्याप्त  मात्रा  में  चावेल  अथवा  गेहूँ  का  उत्पादन  नहीं  कर  सकते  ॥  आपको  उनकी  अनाज

 कीं  जरूरतें  प्राय  राज्यों  सें  पुरी  करनी  हैं  ।  केरल  जसे  कुछ  राज्य
 हैं

 जहाँ  उष्ण कटि  बीवी  जलवायु

 है  ।  वे बे  मसाले  तथा  कुछ  भ्रमण  विशेष  प्रकार  कें  बागवानीं  उत्पाद  पैदा  केर  सकते

 क

 ।  योजना  के

 भ्रापको  इस  नकदी  फसल  की  खेती  की  समायोजन  तथा  विकास  करना है

 मेंने  हाल  ही  मैं  अनेक  कृषि  अ्रनुसंघान  स्थानों  दौरा  किया  है  sit
 पाया  है  कि  सभी

 वैज्ञानिक
 ails

 हैं  तथा  राष्ट्र  की  अच्छी  सेवा  कर  रहे  हैं  ।

 के  सम्बन्ध  में  यंह  कहना
 है है  कि  एक  लम्बे  ग्रनुसंघान  के  gare वे  नारियल नारियल  के

 T  जा nt
 की  बीमारी  wait

 उसकी  जड़ हों  के  मुर
 ही  बीमारी गी

 का  निदान  नहीं  खोज  सके  हैं  ।  उनका

 ले  ज्यादा  पेड़  को
 काटकर  क्षतिग्रस्त  भाग  को

 हटा कर
 फिर  उसका

 कहना  है  कि  वे
 ज्यादा
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 सकते  शिक्षा  करने  के  बाद  पेड़  फ  ल देना श्रारम्म  करेंगे  ।  यह
 एक  लम्वी  अवधि  की  खेती  है  ।  इसलिए  सरकार  को  इस  खेती  के  बारे  में  कुछ  करना  होगा
 एक  नारियल  मण्डल  गठित  किया  गया  है  ।  क्योंकि  यह  एक  लम्बी  अवधि  की  खेती  है  इसके
 लिए  आपको  कम  ब्याज  दर  पर  श्रमिक  घन  का  आवंटन  करना  रबड़  मण्डल  तथा  काफी
 मण्डल  की  ही  तरह  इसे  मी  श्रारोपण  की  योजनाश्रों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  नकद

 सत्ता  देनी  होगी  ।

 कोको  के  सम्बन्ध  में  सरकार  पिछले  3-4  वर्षों  से  कौर  अ्रधिक  कोको  के  पेड़  लगाने  को
 प्रोत्साहन  दे  रही  है  ।  दुर्भाग्य  से  कोको  का  ga  कोई  खरीददार  नहीं  है  ।  मैं  यह  सरकार  के  ध्यान

 में  लाना  चाहता  हूँ  कि  ag  कोको  तथा  टेपियोका  की  न्यूनतम  कीमत  निर्घारित  करे  ।  दोनों में
 अच्छे  खाद्य  गुण  हैं  ।  यदि  अतिरिक्त  उत्पादन  होता  है  तो  हम  उसका  निर्यात  भी  कर  सकते  हैं ।
 टे पियो का  से  हम  पेट्रोलियम  की  तरह  का  पावर  अल्कोहल  पैदा  कर  सकते  हैं  ।  ब्राजील  तथा

 मैक्सिको  में  टेपियोका  से  पावर  अल्कोहल  का  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  कौर  वे  अपनी

 कारों  को  चलाने  के  लिए  उसका  उपयोग  कर  रहे  हैं  ।  इस  प्रकार  यदि  हम  इसकी  न्यूनतम  कीमत

 gata  50  बचपन  या  60  रस्से  प्रति  किलो  निर्घारित  कर  दें  तो  इसका  उत्पादन  बढ़ गा  |  इसमें

 श्रमिक  स्टार्च  होता  है  ।  हम  अच्छी  किस्म  का  पैरों  का  चारा  भी  पैदा  कर  सकते  हैं  ।  हम  इस

 दै पियो का  उत्पाद  का  निर्यात  मी  कर  सकते  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वहू

 टे पियो का  तथा  कोका  की  न्यूनतम  कीमत  निर्धारित  करे  |

 सरकार  कतिपय  कृषि  उत्पादों  का  आयात  करती  है  ।  यह  वहुत  दुःख  की  बात  है

 लम्बी  अवधि  की  कृषि  के  लिए  कृषकों  को  8  या  10  वर्ष  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  8  या  10  वर्ष

 की  प्रतीक्षा  करने  के  बाद  वे  पैदावार  देना  शुरू  करते  इसी  बीच  यदि  वे  उत्पाद  बाहर से
 ह प्रख्यात  कर  लिए  जाते  हैं  तो  उसकी  कीमतें  शि q  i  कुल  गिर  जाती  हैं  ।  जायफल  तथा  लौंग  की  यही

 दुर्गति  हो  रही  है  ।  पिछले  तीन  वर्षों  में  जायफल  कौर  लौंग  की  कीमतें  अपनी  मूल  कीमतों से
 30  प्रतिश्त  गिर  गई  हैं  ।  कीमतें  इतनी  गिर  जाने  पर  उसकी  खेती  करने  वाले  Ha  जीवित  रह

 सकते  हैं  ?  गर्त  मैं  सरकार  से  अ्रभुरोध  कर  रहा  हूं  कि  वह  कृषि  उत्पादों  का  आयात  न  करे

 भारत  एक  विशाल  देश  है  सनौर  हम  अपने  देश  में  हर  प्रकार  के  कृषि  उत्पादों  का  उत्पादन कर
 सकते  है  ott  विश्व  की  मंडियों  से  भी  होड़  लगा  सकते  हैं  ।  मैं  सरकार  से  भ्रनुरोध  क

 कि  बह  चोपड़ा  तथा  नारियल  के  तेल  का  आयात  न  ये

 उत्पाद  अपने  ही  देश  में  पैदा  किए  जा  सकते  हैं  ।

 इण्डोनेशिया  तथा  अन्य  देशों  की  कड़ी  प्रतिस्पर्धा  के  कारण  काली  मिले  की  कीमतें गिर

 गई  हैं  |  यह  निर्यात  की  एक  परम्परागत  मद  है  ।  हजारों  वर्ष  पहले  मध्य-पूर्वी  तथा  पर्ची  चमी  देश

 भारत  जाते  थे  कौर  काली  मिले  खरीदते  थे  ।  पहले  इसे  भारत  का  काला  सोना  फाहा शान्ता
 जाता था  |

 ga  कीमतें  गिर  गई  हैं  ate  काली  मिलें  की  खेती  करने  वाले  इस  स्थिति  से  संघर्ष कर  रहे
 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  ag  एक  काली  fad  मंडल  भी  गठित  करें  ताकि  काली  fad  के

 उत्पादकों के  हितों  की  रक्षा  की  जा  मके  ।

 क  fren
 थि  आघारित  उद्योग  जिस  ray  कच्चे  माल  की  जरूरत  होती  है  । काजू  एक  अन्य

 उ a  झींगर  उड़ीसा के  तटवर्ती  क्षेत्रों  तथा हम  इसका  पूर्वी  श्री
 क

 ल

 ग्रा यात  कर  रहे  लेकिन
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 nancies  sheers  का  ne
 नन

 परनिलनादु  में  fra  नी  ही  फालतू  भूमि  बेकार  पड़ी  हैं  ।  बदी  हम  एक  a4  मंडल  t a  श्र  काजू
 कके  पेड़ों  की  खेती  का  विकास  करें  तो  हम  श्रात्मनिभंर  बन  सकते हैं  ait  यह  श्रम  मूलक  खेती

 हम  श्रमिकों  को  बहुत  काम  दे  सकते  हैं  ।  हम  fara  बाजार  में  होड़  लगा  सकते
 hs कौर  इसका  निर्यात  करके  को  मुद्रा  भी  कमा  सकते  मैं  सरकार  से  aqua  करता  हूँ

 वे  काजू  मंडल  भी  बनाएं  ।  लम्बी  अ्रवधि  की  खेती  के  लिए  कृषि  gafaa  निगम  बहुत  it  i
 पर  ब्याज  वसूल  कर  रहा  है  ।  कुछ  उद्योगों  तथा  छोटे  कृषकों  को  रियायतें  दी  जाती  हैं  ।  उन्हे ं4
 azar  5  प्रतिशत  की  ब्याज  दर  पर  ea  दिए  जाते  हैं  ।  मैं  सर  कार  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वे

 इन  ऋणों  पर  लिए  जा  रहे  ब्याज  की  दर  घटा  दें  जिससे  कि  जायफल  तथा  R' CI जू  की

 ad ती  को  प्रोत्साहन  मिले  ।  मेरा  सुभाव है  कि  या  तो  कम  ब्याज  दर  पर  ऋण  दिए  जाए  अथवा

 कुल्
 नकदी  सहायता  दी  जाए  ।

 हम  मध्य  gal  देशों  को  केला  तथा  फल  कौर  सब्जियाँ  निर्यात  कर  सकते हैं  ।  वे
 देश

 ऊची
 कीमत  पर  सब्जियाँ  खरीदने  का  सामर्थ्य  रखते  हैं  ।  मद्रास  में  केला  निर्यात  निगम  था  ।  लेकिन

 कोई  तीन  अथवा  चार  वर्ष  पहले  उसे  समाप्त  कर  दिया  गया  ari  यदि  उस  निगम क
 5  Bat  a

 स्थापित  किया  जा  सके  तो  हम  केले  के  फल  तथा  सब्जियाँ  निर्यात  कर  सकते  हैं  gic  काफी

 विदेशी  मुद्रा  भी  कमा  सकते  हैं  ।

 खाद्य  तेलों  की  कमी  है  ।  हमें  ताड़  के  वृक्ष  लगाना  शुरू  करना  चाहिए  क्योंकि  हमारा
 उष्ण  कटिबन्धी

 जलवायु
 इनके  लिए  उपयुक्त  है  ।  मलेशिया  कौर  नाईजीरिया  काफी  मात्रा  में

 विदेशी पी  मुद्रा  का  जैन  करते  हैं  क्योंकि  उनके  पास  फालतू  खाद्य  तेल  हैं  ।  .  यदि  हम  ताड़  के  वृ वक्ष

 लगाना  शुरू  करें  तो  हम  ताड़  के  तेल  तथा  wea  खाद्य  तेलो ंमें  भी  आत्म-निभने  बन  सकते

 w  एक  माननीय  सदस्य :  कौर  सोयाबीन  के  बारे  में  ?
 न

 श्री  जाज  जोसफ  :  सोयाबीन  भी  ।  इसके  लिए  भी  सरकार  को
 Masa rire देना  है  ।  लोग  श्रपनी  खाने-पीने  की  श्रादतें  अ्रासानी  से  नहीं  बदलते  ।  हमें

 कोका  तथा  इसी  प्रकार  के  अन्य  उत्पादों  के  .  उत्पादन  तथा  उपभोग  को  sere  er

 सादिक
 ।  श्री  कोका  उत्पादन  से  पैदावार  मिलना  शुरू  हो  गई  है  ।  लेकिन  उसे  खरीदने  वाले  नहीं

 ।  पहले  यह  16  रु०  प्रति  किलो  के  ara  से  बिकता  था  लेकिन  aa  इसका  दर  घटकर  5.30  रु०

 दा
 गया  है  ।  केरल  विपणन  फेडरेशन  इसकी  खरीद  कर  रही  थी ।  श्रब  इसकी  खेती  करने  वालों

 को  कोका  बीन  बेचने  में  कठिनाई  हो  रही है  ।  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वहू  कार जू  की  खेती
 में  श्रमिक  रूचि  ले  तथा  wea  कृषकों  को  प्रोत्साहन  दें  ।

 pe  सभापति  महोदय :  श्री  मोहन  भाई  पटेल  tt  ि

 श्री  मोहन  माई  पटेल  :  सभापति  कृषि  मंत्रालय  की  मांगों  को  मैं

 सपोर्ट  करता  हूं  कौर  कृषि  मंत्री  को  मैं  बधाई  भी  देता हूं
 ।  लाल  बहादुर  शास्त्री  जी  जो  हमारे क
 व 1.0  At  feat  था  उसमें  से  जय  जवान

 प्रधान  मंत्री  थे  उन्होंने  जय  जवान  ज़ोर  जय  किसान  का

 के  सम्बन्ध  में
 कल तल  हमने  उसकी  ग्रान्ट  पर  चर्चा  की  1  राज अराज जय  किसान  का  जो  उनका  नारा  at

 उसके  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा
 कर  रहे

 afer का  जब  इति  हास
 लिखा  जाएगा तो  81.0

 का  जो  साल  है  वह  स्वं  भ्रमरों  में  लिखा

 ज
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 a

 जाएगा  क्योंकि  अघिकांश  राज  नैतिक  दलों  ने  1981  में  किसान  रैलियों  का  आयोजन  किया  है  ।

 हमको  यह  जानना  चाहिए  खास  करके  कृषि  मंत्रालय  को  कि  राज  तक  30  साल  से

 हमारा  जो  कारोबार  चल  रहा  है  उसमें  न्यु  भ्रप्नोच  की  जरूरत  नये  आउटलुक  की  जरूरत है  ।

 थोड़े  से  पैच  वक  से  काम  चलने  वाला  नहीं  है  ।  हमारे  पास  कोई  भी  ऐसा  तंत्र  नवदीं  है  जो

 जेंटली  वाच  कर  सके  कि  30  साल  में  हमारी  कौन  सी  क्राप  की  कितनी  बुवाई  हुई  ate  कितना

 प्रोडक्शन  हम्ना  कितनी  हमारी  जरूरत  किस  चीज  का  दाम  कम  होगा  कौर  किस  चीज की
 खरीद  में  हमें  सपोर्ट  देनी  होगी  ।  हर  दफा  किसानों  को  हर  एक  चीज  के  लिए  आन्दोलन  करना
 पड़ता  है  ।  वह  इसलिए  कि  हमारे  पास  कोई  ऐसा  तन्त्र  नहीं  है  कि  जिससे  ait  से  वह
 जेंटली  वाउच  कर  सके  कि  इस  चीज  का  हमें  तन्त्र  तैयार  करके  खरीदने  की  ज़रूरत  होगी
 लिए  हमें  पूरे  अप्रोच  की  जरूरत  है  |

 अज  जो  उपयोग  करने  वाले  उपभोक्ता  हैं  वे  सस्ते  दाम  में  मांग  रहे  हैं  ale  जो  पैदा  करते
  ्् हैं वह  ज्यादा  दाम  माँग  रहे  हैं  ।

 ॥  तो  इसके  बारे  में  एक  नई  gale  की  जरूरत  है  ।  कृषि  मंत्रालय  यदि  चाहे  तो  इस  aa

 बिचार  कर  सकता  है  कि  ars  भारत  के  किसानों  की  स्थिति  कया है  ।  मैं  माननीय  मन्त्री जी  से
 जानना  चाहुंगा  कि  राज  भारत  के  किसानों  पर  कितना  ऋण  है  ?  1971  के  बाद  कोई

 सर्वे  नहीं  हुमा  है  ।  केवल  1971  में  एक  ऐसा  सर्वे  gar  था  जिसके  मुताबिक  किसानों  पर  चार

 हजार  करोड़  का-ऋण  था  लेकिन  मैं  बताना  चाहता  हूँ  कि  इससे  भी  दो-तीन  गुणा  ऋण
 किसानों  पर  है  ।  किसान  लोग  दिन  रात  काम  करते  फटा  कपड़ा  पहनते  धप  में

 काम  करते  किसान  के  अलावा  कौर  कोई  भी  व्यक्ति  भारत  में  8  घंटे  धप  में  काम  नहीं  करता
 Fas  किसान  ही  करते  हैं  ar  फिर  खेती  से  जुड़ें  हुए  मजदूर  करते  हैं  ।  लेकिन  gra  उनकी  क्या

 हालत  है  ?  उनकी  हालत  को  सुधारने  के  लिए  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।  राज  इतने  सालों के
 बाद  भी  गेहूं  के

 दाम  25  रुपए  प्रति  क्विंटल  से  ज्यादा  नहीं  बढ़े  हैं  ।  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि

 पिछले  दो  सालों  में  हमारा  प्राइस  इन्डेक्स  33  परसेन्ट  बढ़ा  है  जबकि  खेती  की  पैदावार  का  प्राइस

 इन्डेक्स  23  परसेन्ट  ही  बढ़ा  है  +  इसलिए  जब  हमारा  33  परसेन्ट  प्राइस  इन्डेक्स  बढ़ा  हैं  तब  बहू
 किसानों  को  मी  क्यों  नहीं  मिलता है  ?

 दूसरी  बात  यह  देखने  की  है  कि  किसानों  के  लिए  जो  जरूरी  चीजें  हैं  उनके  दाम  कितने

 गुने  बढ़े  हैं  ?  किसान  को  जो  डीजल  80  रुपए  बैरल  मिलता  था  उसके  दाम  500  प्रतिशत  बढ़  गए

 हैं
 ।
 रासायनिक  खाद  के  दाम  250  से  300  प्रतिशत  बढ़े  पेस्टीसाइड्स  के  दाम  300 से  400

 प्रतिश्त  बढ़ें  हैं  ।  किसान  को  अनाज  के  अलावा  सारी  चीजें  बाजार  से  खरीदनी  पड़ती  चाहे  वह
 जीवन के  लिए  आवश्यक  वस्तुएं  हों  या  सामाजिक  व्यवहार  waar  बच्चों  की  पढ़ाई-लिखाई  की

 वस्तुएं हों  ।  इन  सभी  चीजों  का  बाजार  में  प्राइस  इन्डेक्स  बढ़  गया  है  ग्रोवर  उसी  भाव  पर  किसान

 दनी  पड़ती  हैं  ।
 को  ag  वस्तुएं

 or  ब् 2  ( saat ) ) f
 i  wilt  od  ठे

 कभी  तो  पांच  मिनट  भा  नहीं eh  &  मु  बहुत  से  प्वाइंट्स  कहने हैं  ।

 यह  जो  एग्रीकल्चरल  प्राइवेट  कमीशन  बना  है  उसके  तरीके  को  भी  बदलने  की  जरूरत
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 कक  EO oo  लावा

 उसको  नए  डायरेक्टरी  दिये  नाने  की  ज  a  है  ।  qs  जो  प्रोक्योरमेंट  प्राइस  Tz  x
 कास्ट  प्राइस

 निकाल  रहा  है  वह  पुराना  तरीका  अब  नहीं  चल  सकेगा  |  पुरे  इंडेक्स  के  साथ  हमें  च  rat  होगा
 फुडग्रे्स की  सप्लाई  के  बारे  में  भी  नए  विचारों  की  जरूरत  है  ।  जो  लोग  बिलो  पावर्टी  लाइन

 हैं  उनको  कम  कीमत  पर  नेसेसिटीज  श्राफ  लाइफ  दी  जानी  चाहिए  ।  जो  लोग  सौ  रुपए  का
 काट  का  पैण्ट  पहनते  हैं  ale  हर  सप्ताह  में  दो  पिक्चर  देखते  हैं  उनको  साढ़े  तीन  रुपया  किलों

 aay  देने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  फेयर  प्राइस  शॉप्स  के  लिए  राज  दो  प्रकार

 के  राशन  कार्डों  की  जरूरत  है--ग्रीन  कार्ड  कौर  रेड  काड  |  ग्रीन  ars  पर  बिलो  पार्टी  ला

 बाले  लोगों  को  सस्ते  दाम  पर  वस्तुएं  उपलब्ध  की  जायें  कौर  जो  वर्ग  दस  हजार  विधिक  श्रमदान

 या  ऊपर  वाला  हो  उसे  रेड  काड  दिया  जाये  ।  नगर  ऐसा  नहीं  करेंगे  तो  जो  इन्कम  टैक्स  पे  कर

 रहे हैं
 वे  भी  लो  प्राइस  से  लाभान्वित  होंगे  ।

 =  मैं  माननीय  कृषि  मंत्री  जी  से  एग्रीकल्चरल  विजिलेंस  कमीशन  की  स्थापना  की  मांग  करता

 जो  कि  ag  देखे  कि  जो  गीता  जला  देना  पड़ता  श्रोनियन  फेंक  देना  पड़ता  वह  न  फेंकना

 पड़े
 ।  वह  इस  प्रकार  की  प्लानिंग  करें  कि  उसका  पुरा-पुरा  प्रयोग  हो  सके  ।  एक  बात  मैं  ना फेड

 के  बारे  में  पूछना  चाहता  हूं--नोड  को  50  हजार  टन  ग्राउन्डनट  एच ०  पी०  एस०  का  एक्सपोर्ट

 करने का  कोटा  दिया  गया  जिससे  उसको  50  करोड़  का  मुनाफा  इस  बारे  में  क्यों हमें  उससे
 a

 पूछना नहीं
 चाहिए  ?  गुजरात  में  श्रोत्रिय  25  रु०  में  लेने  को  कोई  dare  हीं  तो  क्या  वहू

 उसको  खरीद  नहीं  सकता  है  ?  मैं  माननीय  कृषि  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  कि  श्राप  महाराष्ट्र
 2

 से  ब्नोनियन की  खरीद  चार  साल  से  कर  रहे  लेकिन  गुजरात  से  क्यों  नहीं  करते  मैं  इस
 बारे  में  को  झांकने  दे  सकता  हूं  ।  थ

 प्रकार की  है ्  ९  wh ु  : क्
 गुजरात

 1976-77  =  35672  qa
 94208 1977-78  @  1748

 1978-78  98451  14°00

 1979-80  -  *  1,89,000  15000

 1980-81  शुन्य 84532

 (8-3-81  ton  of
 मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  65  रुपए  से  75  पृ  मनात  क्विंटल  श्रोनियन  की  खरीद  महाराष्ट्र

 से  की  जा  रही  लेकिन  गुजरात  में  25  रुपए  में  भी  कोई  खरीदने  वाला  नहीं तो  कया  हमारा

 फर्ज  नहीं  है  कि  नफेड  जो  कि  तेल  के  बीजों  के  निर्यात  से  करोड़ों  रुपए  प्रजित कर कर  रहा  को
 ।

 कहा  जाना  चाहिए  कि  ag  गुजरात  से  प्याज  खरीदे

 सरा  जो  सबसे  बड़ा  सवाल  वह  हैं  एच  पी०  एस०
 के  ग्राउण्ड नट  का  ।  मुझे  खेद

 सिविल-सप्लायर  मिनिस्ट्री  कौर  ard
 के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  एग्रीकल्चरल

 जो  कि  हूँगा हो  हर  चाहिए
 मिनिस्ट्री  का  arte  में  कोऑर्डिनेशन  नहीं  *

 प्रदेश  ह  में  ह  नद  स्तान  में  पाँच  ह  जार  टन  ।
 एच०  पी०  एस०  के  दाम
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 20  चैत्र  1903  (3%)  tt  AF  के  जिनक  मे  अरि  डॉ  दा

 कन  अकल  क  क  क  2
 fi  fa  wa  CHEN  का .  मैं  यह  पूछता  हूं  क  श्राप  कपिल  करके  क्या  एडीबी  ain

 Z े  शीर  = थ् बात  जाती  तो  वह  प्रदेशों  20  हजार  म्०  टन  बिकता  Mae  eee  जज

 जाती है  ।  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  चार  लाख  टन  एच०  पी०  एन ८  एक्शपेप््रे कर्न  के  कया
 :

 मिलता  है  उसमें  से  800  करोड़  रु०  की  फारेन  एक्सचेंज  मिलती  जिस्में  स  16 लक शर्त
 एडीबी  घायल  मंगवा  सकते  जो  हमारा  दस  लाख  घाटा  az  पूरा  किया जा  waar  है

 sit  इसमें  120  करोड़  रु०  की  ड्यूटी  हमें  मिलती  है  यदि  तीन  इजार  रु०  टन  ट्री  यदि 16  नफ्स

 टन  एडिबल  श्रायल  मंगवाया  जाए  तो  40  करोड़  रु०  की  कौर  ड्यूटी हमें
 मिलती  है  1  डमर  प्रदेशों

 से  पाँच से  छः  रु०  तक  प्रति  किलों  तेल  हमारे  यहां  पहुँचता  है  कौर  वह  12  से  15  रु०  तक  बिकता
 से यदि  हम  चार  लाख  टन  एक्सपोर्ट  कर  रहे  ष  तो  उसमें  1  लाख  45

 स  दत
 तेल  बाहर

 चला  जाता है  ।
 ः 2

 सभापति  wa  मैं  एक  बात  कौर  कहना  चाहता  हू  |  ह

 सभापति  महोदय  श्राप  डरपना  वक्तव्य  अगली  बार  जारी  रखेंगे  1

 गैर-सरकारी  सद  val 41  के  विधायकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी
 समिति

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 ट

 कीमतों  कृष्णा  साही
 :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूँ  :

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 के  प्रतिवेदन
 जो  8  1981  को  समा  में  प्रस्तुत  किया  गया

 सहमत  है  ।”
 *

 त सभापति  महोदय  : प्रश्न  यह  है  |

 क >  विधेयक हों  तथा  संकल्पों  संम्बन्धी समिति यह  सभा  गर  सरकारी

 के  प्रतिवेदन जो  8  को  सभा  मैं  प्रस्तुत  किया  गया

 =
 _

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 aia

 —

 ae  wee
 प्त

 खन  क्षेत्रों  के  विकास  चाव  लप

 सभापति  ag  wat  wa  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  विकास  से  सम्बन्धित  27  1981

 को  प्रोफेसर  नारायण  चन्द  पराशर  द्वारा  किये  गए  प्रस्ताव  पर  श्रागे  की  चर्चा  प्रारम्भ  करेगी  ।

 ू  कि  अनेक  माननीय  सदस्य
 इस

 चर्चा  में  माग  लेना  चाहते  हैं  ।  अतः  में  माननीय  सदस्यों  से

 aga  करूगा  कि  वे  3  या  4  मिनट
 से

 अधिक  समय
 न

 लें  ।
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 पहाड़ी  क्षेत्रों
 के

 विकास  के  बारें  में  सकल्प  10  1981

 ्  दाया

 श्री  पी०  नामग्याल  :  जनाब  चेयरमैन  प्रो०  एव ०  सी०  पराशर  शाइब

 मे  मो  रेनो ल्यू शाम  पेदा  किया  है  मैं  उसके  सपोर्ट  में  बोलना  चाहता  हूं  ।  इस  ऐवान  के  सामने  उन्होंने
 my  रेजोल्यूशन  पेशा  किया  है  वह  एक  ऐसे  वक्त  में  grat  है  झमक  हमारा  मुल्क  फिर एक  बार

 हमारी  महबूब  लीडर  sat  इंदिरा  गाँधी  की  लौ शर शिप  में  हर  तरह  से  कुमारी  तरक़्की  की
 पर  गाना  हुमा  चाहता  है  ।  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  हमारे  जो  पहाड़ी  क्लब  हैं  इनको  पार

 काफी  मैग्लैक्ट  किया  गया  शायद  डेलिग्रेटली  न  किया  गया  बुध  मजबूरियां  भी  हो  सकती
 मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  पहली  इलाकों  में  रोड  कम्यूनिकेशन  का  न  होना  सबरी  बड़ी  दिक्कत

 .  है  जिसकी  ang  से  उनकी  तरक्की  की  तरफ  राज  तक  कोई  तवज्जह  ag  दे  पाये  हैं  ।  इसलिए
 _  सबसे  पहने  नगर  wig  रोड-कम्युनिकेशन  रोड-मैट-बैरकें  या  पुलों  को  नहीं  बनाते  हैं  तो  इन

 पहाड़ी  इलाकों  की  किसी  भी  तरह  से  तरक्की  महीं  कर  सकते  ।  लिहाजा  सरकार  को  चाहिए  far

 नसरी  चौकों  की  तरफ  casey  देने  से  पहने  रोड्स  की  तरफ  सबसे  पहले  तवज्जह  दे  ।  WAT
 रोड्स

 aii,  सड़कें  तब  जो  दूसरे  तरविंकयात  कै  काम  जपे  इण्डर्क्वी  एग्रीकल्चर  वाटर

 सप्लाई  हेल्थ  कै  काम  या  जो  भी  काम  हूं  उनकी  तरफ  तवज्जह  हे  पाएंगे  ।

 लिहाजा  मैं  प्लानिंग  भमिनिस्ठर  साहब  ale  फाइपमैन्स  मिनिस्टर  साहब  है  गुजारिश  करूगा
 कि  पहाड़ी  इलाकों  के  रोड  कंस्ट्रक्शन  की  तरफ  सबसे  ज्यादा  तवज्  दें  ।

 कभी  सो  मैंने  शुरू  भी  महीं  किया  aa  चूँकि  ah  घंटी  बजाना  शुरू  कर

 feat  इसलिए  मैं  कॉस्टीटुपेन्सी  की  तरफ  प्रापकौ  तवज्जह  दिलाना  चाहता  हूं  ।  प्लानिंग

 स्वर  aga  को  पता  है  ale  साइमेन्स  मिनिस्टर  साहब  को  पता  है  कि  जम्मू  व  कश्मीर  को  गाड़
 पिल  फारमून्ता  एप लाई  नहीं  होता  है  ate  ary  ब  कसमीर  के  gear  कई  ate  भी  स्टेट्स

 जिसकों  यह  फार्मूला  एप लाई  नवदीं  होता  है  ।  oe  फार्मूला  धमाका  गया  तो  ख़ुसूसी  तौर  पर

 जम्मू  व  कश्मीर  मै  सेन्ट्रल  caddie  के  aah  ag  रिप्रेजेंट  किया  कि  मगर  गाडगिल  फार्मूले
 को  एप लाई  किया  तो  जम्मू  व  थो  ऐसी  स्टेट  है  जिसमें  ज्यादातर  cert  इलाका

 वहाँ  पर  स्केटड  पापुलेशन  इसका  ज्यादा  धड़ा  है  लेकिन  पापुलेशन  कम  कोई  इस  फार  मूले
 > के  लिहाज  से  भो  प्लान  एलोफैशे्स  हैं  जो  wee  Q)  थे  महीं  fire  सकते  हैं  ।  लिहाजा  इस  far

 पर  सको  उसका  हक  नहीं  मिलन  सकता  है  ।  इसके  cera  मैं  ag  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  इस
 विभा  पर  ध्राज.तसक  जो  फंड्स  हमारी  wea  लेती  दही  है--घदक्िस्मती  से  मु  यह  कहता  पढ़  रहा
 है  कि  वहां  की  सरकार  यहाँ  की  पापुलेशन  कै  एगेन्स्टस  att  उस  इलाके  के  एरिया  को  सामने  रख
 कर  पैसा  हासिल  करती  भाई  वहाँ  जाकर  उसने  दूसरा  tired  एपलाई  करना  शुरू  कर

 agt  पर  वे  कहते  हैं  कि  पा पूले वान  के  हिसाब  से  पेसा  लिया  जाए  ।  नतीजा  ag  gar  कि  लो  पहाड़ी

 इलाका  मेरी  फॉस्टीटुपैन्सी  लहास  का  सबसे  बड़ा  इलाका  कौर  मैंने  कई  बार  इस  ऐवान  कै

 सामने  कहा  है  कि  97  gare  स्कवेयर  किलोमीटर  का  ag  इलाका  है  कौर  हरियाणा  शरीर  पंजाब

 से  तीन  गुना  मेरी  कॉस्टीटुपेन्सी  अ्रकैली  उसको  कम  पैसा  मिलना  है  ।  बयां  पर  पा पूले दान  बहुत

 कम  है  भोर  chee  है  ।  उन्होंने  वहाँ  पर  पापुलेशन  कै  बेसिस  पर  पैसा  बहना  शुरू  कर  दिया  श्र

 या  करने  में  कुछ  कम्यूनिज्म  wah  शहन  में  कराया--ऐसा  मैं  कट्ठा  नहों  चाहता  लेकिन

 सो  है  कि  मु  यह्  कहना  पड़ता  है--्रौर  भावुक  कर  उन्होंने  ag  किया  क्योंकि  काश्मीर  वेली

 निकली  पापुलेशन  एरिया  है  ale  set  पर  रिटी भो  वह  हमारे
 जो  वह  बहुत  ज्यादा

 ध
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 AANA
 20  1903  के  विकास  के  वारे  में  सकल्प

 ne

 मुस्लिम  farm  से  ताल्लुक़  रखती  है  ।  दूसरा  इलाका  लो  ary  का  है  भोर  मो  एक  बड़ा  एरिया

 षट्  पा पूले वान  कम  है  पौर  मैजिनी  हिन् दुस् ों  की  रहती  है  भोर  watt  सद्दाम  सबसे  बड़ा  एरिया

 &  जो  कि  2/3  जम्मू  काश्मीर  के  एशिया  का  होगा  ।  wat  मेरा  रिषी  हिन्दु भों  की  है  लेकिन  agt
 BY  हमारी  सरकार  का  जहन  कम्यून  है  tc  ससुर  तौर  पर  भो  इस  वक्त  सरकार  वहां  प  र

 उससे  यह  काम  करमा  शुरू  किया  ।  उन्होंने  वहां  पर  कम्युनलइज्म  का  एक  बीज  ढाल  दिया  कौर
 सस  बेसिस  पर  धीर  दूसरे  पापुलेशन  को  एक  वेस  बसा  रुःद्दोंमे  वहाँ  पर  पैसा  बॉटना  शुरू
 किया  ।  सतीजा  og  निकला  कि  जो  गरीब  लोग  जो  एट्टाड़ों  के  बीच  पैं  रहते  हैं  ।  दूर-दराज  &

 .  eee  में  रहते  उनको  कुछ  महीं  मिलन  पाया  कौर  जो  age  मैं  रहते  उनको  हो  मैक्सी
 मम फायदा  मिला  ate  कमी  भी  मिल  रहा  है  ।

 शु  ag  जो  खाने  वाला  छटा  पाच-साला  प्लान  इसमें  जम्मू  व  काश्मीर  को  900  करोड़  रुपया

 दिया  गया  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  ant  सट्टी  तौर  पर  रकम  को  इस्तेमाल  किया  तब  तो  पश्

 जो  900  करोड़  रुपया  यह  भी  कम  है  ।  लेकिन  जो  इस  वक्त  हो  रहा  है  बद्द  यह  दो  रहा  है  कि
 दिन-दहाड़े  सरकारी  खजाने  को  लदा  जा  रहा  है  धौर  जो  पैसा  है  aq  मान-प्रोबक्टिव  स्कीम्स  पर

 शाला  जा  रहा  है  जिससे  कि  सनकी  जेबें  ज्यादा  आसानी  से  भरी  जा  सकें  ।

 ये  सारे  मरीजे  ais  सामने  हैं  ।  इम  हलात  मैं  श्राप  पहाड़ी  इलाकों  मैं  क्या  कुसूर  सकते

 यह  जो  गाडगिल  फार्मूला  यह  तो  वे  यहां  से  लड़कर  ले  गये  we  कह  गये  कि
 हमें  Tig

 ara  gray  पर  महीं  चाहिये  लेकिन  set  जाकर  कै  इसको  पापुलेशन  के  वेसिस  पर  एप लाई
 कर  रहे  हैं  ।  मैं  प्लानिंग  मिनिस्टर  से  रिदा  करना  चाहता  हूं  कि  वे  इसके  बारे  में  एक  बारे

 मकरंद  करें  जो  कि  दम  सारी  चीजों  को  देखें  ।

 इसमें  प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराशर  नै  भी  एक  wa  बनाने  की  बात  कही  है  ।  सकी  मैं

 सचिव  करता  हूं  ।  माइनॉरिटी  जो  पहाड़ी  धमाकों  मैं  रहने  वाली  उनके  बारे  में  क्या  हो  रहा
 जब  तक  भाप  प्रगति  Til  से  नवदीं  देखेंगे  तब  तक  भाप  भरोसा  नहीं  करेंगे  ।  श्राप  gas

 कह  देंगे  कि  ga  दूसरी  पोलिटिकल  पार्टी  से  ताल्लुक  रखते  हैं  इसलिये  wut  सुखजीत  इसकी

 मुखालफत  करते  हैं  ।  लेकिन  ag  बात  नहीं  है  ।  श्राप  यहां  जाकर  खुद  देख  सकते  हैं  कि  उनके

 की  वजह  से  वहां  पर  लोगों  में  क्या  जजबा  है  ।  वहाँ  पर  पिछली  सर्दी  भ्रापने  सुना  भी

 होगा  कि  काफी  एजौटेशम  हुआ  था  ।  वहां  के  लोगों  के  काफी  घोर  करने  के  बाद  एक  एप्रीमेंट  eat

 था  जिसको  कभी  तक  काश्मीर  सरकार  मै  इम्प्लीमेंट  महीं  किया  है  ।  उस  एरिये  को  देड्मुल्ड  ट्राइब

 एरिया  डिक्लेयर  करते  के  लिए  कहा  था  लेकिन  gh  तो  इस  बात  की  कोई  इत्तिला  महीं  है  कि  वहाँ
 की  सरकार  नै  हिन्द  सरकार  को  बया  रिकमण्डेदान  भेजी  यथा  नहीं  मेजी  है  ?  agar  हमें  पता

 लगना  चाहिए  कौर  og  भी  पता  लगना  चाहिए  कि  किस  तरह  से  उन्होंने  रिकार्ड  किया  है  ?

 i  इसी  तरह्  से  मैं  उन  लोगों  क्षे  एटीच्यूड  की  बात  करता  हुं  ।  जम्मू  क्लाइमर  मैं  लहा  एक

 सबसे  बेकार  पहाड़ी  इस्तीफा  है  कौर  सबसे  सेमसिटिव  पहाड़ी  इलाका  है  ।  उस  Qhe  में  बुद्धिस्ट्स
 माइनोरिटीज  रहती  हैं  ।  जम्मू  काय मीर  एक  मुस्लिम  मेजो

 रिटी  स्टेट  है  पौर  बाकी  जो  हिन्दु

 सिख  क्रिश्चियन  बुद्धि  हैं  site  दूसरे  लोग  हैं  माइमोरिटीज  मैं  हैं  ।  बल्कि  नियत  कुछ  इस

 तरह  की  है  ज॑
 -  माइनॉरिटी  क्षमादान  जो  लोगों  के  ate  शेड्यूल  ट्राइबल के  हाई  पाव डे

 a  Pra Ferry
 x

 चैनल्स  हैं  धमकी  र  ,'  १५४1  ETRE  उस  स्टेट मैं  म
 हो  ।  वे  श्राविका  370  को  इस्तेमाल  करके  उनकी
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 .  जु्सिडिक्शन  यहां  '  ले  जामे  की  इजाजत.नह्दीं  देते  ।  वे  कहते  हैं  हमको  ये  कम  शन  mat  चाहिए

 क्योंकि  माइमोरिढी  कमीशन  मुस्लिम  के  लिए  नाया  गया  है  ale  हमारी  श्टटे  में  मुस्लिम  की

 मैजोरिटी  है  इसलिए  gh  कमीशन  की  जरूरत  नहीं  है  ।  इन  हालत  क  हुम  कते  कहू  सकते  हैं  कि

 पहाड़ी  इलाकों  की  भलाई  हो  सकतीं  बै  ।  मु  उम्मीद  है  कि  gat  इलाकों  मैं  ऐसा  महीं  होगा ।
 ant  ag  है  तम  तो  मैं  यदि  कहूंगा  कि  पामियपैंट्री  कमेटी  बनाते  &  लिए  जो  पाराशर  जी  मे  रखा

 ह
 ण  उसकी  मैं  पुरजोर  ताईद  करता  हूं  प्रो  यह्  कहता  हूं  कि  इसको  जल्दी  से  जल्दी  बना  क  सारे

 _  पहाड़ी  इलाकों  में  भेजा  जाए  |

 इतरा  सजेदान  मेरा  ag  है  कि  जो  हुईं  पाव  पेन  ate  कमी वात  हैं  ये  ध्रोबरलेपिंग  कर

 रहे  इनको  यह  भी  देखना  चाहिए  कि  जो  वेकअप  एरियाज  मैं  रहे  वाले  ate  पहचानी
 इलाकों _  में  माइनॉरिटी  के  लोग  शेड्यूल  काइट्स  कौर  शेड्यूल  grace  के  लोग  हैं  इनकी  भाई

 _  लिए  अच्छी  तरह  से  मै  कसे  देख  भाल  कर  सकते  हैं  ।

 चेयरमैन  अभी  कहने  के  लिये  मेरे  पास  age  कुछ  है  लेकिन  मैं  चन्द  उपजों मैं
 सी ०  परिवार  कै  रिजोल्यूशन  की  ताइद  करता  .  galt  साथ-साथ  मैं  आनरेबल  पालिक

 — Nee fafacex  से  दुधारा  दर्ज  करता  हुं  जो  फंड्स  का  डिस्ट्रीव्यूदान  होता  खासतौर  से  जम्मू  कार मीर

 q,  उसकी  तरफ  आपकों  देखने  की  जरूरत  है  ।  जब  पक  उस  पर  सर्दी  तरीके  से  निगाह  नहीं  रखेंगे
 -  लब  तक  पसे  का  सही  orale  wey  हो  सकता  ।  जितना  पैसा  घ्राण  प्लान  &  लिए  दे  रह ेहैं  वह
 er  लोगों  की  जैब  में  जा  रद्दा  जो  पार्टी  वहां  पावर  में  सनक  जेब  में  जा  रहा  है  भोर

 सही  काम  मैं  इस्तेमाल  wet  हो  रहा  इसकी  तरफ  भ्रापकों  देखने  को  जरूरत  |  ।

 थी  बापू  साहिब  परूलेकर  सभापति  मैं  प्रस्ताव  का  सांप  करता
 _

 हूं  कौर  बचन  देता  हूं  कि  मैं  दस  मिन  से  प्रिक  समय  महीं  लूँगा  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  पवंत्तीय  क्षेत्र  की  विशेष  समस्याएं  हैं  ।  सीमावर्ती  क्षेत्र  होमे  कै  कारण  इसका
 झोर  भी  प्रतीक  महत्व  जसा  कि  इस  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करने  घाले  मै  सुभाव  दिया  है  ।

 इन  ada  क्षेत्रों  को  विशिष्ट  विशेषताएं  हैं  यदि हुम  राज्य  की  gear  मैं  इम cate

 क्षेत्रों  में  जनसंख्या  की  प्रतिशतता  क्षेत्र  की  &  घनत्व  की  प्रतिशतता  पर  विचार

 करें
 तो  हमें  tar  चला  है  कि  विकास  बि कुत्स  महीं  gar  है  ।  ब

 भट्ठी  तक  व्यवसाय  का  सम्बन्ध  1971  को  जनगणना  कै  agar  लगभग  75.8

 बात  मजदूर  कृषि  कार्यों  में  लगे  हुए  हैं  ।  भूमि  सीमित  मात्रा  मैं  उपलब्ध  होने  के  इन  qd:

 तीय  क्षेत्रों  मैं  छोटी-छोटी  मौतें  प्रतीक  हैं  ।  भेड़ों  से  ay  भी  पता  चलता  है  कि  63.3  प्रतिशत

 ग्रामीण  परिवारों  क्षे  पास  2.5  हेक्टेयर  से  कम  भूमि  है  ।  इन  पति  क्षेत्रों  की  पह  है

 विगत  में  विकास  के  लिए  प्र पता एं  गए  मानदण्डों  का  परिणाम  aq  हा  है  कि  भ्रामक

 वि  कास  के  लाभों  का  भौगोलिक  दृष्टि  से  तथा  समाजाधिक  वर्गों  को  इष्टि  से  विषम

 इस  safe  को  महसुस  करते  हुए  ही  कतिपय  विशिष्ट-सक्ष्य-वरगं  कार्यक्रम  शुरू  fat  गर  ि

 ऐसी  बात  मह्दी  है  कि  सरकार  मै  कोई  कार्यक्रम  शुरू  मह् दीं  किया  ।
 ge

 तथा  "Eg qa
 ४

 थे  ।  इन  काय  क्रमों ९ बैसे  कार्यक्रम  चोथी  तथा  पाँचवी  dears  के  दौरान  शुरू
 किए गए  थे

 द्वारा  पर्वतीय बीन
 पत्रों  का  fante  नहीं  किया  ना  सका  ।
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 चैत्र

 1903  (a)  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास  के  बार  में  संकल्प

 —

 मैं  माननीय  स्त्री  महोदय  से  ug  ध्रनुरोध  करूगा  कि  यह  हमें  og  बताएं  कि  इन  कार्यक्रमों
 का  क्रियान्वयन  किस  प्रकार  होगा  प्रौढ़  इनके  परिणाम  क्या  होंगे  ।

 इम  बिशेष  कार्यक्रमों  के  सूखाग्रस्त  रेगिस्तान  भोर  भ्र दिवा सी  क्षेत्रों  के

 लिए  भी  बिशेष  कार्यक्रम  ge  किए  गए  थे  ।  किन्तु  इन  कार्यक्रमों  के  कुछेक  aralfam

 क्षेत्रों  मैं  कुछ  बहुत  ही  त्रिदोष  परिस्थिति  पौर  सामाजिक-सॉस्कृतिक  विशेषताएं  होती  हैं  जि
 hd git  मैं  जब  तक  विशेष  ध्याम  न  दिया  जाए  सो  adara  योजना  प्रक्रिया  कौर  इसके  atta  बनने

 बाशी
 स्कीमों  &  उन्हें  बड़ी  सहायता  नहीं  मिलती  ।  देश  कै  पहाड़ी  क्षेत्र  इसी  वर्ग  मैं  जाते  हैं  ।

 इस  समस्या  fata  के  थारे  में  विचार  करते  समय  मए  कार्यक्रम  gay  होगे  ।  मैं  मानन
 fa

 मंत्री  महोदय  को  फिर  ame  कोई  समिति  नियुक्त  की  जाती  है  तो  इस  समिति  fata  के  सदस्यों  को

 कुछ  सुभाव  देना  चाहूंगा  ।  देश  &  पति  क्षेत्रों  का  विकास  साथ  कै  Fart  क्षेत्रों  को  भ्रन्नग  करके

 महीं  किया  ला  सकता  क्योंकि  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  घाटियां  ake  मं दान  दोनों  हो  होते  हैं  ।  इन  पहाड़ी  क्षेत्रों
 के  इन  घाटियों  भोर  मैदानों  का  सुनकर  जुड़ा  होता है  ।  कौर  wast  भ्र र्थ व्यवस्था  में

 नजदीकी  का  रिसता  होता  है  ।  इन  पहाड़ी  क्षेत्रों  को  विकास  &  लिए  योजना  बनाते  समय  इस
 तथ्य

 पद  भी  विचार  करना  होगा  |

 विभिन्‍न  रिपोर्टों  से  हमें  ag  भी  पता  चा  है  कि  पहाड़ी  कुछ  हुई  तक  मदानी  क्षेत्नों

 की  जलवायु  पर  भी  प्रभाव  डालते  हैं  ।  घ्राण  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  बहुत-सी  बड़ी  नदियों  नो  मदानी

 पोधे क्षेत्रों  में  बहती  कै  प्रवाह  क्षेत्र  att  नल विभाजक  हैं  तीसरे  इम  पहुंची  क्षेत्र  में  जंग
 प्र

 धौर  खनिज  सम्पदा  भरपूर  मात्रा  मैं  पाई  जाती  है  ।  इन  पहाड़ी  ate  मदानी  क्षेत्रों  मैं  रहन
 वाले  लोगों  के  मिश्रण  को  sara  में  रखकर  मैं  महसुस  करता  हुं  कि  इन  क्षेत्रों  कै  स्रोतों  के  संरक्षण

 भोर
 सूचित  प्रयोग  क्षे  लिए  पर्याप्त  कार्यक्रम  बाये  जाए  ।  अन्यथा  इन  क्षेत्रों  की  समस्याओं  का  हल

 सहीं  होगा  ate  इससे  मदानी  क्षेत्रों  की  श्रथंव्यवस्था  पर  बुरा  प्रभाव  पढ़ गा  |

 मैं पह्ठ  भी  कहना  चाहूंगा  कि  वहां  कौ  एक  कौर  समस्या  भी  है  जो  इस  पहलु  से  लाक्षणिक

 fr  प्रौढ़  वह  है  बांधों  र  जमा दायों  में  तीब्र  गति  से  me  का  भरमा  |  प्रोफेसर  साहब  ने  भी  इसका
 cae  क्रिया  है  ।  बाढ़  क्ञषि-भू-वायु  परिस्थितियों  आदि  मैं  परिवर्तन  कौर  बेरोजगारी  का

 बीमा

 मयों
 कि  वड़ी  संख्या  में  लोग  TAIey  क्षेत्रों  है  ही  wa  इरादी  प्राय  समस्याएं  भी  हैं  ।  मैं  उस

 स  क्षेत्र
 से  भ्राता  हूं  जिसे  cast  क्षेत्र  तो  मह्दी  कहा  नाता  fag  लया बरी  मैं  गांव  तो

 हैं  ।  मैदानी  क्षत्रों  में

 धरे  लोगों  द्वारा  भी  कुछ  समस्याध्रों  का  सामना  किया  जाता
 हैं  ।  वे  इस  स्थान  fata  से  प्रवास

 करते  हैं  ।

 मेरा  जिला  भी  काफी  बड़ी  मात्रा  मैं  मनी-पाडेय  द्वारा  पैसा  भेल  नामे  के  लिए भी  देश  में

 प्रसिद्ध  है है  ।  देश  में  यही  एक  स्थान  ऐसा है  wat  कि  प्रत्येक  मह्दी मै
 yaa!

 रहने  वाले  लोग

 1,80,00,000  wo  कौ  राशि  कै  मनी-काडर  भेजते  है  ।  ये  सभी  लोग  पहाड़ी
 क्षेत्रों  क हे  निवासी

 इससे
 प्रवास  की  मात्रा  का  पता  चलता  है  ।

 wet  सैक  मे  कोदों  oe
 क ee

 गद  बाकि  लोगों को  भी

 निक  विज्ञात  ate  प्रौद्योगिकी के  ary  प्राप्त
 हो  सकें AN

 मेरे  प्रनुसार  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  fara  कै  71 fag  श्ररथेव्पवर्था  कौर  परिस्थिति  के  सूद
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 ee

 सिद्धातों  के  आधार  पर  एक  एकीकृत  प्रणाली  बनाए  जाने  की अ्रत्यधघिक  भ्रावदयकता  है  ।

 मुक्त  से  पहले  मेरे  सहयोगियों  द्वारा  पहले  ही  उठाये  गए  मुद्दों के  अतिरिक्त  मैं  यह  कहुंगा  कि
 इस  क्षेष्र को  भूमि  कटाव  से  होमे  वाली  क्षति  &  बचाया  भी  जाए  |

 मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  का  ध्याम  इस  तथ्य  की  भोर  निशाना  चाहुंगा  कि  इस  क्षेत्र  में
 जंगलों  के  संरक्षण  क्षे  लिए  प्रयास  करते  होंगे  ।

 यद्यपि  उत  मुद्दे  mex  सदस्यों  द्वारा  भी  उठाए  गए  थे  ale  wees  प्रभावकारी  a  भी

 दिये थे  fag  उन  सुभक्तावों  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  |

 मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  पशु-पालम  &  विकास  के  कार्यक्षेत्र की  शोर  भी
 दिलाना  चाहूंगा  ।  |  चौथी  पोर  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  भी  इसका  उल्लेख  किया  गया  था  ।  जब

 मैंने  पशु-पालम  &  विकास  हेतु  योगना  की  प्रगति  के  बारे  में  प्रम  पूछा  तो  उत्तर  मैं  एक  व्यापक

 स्कीम  बताईं  गई  ale  उलज्क्ष  प्रगति  का  हवाला  दिया  गया  ।  उत्तर  मैं  बताई  गई  प्रगति
 मक  ng  हैं  ।

 wea  fad  पद  विचार  किया  जाना  संरक्षण  कौर  पर्यावरण है  ।

 इन  सबके  लिए  वैज्ञानिक  वैज्ञानिक  पद्धतियों  नवीनतम  आंकड़ों  सम्बन्धी  Rtg.

 पूर्ण  सूचना
 प्राप्त  करने  के  लिये  कदम  उठाए  जाते  प्रत्यावश्यक्ष  है  ।

 मेरा  fare  निवेदन  यह  है  कि  विशेष  सीमा  की  भौगोलिक  परिस्थिति

 भ्र ौर  dary  तथा  घाटियों  के  परस्पर  सम्बन्धों  को  ध्यान  मैं  रखकर  मेरे  द्वारा  रखे  गए  प्रस्तावों
 g 4 पर  fat  sara  दिया  लाना  चाहिए  ।

 e
 इन  दादों  के  साथ  मैं  प्नापको  हार्दिक  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 मैं  एक  बार  फिर  से  प्रो  केंसर  साहिर  का  समर्थन  करता  हूं  भर  पनपें  ag  संकल्प  लाते  क्षे

 लिए  धन्यवाद  देता  हूं  जिसमें  इस  क्षेत्र  की  समस् पा मों  पर  प्रकाशन  हाला  गया  है  ।  उस  संकल्प  के

 पाठ  सै  पता  चलता  है  कि  इन  33  wat  मैं  इस  क्षेत्र  के  विकास  हेतु  बनाई  गई  सकी  मों के

 ge भी  पह  प्रभी  तक  पिछड़ा  gar  ही  है  जोर  इसके  विकास  &  लिए  काफी  कुछ  करता  बाकी

 रहता  है  ।

 sit  हरिशचन्द्र  सिह  राबत  :  ्र बिष्ठा ता  मैं  पराशर  की

 qa  हूं  कि  इतना  अच्छा  संकल्प  उन्होंने  सदन  केसामने  प्रस्तुत  किया है  भ्रांत  हमको  एक  प्रचार
 विया  है  कि  हम  आपके  att  सदन  कै  माध्यम  से  एक  ऐसे  ब्यक्ति  से  कुछ  प्रथम  कर  सकें  घ  कह

 जिन्हें  पवि  मैं  श्रम  प्रांत  यानी  उत्तर  प्रदेश  के  dad  में  कहूं  तो  कट्ट  सकता
 हूं  कि  पैंतीस

 क्षेत्रों  &  eat  विकास  की  शुरुआत  करने  वाले  व्यक्ति  हैं  श्री  नारायणा  दत्त  |

 ध्रोर  सी भाग्य  से  हमारे  पवंतीप  क्षेत्र  को  भाम  बह्  व्यक्ति  देश  के  alsa  ह  भी  हैं  इन्दरा

 नी  मै  उनको  भारत  की  प्रगति  की  रूप  रेखा  बनाने  का  दाधित्व  सौंपा  हैं  ।  मैं
 समझता  हूं  कि  जो

 क्षार उर DS
 दिक्कत  कौर

 gr  भव  उसको  भत्ते  व्यक्तिगत  जीव  मैं
 ह

 ey  san
 क

 फा
 नाभ

 fafa  रूप
 में  हमारे

 पर्वतीय  क्षेत्रों  को  मिलेगा |
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 ल

 सहा  तक  में  समझ  पाया  हूं  ter  के  भ्रमवश  जो  कुछ  मुल्  समस्याए  हैं  पवंततीय  क्षेत्रों में  उनसे
 लगी  हुई स  मियाद  तो  हैं  कुछ  ह् जप ण्सी  भी  प्रस्थान  तुमको  विरासत  मैं  fart  हैं  भो  चोरों  के  साथ

 मही ंहैं  ।  इसलिए  हमें  पैंतीस  क्षेत्रों  के  बारे  मैं  एक  विशिष्ट  संदर्भ  में  सोचना  पड़ता है  ।  शायद
 इसी  कारण  इन्दिरा  जी  ने  योजना  आयोग  मैं  पहले  पैंतीस  क्षारों  के  लिए  पृथक  सन्त  बसाया  art

 दुःख  की  बात  है  कि  जनता  पाही  के  दास  काल  उस  पृथक  सेल  कौ  काय  विधि  को  तिरप  त
 कर  feat  गया  site  एसके  साथ  पिछड़  क्षेत्रों  को  जोड़  दिया  गया  ।  हमें  उस  पर  कोई  एतराज  नहीं

 & Q:  afer  पिछड़े  क्षेत्रों  के  साथ  होमे  से  cache  क्षेत्रों  की  सदस्यों  पर  चविदिष्ट  ध्याम  तंदी  fea

 नाता है  ।  इसलिए  योजना  विभाग  मैं  पैंतीस  क्षेत्रों  की  सदस्यों  कै  लिए  विशेष  सैन  होना

 चाहए  ताकि  उनकी  समस्याए  उन्हीं  कै  संद  में  सोची  जा  शक  at  छन  पर  कुछ  कार्यवाही  हो
 उसी  शरीके  से  प्रांतों  का  भी  कहा  जामा  चाहिए  sat  पर्वतीय  क्षेत्र  जसे  वेस्ट

 धर्म  ae  कस्टम  जम्मू-कदाचित  भारी  यह्  सब  प्रांत  ach  यहां  योभभा  विभाग  में  हिल्स  के

 लिए  एक  अलग  सैल  बनाए  |  उत्तर  देना  मैं  ऐसा  सल्  नहीं  है  ।  मंत्रालय  जरूर  बना  दिया  गया  है  ।

 लेकिन  उससे  काम  नदी  चलेगा  ।  मन्त्रालय  तो  योगमाभ्रों  को  कार्यान्वित  करता  है  जिनको  प्रांतों

 क्षे  योजना  विभाग  card  हूँ  ।  बह्  सारे  प्रांत  कै  संदर्भ  में  योजना  तैयार  करते  qa  पीप  क्षेत्रों के
 dad  में  नहीं  ।  कौर  नगर  प्रात  के  सदन  मैं  बनी  योजना  को  कार्यान्वित  किया  जाएगा  तो  क्रिया  पन

 ara योजना  बनाने  मैं  फरक  हो  जाता  हूँ  घो  स्वाभाविक  है  wa  डिफरेंस  को  पदि  ga  सोचें  तो  कुछ

 ऐसी  दिक्कतें  खड़ी  हो  जाती  हैं  कि  करोड़ों  द०  खच  करते  के  बावजूद  भी  हमको  अपेक्षित  लाभ

 इ wet  मिल  पाता  |  ~

 हमारे  पैंतीस  क्षेत्र  जहां  की  जमीन  (fast)  हर  faalater  पर  बदलती  य  दि  a
 किलोमीटर  ऐटकलाइनिक  वापस  होती  है  तो  दूसरे  किलोमीटर  पर  दूसरी  तरह  की  जमीन  qat  है

 जहाँ  जश्न वायु  में  तीन  किलोमीटर  पर  परिवर्तन  होता  है  पो  वहां  पर  कंसेप्ट  wig  एरिया
 प्लानिंग  को  भी  इड्रोश्यूस  किया  जाना  चाहिये  ।  वहं  की  प्लानिंग  जिला  ब्लाक

 क्षवाटेद  चुननी  चाहिये  att  तब  प्रांत  स्तर  पर  जाए  ।  तब  क्रियान्वित  हो  तो  ठीक  रहेगा  ।  इस  तरह

 का  प्रोसेस  सत्तर  प्रवेश  में  मट्टी  ae  प्रांतों  का  मुरे  ज्ञान  महीं  है  ।

 मानवीय  पराशर  जौ  ने  जो  संकल्प  रखा  है  उसमें  उन्होंने  कुछ  को  प्रांतीय  सरकारों
 रते  की  बात  है  उसके  अलावा  केन्द्रीय  सरकार  कै  दायित्वों  की  तरफ  भी  इशारा  किया

 मैंने  1980-85  का  ड्राफ्ट  cara  पढ़ा  है  इसमें  आपने  पिछड़  क्षेत्रों  की  भो  परिभाषा  दौ  है  उस
 ४  म  सहमत  हैं  ।  लेकिन  पिछड़े  क्षेत्रों  में  इन्ही  स्ट्रक्चर  को  डवलप  करने  के  लिए  ताकि  ata

 fa  क
 बिकास  सके  लिए  शिन  हिदायतों  को  मापते  चिन्हित  किया  है  नत  पर  कितनी  कार्यवाही

 ई  है  इसको  भी  प्राय  देखें  ।  ऐसे  भी  पैंतीस  क्षेत्र  हैं  भद्दा  मामा दी  के  32  साल  बाद  भी  एक  इच
 थ a  ret  गई  @

 =
 oat  रोग  महीं  गई  vel  प्रगति  कैसे  ar  सकती  है  att  विकास  कौ  ait

 केस प्रा प्रा  सकती  है  ?  ध्रापते  कहा  कि  रोज  को  वहँ  डेवलप  किया  लेकिन  इसके  सिए

 faq  पैसा  श्राप  देते  हैं  बह  इतना  कम  है  कि  यदि  हुम  उसको
 नगी

 क्षेत्र  के  fara से  सोचें

 नितना  मैदानों की  रोज  भोर  दूसरे  dat  et  स्पोटर्स  की  gfaur 11८61 कत  आरों पर  श्राप  खां  करते  हैं  तो

 ean  प्रतिष्ठित  प्राधा  भी  नहीं  बैठता बैठता  है  ।  इसके  किए  धम  ब्रिगेड  की  ae  है  रेल  मै  भाते
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 क
 ष  को दिदा  eth  नाद  |  अगर  रेलों की  सुविधाए  पैदा  मह्दी  कर  सकें  तो  वहां  तात्कालिक  तौर
 पर  ज्यादा  राशि  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  site  सैंट्रल  पूल  में  है  ale  ज्यादा  सद् दाय तता  दी
 भानी  चाहिये  ताकि  sgt  हुम  रोज  का  विस्तार  कर  as  जिससे  वहाँ  का  बच्चा  माल  बाहर  भा
 शक  ste  बाहर  से  कच्चा  sgt  पर  जिन  ईकाइयों  को  स्थापित  कर  रहे  उनको वह  प्राप्त

 हो  सके  ।

 पवेलियन  क्षेत्रों
 के  .

 भी  हमारे  केन्द्रीय  संचार  विभाग  पा  दूसरे  तीसरे  विभाग
 उन  सबको  ay  कट्ठा  जाना  चाहिये  |  केन्द्रीय  योजना  आयोग  के  द्वारा  कि  वहू  उनके  लिए  इता
 मन  मुहय्या  करे  कि  ag  सब  सुविधाए  वहाँ  विस्तृत  हो  सकें  ।

 जंगल  के  विषय  मैं  मैं  इतना  चाहूंगा  कि  हमारे  दोस्त  श्री  cathe  जी  मे  जो  mer कि
 पति  क्षेत्र  मदारों  की  क्लाइमेट  को  प्रभावित  करते  में  तो  पह  कहूंगा  कि  सारा  गंगा  site
 agar  का  मैदानों  का  इलाका  पव  तीय  क्षेत्रों  कै  जंगल  पर  झपना  जीवन  fade  करता  है  ।  लेकिन
 ais  agt  की  मिस  तरह  से  एपेक्षा  हो  र्ट्स  है  मिस  तरह  से  प्रांतों  की  सरकार  ast  विकास के
 दवाव  में  पाकर  पसे  के  लिये  ब्लो  के  जंगलों  को  काट  रही हैं  उससे  गंगा  agar  के  सारे  मंदिरों को
 एक  प्रकार  का  खतरा  पबा  हो  गया  है  ।  भ्रमर  हुम  है  प्रांतीय  सरकारों  हारा  जंगलों  के  कहान को को

 पूरी  तरह  प्रतिबंधित  नदीं  चाहे  सरकारी  तौर  पर  उनका  कलाम  हो  रहा  हो  या  प्राइवेट

 ।
 कलेक्टरों  हारा  वहां  के  स्थानीय  लोगों  के  द्वारा  उनका  कटान  हो  रहा  हो  तो  Paral  को  बाढ़
 की  निभी

 का
 से  रोका  नहों  जा  सकता  ।  सुखे  के  प्रभाव  से  मह् दीं  बचाया  जा  सकता  ate  वहाँ

 के  शम्स  को  सिल्ली  से  सहीं  बचाया  जा  सकता  |

 आपसे  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  हम  पवेत्तीय  क्षेत्र  के  लोगों  को  ag  भी  मालुम  महीं  है
 कि  हमारी  धरती  की  क्षमताएं  कितनी  हमारे  जलस्रोतों  में  कितनी  ताकत  हमारी  म

 >  किस-किस  तरीके  की  उपयोगिता  छिपी  हुई  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  gat  पैंतीस  क्षेत्रों  का  टेक्नो-
 इस्लामिक  सर्वे  करवाया  जाए  we  लैण्ड  कैपेविलिडी  का  सर्वे  कर  पता  लगाया  जाए  ।  मगर  यह
 काम  प्रान्त  की  सरकारें  मह् दीं  करती  हैं  तो  केन्द्रीय  योजना  आयोग  झपते  संसाधनों  से  वहां  का

 कामिक  सव  करवाये  ताकि  षह्ढां  के  बिकास  का  काम  योजनाबद्ध  तरीके  से  दो  सके  ।

 हमारे  पर्वतीय  क्षेत्रों  मैं  प्राम  पेयस  संकट  पैदा  हो  गया  है  ।  घंटा  पर  लोगों  को  5-5
 पौर  6-6  किलोमीटर  की  दूरी  से  पेयजल  लामा  पड़ता  है  ।  वहाँ  के  लोगों  का  एक-चौथाई  श्रम

 जश  लाने  मैं  ब्यपत्तीत  होता  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  योजना  आयोग  चाहे  वनडे-बेक  से  धम  उपलब्ध  करावे
 था  किसी  दूसरे-तीसरे  area  या  फराह  से  ऋणी  ै  था  अपने  साधनों  से  प्रान्त  की  सर  कारों
 को  पैसा  दे  भीर  केन्द्रीय  योजना  भ्रायोग  इस  बात  की  जिम्मेदारी  से  कि  5-6  साल  में  योजनाबद्ध

 तरीके  से  वहाँ  के  पेयजल  की  समस्या  का  निदान  हो  सके  ।

 जो  vat  के  सोग  erat  wafer  के  लिए  हममे  सोशल  जिनमें  कर  ली  ua
 सोचता  एबिलिटी  के  यर  पद  देके  घि जलो  भोर  दूसरी  चीजें  दौर  चाहिएं  ।  लेकिन  जब  तक

 कम  जैम रेटिंग  सैक्टर  में  काम  नवदीं  होगा  तब  तक  वद  कै  लोग  मारग्रेट  होकर  मं धामों  में  झामा

 महीं  छोड़ें ।  इस
 समय  पर्वतीय  क्षेत्रों  मैं  सर्दी  कोई  लड़का

 हुईं-स्कूल  पास
 करता  है  तो  मि

 चलिये  dara मैं  भा  जाता
 है  ।  श्र  re  भी  पहाड़ी  क्षेत्रों में  ऐशे-ऐसे  गाँव  हैं भरवाँ  कोई  चिट्ठी  bs
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 सकता है  ।  भद्दा  के  लोगों  को  वहीं  रोकने  के  लिये  उनको  बहीं  रोजगार  प्राप्त  हो  सोग  अ्रंपते

 बैट  के  सवाल  को  पहाड़ों  में  रहकर  हस  कर  इन  बातों  की  व्यवस्था  करनी  होगी  ।

 पहाड़ों  में  पेट  के  सवाल  को  हल  करने  के  लिए  ant  हम  वहाँ  घर  बड़े-बड़े  उद्योग  मी

 नहीं  लगा  सकते  तो  छोटे  उद्योगों  के  क्षेत्र  में  कुछ  कार्य  करना  चाहिए  इस  वारे  में  प्रांतों  की

 सरकारों  का  दायित्व  निर्धारित  करना  चाहिए  ।  केन्द्र  का  इंडस्ट्रीज  मंत्रालय  कहता है  कि  हम

 पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  ate  पवंतीय  क्षेत्रों  के  लिए  विशेष  प्रबन्ध  लेकिन  ag  प्रबंध  कागजों

 पर  ही  रह  जाता  लोगों  को  उसका  लाभ  नहीं  मिल  पाता  है

 थ महोदय  पीठासीन

 इसके  लिए  जरूरी  है  कि  प्रांतीय  सरकारें  एक  टाइम-बाद ड  प्रोग्राम  बनाएं  कौर  टारगेट
 निश्चित  करें  कि  इतने  समय  के  इन्दर  इतना  श्रौद्योगोकरण  करना  है  ।  इसके  श्रन्तगंत  वहाँ  पर

 ऐसे  एरियाज  निर्धारित  किये  जहाँ  औद्योगिक  इकाइयां  ae  काम्प्लेक्स  स्थापित  किये  जा

 सकते हैं
 ।  वहाँ  पर  इलेक्ट्रानिक्स  att  दूसरी  लाईट  इंडस्ट्रीज  को  सरकारी  क्षेत्र  से  स्थापित

 किया जा  सकता  है  :  a  हिमाचल  प्रदेश  की  बात  ज्यादा  मालुम  नहीं  लेकिन  अधिकांश

 तीय  क्षेत्रों  में  लाइट  इडस्ट्री  के  नाम  पर  भी  पब्लिक  सेक्टर  में  कोई  इण्डस्ट्री  नहीं  लगाई  गई

 ्  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  भी  रिजनल  इम्पलेन्सिज  पैदा  हो  गए  हैं  ।  पवेतीय  क्षत्रों  में  कुछ  माग

 तराई  का  होता  है  ate  कुछ  पहाड़  का  होता  यदि  हम  उन  दोनों  के  बारे  में  अलग-प्लग

 इकाई  के  रूप  में  नहीं  भी  सोचते  हैं  तो  कम,से  कम  विकास  की  श्रावद्यकताझों  की  दृष्टि  से  उनका

 पृथक-पृथक
 प्लानिंग  करना  तदुपरांत  धन  भी  बचें  करना  चाहिए  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  पुल  से  पैसा  दिया

 गया  |  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  पता  भी  कुछ  पैसा  लगाया  ।  इस  प्रकार  86  करोड़  रुपया  इस

 काम  के  लिए  रखा  गया  है  ।  उसके  लिए  हम  मन्त्री  महोदय  के  शुक्रगुजार  हम  इन्दिरा  जीके

 शुक्रगुजार
 लेकिन  वास्तविक  sat  में  1980-81  में  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  के  विकास के

 सम्बन्ध  में  हम  एक  कदम  मी  at  नहीं  बढ़  पाए  हैं  ।  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  को  बात  क  ता

 मैं  ऐसी  स्थिति  में  नहीं  हूं  कि  मैं  ऑ्रपने  क्षेत्र
 के

 लोगों  को  एक  किलोमीटर  मी  नई  सड़क  टी

 सकूं
 जिसको  1980-81  में  बनाया  गया  हो  ।  मैं  उन्हें  पेय  जल  या  कोई  मी  दूसरी  योजना  नहीं

 बता  सकता  जिसका  श्रीगणेश  1980-81  में  किया  गया  हो  ।  मैं  उन्हें  ऐसी  कोई  चीज  बताने में
 समर्थ  नहीं  जिससे  में  उन्हें  संतुष्ट  कर  ap  कि  86  करोड़  रुपए  की  रकम  में  से  उन्हें  भी  कुछ

 हिस्सा  मिला  है  |

 योजना मन्त्री  से  मेरा  निवेदन  है  कि  बह  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  जरूर  पूछें  कि  आखिर

 उस  86  करोड़  रुपए  का  क्या  हुमा  नगर  केन्द्रीय  योजना  आयोग  पैसा  लेकिन वह  उस  पेसे
 पर  नजर  नहीं  रखेगा  कि  प्रांत  की  सरकार  उसका  उपयोग  कैसे  कर  रही  ag  यह  मुल्यांकन
 नहीं  करेगा  वि  >  सरकारों  को  जि  a  कामों  के  लिए लि  rr  पैसा  दिया  गया  वे  काम  किये  गये

 ere  stent
 हैं  या  तो  मैं  सफलता  हूँ  कि  उस  पैसे  के  बनी  रहेगी  ।  इंस  पर  कोई

 न  कोई  चेक  अ्रवदय  होना होना  चाहिए ।  इसके  अस  Bex  के  मंत्रालयों  या  प्रांतों  की
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 अ  विधी

 सरकारों  द्वारा  पर्वतीय क्षे  मयो  ay  काम  at a ae  उसके  att  में  व्यापक  दृष्टि  में  विचार

 करने की  झ्रावइ्यकता  है  |

 राज  ग्रासिम  का  पहाड़  शांत  क्यों है  ?  इसलिए  कि  हम  वहाँ  के  लोगों  की विकास  की  भूख
 की  ata  नहीं  कर  पा  रहे  जब  वहाँ  के  लोग  देख  रहे  हैं  कि  कुछ  इलाके  बहुत  ज्यादा प्रो  बढ़

 गए
 है  प्रौढ़  वे  बहुत  ज्यादा  पिछड़  गए  तो  उनमें  संतोष  उत्पन्न  होना  स्वाभाविक  और

 उस  अ्रसताष  का  फायदा  कुछ  राष्ट्रपति  तत्व  उठा  रहे  हैं  ।

 aia  जिस  तरीके  से  हमारे  विरोघी  दल  के  बड़े-बड़े  नेतायों  का  घट  रहा

 उसी  तरह  हमारे  पहाड़ों  मैं  भी  ऐसे  लोग  मौजूद  जो  कभी  राष्ट्रीय  स्तर  के  नेता  मगर  राज

 सिमट  कर  स्थानीय  स्तर  पर  जरा  गए  हें  ।  वे  स्थानीय  विकास  की  भूख  का  गलत  उठाने

 की  कोशिश  न  करें  ।  राजा  हमारे  पहाड़ी  इलाकों  में  जगह-जगह  ऐसी  बातें  कही  जाने  लगी  हैं  कि

 हम  श्रीराम  बना  देंगे  ।  इन  बातों  को  खुटपुट  तरीके  से  कहा  जा  रहा  मगर  हम  उन्हें  साधारण

 तरीके  से  नहीं  ले  हमें  उसमें  गहराई  से  जाना  होगा  ।  इस  बात  का  मूल्यांकन  होना  चाहिए

 कि  इतने  बरसों  में  पहाड़ों  में  क्या  विकास  हम्ना  हमारी  राष्ट्रीय  ara  का  कितना  प्रतिशत
 स्तरीय  अर्थों  में  पहाड़ों  में  गया  पहाड़ी  क्षेत्र  कितना  क्षेत्रफल  है  कौर  उसके  संदर्भ  में
 कितना  पेसा  खर्चे  हुआ  है  |  माननीय  सदस्य  श्री  पराशर  ने  इन  बातों  की  जांच  के  लिये  एक
 पालियामेंटरी  कमेटी  बिठाने  का  जो  aga  अच्छा  सुभाष  दिया  मैं  उसका  पुरजोर  समर्थन
 करता  हूं  ।  माननीय  योजना  मन्त्री  जी  से  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  जनता  पार्टी  के  शासन  काल  में

 सारे  हिन्दुस्तान  की  बिगड़ी  हुई  जिस  में  सारी  योजना  के  स्वरूप  को  उन्होंने  बिगाड़  करके

 रख  दिया  उसको  किस  तरीके  से  वह  aes  रास्ते  पर  ले  ag  उसी  तरह  से  हमारी भी
 उनसे यह  आशा  है  भ्र ौर  हमारा  जोर  भी  है  इस  बात  के  लिए  कि  ag  पैंतीस  क्षेत्रों  के  विकास  के

 लिए  अपेक्षित  रूपरेखा  बनाएंगे  कौर  पति  क्षेत्रों  का  समुचित  विकास  करेंगे  ।

 श्री  सुरजभान  :  उपाध्यक्ष  में  श्री  परिवार  साहब  को  घन्यवाद  देता

 हूँ  कि  ag  एक  बहुत  जरूरी  रेजोल्यूशन  यहाँ  लाए  हैं  ।  पहाड़ी  क्षेत्र  के
 बारे  में  एक  कवि  ने  कहा

 है

 पाते  हैं  कुछ  गुलाब  चट्टानों  में  परवरिश

 कराती  है  पत्थरों  से  खुशबू  कमी-कभी

 चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  का  एक  पैरा  मैं  पढ़  कर  सुनाता हू ँहूँ  भ्रापको

 ग्ग्देदा  में  पहाड़ी  क्षेत्रों  का  विकास  मैदानों  से  पृथक  करके  नहीं थीं  किया  जा  सकता
 क्योंकि  उनके  साथ  उनकी  we  व्यवस्था  का  नजदीकी  सम्बन्ध 13  1  जब  तक  कि

 पहाड़ी  क्षेत्रों  के  स्रोतों  को  संरक्षण  ak  उचित  प्रयोग  नही  किया  तब

 तक  aq  केवल  इन  क्षेत्रों  की  समस्याएं  बनी  रहेंगी  बल्कि  मैदानी  क्षेत्रों  की  ade
 र  भी  इसका  विपरीत  असर  पड़ेगा व्यवस्थ

 में  परा
 क्षेत्र  पड़ता  है  कौर  एक  गाँव का  उदा  हरण  देकर  मैं  पोज़ीशन

 हिमाचल
 के

 हालत  aa  मेरे  अपने  अम ढ  ANT  अम्बाला तता  | ह
 बताना  चाहता  हु  किं  पह  जड़ों  में में  हालत  जिले में  कम  से  कम  200
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 गाँव  ऐसे  हैं  जिनमें  भोजपुर  टक्कर  नाम  का  एक  गांव है  जहाँ  हाई  स्कूल  मिडिल  स्कूल  तक

 गाँव  में  कोई  सड़क  नहीं  कोई  अस्पताल  नहीं  कोई  डिसपेंसरी  नहीं  प्राइवेट  डाक्टर
 ait  नहीं  पीने  का  पानी  नहीं  है  ।  तालाब  जिसे  कहा  जा  सकता है  वह  भी  नहीं  तीन  a

 x
 =  ।  एक  जोहड़  ऊँची  जाति  के  लिए  है  जो  उसमें  से  पानी  पीते  एक  हरिजनों  के  लिए  ग

 तीसरा  मवेशियों  के  पोनी  पीने  के  लिए  है  ।  art  कोई  ग्रामीण  बीमार  हो  जाता है  तो उस

 लिए  कोई  इलाज  नहीं  है  ।  भाड़  फु  क  कौर  मंत्र  यद्दी  इलाज  श्रमी  तक  वहाँ  चलता है  ।  जव ह हालत

 सीरियस  होती  है  तब  उसको  कहीं  नीचे  ले  जाने  की  बात  होती है  ale  नीचे  प्लेन  तक  जा  ema
 वह  दम  तोड़  देता  है  ।  गर्मी  के  मौसम  में  जब  वहां  का  पानी  खत्म  हो  जाता  है  तो  किलोमीटर

 नीचे  चश्मे  से
 कीं

 लेने  के  लिए  वह  aa  हैं  ।  श्रत्दाजा  लगाइए  उस  महिला  का  जिसके  पास
 मिट्टी  का  घड़ा है  aia  पीतल  का  ada  नहीं  वहीं  सिर  पर  उस  घड़े  को  रख  कर  तीन

 मीटर  ऊपर  पानी  लेकर  चढ़ती  जरा  सा  उसका  पाँव  कहीं  हिल  जाए  we  पानी  सहित 1
 वह  नीचे

 ०  ७  ० गिर  फिर  उसकी  हालत  का  श्र्दाजा  लगाइए
 हि

 एक  माननीय  सदस्य  :  गला  टूट  जाता  है  ।

 श्री  सुरजभान :  जी  यही  मैं  कह  रहा हू  कि  उसका  गला  zz  जाता  ह ै।  मैं  यह
 समझता  ्  कि  इन  इलाकों  की  हालत  सुघारने  के  fac  mat  बदलने  चाहिए  जिस सकी  तरफ
 प्रौढे  सर  पराशर  जी  ने  इशारा  किया  था  ।  मदानी  इलाके  में  2  लाख  रुपए  में  एक f  कलो  मीटर
 सड़क  बन  जायेगी  लेकिन  पहाड़ी  इलाके  में  तो  उससे  1  फर्लाग  भी  नहीं  बन  पाएगी  2 यही  आघार
 नगर  श्राप  पहाड़ो  में  भी  रखेंगे  तो  कुछ  भी  नहीं  हो  सकेगा  ।  ये  आधार  आपको  नने  चाहिए |
 उसके  लिए  ज्यादा  रकम  का  प्रावधान  श्रमिकों  करना  चाहिए  ।  डाक  तार  विभाग  ने  कुछ  भ्रष्टाचार

 बदले हैं  लेकिन  रेलवे  ने  बिल्कुल  नहीं  बदले  हैं  ।  हिन्दुस्तान  में  करोड़ों  लोग  ऐसे
 हैं  जिन्होंने  राज

 तक
 रेलवे  नहीं  देखी  ।  मुझे  श्रमी  बम्बई  जाने  का  मौका  वहाँ  के

 कम्प्यूटर
 ने  माँग  रखी  है

 बिट्रेन  6  मिनट  के  बाद  राती  है  ,  तीन  मिनट  के  बाद  art  aia  उनकी  भी  वाजिब

 2 \ afta q ec

 यहां  करोड़ों  लोग  हे  भी  हैं  जिन्होंने  कि  wat  तक  रेलवे  की  शक्ल  भी
 नहीं शक

 देखी है
 से  पौंटा  साहब  की  रेलवे  लाइन  के  लिए  मैं  बहुत  aw  से  चिल्लाता  श्री रहा "

 |  पराशर  साहव  ने  मी  वह  मांग  रखी  है  ।  लेकिन  कोई
 सुनता  नहीं  कहते  हैं  कि

 Led  fase  है  ।  श्रनएकोनामिकल  तो  होगी  जब  आपका  cess  यह  रहेगा  ।  इस  ess  को

 बदलिए  तभी  जाकर  हालत  सुधरेगी  |

 एक  सुभाव  मैं  ait  देना  चाहता  हू  कि  पहाड़ों  में  जो  मेरी  रियल  मिलता  उसके  लिए
 कारखाने  पहाड़ों  में  ही  लगाये  जाएं  ।  सीमेंट  के  कारखाने  आसानी  से  पहाड़ों में  नगाये जा  सकते

 कागज
 का  कारखाना  वहाँ  शभ्रासानी  से  लग  सकता  जड़ी  बूटियां  व वहाँ  बहुत  मिलती

 दवाइयों का  कारखाना  पहाड़ों  में  लग  सकता है  HS  प्रोसेसिंग  के कै
 कारखाने  पहाड़ों  में  लग  सकते

 यह  वहाँ  होना  चाहिए  ।  उसका  लाम  मद  rate को  भी  लेकिन  पहाड़  में  रहने  वाले  भी

 उसका  लाभ उठा
 इतना  जरूर  होना  चाहिए ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  मदान के  लोग  विरोध  करेंगे  ।
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 राए
 foc fax}  घ  नहीं  करेगा  भ शी  सूरजभान

 जरूर  उससे  मिलता  है  ।  रहता  मैदान
 में  ही

 हं
 .  लेकिन  मेरा  एरिया

 मैं एक  बात  ale  कहना  चाहता  हूँ  कि  wa  के  लालच  कौर  गरीबों  की  जरूरत  के

 कारण  पहाड़ों  का  बहुत  बड़ा  जंगल  कटता  जा  रहा  अमीर  अ्रपने  लालच  के  कारण  कौर
 \

 गरीब  अपनी  जरूरत  के  कारण  उसको  काटते  जा  रहे  इन  दोनों  बातों  क  | ह  ध्यान  में  रखना

 चाहिए  ।  जब  जंगल  कटते  जायेंगे  तो  मैदानों  में  बाढ़  art  है  ।

 ह  पानी  के  रेजवीयसे  में  सिल्ट  बढ़ता  है  कौर  लंड  स्लाइड्स  होती  हैं  ।  इसलिए  जब  तक
 समाप्त  नहीं  होगा  कौर  एफ़ारेस्टेशन  नहीं  होगा  तब  तक  यह  हालत  सुधरेगी  नहीं  ।

 =  सभापति  ages,  किसी  पहाड़  की  एक  ऊची  चोटी  होती  तो  उसके  नीचे  खाई भी

 होती  है  ।  इसी  किस्म  का  फर्क  पहाड़  पर  रहने  वाले  लोगों  में  भी  है  ।  उनमें  कुछ  तो  बहुत  श्रमिक

 gait  कुछ  बहुत  गरीब  हैं  जिनको  कि  शायद  इन्सान  कहना  भी  ठीक  नहीं  होगा  ।  सौभाग्य  से

 क  पूरे  भारतवर्ष  में  घूमने  का  मौका  मिला  मैं  कहना  चाहता  g  कि  इस  टेलीविजन एज  में
 कुछ  आदिवासी  माई  ऐसे  भी  हैं  जो  कि  कंप्लीटली  नेकेड  रहते  हैं  ।  क्या  किसी  ने  उनकी  तरफ़ भी ब

 ध्यान  दिया  है  ?  क्या  जब  वे  एजिटेशन  करेंगे  तभी  उनकी  हालत  सुधरेगी  |

 चूकि  समय  कम  है  इसलिए  मैं  दो-तीन  सुभाव  ही  देना  चाहता  हू  ।  पहली  बात तो  यह
 क  गारलेंड  कनाल  की  बात  हम  बहुत  दिनों  से  सुन  रहे  हैं  कि  पहाड़ों के

 वह  बनेगी  ।  पता  नहीं  वह  कहाँ  पर  लटकी  पड़ी  है  कौर  क्या  उसमें  कमी  है--इसको जरा
 जाए  |  शायद  कुछ  विशेषज्ञों  ने  यह  राय  दी  थी  कि  अगर  कहीं  वह  टूट  गई  तो  पहाड़  तो

 क्या  सूखे  में  भी  बाढ़  झरा  जाएगी  लेकिन  मैं  समता  हु  इन  चीजों  का  बन्दोबस्त  किया  जा  सकता

 ate  वह  पानी  जो  कि  राज  हमारे  देश  में  सैलाब  लाता  है  उसको  ऐमी  कैनाल  के
 द्वारा  काम  में

 लाया
 जा  सकता  है  |

 मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  हर  डिपार्टमेंट  में  हिल  रियाज़  के  डेवलपमेंट  के  लिए एक
 सेल  बनाया  जाये  कौर  उससे  कहा  जाए  कि  हर  साल  के  afar  a  वह  पार्लियामेन्ट  में

 एक  रिपोर्टें

 पेश  करे  कि  उसने  क्या-क्या  किया  |
 नन्

 तीसरी  बात  यह  है  कि  पाँचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  नाथे  ईस्टने  रीजन  में  पौने  चार

 करोड़  रुपए  भ्रनयूटिलाइज्ड  रह  गए  ।  वेस्टेज  घाट  कौर  हिमालयन  रीजन  में  भी  8  करोड़  रुपए
 लैप्स  हुए  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  एकाउन्ट  तो  कुछ  ज्यादा  लेकिन  मेरी  इससे  तसल्ली  नहीं

 पहले  340  करोड़  था  रब  560  करोड़  परन्तु  सवाल  यह  है  कि  इसमें  कितना  लैप्स  होगा ?

 इस  सम्बन्ध  में  मेरा  सुभाष  है  कि  श्राप  इस  किस्म  की  कोई  मशीनरी  बनाएं  जो  हर  साल बताये

 कि  जो  टारगेट  स  निर्धारित  किये  गए  थे  उनमें  कितनी  पत्ति  हुई  है  ate  कितनी  नहीं  हई
 है  बरना

 फिर
 श्राप  wea  में  देखेंगे  कि  श्रमिक  GATS  लेप्स  हो  गया  |

 झक  प्राचीन  में  मेरा  सुभाव  यह  है  कि  एक  नेशनल  बाडी  बना ~
 ई

 मगर  इसके  लिए  ai

 at  संविधान  की  धारा  (371)  में  कोई  संशोधन  करने  को  जरूरत  हो  तो  वह  मी  कर  उसको

 वट
 हिल  एंड बे

 का  ड  ऐरियाज  के  डेवलपमेंट  के  लिए  पूरी  पावस  दी  जाएं  कौर  ag  इस  दिशा  में  पूरी

 चकिया  क नता  ry

 तरह  सक्रिय  होकर
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 20  1903  -  क्षेत्रों  के
 विकास

 के  बारे  में  सकल्प

 अन्त  में  मैं  पराशर  साहब  का  मकरी  प्रदा  करता  उनकी  जो  माँग  है  कि  एक

 पालियामेन्टरी  कमेटी  बने  जो  सारे  मामले  को  इसका  मैं  समर्थन  करता हूं  ale  मंत्री जी  से  मांग

 करता  a  कि  वे  इसको  मान  लें  क्योंकि  इसको  सारे  सदन  का  समर्थन  प्राप्त  है  ।  घन्यवाद  |

 श्री  ऐन०  ई०  हीरो  :  सभापति  परिवार  साहब  जो  रिजोल्यूशन  यहां  पर
 द्र लाये  हैं  उसके  लिए  मैं  उनका  दुनिया  सदा  करता  श  |  उनकी  एक  पार्नियमेन्टरी  कमेटी  बनाने की

 को  अगर  योजना  मंत्री  मान  लेते  हैं  तो  इससे  इस  सदन  की  इज्जत  भी  बढ़ेगी  कौर  उन  क्षेत्रों

 की  प्रगति  में  भी  तेज़ी  जायेगी  ।  विकास  श्राइसोलेशान  में  नहीं  होता  इस  वात  को  प्लानिंग
 कमीशन  ने  भी  मान  लिया  लेकिन  दिक्कत  यह  है  कि  प्लानिंग  कमीशन  तो  प्लान  बनाता

 स्टेट्स  भी  प्लान  बनाती  है  र  प्लान  के  इंप्लीमेन्टेशन  का  जो  काम  है  वह  स्टेट्स  करती  है  ।

 कई  स्टेट्स  ने  प्लानिंग  की  अवधि  में  ईमानदारी  के  साथ  काम  नहीं  किया  है  ।  राज  जेसा  कि  यहाँ

 पर  सूरज
 भान  जी  ने  कहां  कितना  ही  रुपया  प्लान  पीरियड  में  हो  जाता  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  श्राप  एक  इमारत  बनाना  चाहते हैं  लेकिन  उसके  लिए  आपके  यहां

 कोई  फाउंडेशन  नहीं  है  ।  इसमें  पैसा  तो  बर्बाद  होगा  ही  ।  इसलिए  पराशर  साहब  का  जो

 शन  है  उसमें  बहुत  साफ-साफ़  कहा  गया  है  कि  राज  ग्रा वश्य कता  इंफ्रा-स्ट्रक्चर  की  विशेषकर

 ड़ी  क्षेत्रों  के  जिसकी  तरफ  किसी  की  नजर  उठी  नहीं  है  ।  जो  राज्य  सरकारें हैं  उन्होंने

 ना  की  दृष्टि  से  देखा है  ।

 इसलिए  मैं  चाहूँगा  कि  श्री  पराशर  साहब  के  रिजोल्यूशन  के  अनुसार  जो  ate  की  गई
 कि  एक  पालियामेंट्री  कमेटी  बनाई  उसे  मंत्री  महोदय  स्वीकार  कर  लें  ।  जैसा कि
 ऑौफिसियल  रिजोल्यूशन  या  कोई  भी  चीज  होती  उस  पर  मंत्री  जी  श्राइवासन  दे  देते  हैं  कौर

 फिर  वह  विद-ड्रा  कर  लिया  जाता  लेकिन  मैं  चाहता  हूँ  कि  माननीय  मंत्री  जी  कम  से  कम

 इसको  स्वीकार  कर  तो  एक  बहुत  बड़ा  काम  हो  जाएंगा  |

 उपाध्यक्ष  प्लानिंग  कमीशन  में  एक  नया  विचार  जाना  में  कहना

 चाहता  हूँ  कि  इन  30-32  सातों  में  जो  सेन्टर  या  स्टेट  में  गलतियाँ  हुई  हैं  योजनाकारों  मैं  पहाड़ी

 क्षेत्रों  के  बैकवर्ड  रीजनस  की  मूल  समस्याश्रों  को  जो  देखा  नहीं  गया  उनको  एक  नए  दृष्टिकोण

 से  देखा  जाना  ऐसे-ऐसे  उपाय  किये  जाने  चाहिए  ताकि  विरासत  का  काम  भागे
 लेकिन  यह  पूरा  का  पूरा  स्टेट  के  मातहत  नहीं  छोड़  देना  इसमें  सैन्टर  को

 अबिलिटी  होनी  चाहिए  |  क्योंकि  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  आदिवासी  लोग  रहते  हैं  ate  ऐसे  लोगों  के

 उत्थान  के  लिए  set  को  जवाबदेही  होती  है  ।  सेन्टर  यह  नहीं  कह  सकती  है  कि  इसकी

 देही  सैन्टर  को  नहीं  स्टेट  को  है--ऐसा  कह  कर  उनकी  सदस्यों  के  समाघान  से  वह  वंचित

 नहीं  रह  सकती  है  ।  इसलिए  प्लानिंग  कमीशन  में  एक  नया  दृष्टिकोण  बनाना  जरूरी  a  श्राप @

 जब  पहा ंगाडी  क्षेत्रों  में  जाते  तो  वहां  पर  कहीं  नए  स्टेट  को  बात  जाती  है  ate  कहीं  पर

 लन  की  बात  चलती  है--इन  सब  के  पीछे  क्या  है  कि  कभी  मो  इनकी  ga  समपारों  की  कौर

 देखा  नहीं  गया  है
 ।  जब  कभी

 वहाँ
 पर  लोगों  द्वारा  आवाज  उठाई  जाती  तो  सरकार  के  समने

 ge  s
 लॉ-एंड-काडर  का  सिचुएशन  re  = =

 बिजनेस  में  चार  eA  हैं--एक  प्रो  पराशर  का  है  जिस राज
 के
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 10  1981 पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास के  बारें  में  weet
 _  ee  a  ——

 पर  बहस चल  रही  दूसरे  श्री  प्रबल  बिहारी  वाजपेयी  का  तीसरे  श्री  के०  पी०  fag  देव

 भ्र  चौथे  श्री  मूल  चन्द  डागा  का  है--यदि  इन  चारों  के  रिजोल्यूशन  को  देखें  तो  लगता है  कि

 हमारे  देश  में  ऐसे  क्षेत्र  भी  जो  कि  उपेक्षित  पहाड़ी  क्षेत्र  जहाँ  कि  मूल  समस्या  झाधिक
 विकास  की  उस  कौर  श्राप  की  नजर  जानी  चाहिए  ।  इन  चारों  प्रश्नों  को  चार  दिशा  से  देखा

 > जा  रहा  इसलिए  aq  aga  बड़ी  समस्या  पदा  हो  गई  जिसको  आजादी  के  32  साल  बीत

 जाने  परे  भी  देखा  नहीं  गया  पराशर  जी  का  यह  रिजोल्यूशन  इस  बात  का  सबूत  है  कि

 पार्लीमैंट  इन  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  कितनी  चिन्तित  है  कौर  यह  देश  कितना

 चिन्तित  है  |  आजादी  के  32  साल  बीत  जाने  पर  मी  हम  पहाड़ी  क्षेत्रों  की  मूल  सदस्यों  का

 समाधान  नहीं  कर  पा  रहे  प्लानिंग  कमीशन  की  कौर  से  उपेक्षा  की  दृष्टि  से  देखा  गया

 जिसका  नतीजा  है  कि  हिन्दुस्तान  को  बाहर  से  तो  खतरा  है  लेकिन  gear  से  भी  खतरा  पेदा

 होता  जा  रहा  है  ।  सरकार  की  जोर  से  जब  कभी  नाथ-ईस्टर्न-रीजन  की  बात  श्राती  तो  कहा
 जा  ता  है  कि  mantra  की  स्थिति  car  की  जा  रही  है  तथा  wal  कुछ  लोग  कह  रहे  थे  पोज़ीशन

 के  लोग  भड़का  रहे  यह  कोई  भड़काने  वाली  बात  नहीं  बात  यह  है  कि  आपने  उनकी  मल
 समस्याओं  का  समाधान  नहीं  किया है  |  जब  वे  भ्र पने  हक  के  लिए  माँग  करते  तो  उनको

 प्रीस्ट  कहा  जाता  तीन  सदियों  से  यह  safer  का  जमाना  चला  AT  इस  पर

 निर्विचार  होना  चाहिए  ताकि  उनकी  समस्याओं  का  समाधान  हो  सके  |  सरकार  का  जो

 मिर  थी  सस् ट्रेशन  सरकार  की  जो  व्यवस्था  ate  इसमें  जो  लोग  उनको  उनके  उत्थान  के
 लिए _

 नए  ढंग  से  देखना  ताकि  उनका  भी  विकास  फ्रीडा  जा  सके  ।  मैं  ऐसा  हूँ

 जैसा  कहा  जाता  कहीं  भी  आंदोलन  हो  रहा  नए  स्टेट  की  मांग  हो  रही  हो  या  नार्थ-ईस्टर्न
 रीजन  के  म्रान्दोलन  का  सवाल  देश  के  टुकड़े-टुकड़े  नहीं  बल्कि  श्राप  देश  के  टुकड़े-टुकड़े
 ata  यदि  वहां  के  लोगों  का  उत्थान  नहीं  किया  गया  ।

 वे  जो  मूल  समस्या  को  देश  के  सामने  प्रोजेक्ट  करना  चाहते  उनको  ऐसा  नहीं  aden
 च  हते  इस  पर  सदन  को  कौर  पूरे  देश  को  गम्भीर  रता पू वंक  देखना  चाहिए  कि  हमने  पिछले  32

 x
 सालों  में  क्या  किया  cd  और  किस  रास्ते  पर  चले  si  योजना  विभाग  ने  जो  रास्ता  निकाला  है
 क्या  वह  रास्ता  ठीक  है  ?  प्लान  के  भ्रमर  बहुत  अच्छी-ग्रन्थि  बातें  कही  जाती  हैं  ।  प्लानिंग

 कमीशन  योजना  बना  देता  पैसा  दे  देता  लेकिन  उसके  बावजूद  भी  काम  नहीं  हो  रहा  है
 देखना  चाहिए  कि  कयों  नहीं  हो  रहा  है  ?  सच्चाई  यह  है  कि  स्टेट  गवन  पेंट्स  मी  डेवलपमेंट

 a  एस्टेट  नहीं  है  ।  राज्यों  में  कुछ  ऐसे  पाकेट्स  हैं  जिन  पर  ज्यादा  ध्यान  fear  जाता  aa

 कुछ  बिलकुल  नैग्लेक्टेड  रहते  हैं  ।  जहां  पर  ज्यादा  पोलिटीकल  प्रेशर  है  उनका  काम  हो  जाता .
 सरों  का  उपे  क्षा  हो  जाती  वे  विकसित  रह  जाते  हैं  ।  श्राज  इस  चीज  को  हम  लोगों  को  एक

 नये  दृष्टिकोण  में  देखना

 क  श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  उपाध्यक्ष  मेरे  माननीय  मित्र  प्रो०

 नारायण  चन्द्र
 पराशर  ने  पवंतीय  क्षेत्रों  के  विकास  के  बारे  में  जो  प्रस्ताव  रखा  है  में  उसका

 >  fz  मालय  क
 समर्थन  करने

 के
 लिये  खड़ा  हुमा  हैं  ।  हमारे

 किय  ag  aga ही  पिछड़ा  gar

 पहाड़  गिना  जाता  हिन्दुस्तान  की  रक्षा  करने  के  लिए  हमारे

 garg  ही  काम  जाते  ara  हिमालय  की  चोटियाँ  दरख्तों  से  खाली  होती  जा  रही  हैं  ।  इन

 286



 20,  1903  (a%) ))  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास  के  बारे  में  संकल्प

 ——-—  ह ैa पहाड़ों पर  से  दरख्तों
 का  कटान  होता  चला  जा

 रहा
 है  Ms  वारा  गये  हैं  ।  चाहे

 = ag  हिमाचल  प्रदेश  काश्मीर  नागालैंड  हो  या  यु०  पी०  के  पहाड ़म
 कक  न

 a faz ea a4
 से  दूसरे

 sete:
 fat तक  दर रुत  कटते

 चले
 जा  रहे

 हैं  ।  1975-76  में  इनको  रोकने  के  लिये  जो  क

 उसके  बाद  1977-78  मे ंमे ंउस  तरह  की  नीति  नहीं  बनाई  गई  जिससे  कि  पहाड़ों  जंगलों  को
 बचाया  जा  सके  |

 ट
 हमारे  पहाड़ों  के  डेवलपमेंट  के  क्या  साधन  हो  सकते  हैं  ।  हमारे  ऊँचे  पहाड़ों  पर  जहां

 से  हम  रे  नामग्याल  जी  जाते  हैं--पशु  भेड़-बकरी  का  व्यापार  होता  है  ।  हमारे  हिमाचल
 जहां  भेड़-बकरी प्रदेश  में  स्पीति--ये  सब  ऊंचे  पर्वतीय  क्षेत्र  ट्राइबल  क्षेत्र हैं

 र  पशुपालन  का  काम  होता  है  ।  जो  खाने  के  अनाज  या  gad  चीज़  वहाँ
 जाती

 व
 x न रेलों  पर  लाद  कर  ले  जाई  जाती  हैं  ।  न  राज  तक  वहां  सड़कें  बनी  न  दूसर

 ae

 oe
 कारण ।

 मैं
 जानना  चाहता  हूँ  कि  कयों  नहीं  बनी  इसका  कारण  क्या है  ?  इसका  एक

 यह  है  कि  वहां  am  पड़  जाती है  जिससे  काम  seq  हो  जाता  sadtnat  सैंक्शन्ज  के

 फाइल at  रहती  है  लेकिन  काम  कुछ  नहीं  होता  ।  जब  तक  वहां  के  लोकल
 लोगों  को

 काम  में

 नहीं  जुटाया  तब  टक  पड़ाड़ी  क्षेत्र  आगे  नहीं  as  सकते  |  इसीलिए  इस  प्रस्ताव  में  कहा  गया  ह
 कि  हमें  ऐसे  काम  वहां  शुरू  करने  चाहिये  जिससे  उन  लोगों  को  काम  मिले  ।  एक  ऐसा  काम
 ्  रिदम  का  काम  जेसा  कि  हमारे  साथी  ने  अपने  प्रस्ताव  मेअराज  किया  है  ।  मैं  समझता हूं  i  कि

 पहाड़ ेहों  पर  टूरिस्ट  कॉम्प्लेक्स  बनाये  टूरिस्ट  लोग  जो  यहां  पर  श्र  ते  वे  हमारे  पहाड़ डो  को

 देखना  चाहते हैं  ।  हमारे  पहाड़  मैदानी  इलाकों  को  ठण्ड  से  बचाते हैं  ।  अगर  पहाड़ों  से  लक

 यहाँ  नहाये  तो  यहां  का  काम  नहीं  चल  सकता  ।  पहाड़ों  में  डेज  atk  छोटे  alas  डैम्ज

 पहाड़ों
 में  ही  बन  सकते  जिनसे  बिजली पैदा  की  जाती  सिचाई  के  लिए  नहरों  में  पानी

 दिया  जा  सकता  कोयले  की  बचत  होती  ये  हमारी नेशनल  प्रापर्टीज हैं  जिनको  प्रगति ने  त  हमें

 feat? rearrort
 ।  age  में  हड़तालें  होती  कारखाने  बन्द  होते  हैं--लेकिन  इस  तरह  का  वात वरण

 i  में  नहीं है  ।  वे  लोग  शान्तिप्रिय  ara  से  रहते  हैं  ।  बेकारी  की  शकल  ara
 पहाड़ों

 स  खने  को  नहीं  किसी  भी  बस  स्टेंड  पर  आपको  कोई  मांगता  हनना  नज़र  नहीं  जायेगा ॥

 मैं  यह  भी  at  करना  चाहता  नन
 प्लानिंग  बाडी  में  पहले  कोई  लाकड़ा वाला

 वाइस  चेयरमेन  उन्होंने  हमारे  पहाड़ों  के  लिये  कुछ  नहीं  किया  ।  श्री  हमारी  सर

 ततार
 मैं

 चाड हमारी  हिमाचल  की  सरकार  हो  या  केन्द्र  में  इस  तरफ  ध्यान  देना  शुरू  किया  है

 weqal  महोदय  ड्राप  पहाड़ी  क्षत्रों  के  बारे  में  जो  उनसे  कराना  चाहते  |  कृपया  इस

 बारे  में  बतायें

 श्री  कृष्ण
 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं-श्राप  जानते  हैं  कि  हिमाचल  प्रदेश  ऐसा  पहाड़ी

 प्रदेश है  जिसमें  रे  लवे  जीरो  एक  किलोमीटर  लाइन  भी  इस  प्रदेश  को  नहीं  दी  गई  है  ।

 शा
 हम  लोग  भी  देश  हैं  mit  इसलिए  भी  ठक

 क  जाता है  ।  हम  संसद  में
 बोलते  हैं ग्र ौर  कहते  हैं हं  लान  पीछे तो  कोई  वाला  नहीं  था  लेकिन  aa  तो

 हमारी  प्रधानमंत्री  जी  हं  के  जो  मंत्री  क  वे  पहाड़ी  इलाकों  की  क्या
 कठिनाइयाँ  उसके  बारे  में  सब  हैं  शौर  मैं  समझता  हूं  कि  वे

 कुछ  न  कुछ  पहाड़ी  क्षेत्रों  के
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 Bee  नोना  चाहिए लिए  करेंगे  ।  उनके  लिए  कुछ न  mh  पादप  र
 ताकि

 वहाँ
 का

 विकास
 हू  सके  ।  इस  देश में

 कौर  जगहों  पर  उद्योग  लग  रहे  हैं  ate  सारा  का  सारा  डेल डवलपमेंट  मैदानी  इलाकों  में  ही  हो

 रहा है  ।

 git  श्राप  यह  देखते  हैं  कि  फ्लड्स  aa  तो  ये  ऊपर  से  नीचे  ही  रात  हैं  ।  नगर

 पहाड़ों  की  तरफ  ध्यान  नहीं  दिया  गया  तो  इनको  रोकना
 मुश्किल

 होगा  |  वहां  पर
 पेड़  लगाने

 की ब
 हुए  जरूरत  है  कौर  वहां  पर  जो  राज्य  सरकारें  उनको  ज्यादा  मज़बूत  करने  की  जरूरत

 है  ताकि  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  इन्दर  जो  गरीब  लोग  रहते  उनको  कारोबार  में  लगाया जा

 काम  में
 लगाया  जा  सके  |  उनकी  आपको  मदद  करनी  चाहिए  ताकि  वे  छोटे-छोटे  काम-धन्धे  कर

 यश  छोटे-छोटे  उद्योग  लगा  सकें  ।  वहाँ  पर  चूने  के  पत्थरों  का  भंडार  है  ।  उससे  वहाँ पर

 छोटे  सीमेंट  के  कारखाने  लगाए  जा  सकते  हैं  ।  हमारे  हिमाचल  प्रदेश  में  चूने  के
 इतने  भंडार हैं

 जिनका  कोई  हिसाब  नहीं  मगर  art  को  पहाड़ी  क्षेत्रों  की  उन्नति  करना  त ो  वहाँ पर

 arg  कारखाने  दीजिए  ताकि  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लोग  तागे  बढ़  सकें  |
 क

 en  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूँ  कि  झ्रापका  जो  नेशनल  हाईवे  उसको  बाप  किन्नौर  के

 '  तक  ले  गये  जो  चाइना  के  बाहर  के  पास  है  लेकिन  चाहे  वह  हिमाचल
 प्रदेश

 चाहे

 लद्दाख  चाहे  भरमौर  हो  कौर  चाहे  यू०  पी०  तथा  दूसरे  पहाड़ी क्षेत्र  वहां  पर  जो  गांव  के

 लोग  |
 .  ज  उनको  कोई  सुविधा  प्राप्त  नही ंहै  ।  उन  देहातों  में  न  सड़कें  ate  न  नज

 a

 पानी  का

 कोई  इन्तजाम  है  ।  ये  सब  सच विधायें  उनको  मिलनी  चाहिए  ।

 +  द्
 इसके  अलावा  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  श्राप  ने  सेबों  ate  दूसरी  चीजों  के  ले  जाने  के

 ag  बढ़ा  दिये  हैं  ।  इसके  ग्र लावा  जो  पैकिंग  केसेज  होते  जिनमें  फल  शादी ले  जाए  जाते
 उनके  भाड़े  रेलवे ने  बढ़ा  दिये  हैं  ।  मेरा  कहना  यह  है  संतरा  कौर  अनाज  भरा  दि  पर  रेल

 भाड़े  में  छूट  दी  जाए  ।  प्लानिंग  कमीशन  के  मंत्री  जी  यहां  as
 हुए

 मैं
 उनसे  यह  कहना

 चाहूँगा  ही  मगर  पहाड़ों  की  उन्नति  करना  तो  वे  इस  पर  ध्यान  दें  ताकि  पहाड़ी  त्रों  में  रहने
 वाले  लोग  तबाही  से  बच  सकें  ।  वहाँ  पर  श्रोलावृष्टि  हुई  है  ait  नियम  377 के  तहत

 मैंने  यह
 मामला  उठाया  था  कौर  यह  बताया  था  कि  हमारे  इलाके में  चना  ale  फल  शादी  की
 फसलें  बिल्कुल  तबाह  हो  गई  हें  ऑर  अब  वहां  के  लोग  ऐसा  महसूस  करते  हैं  कि  उनके  पास  झपने

 के  लिए  कुछ  नहीं  बाकी  बचा है  ।  इसलिए  मैं  भारत  सरकार  से  माँग  करूगा  कि  ह्
 दमा चित

 र  देश  ale  दूसरे  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  जहां-जहाँ  भ्रोलावृष्टि  हुई  है  कौर  लोगों  का  नुकसान  ह ूददा  वहां
 पर  उन  लोगों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  मदद  दें  = itz  उनकी  सहायता  करें  ।  इसके  साथ  ही  साथ

 बिजली  के  उद्योग  लगाने  के  बिजली  का  प्रोजेक्ट  बनाने  के  लिए  ज्यादा  से  ज्यादा  पेसा  रखा

 जाए  ॥  हमारे  यहाँ  के  लिए  750  करोड़  रुपये  की  योजना  थी  लेकिन  वह  भी  काट  दी  गई

 में  निवेदन  करना
 चाहूँगा

 क्रि  इसको  बढ़ाया  जाए  कौर  वहाँ  पर  रेलवे  लाइन  बनाई  जाएं  ताकि

 वहा ँके  लोग  alt  बढ़  सकें  |

 माननीय स
 श्री  पराशर  जी  यह  प्रस्ताव  लाए  उसमें  इस  सदन  के  सभी  साथियों

 को  agar  योगदान  देना  एक  बहुत  अच्छे  टाइम  पर  यह  प्रस्ताव  लाया  गया  है  at

 उसका  समर्थन  सभी  को  करना  चाहिए  ।
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 ee

 हमारे  at  a  It  में  बात  चली  मंत्री जी  इसको  मान
 गये

 थे  क्योंकि झ  कॉग्रेस  a  सरकार  भाग  है  वरना  पह  इसक ।  गई  मानने  वाला  नहीं
 था  ।  ल् मुभ  उम्मीद  है  कि  विमान सेवा  से  ह्माचल  प्रदेश  को  जोड़ा  जाएगा  कि  कौर  जगहों
 को  राजधानी से  जोड़ा  गया है  ।

 इसी  तरह  से  मैं  यह  कहना  चाहूँगा  कि  टेलीविजन के  मामले  में  मी  हमारा  हिमाचल  प्रदेश
 पीछ ेहै  ।  वहाँ  पर  टेलीविजन  ax  ग्रोडकास्टिं  का  कोई  सेन्टर  नहीं  है  ।  जब  भी  हम  इसके  बारे
 में  कहते  हैं  तो  यह  कहा  जाता  है  कि  हम  इसको  कर  रहे  हैं  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  1992  तक  वह
 लगा  दिया  जाए  |  मैं  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वहाँ  पर  यह  होना  चाहिए  ।  मि

 एक  बात  कौर  कहना  चाहता हू  “1  जहाँ  तक  बैंकों  की  सर्विसिज़  का  areca
 है  चाहे  वह

 युवा  इसे  क्रूशियल  बैंक  हो  या  चाहे  बे  बैंक  पहाड़ी  क्षेत्रों  A  ऐसे  लोगों गों  को  उनमें
 काम  करने  के  लिए  भेजा  जाता  जो  वहाँ  की  बोली  नहीं  जो  वहाँ  की  भाषा  नहीं  जानत े।

 पर  उन्हीं  क्षेत्रों  के  लोगों  को  लगाना  चाहिए  ।  रोजगार  में  वे  लोग  पीछे  हैं  सनौर  पढ़ने  में  मी

 तो  फिर  वहाँ  का  विकास  केसे  हो  सकता  मैं  ग्राहकों  बताऊं  कि  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में

 द

 ली  कांस्टोटुयेन्सीज  जिनमें  तीन  जिला  हैडक्वाटंरों  पर  चार  कालेज हैं  शर  र
 वाकी

 जो

 हाँ  पर  कोई  कालेज  नहीं जगहें
 हैं

 बाप  वहाँ  के  लोगों  के  एजूकेशन  के  लिए  ज्यादा  से  ज्यादा  जैसा  दें  कौर ट दूसरी  सहूलियतें
 दे  जिससे  ह के  हमारी  स्टेट  के  बच्चे  भी  श्रागे  बढ़ें  ।  इसके  लिए  मैं  भारत  सरकार  से  प्रार्थना  करू गा

 कि  ठ्  पी०  के  पहाड़ी  हिमाचल  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  ae  जहाँ-जहाँ  मी  पहाड़ी  क्षेत्र  हैं
 a सबके  लिए  ज्यादा  पैसा  खर्चें  करें  जिससे  कि  वहाँ  के  लोग  art  बढ़  सकें  ।

 पाध्यक्ष  मु  यही  कहना  |  जो  मुक्के  समय  दिया  उसके  लिए  झ्रापका
 a

 बहुत-बहुत  घन्यवाद  |
 a

 Sito  एन०  जी०  रंगा  उपाध्यक्ष  महोदय  !  मैं  भी  इस  प्रस्ताव  का  समय न

 करता हूं  ।  सूखे  विश्वास  है  कि  सदन  श्री  पराशर  का  यह  प्रस्ताव  पुनः  स्थापित
 ह  ata ite  के

 लिए

 कृतज्ञ  हो गा  ।  इस  बारे  में  कोई  दो  राय  नहीं  हम  सभी  की  एक  जैसी  राय  है  ।  ऐसा  प्रतीत

 होता  है  कि  इस  संबंध  में  कोई  दलगत  विभाजन  नवदीं  है  ।

 ह् च्  हम  सभी  सरकार  यह  भ्रनुरोध  तथा  साथ  ही  उसे  इस  बात  की  प्र  रक्षा  भी  दे  रहे
 थे  कि  aq  caddie  क्षेत्रों  के  विकास  संबंधी  योजनाएं  बनाए  कौर  वह  एक  ऐसा  सांविधिक  तथा

 राजनीतिक  तन्त्र  बनाए  जिसके  द्वारा  भ्रच्छे  परिणाम  प्राप्त  हो  सकें  ।  हम  ऐसे  परिणाम  प्राप्त  नवदीं
 करना  चाह्ते  जो  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  के  30  या  35  वर्षों  में  अब  तक  प्राप्त  हुए

 ज  ः

 |  उन  दिनों  में  हमें  बिल्कुल  भी  स्वतंत्रता  नहीं  थी  ।  इन  क्षेत्रों  के  लोगों  क्रि श्रावश्यकताश्रों
 को  पूरा  वहां  के  लोगों  &  जीवन  को  समझने  तथा  तत्पश्चात  सुनके  faq  कार्य  करने &

 * उद्  से  महात्मा  ग गांधी  के  अनेक  शिष्य  इन  क्षेत्रों  में  गए  थे  ।  लेकिन  दुर्भाग्यवश  ऐसा  प्रतीत

 होता  है  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्त
 करने  के  पश्चात  पोर  ar

 रे  हाथों  से  कुछ  राजनैतिक  afm  तथा
 समय  न  मिल  जाने  तथा

 चुन  पल  समय  a  अनाप्त  करते  के  पश्चात  हमारा
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 व  क क  अ
 क  a

 ध्यान  विकास स  बंधी  पहलु द्र ों  से  हटकर  राजनैतिक  पतलूनों  कौर  भटक  गया  है  जिसके

 er
 विकास  कार्यों  को  धक्का  लगा  है  ।

 द
 यह  कहना  गलत  है  कि  वहां  कतई  विकास  कायें  नहीं  gar  मैंने  स्वयं  देखा  है  कि  वहां

 भ्रत्यघिक  प्रगति  हुई  है  ।  मैंने  स्वयं  तथा  आंध्रप्रदेश  कौर  उड़ीसा  के  पर्वतीय  क्षेत्रों में
 कायें  कर  रहे  अपने  अनुयायियों  व  महात्मा  गांधी  के  शिष्यों  से  उन  क्षेत्रों  की  भारिक  स्थितियों के

 सर्वे  ण  कराए  थे  तथा  sa  समय  मैं  हिमालय  कौर  प्रा दम पुर  से  पंजाब  तथा  गुजरात  [7६  महाराष्ट्र

 में  रचनात्मक  कार्य  कर  रहे  उनके  कार्यकत्ताप्ों  से  सम्पर्क  बनाए  रखता  था  ।  लेकिन  all  काफी

 कुछ  करना  शेष  है  ।  कवल  केन्द्रीय  सरकार  या  स्थानीय  सरकारें  भ्र कैले  यह  कायें  नहीं  कर  सकतीं  ।

 यह  कार्य  तो  प्रभावी  ढंग  से  ae  तभी  किया  जा  सकेगा  जब  कोई  ऐसा  राजनैतिक  ara  बने  जिसमें

 स्थानीय  सरकारें  पैरों  केन्द्रीय  सरकार  वापस  में  सहयोग  करें  ate  मिलकर  भाये  करें  ।  वस्तुतः
 मैं  समरसता  हूं  कि  कुछ  दशक  gd  इसमें  से  कुछ  लोगों  ने  कांग्रस  सरकार  पर  जोर  डाला

 था  कि  बे  भ्रमर-मारवाड़  विकास  प्राधिकरण  नामक  निकाय  स्थापित  करै  उक्त  प्राधिकरण  स्थापित

 करने  की  बात  केवल  इसी  दृष्टिकोण  से  की  गई  थी  कि  विकास  संबंधी  गतिविधियों  को

 केवल  स्थानी  उनकी  राजनीति  भीर  उनके  वित्तीय  साधनों  पर  ही  महीं  छोड़  देना

 चाहिए  ।  इसके  स्थान  पर  ऐसा  स्वतन्त्र  प्राधिकरण  होना  चाहिए  जिसमें  केन्द्रीय  सरकार  तथा
 राज्य  सरकारें  प्रयास  में  एक  gat  से  सहयोग  करें  बह्  भ्र पना  बजट  स्वयं  तैयार  करके  उसे

 स्थानीय  सरकार  धौर  केन्द्रीय  शिकार  दोनों  को  पेरा  करेगा  ate  इस  बात  का  सुनिश्चय
 करेगा  कि  उन  दोनों  सरकारों  से  उसे  पर्याप्त  भ्रनुदान  राशि  मिले  ताकि  वहू  योजना  आयोग

 की  समग्र  योजना  को  ध्यान  में  रखकर  ead  द्वारा  बनाई  गईं  योजना  के  agar  wa  राशि
 क षा  उपयोग  कर  सके  ।  gt  कभी  तक  wa  प्रकार  कै  प्र.धिकरण  का  इन्तजार  है  ।

 ्  aa  इनमें  सै  भ्रषिकांश  राज्यों  को  राज्यपाल-र्त्तक  के  राज्यों  का  wear  दे  दिया

 है  कौर  वहां  सनकी  स्वयं
 की  स्थानीय  था  राज्य  स्वायत्तता  है  तथा  वे  अपनी  राजनीति  में

 et  काफी  व्यस्त  हैं  ।  इसलिए  वहां  एक  ऐश  स्वतन्त्र  प्राधिकरण  की  ध्रत्यन्त  जरूरत  है  जो =
 हस  प्रकार  के  राजनैतिक  प्रतिद्वंदों  att  दलगत  राजनीति  से  at  हो  ।  मैं  वित्त  मंत्रालय  ate

 आयोग  दोनों  के  विचार  के  लिए  एक  att  सुपात्र  दूंगा  ।  इनमें  से  क्षेत्र

 खाद्यानों
 के  झ्लाधा  agit  रोजमर्रा  की  erect  की  agai  का  भ्रायात  करके  पूरा  करते

 इन  सभी  बस्तियों  के  संबंध  मैं  उन्हें  भी  उसी  प्रकार  उत्पादन  शुल्क  का  भुगतान  करना  पड़ता

 .  है  जिस  प्रकार  सै  em
 क्ष  त्रों  के

 लोग  उत्पादन  शुक्ल  का  भुगतान  करते  हैं  ।  यह  बात  उन्हें  काफी

 दुखी  है  ।  इसमे  उनके  संसाधनों  का  श्रचिक्रमणा  होता  है  ।  इसलिए  कर  सम्बन्धी  ढांचे  पर  काफी
 विचार  करना  होगा  ताकि  उन्हें  उत्पादन  शुल्क  कै  इस  भार  से  छुटकारा  मिल  सके  ।

 हम  किस  ढंग  कितनी  मात्रा  में  are  किस  प्रकार  से  उन्हेँ  रात  सकते  हैं  इस  बात  पर  गौर

 करना  पड़ेगा  |  में  यह  भी  देखना  होगा  कि  राष्ट्रीय  श्रथव्यवस्था  के  प्रतिकूल  गर  पबंत्तीय  लोग
 क्षत्रों  में  रहे  erat  का  शोषण  न  कर  पाएं  |  इम  सब  बातों  का  अध्ययन  बरमा  पड़ेगा  |

 हम  सब  कार्यों  को  करने  के  लिए  एक  प्राधिकरण  बनाए  जाने  को  ज़रूरत  है  ।  जब  प्रदान यह  उठता

 कार  का  sifaaeta  बनाया  कसे  जाए  ?  एक  fate  कानून  कै  उ ह  ज नरिए  इस  प्रकार  का
 हैं  कि  दत्त प्र

 जैसा  कि  मे  Pe ee  क  न  सुल्तान  feat  है  इम
 प्राधिकरण  बनाया

 मा  सकता
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 नाय  —
 apni  एक्स संप्रदाय  समिति  विचार  करेगी  ।  मुझे  नन विद् वास  है  कि  सरकार  स  प्रस्ताव
 को  स्वीकार  करके  भला  ही  करेगी  ate  बहू  स्वयं  इन  बातों  का  भव्य यन  करने  के  लिए
 मंडल  art  किसी  अन्य  fata  समिति  में  विचार  करेगी  तथा  WIAA  सदन  के  ene  ा  एक
 ऐसा  प्रस्ताव  पेश  करेगी  जिसमें  बताया  लाएगा  कि  वहू  किस  विधि  &  इस  मामले  को  सभी

 gat  से  अध्ययन  कराना  चाहती  है  ।  sy  प्रस्ताव  में  बताएगी  कि  ay  उक्त
 प्रयत्न  पुलिया

 गई  संसदीय  afafa  था  किसी  ऐसी  समिति  आयोग  से  कराना  चाहती  है  जिसमें  संसद
 सदस्य  कौर  मिलकर  ma  करने  वाली  राज्य-सरकारों  के  प्रतिनिधि  शामिल  होगे  ।  हमें  इम
 महत्वपूर्ण  विषयों  को  सरकार  के  निर्णय  के  लिए  छोड़  देना  चाहिए  ।  लेकिन  यदि  सरकार
 सदन  क्षे  इस  एकमत  कै  प्रति  कोई  अतिशीघ्र  तथा  प्रभावी  ढंग  भोर  रचनात्मक  gut  दे  तो  बहुत

 क ser  होगा  ।  घन्यवाद  |  थि
 ही

 उपाध्यक्ष  श्री  पीयूष  तिरकी  i

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  महोदय  मेरी  ए  विनता  ol  हम  सभी  इस
 महत्वपूर्ण प्रस्ताव  पर  बोलना  चाहते  ठ

 सक

 1  गर्त  इस  प्रकार
 द

 समय  दिया  aa  ri  कुछ  बोल

 उपाध्यक्ष  1  कि  प्रत्येक  सय
 पाँच  मिनट से  afar  न  बोलें  ।

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  दिल्‍ली )  :  a  झपना  प्रस्ताव  रखने  की  अ्रनुमति  दी श
 जाए  ।

 उपाध्यक्ष  Sven  elem  दे
 मैं

 नलद  कह
 मिनट  इस  विषय को  दिया  गया

 समय  तब  समाप्त हो  गया है  ।  लेकिन  way  15  पा  16  सदस्यों  को  बोलना  बाकी  है  ।  वाजपेयी
 जी  से  अनुरोध  है  fi क  जब  उन्हें  संकल  प  पेश  करने  दिय  जाये ं३

 gam  माननीय  सदस्य :  कृपया  समय  भी  बढ़ा  ।  ्

 उपाध्यक्ष  :  गर्त  क्या  सदन  की  बैठक  एक  घण्टे  गे
 तक

 के  लिये  बढ़ा  दी  qa
 ?

 ॉ  न  फप
 अनेक  माननीय  सदस्य  :  जी  हाँ  |

 उपाध्यक्ष
 :  इसके  बाद  अ्रौर  श्र  अवधि  नहीं  बढ़ाई  जायेगी ।

 श्री  श्रटल  बिहारी  वाजपेयी  :  कोई  विधिवत  सहमति  तो
 होनी

 चाहिये  ।  सरकारी  पक्ष  में

 ये  मित्रों  से  मेरा  अनुरोध है  कि  अपना  प्रस्ताव  पेदा  करने  के  लिये  समय  जरूर  दिया

 eli  विचार-विमर्श  तो  अगली  बार  भी  हो  सकता है  ।  at

 श्री  बापुसाहिब  परुलेकर  :  हम  कुछ  ate  मिनट  मी  बोल  सकते  हैं  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी :  ga  agar  seat  पेशा  करने
 की  अनुमति

 दी  जाय े1

 att  बापू साहिब
 परुलेकर :  हम  समय  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 aif  श्रील  बिहारी  बाजपेयी  :  यह ह  आज  हो  देश  किया
 जाना  हे  at  मैं  यदि  मेरा  प्रस्ताव

 नव  al शय्या  तो  मैं  उसका  विरोध  करूगा  ।  यह  गर-सरकारी  काय  है  कौर अलग  करने  का  प्रयास  किया

 इसके  लिये  मेरी  सहमति  का  होना  जरूरी  है  ।
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 ee
 भी  बापूसाहिब  पालेकर  :  उपाध्यक्ष  पिछले

 सत्र  में  हुई  इसी  प्रकार  को  घट नाश रों

 की  कौर  मैं  आपका  ध्यान  दिलाता  हू  ।
 पिछली  बार  जब  राष्ट्रपति

 प्रणाली  पर  एक  संकल्प

 पेश  किया  जाना  था  तो  उक्त  प्रस्ताव  पेश  न  किये  जाने के  लिए
 ee संकल्प  पेश  न  हीं  हो  सका  था  ।  हमने  इस  बात  का  विरोध  किया  था  ।  श्राप  उस  समय

 मौत  उपाध्यक्ष  :  wh  ध्यान  नहीं  है  ।

 )
 सदन  इस  विषय  पर  एक  कौर  घण्टे  तक  विचार-विमर्श  करने  के  लिये  सहमत हो  गया

 कठिनाई यह  है  कि  हम  6  बजे  के  बाद  विचार-विमर्श  जारी  नहीं  रख  सकेंगे  ।  इसलिए  अरब

 विचार-विर्दे  का  समय  445  बजे  से  एक  घण्टे  ait  तक  के  लिये  बढ़ाया  जा  रहा  सभी

 सदस्यों से  wade  है  कि  उनमें  से  प्रत्येक  केवल  पाँच  मिनट  ही  बोलें  ate  इस  विचार-विमर्श  को

 5
 sie

 तक  समाप्त  कर  दें  |

 )
 एक  घण्टे  का  समय  बढ़ा  रहा  हुँ  ।  किन्तु  कोई  भी  माननीय  सदस्य  पांच  मिनट  से

 अनिक
 सभ

 य
 नहीं

 लेगा  ।  इस  बात  पर  सदन  एकमत है  ।  सदन
 poke  da  aes

 क़डे

 eat  हमने  4.45  बज ेसे  5.45  बजे  तक  को  कर  दी  है  ।

 प्रो  के०  के ०  तिदारी  :  aga  सदन  की  स्वीकृति  लेनो  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  :  सदन  इस  बात  पर  मतैक्य  है  ।

 प्रो  एन ०  जी०  रंगा  यह  एक  महत्वपूर्ण  संकल्प  है  ।  भ्रधघिकांश  सदस्यों  को

 इस  पर  बोलने  का  ग्र वसर  नहीं  मिलेगा  ।

 श्री  बाप साहिब  परुलेकर  :  यह  बात  अचानक  कसे  पदा  हो  कोई  आ्रारोप  नहीं
 लगाना  चाहता  |  लेकिन  यह  बात  अचानक  पदा  हो  गई  है  ।  c

 उपाध्यक्ष  :  विचार-विमर्श  के  समय  को  सायं  5.45  बजे  तक  बढ़
 पा  गया  है  ।

 श्री  श्रटल  बिहारी  बाजपेयी  :  इस  समय  में  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  सहित  समी  बातें  पूरी
 की  जानी  हैं  ।  यदि  श्राप  बहुमत  को  देखकर  चलेंगे  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़  रहा

 है  कि  )  मैं  सदन  के  मतैक्य  की  बात  कर  रहा  हूँ  ।  कया  वे  अल्पमत  की
 बात

 पर  भी

 ध्यान  देंगे  या  नहीं  ?
 #

 एक  माननीय  सदस्य :  नहीं  नहीं  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी :  बेलट  में  मेरे  प्रस्ताव  को  प्रथम  स्थान  मिला

 उन्होंने  त तो  अपना  विचार  बना  लिया  वे  इसे
 ol

 नही ंहोने  देंगे  ।

 ला  सकते  । सकते  । प्रो०  एन०  जी०  श्राप  सदन  पर  हुक्म न

 शी  अटल
 पसार री

 moat  5
 जी  हुक्म  तो  श्राप  चला  रहे हैं  मुझे  अफसोस

 at =
 यदि  वह  संकल्प  महत्वपूर्ण

 है
 तो

 मेरा  ताव  भी  महत्वपूर्ण
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 उपाध्यक्ष  :  कृपया  शान्त  रहें  |  सदन  साय  चार-वीमेन  कर  मे  सहमत
 हो  गया है  ।  श्री  ए०  के ०  राय  जैसे  AH  सदस्यों  ने  अपने  नाम  दिए  श्री

 पेयी यदि  हमने  इस  संकल्प  के  लिए  समय वू द्धि  दी  है  तो  at  आपका  संकल्प भी  आएगा  ।  श्रापके

 संकल्प  को  रद  करने  का  प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 थ्री  श्रटल  विहारी  वाजपेयी  :  कया  मैं  उसे  पेश  करू  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  समय  नहीं  ।  anal  बार  |  नियम  में  यही  व्यवस्था  की

 एक  माननीय  सदस्य  :  क्या  इसे  गारंटी  सभा  जाये ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  गारंटी  कोई  नहीं  है  ।  यह  नियम

 न्याय  तथा  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी०  शिव  :  वे  केवल  यहीं  चाहते  हैं
 कि  ag  कालातीत  न  हो  जाये  ।

 ait  अटल  विहारी  वाजपेयी  :
 पोर  aTT

 कल  मी  इसी  बात  को  दोहरायें गे  ।

 आपकी  नीयत  है'**

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नियम  पढ़ता  हु  ।

 अध्यक्ष  द्वारा  दियों  गया  निदेश  इस  प्रकार

 :  यदि  किसी  दिन  की  art  सुची  में  दर्ज  ऐसे  संकल्प  Gar  पढ़  सादिक  रूप  से

 चर्चा  हो  चुकी  चर्चा  के  लिये  निर्घारित  समय  को  सभा  अथवा  अध्यक्ष  द्वारा  बढ़ाया  जाता  है

 तो  उस  संक्रमण  को  आंशिक  रूप  से  चर्चा  faa  गये  यदि  कोई  के  eats  गरे-सरकारी

 सदस्यों  के  लिये  उसी  सत्र  के  दौरान  नियत  अगले  दिने  के  कार्य  की
 पहली  मंद

 के  रूप
 में

 रखा

 जायेगा  ।

 श्री  अटल  विहारी  वाजपेयी  :  इस  नियमानुसार  मौजूदा  संकल्प  पर  चर्चा  art  ही

 समाप्त  करनी  होगीं  ।  परन्तु  यदि  वे  चर्चा  को  ate  चरागे  बढ़ाना  चाहें  तो"**

 %  उपाध्यक्ष  महोदय  :  तब  भी  शभ्रापकों  प्रस्ताव  पेश  करने  का  अवसर  मिलेगा  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कब  श्री  पीयुष  तिरकी  बोलेंगे  |

 धरों  पीयूष  तिरकी  :  उपाध्यक्ष  माननीय  पाराशर  जी  नें  जो

 संकल्प  aa  किया  है  वह  बहुत  जरूरी  इसलिए  कि  श्रमी  देखी  जां  रहा  है  कि  हिन्दुस्तान  के

 पहाड़ी  इलाकों  में  हो  समस्या  उत्पन्न  हुई  जहां  जहाँ  पहाड़ो  इलाकों  हैं  वहीं  समस्या  उत्पन्न

 हुई  है  atc  विद्रोह  देखा  जा  रहा  ।  इसका  मूल  कारण  यह  है  कि  वहाँ  के  रहने  ट्राइबल  हैं  ate

 बह  स्वाभिमानी  उनके  att  अपनी  भाषा  ate  कल्चर  है  जिसको  वह  बनाए

 रखना  चाहते  हैं  ।  किन्तु  इस  अवस्था  हमारे  संविधान  द्वारा  स्वीकार  करते  हुएं  हमने

 उसका
 mat  नहीं  कौर  यही  कारण  है  किं  जहाँ  जहां  ज॑मीन  उपजाऊ  गई  उनकी
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 $n  —  ह सामाना
 जमीनें  छीनी  गयीं  कौर  वह  ट्राइपास  बेचारे  बेघर  होकर  कंवर क्टर  बिजनेसमैन  कौर  मनी  लैंड

 गुलाम  की  तरह  से  रह  रहे  हैं  ।  बिहार  के  क्षेत्रों  में  जो
 विद्रोह  की  भावना

 जग  रही  है  या  हर  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  हो  रहा  इसका  मूल  कारण  एम्प्लायटेशन  है  जो

 कर्मचारियों  के  अत्याचारों  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ale  इसीलिए  विद्रोह  हो  रहा  है  क्योंकि  ट्राइबल

 लोगों  को  समस्याओं  को  समझने  में  हमारा  प्रशासन  सफल  रहा  है  |

 30  तारीख  को  चार  गया  था  वहाँ  करीब  30,000  बच्चे

 मुख्तार  कौर  टीचसे  सब  शामिल  उन्होंने  बताया  fe  यह  weyers  एरिया  ड़ी  ;
 इलाका  है  शौर  भ्रग्रेजों  के  जमाने  से  यहाँ  का  जो  कामन  ला  है  कि  यहां  पर  पुलिस लैस  सरकार

 वहां  गुण्डे  शासन  व्यवस्था  को  चलाते  उनके  पास  रेवेन्यू  श्र  पुलिस  की  पावर  थी  ate
 न्याय  करने  की  भी  पावर  थी  कौर  सरकार  जो  रेवेन्यू  उनसे  कलेक्ट  करती  थी  उसका  कुछ  हिस्सा

 को  दिया  जाता  था  ।  हमारे  संविधान  में  छेड्यूल्ड  एरिया  के  गवर्नर  को  कहा  गया  है  कि  हर
 3A ag  डेवलपमेंट  हुमा  उसका  हिसाब  उनको  देना  afer  लेकिन  वह  भ्र भी

 हुआ  ।  इस  ढीलढाल  के  कारण  से  उस  मीटिंग  में  करीब  30,000  ट्राइबब्स  ने  कहा  हम  हिन्दुस्तान  न
 ह  fare  नहीं  हेम  इंडिपेंडेंट  हो  जायेंगे  ।  ऐसा  कहकर  उन्होंने  अपना  रोष  क्योंकि

 हमारे  जंगलों  के  हमारे  श्रमिकों  को  लूटने  के  लिये  सरकार  चेष्टा  कर  रही

 इम  को  इसको  बचाना  है  कौर  क्या  कर  रहेंगे  चाहे  उसके  लिए  जो  कुछ  भी  करना  qs  यह ~
 ft  रोशन  30  मैचों  को  चाईवाणा  के  बाजार  में  ट्राइबल  लोगों  ने  किया  ।-  हमने  उनके  कामन

 जो  आदिवासियों  का  बे  श्राफ  लाइफ  है  उसको  कौर  समने  की  चेष्टा  भी  नहीं ।
 की  झ  न्होंने  बताया  कि  मिशनरी  लोग  जमींदारों  के  अत्याचारों  से  दोपहर

 पाने
 के  लिए  ही

 मिशनरीज
 के  पास  गये  थे  ।

 न क
 किन्तु  श्रमी  भी  वही  लोग  जो  नेता  कांट्रेक्टर  पुलिस  अ्राफिसर  '

 जो  न  वहाँ  की  भाषा  जानते  न  कलचर  जानते  वह  वहां  प्रशासक  हो  गये  हैं  कौर  अपनी
 नीति  अपने  ही  कानून  उन  पर  लागू  कर  रहे  हैं  जिससे  विद्रोह  होता  है  ।  नगर  समय  पर

 चिन्ता  नहीं  की  तो  सारे  देश  के  हर  पहाड़ी  क्षेत्र  में  ट्राइबल  क्षेत्र  में  भारी  विद्रोह  हो  जायेगा  कौर
 उसको  संभालना  गवर्नमेंट  के  लिए  कठिन  हो  जायेगा  ae  हम  सब  के  लिए

 नहीं  होगी  ।

 इसलिये  मेरा  सुभाव  है  कि  arg  इनको  अपने  रूप  से  पनपने  कयों  नहीं  देते  क  जहां
 दिड्युल्ड  क्षेत्र  हैं  जहां-जहाँ  पहाड़ी  इलाके  हैं  उनको  एक  जगह  में  लेकर  इनको  अपने  ही  तौर  से

 पनपाने  के  लिए  ale  तरक्की  करने  के  लिये  यदि  श्राप  दें  तो  इससे  लाभ  होंगा  i  उन्हीं

 के  क्षेत्र  के  लिए  उन्हीं  के  एडमिनिस्ट्रेटर  वहां  लगाये  जायें  तब  उनके  सम  भ

 को  कुछ  दिया  गया  तभी  इस  क्षेत्र  का  समाघान  हो  सकता  है  ।  त्  द्
 हं  ह  7

 इसके  फिफ्थ  शिड्युल्ड  मैं  वोट  करता  Z—
 i

 मै  tur  थ
 प ४.४

 कंवर  करों
 द्वारा  दोषी

 नीति  तथा  वन  वसन  सजना  कर्मचारियों  पर  पड़ने  वाले  इसके  a aitdeniine  ड

 इस  नीति  के  फलस्वरूप  दूसरी  कठिनाइयां
 उत्पन्न  हो  गई  हैं  ।  इस  नीति  में  विधिक



 20  44,  1903

 र  के

 के  बार  में  संकल्प

 1  मिलि  द

 राजस्व  की  अधिकतम  वसूली  करने  पर  बल  दिया  गया  ह ै|  इससे क्टर ८  का  महत्व बढ़

 गया  निःसन्देह  इससे
 सरकार

 का  कार्य  सरल  हो  गया है  परन  4  ये  कॉन्ट्रेक्टर  ट्राइवल  लोगों  का

 बेहद  शोषण
 कर  रहे  हैं  P|  कं ट्रक्टर  के  मुख  के  निकला  शब्द  कानून  होता है  |  विभाग के  afa-

 रियों  के  साथ  को  सांठ-गाँठ 21  ट्राइवल  लोग  जिन्हें  नियमों  की
 चित्रकूट

 ल  जानकारी  महीं
 = उनके  रहम  पर  छोड़  दिये  गये  हैं  ।  कन् ट्रैक्टर  चाहे  तो  भावी  को  काम दे  कौर

 tg
 ता

 वह  उनकी  वस्तु भ्र ों  को  खरीद  सकता  है  अथवा  खरीदने  से  मना  मी  कर  सकता  है  ।  वह
 नियमों  की  .  व्याख्या  पहनी  इच्छानुसार  करता  है  कॉन्ट्रेक्टर  प्रणाली ने  विगत  द  सची

 -
 उन्मुक्त  एकाधिकार  का  रूप  ले  लिया  है

 जनजातोय  लोगों  की  प्रति  क्रिया

 a  निरन्तर  यह  प्रचार  किया  जाता  रहा  है  कि  जनजातीय  लोग  वनों  को  नष्ट कर  रहे

 हमने  इस  शिकायत  के  बारे  में  कुछ  जनजातीय  क  से  बातचीत  की  ।  उन्होंने  प्रत्युत्तर  में  पूछा

 कि  वे  किस  प्रकार  से  वनों  को  नष्ट  कर  सकते  हैं  ।  उनके  पास  कोई  ट्रक  इरादी  नहं  है  ।  उनक े:
 पास  बैलगाड़ी  मी  नहीं है  ।  श्रमिक  से  श्रमिक  वे  इतना  कर  सकते हैं  ई  कि  बनोत्पाद  सिर  पर
 उठाकर  ले  जाते  हैं  कौर  उन्हें  बेचकर  अपने  परिवार  का  भरना-पोषण  करते हैं  |  इसके  लिये  are

 neg

 गस  लाइसेंस  है  t

 gs
 सभी  जगह  समूचे  हिन्दुस्तान  में  जितने  पहाड़ी  क्षेत्र हैं  होंगे  होते  जार

 रहे  हैं  बौर उसका  _

 तोष  पहा
 ड़ी  इलाकों  में  रहने  वाले  लोगों  का  है  ।  यहाँ  यह  स्पष्ट  कहा  गया  ह

 '
 किसका

 त  करन्ट  gee  ने  उनको  बहाना  देकर  जब  वहाँ  से  मूल्यवान  लकड़ी  रुपया  कमाने  के  _  इधर

 हन्  भेज  दी  इससे  हमारे  देश  का  जंगल  उजड़ता  जा  रहा  है  शरीर  इस  तरह  मे  ag त-सी _
 समस्यायें  उत्पन्न  हो  रही  हैं  |

 ्
 +-  थी  फिफ्थ  शिडियूल  में  कहा  गया  हैः  ी

 F  ह
 क्षेत्रों  का  गठन  दो  स्पष्ट  ध्येय  को  सामने  रखकर  क्रिया  गया  at—uva.at  2

 aaa
 तीय  लोगों  को  अपने  मौजूदा  अधिकारों  का  स्वतन्त्र  रूप  से  इस्तेमाल  करना  कौर  दूसरा

 उन  क्ष  त्रों  का  विकास  करना  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  शैक्षणिक  att  सामाजिक

 प्रगति  करना  ।  इस  योजना  में  जनजातियों  के  हितों  की  साहूकारों  द्वारा  शोषण से  उन्हें
 बचाना  ate  भूमि  alder  के  मामले  में  उन्हें  प्राथमिकता  दिया  जाना  सर्वप्रथम  जाता
 संविधान  ने  जनजातियों  के  संरक्षण  के  लिये  विनियम  बनाने  की  शक्तियाँ  राज्यपाल s

 को  सौंपी  +
 हैं  परन्तु  इस  शाक्ति  का  बहुत  ही  कम  इस्तेमाल  किया

 ts  यह  तो  भारत  सरकार  की  ध्रुवों  मान्यता  उसका  agar  कानून है  ।
 संविधान

 के
 छठे  शिड्यूल  में  भी  इस  बारे  में  कहा  गया  है  ।  यदि  पार्लियामेंट  इसको  समादर दे े  श्र  सरकार
 इस  तरफ  ध्यान

 तो  उस  समस्या  का  उचित  समय  पर  निराकर  हो  सकता  है  ।  राज

 पहाड़ों  पर  रह  ने  वालों  की  श्राम-गौरव  की  मावनाश्रों  को  ठेस  पहुंच  रही  gt  मैं  सरकार  को
 संचेत  करना  चाह zat  हूँ  कि  यदि  उसने  उस  ale  cara  न  faq  तो

 हमारे  लिये  ः दन  प्रा  रहे  हैं  सुख  के
 दिन बल्कि

 agit
 विपत्ति  के  दि  en CT

 {  सरकार  को  समय  रहते  इस  sie  में  उचित  कदम  उठाने  ताकि  पहाड़ी  श्रीर
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 पहाड़ी  क्षेत्रों के  विकास  के  बारे
 10  1981

 —

 ट्राइबल  इलाकों  की  सदस्यों  का  सही  सूत्यांकन  करके  उनका  सही  समाधान  किया  जा  सके
 जगह  समान  रूप  से  डेवलपमेंट  हो  ait  सब  लोग  अपने  श्राप  को  हिन्दुस्तान  के  बड़े  समाज

 के  अंग  माने  जा  सकें  ।  ara  तो  हिन्दुस्तान  में  जात-पांत  की  भावना  व्याप्त  है  ।  जात-पांत  के

 ऑआाधार  पर  लोगों  को  सुविधायें  दी  जाती  लोगों  को  कंट्रैक्ट  दिए  जाते  हैं  कौर  सरकारी
 वाजा  में  नियुक्तियाँ  की  जाती  हैं  ।  राज  स्थिति  ag  है  कि  जिस  व्यक्ति  ने  समूचे  पहाड़ी  इलाकों

 दारू  की  मदारियों  लगा  दी  वह  मो  ट्राइबल  का  रिप्रेजेंटेटिव  हो  कर  पार्लियामेंट  में  ar

 गया  है  ta  भ्रांतियों  से  हम  कसे  ताशा  कर  सकते  हैं  कि  वे  इन  इलाकों  की  भलाई  कर

 सकेंगे  |  वे  तो  एक्सप्लापट्ज  के  मुमाइंदे  बन  कर  यहां  ताय  है  ।  भ्रमर  मंत्री  महोदय  समय  रहते
 बातों  की  कौर  ध्यान  तो  शायद  समस्या  का  निराकरण  हो  सकता  zr

 पो  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  उत्तर  में  पैंतीस  क्षेत्र  परस्पर  सटे  हुए

 ।  इन्हें  नाम  से  पुकारा  है  ।  यह  क्षेत्र  उत्तर  की  बड़ी  नदियों  की  तलहटी

 में  स्थित  जम्मू  झोर  कश्मीर  हिमाचल  उत्तर-पूर्व  भारत  के  संघ  राज्य  कुसम

 परिचय  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  हिमालय  प्रौढ़  उप-हिमालय  तभी

 नाडु  में  नीलगिरी  wa  तमिलनाडु  wt  गोवा  संघ  राज्य  क्षेत्र
 के  पशिश्चमी  घाटों  के  साथ  लगे  क्षेत्रों

 की
 स्थिति  विलक्षण  है  ।  तत  उसके  प्रति  श्रलग

 कोण  अपनाया  जाना  चाहिए  तथा  उन  क्षेत्रों  का  विकास  करने  के  लिए  पृथक  प्राधिकरण  होना
 चाहिए  ।  कुछ  राज्यों  में  इन  क्षेत्रों  के  लिए  उप-योजना  तैयार  की  गई  है  परन्तु  ऐसा  प्रत्येक  राज्य
 में  नहीं  किया  गया  है  ।  मैं  यह  agar  कि  सभी  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  लिए  एक  विशेष  योजना

 तैयार  की  जानीं  चाहिए  we  इसका  प्रशासन  एक  स्वतंत्र  प्राधिकरण  के  हाथ में  होना
 चाहिए

 पवेलियन  क्षेत्रों
 का

 विकास  उनके  साथ  लगे  हुए  मदानी  इलाकों  के  विकास  के  साथ  जुड़ा

 gar
 यदि  पैंतीस  क्षेत्रों  की  सुरक्षा  नहीं  की  जाती  है  तो  इससे  भूमि  का  कटाव  होगा / तथा

 बाढ़ें  करायेंगी  जिससे  मैदानी  क्षेत्रों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  नदियाँ  mix  तालाब  गाद  से

 भर  जायेंगे  कौर  जान-माल  तथा  फसलों  की  हानि  होगी  ।  मत  यदि  हम  पवंतीय  क्षेत्रों  के  साथ

 लगे  हु हुए  मदानी  इलाकों  की  रक्षा  करना  चाहते  हैं  तो  हमारे  लिए  पवंतीय  क्षेत्रों  का  विकास  करना

 अत्यन्त  आवश्यक  है  ।  उद्योग  घाघ  शुरू  करने  के  लिए  लगभग  सभी  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  बहुत  से
 खनिज  att  लकड़ी  इरादी  उपलब्ध  है  ।  वनों  के  काटे  जाने  के  फलस्वरूप  gag  पर्वतीय

 ्  क्षेत्रों  की  रक्षा  करना  असम्भव  होता  जा  रहा  है  ।.  गर्त  वन  लगाए  जाने  चाहिए  |

 इस  वर्ष  को  हम  विकलाँग  वर्ष  के  रूप  में  रहे  हैं  ।  शारीरिक  रूप  से  विकलांग

 व्यक्तियों  की  ही  मोती  भौगोलिक  दृष्टि  से  विकलांग  क्षेत्र  भीं  हैं  ॥  विकलांग  क्षेत्र  क्षेत्र

 हैं  1.  ज  ब  हम  क्षत्रों  की
 कृषि  ऋण  सुविधा

 पेय  बेक  सुविधाओं  wife  का  तुलनात्मक  अध्ययन  करते  हैं  हमें  यह ्
 कहना  पड़ेगा  कि  ये  क्षेत्र  दूसरे  क्षेत्रों  की  अपेक्षा  बहुत  पिछड़े  हुए

 हैं
 ः  इसलिए  हर  प्रकार

 fasta  किया  जाना  है  ।
 से  इन  क्षेत्रों

 के  orf
 दगे  मर्कत

 यि
 बतों

 में
 git  के के  कटाव  को  हमारे  लिए  बहुत  जरूरी  दै  |
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 पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास  के  बारे  में  सं  कल्प 20  44,  1903  (am)
 —————  SS

 पानी  ate  भूमि  का  बेहतर  ढंग  से  उपयोग  fear  जाना  चाहए |  वन  me  जाने  चाहिए

 पवेलियन  चरागाहों  का  विकास  किया  जाना  चाहिए एक  लघ ुउद्योग  शुरू  किए  जाने  चाहिए  ॥

 हम उत्तर के वहाँ  जल  वि विद्युत  परियोजनाओं  शुरू  किए  जाने  की  अधिक  सम्भावनाएं हैं  ।  यदि

 इन  पर्वती पिय  क्षेत्रों  में  जल-विद्युत  परियोजनाएं  चालु  कर  दें  तो  मु  विश्वास  हैकि  हम  वहाँ  से

 देश  भर  को  बिजली  दे  सकते हैं  1  हमें  श्रव्य  ही  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  सभी  ऊर्जा  स्रोतों का

 इस्तेमाल  करना  चाहिए  ।  इससे  देश  के  लाखों  लोगों  को  काम  मिलेगा  |

 इन  vada  क्षेत्रों  में  फलों  के  बाग  लगाने  की  बहुत  अ्रविक  सम्मावना है  ।
 + ठ  |  यहाँ उदाहरण  के  तौर  हिमाचल  प्रदेश  में  लगभग  67  प्रतिष्ठित  भूमि  बंजर  पड़ी

 फलो ंके  बाग  लगाने  की  सम्भावना  अ्रधिक है
 ।  इस  समय  किसान  हिमाचल  प्रदेश  तिरा  जम्मू

 कश्मीर
 7 में  सेब  के  बाग  लगाने  में  सफलता  प्राप्त  कर  चुके  हैं  ।  इसी  प्रकार  उत्तर  के  समूचे

 इससे  हमारा  देश  घनी पर्वतीय  क्षेत्र  में  के  बाग  लगाने  की  बहुत  श्रमिक  सन् भावना  है

 होगा t
 sy  श्री  जेवियर  श्रीराम  )  महोदय  इस  संकल्प  के  माध्यम  से  हमें  अपनी

 झा धिक
 पंचवर्षीय  परिजनों  तथा  उनकी  उपलब्धियों  की  समीक्षा  करने  का  अवसर

 मिला  इस  संदर्भ  यदि  हम  इन  क्षेत्रों  के  पिछड़ेपन  के  विषय  को  लें  तो  एक  वात  काफी

 स्पष्ट  जिस  पर  संसद  में  भी  मतैक्य  कि  इन  क्षेत्रों  की  विकास  गतिविधियों  पर र  विद्वेष

 ध्यान  जाना  चाहिए  ।  जब
 ह्म

 अपनी  आधिक  नीतियों  कौर  पिछली  पंचवर्पीय
 योजनाओं

 की  a  पी  & |  क्षा  अथवा  मूल्यांकन  करते हैं  तो  एक  बात  बिल्कुल  साफ  प्रतीत  होती है  कि  हमारी

 व्यवस्था  wat  भी  गाँवों  पर  श्रावित है  ।  भारतीय  परिप्रेक्ष्य  कौर  भारतीय  श्र्थव्यवस्था  में

 इसका
 क्या  अ्रभिप्राय  है  ।  इसके  वॉर्म  है  भारी  बेरोजगारी  कौर  गन्दगी  ।

 ् aa  लप  पर  चर्चा  करते  समय  ह्म  एक  बात  दिमाग में  रखनी है  कौर  कई  सदस्य  स्पष्ट  शब्दों

 ag  भी  चुके  कि  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  बारे  में  मदानी  क्षेत्रों  से  अलग  हट  कर  विचार  नहीं  किः  या

 जा  सकता  ।  सम् पूरा  भ्र थे व्यवस्था  पर  ध्यान  दिए  बिना  इन  क्षेत्रों  की  परिस्थिति  पर  घ्यान  नहीं

 दिया
 जा  सकता  |  अतः  समश्याएं  समाघान  परस्पर  जुड़ ेहुए  यदि  हम  चौथी  wie

 पाँचवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  की  समीक्षा  करें  तो  कई  योजनाएं  बनाई  गई  कौर  उन  पर  करोड़ों

 रुपए  व्यय  किए  गए  ।  वास्तव  में  इन  योजनाओं  पर  161  करोड़  रुपए  व्यय  किए
 गए

 करोड़  रुपए  केन्द्र  द्वारा  कौर  83.4  करोड़  रुपए  राज्यों  द्वारा  इस  अध्याय ने  इन  क्षेत्रों

 को  वर्गीकृत  कर  दिया  है  जैसे  पश्चिमी  उत्तर-पूर्वी  कौंसिल  हिमालय  क्षेत्र
 2

 ol pire d  1974-79  के  दौरान  संसद  के  एक  अधिनियम  द्वारा  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  का  गठन  किया  गया
 att

 इस
 क्षेत्र  के  लिए  90  करोड़  रुपये  की  राशि  झ्रावंटित  की  गई  थी  ।  इस

 राशि  में
 से

 86.67  करोड  रुपए  व्यय  किए  गए  थे  ।
 मैं  यह  जानना  चाहूँगा  कि  ऐसा  कैसे  gar?  gh  यह

 जानकर  प्रसन्नता  है  कि  वर्तमान  योजना
 1980-  85  में  इस  क्षेत्र  के  थि  कास  कार्यों  के  लिए

 340  बि  aes  किए  गए  हैं  ।  यदि  श्राप  देखें  ता
 erat

 भ्रापको  पता  |  चलेगा  fiz  1974-79
 अवधि  के  दौरान  पश्चिमी  घाट  y  तर

 ३
 रुपए  निर्धारित  किए  गए  थे  ।

 इसमें  से  केवल  162.65  कर  र्म  द  य  कए  गर  ba |  े  वर्तमान  योजना  1980-85  में
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 पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास  के  बारे में  संकल्प  10  1981.

 इस  aa  के  लिए  500  करोड़  रुपए  का  आवंटन  किया  गया  है  यदि  श्राप  पिछली  पंचवर्षीय

 योजना  की  समीक्षा  करें  तो  उसमें  कुछ  करोड़  रुपए  की  भूल  है  ।  यह  राशि  वहाँ  व्यय  नहीं  की

 गई  यदि  ऐसा  है  तो  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने जा  रही  है

 कि  झ्रावंटित  राशि  इस  क्षेत्र  में  बिकास  कार्यों  पर  व्यय  की  जाए  ?  माननीय  मंत्री  जी  से मेरा

 met  यही  है  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  5%  शारीरिक  विकास  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  इसका
 उद्देश्य  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  व्यक्तियों  का  प्रतिशत  48%  से  घटा  कर  30%,

 दत  करना  है  ।  इस  छठी  योजना  की  एक  मुख्य  विशेषता  है  भूमि  सुघार  ।  मेरे  विचार  में  so

 रंगा भी  मेरी  इस  टिप्पणी  का  समर्थन  करेंगे--जब  तक  भूमि  सुधार  ary  नहीं  किए  तब
 तक  इन  क्षेत्रों  का  विकास  नहीं  होगा  ।  निर्धनता  समाप्त  करने  ate  श्रमिक  शझन्याय  को  रोकने

 के  लिए  मैं  इस  बात  पर  बल  देता हूं  ।  इन  क्षेत्रों  में  भूमि  सुधारों  को  शीघ्र  लागू  किया

 जाए  ॥

 ग  यहाँ  10  प्रतिशत  गरीब  जनता  के  पास  1  प्रतिशत  भी  भूमि  नहीं  है  ।  इससे  हमारे  प्रांत
 हमारी  समाजवाद  की  हमारे  राष्ट्र  की  मलाई  की  भावना  पर  प्रभाव  पड़ता है  ।

 इन  लोगों  की  1  प्रतिशत  भी  भूमि  श्रपनीं  नहीं  जबकि  जनसंख्या  के  केवल  10  प्रतिशत  लोगों
 के  पास  60  प्रतिशत  भूमि  क्या  ऐसा  होने  दिया  जाए  ?  मेरा  कहना  है  कि  ऐसा  नहीं

 होना  चाहिए  ।  मैं  यह  जानता  हूँ  कि  इस  विषय  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकार  से  है  ।  प्रत  केन्द्र
 सरकार  की  इसमें  सीमित  जिम्मेदारी  है  ।  मैं  उस  कथन  से  सहमत  हूँ  लेकिन  क्या  हम  इसे  जारी

 रहने दे  सकते  हू  ?

 श्री  मैं  कुछ  तथ्य  att  ats  देता  हैँ  जैसाकि  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  झ्रां कड़ों  से  वस्तु
 स्थिति  का  पता  लग  जाता  है  ।  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  5.32  मिलियन  एकड़  फालतू

 भूमि  उपलब्ध  है  ।  श्राप  हमारे  क्षेत्र  में  भूमि  सुधार  की  धीमी  प्रगति  के  बारे  में  जानते

 इस  aqua  के  अनुसार  5.32  मिलियन  फालतू  भूमि  है  जबकि  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण का

 कहना  है  कि  यदि  1972  के  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  अधिनियम  को  कार्यान्वित  किया  जाए  तो

 21.51  मिलियन  फालतू  भूमि  उपलब्ध  होगी  ।  तब  तक  केवल  404  मिलियन  एकड़  फालतू  भूमि
 की  घोषणा  की  गई  है  ।  इसमें  ने  सरकार  से  केवल  2.10  मिलियन  एकड़  भूमि  ही  ली  है  ।  2.10

 मिलियन  एकड  भूमि  में  से  केवल  1.29  मि०  एकड़  भूमि  ही  का  वितरण  किया  गया  है  ।  इस

 भूमि  के  एक  चोथाई  भाग  का  भी  वितरण  नहीं  किया  गया  है  ।  यदि  यह  दृष्टिकोण  है  यदि  इस
 दिशा  में  लिया  जाने  वाला  यही  कदम  तो  मैं  नहीं  जानता  कि  भूमिहीन  लोगों  में  फालतू  भूमि

 को  बाँटने  में  कितनी  शताब्दियां  लगेंगी  |  यह  बताया  गया  है  कि  फालतू  भूमि  का  50  प्रतिशत

 भूमि
 मध्य  महाराष्ट्र  तथा  राजस्थान  जेसे  प्रमुख  राज्यों  में  है  ।  यह  एक  बहुत  ही  गम्भीर

 मामला  इस  मामले  को  योजना  आयोग  को  देखना  होगा  |

 मेरा  दूसरा  प्रदान  यह  कि  भूमिहीन  at  विशेष  तौर  से  अनुसूचित  जा  तियों

 जनजातियों की  संख्या  बढ़  रही  है  1961-71  में  भ्रनुसुचित  जनजातियों  की  प्रति  हजार

 अब  यह  वृद्धि  518  प्रति  हजार  है  ।  इसी  प्रकार  वर्ष  1961-71  में  अनुसूचित
 वृद्धि  343  थी  att

 <  बाद्  197  थी र  वृद्ध  ay  ब  हु  ae  प्रति  हजार
 330  है

 |  किसानों
 जनजातियों

 की  पति  हजा
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 Ke

 पथ्या की  स्थिति कया  है  ?  भ्रनुसूचित  जातियों  के  किसानों  1
 प्रतिहज़ार 378

 थी  शौर

 अब  यह  279
 प्र  ति  हजार  है  ।  अनुसूचित  जन  जातियों  के  क्रियायों  की  fe

 स्थिति  पढ़ने  621
 प्रति

 हजार  थी  कौर  श्रबन  यह  घटकर  प्रत  हजार  576  हो  गई  है  ।  ये  लोग  कड़ा  जति  Zi  सभा के
 समक्ष  यह  प्रश्न  है  ।  उन्हें  अपनी  गरीबी  कौर  बेरोजगारी  के  कारण  पहाड़ों  से  मैदानों  में  mar

 पड़ता  है  ।  शुद्ध  परिणाम  क्या है
 ?  मैदानों  में  मी  घनी  श्रावादी  है  ।  पहाड़ों  से  रोजगार

 व्यक्तियों  के  मैदानों  मंडराने  के  कारण  समस्याएं  पदा  ही  नही ंहुई  हैं  बालक  वे  बहुत  श्रमिक  बढ़ी
 भी

 मुझे  वित्त  मंत्री  महोदय  के  28  फरवरी  1981  के  बनट  भाषण  में  यह  नोट  करके  प्रसन्नता

 ई  है  कि  सरकार  ने  इस  बात  को  गम्भीरता  से  लिया  है  ।  कृषि  क्षेत्र  को  महत्व  दिया  गया है  ।
 विभिन्‍न  कार्यक्रम  हैं  ।  पहाड़ी  क्षेत्र  के  विकास  सम्बन्धी  एक  विद्वेष  कार्यक्रम  के  लिए  12  क

 रुपये  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  180  करोड़  समेकित  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रम  के  लिए  198  करोड़  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए ए  विद्वेष

 योजना  के  लिंग  110  करोड़  राज्यों  के  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों के  विकास

 निगमों  के  लिए  13  करोड़  रुपए  तथा  जन  जातीय  उप  योजना  के  लिए  85  करोड़  रुपए  रखे  गए
 मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  सरकार  ने  इन  क्षेत्रों  में  अब  अपनी  पहली  नीति  को  क  fa  art

 की  कभार  बदल  दिया  है  |

 =
 जहाँ  तक  पेयजल  सुविधाओं  का  सम्बन्ध  bed  सरकार  ने  इसके  लिए  110  करोड़  रुपए  का

 अवट टन  किया  है  att  इससे  36,000  गांवों  को  पानी  मिलेगा  ।  जहाँ  तक  ग्रामीण  विद्युत करण
 कार्यक्रम  का  सम्बन्ध  इससे  लगभग  22,000  गांवों  को  बिजली  मिलेगी  ।

 इन  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  सम्बन्ध  में  मेरा  यह  प्रश्न  है  कि  इन  कार्यक्रमों  का  मूल्यांकन

 करने  वाली  कौन  सी  ऐजेन्सी  है  तथा  इन  बनाये  गये  कार्यक्रमों  की  कौन  सी  ऐजेन्सी  देखभाल

 करती है  झर  सरकार  ने  इन  कार्यक्रमों  के  सम्बन्ध  में  कौन  से  उपाय  किए  हैं  ।  कुछ  कार्यक्रमों  के

 गत  वर्षों  में  सफल  होने  के  भ्रूम  के  झ्राघार  पर  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  यह

 देखने  के  सम्बन्ध  में  कौन  से  उपाय  किए  हैं  कि  इन  कार्यक्रमों  को  ठीक  प्रकार  से  क्रियान्वित  किया

 गया हैं  ate  इससे  इन  क्षेत्रों  के  लोगों  को  क्या  लाभ  हुआ  है  ।

 इन  weal  के  साथ  मैं  aaa  माननीय  मित्र  प्रो ०  पराशर  को  इस  सभा  के  समक्ष
 इस

 संकल्प

 को  रखने  के  लिए  घन्यवाद  देता  हूँ  ।

 क  आपका  घन्यवाद  |

 श्री  जगपाल  fag  उपाध्यक्ष  जो  संकल्प  प्रो०  पराशर  जी  द्वारा

 सदन  में  विचार
 के  लिए  प्रस्तुत  शुभ्रा  मैं  समझता  हूं  कि  यह  उतना

 ही  महत्वपूर्ण  है  जितना
 के  मकान  माइनॉरिटी

 को
 समस्या  पर

 हिन्दुस्तान में  जिस
 fa fe ars  ह

 मतर
 ee  का

 एक  अलग  तबका  है  ८
 उसी

 तरह तरह  उसी  तरीके  से  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  रहने
 ara  हमारे  श्रादिवासी  लोग  जिनके  साथ  पिछले 32  स  से  वही  व्यवहार  किया  जा  रहा

 है
 जो

 हिदुस्तान
 के

 setae  और  gat  बैकवर्ड  ट्राइब्स  के  साथ मि
 हूरो
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 पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विंकास  के  10  1981

 यह  मैं  इस  लिए  कहना  चाहता  हूँ  कि  जितनी  भी  योजनायें  बनी  हैं  ४  न  सभी  योजनाओं  के

 प्रारूप  को  देखकर  हिन्दुस्तान  के  areal  द  अन्दाजा  लगा  सकते  हैं  कि  पहाड़ी  क्षेत्रो  के  विकास

 के  बारे  में  कमी  भी  सोच-समझ  कर  यो  जना  नहीं  बनाई  गई  ।  श्राप  हिन्दुस्तान  के  किसी  मी  पहाड़ी

 क्षेत्र मे  चले  वहां  पर  रहने  वाले  लोगों  जीवन-स्तर  बड़ी  सुगमता  से  देखने को
 सकता  है  ।  मैं  खास  तौर  से  अपने  योजना  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  तरफ  दिलाना  चाहता  हूँ--श्राप

 योजना  बनाते  वक्त  जो  करोड़ों  लोग  हिन्दुस्तान  के  पहाड़ों  में  रह  रहे  हैं  उनके  बीच  में  जाकर

 देखिये  ।  उनके  यहाँ  आजादी  की  रोशनी  ara  तक  नहीं  जीवन  के  कोई  साधन  उनके  पास

 दिख  बलाई  नहीं  तन  ढकने  के  लिए  कपड़ा  नहीं  दिक्षा  के  लिए  स्कूल  नहीं  है  चित्रित

 लिए  दवायें  नहीं  अस्पताल  नहीं हैं  ।

 पालियामेण्ट  का  सदस्य  बनने  के  बाद  मुझे  was  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  घूमने  का  श्रवसर  मिला

 है  मैंने  स्वयं  उन  क्षेत्रों  में  देखा  है  कि  उनके  पास  जीवन  का  कोई  साधन  नहीं  बल्कि  सरकार

 ने  कोई  साधन  मुहैया  ही  नहीं  किया  है  ।  मैं  इस  अवसर  पर  खास  तौर  से  राँची के

 पहाड़ी  क्षेत्र  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूँ  |  वहाँ  की  नौजवान  लड़कियों  के  पास  तन  ढकने  के  लिए

 कपड़ा  नहीं  किसी  तरह  से  अ्रपने  स्तन  तक  के  भाग  को  तागे  ढके  रहती  उनके  पास  जमीन

 नहीं  दुकान  नहीं  कोई  जायदाद  नहीं  जो  क्रिश़्चियन  मिशनरी  उनके  अन्दर  पहुँचे  हैं  उनसे
 उनको  थोड़ी-बहुत  रोशनी  मिली  वरना  सरकार  की  तरफ  से  या  हिन्दुस्तान  के  किसी  मी  धर्मे

 के  ठेकेदारों  की  तरफ  से  उनके  लिए  कुछ  नहीं  किया  कोई  रोशनी  या  सभ्यता  नाम  की  चीज
 उन  तक  नहीं  पहुँची  इसी  लिए  वे  ईसाई  बनते  जा  रहे  हैं  ।  आपने  उनके  लिए  सड़कें  नहीं

 उनकी  खेती  के  डेवलपमेंट  के  लिए  कोई  योजना  नहीं  सिचाई  के  साधन  मुद्दे रया  नहीं
 शिक्षा  के  लिए  स्कूल  नहीं  इसी  लिए  art  उनके  इन्दर  सन्तोष  पनप  रहा  है  ।

 कमर  से  लेकर  कलकत्ते  तक  या  नाथ-ईंटों  भागों  में  जो  शझ्रादिवासी  या  गिरिजा  रहते  e—
 राज  उनके  भ्रमर  ग्र सन्तोष  आक्रोश  वे  ज्यादा  दिनों  तक  दबाये  नहीं  जा  सकेंगे  |  इसका  एक

 ही  रास्ता  है  कि  श्राप  उनके  विकास  की  तरफ  ध्यान  दें  ।  तक  ड्राप  हिन्दुस्तान  के  मं  दानों
 )  प्रायोरिटी  देते  रहे  कप  करोड़ों  एशियन  गेथनर  पर  खर्च  करने  जा  रहे  1.0

 विदेशी  पैसा  लेकर  खर्चें  कर  रहे  हैं--ऐसे  खर्चों  के  स्थान  पर  श्राप  हर  पंचवर्षीय  योजन  में  पहाड़ी
 क्षेत्रों  के विकास  पर  पैसा  लगायें  ।  उनको  शोषण  से  बचाने  के  सामाजिक  न्याय
 दिलाने  के  उनके  विकास  के  लिए  योजना  बनाइये  ।  हमारे  तिवारी  जी  भी  पहाड़ी  क्षेत्र से
 a  उत्तर  प्रदेश  aaa  मैं  मी  उत्तर  प्रदेश  का  रहने  वाला  हूँ  ।

 उन्होंने  यहाँ
 जाकर  ग्राम  तक  अपनी  योगयता  का  परिचय  नहीं  दिया है  ।  चूंकि  वे  खुद  भी  उस  क्षेत्र  से  जुड़े  हुए  हैं हं
 इसलिए  मैं  उनसे  कपिल  करूंगा  कि  वे  उन  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  विशेष  योजनायें  बनाएँ

 श्रमी  तक  श्राप  उन  क्षेत्रों  में  अस्पताल  नहीं  पहुँचा  पाये  शिक्षा  के  साधन  नहीं  दे  पाये

 पूछता  हूँ  प्रा पने  क्या  साधन  उनको  दिये  हैं  ?  मदानी  लोगों  सुविधायें  श्राप  लगातार
 +

 जा  रहे  | ८  1  यहां  तक  कि  उनके  पास  लकड़ी  के  जो  साधन  हैं  उनको  भी  मैदानी  लोग

 कर मैदानों  में  ले  जाते aga  करके ले  जाते  एक  तरह  से  उनका  पैसा  ate  परिश्रम  दोनों  खींच

 फका  तरफ  ध्यान  देंगे  तो  फिर इसलिए  मैं  अपील  करना
 चाहता

 हूँਂ  यदि
 ars

 उनके  विकास

 मैदान  के  लोगों  को  उनके  शोषण  का  मौका  नवदीं मिल  सकेगा  ।  art  ऋषिकेश  में  बसा  डा
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 20  1903  (31)  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास के  बारे  में  संकल्प

 ि
 yar  का  वोषरणण  नी || व्यापारी वर्ग  किस  तरह  से  पूरे  पह  रहा  किसी  हुमा नहीं  है  ।  श्राप

 vat  क्षेत्रों में  जाकर  देखिये  10-  12 साल  के  बच्चे  लकडियों  काटकर  सिर  पर  ल  द
 कर  सड़कों के

 किनारे  हराकर  खड़े  हो  जाते  दो  या  डेढ़  रुपये  में  बेचकर  चले  जाते  हैं--बस  उनकी
 दनी का  साधन है  ।  जो  चीजਂ  वे  पैदा  करते  हैं  उसके  सही  मूल्य  की  कोई  गारन्टी र  उनके

 ai eu
 ्  मैं  एक  कौर  उदाहरण  देता  हू  यहाँ लाख  पेदा  होती है  जिसको  हमारे  पहाड़ी

 क्षेत्र के  जंगलों  में  रहने  वाले  श्रादिवासी पैदा  करते  हैं  ।  राज  कहा  जाता है  कि  दुनिया  की  लाख
 की  खपत  का  60%  हिन्दुस्तान  में  पैदा  होता  है  ।  राज  तक  आपकी  सरकार  उनको  यह  गारन्टी

 नही ंदे  पाई
 कि  उनकों  उनके  लाख  की  सही  कीमत  मिल  सके  ।

 लाख  ढाई  कौर  तीन  रुपये  किलो  यहाँ  व्यापारी  उनसे  छीन  लेते  हैं  ae  सफाई

 करने  के  बोद  उसको  एक्सपोर्ट  40-45  रुपये  प्रति  किलो  करते  हैं  ।  इस  तरह  से  यहां  व्यापारी

 उनके  परिश्रम  का  शोषण  कर  रहे  हैं  कौर  उनके  खून-पसीने  की  कमाई  को  चूस  रहे  पहाड़ी
 क्षेत्र  जो  इस  प्रकार  के  लाख  के  क्षेत्र  क्षेत्र  के  हिसाब  से  उनके  जीवनचर्या  के  लिए  जो  मी

 साधन  हो  सकता है  ,  उसी  साधन  को  प्राथमिकता  उनके  सामाजिक  जीवन  तौर
 भरा थिक जीवन  को  ऊपर  न  का  प्रयास  करें  |  तभी  यह  अ्रसमानता  खत्म  होगी  ।  पहाड़ी  क्षेत्रों  क को  अपनी

 योजना  में  श्राप  प्राथमिकता  दीजिए  वरना  मैं  समझता हूँ  कि  हिन्दुस्तान  में  बड़ा  आआ कोश
 सबसे  बड़ा  इस  सरकार  के  प्रति  नफ़रत  का  जो  तो  वह  इन्हीं  इलाकों  में  जिन

 इलाकों  के  लोगों  ने  अराज  तक  कभी  गाड़ी  नहीं  जिन  इलाकों  में  यदि  अप  योजना  मंत्नी

 चले  जाएं  ,  तो  वहाँ  के
 area

 ग्रा पका  उतना  श्वास  मानने  वाले  नहीं  जितना

 न
 वे  वहां  के

 ए
 meant  का  मान  सकते हैं  ।  यह  चीज  ग्राम  उनके  जीवन  में  श्राप  देख  सकते हैं

 माननीय  योजना  मंत्री  श्राप  श्राइएं  उन  इलाकों  में  तो  देहरादून  के  ऊपर  क्त  at

 इलाका
 वहां  पर  ata  भी  बहुपति  प्रथा  ग्रोथ  भी  मैदान  का  झ्रादमी  वहां  जाकर  उनके

 शरीर  को  खरीदने  में  कोई  देरी  नहीं
 लगाता  ।  ऐसा  क्यों  है  ?  ऐसा  इसलिए  है  कि  वह  पिह

 पिछड़ा
 ग्रा  क्षेत्र  है  ।  जिस  क्षेत्र  में  अपनी  बीबी  के  अपनी  बहन  के  प्रति  सम्मान  की  भावना  नहीं

 जग  पाई  है  श्राप  मंदाने  के  areal  से  पूछिये  कि  उन  क्षत्रों  में  जाकर  वह  उनका  कितना  दो  रण

 करता  है  |  उनकों  लड़कियों  के  बारे  में  वह  ऐसी  राय  रखता  है  ।  मैं  आपको  यह  बताना  चाह
 aT ort कि  पहली  क्षत्रों  में  उनकी  लड़कियों  के  साथ  सस्ते  दामों  में

 *  चाहे  जैसा  व्यवहार  कर ल

 ह कन  बीबी  कों  बन्द-नज़र  से  वे  नहीं  दिखाना  चाहते  ।  श्राप  समझिये  कि  ऐसा  स्तर है

 पहाड़ी  eat  का  वे  अ्रपनी  लड़कियों  के  प्रति  चादर  कौर  सम्मान  की  भावना  नहीं  रखते  |  air

 श्राप  उनके  बिछड़  पन  का  अन्दाज़ा  लगा  सकते  इसलिए  मैं  ama  निवेदन  करूँगा  कि

 बाप  अपनी  योजना  में  इन्साफ  के  जस्टिस  के  मानव  के  दृष्टिकोण  को  ध्यान  में

 रखते ह
 इन  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  श्राप  सुविधाएँ  उपलब्ध  कराएँ  ।  तभी  जो

 हिन्दुत्व
 का  सही

 लोग  जो
 मतों

 के  जमाने  में  जानवरो ंसे  ब  बिल्ली
 नक्शा  वह  हमारे  सामने  जाएगा

 राज  33  साल  की  श्र  के  बाद  मी
 झोर  कुत्ते  से  बदतर

 अपना  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  थे
 ती रते

 उनकी  स्थिति वही है
 |  राज  भी  az  के  व्याप  Ta  उनका  शोषण  रते

 हैं  ate  इतना  ज्यादा
 होत ता शोषण  करते  हैं  जितना  श्रग्रेज़ों के  शासन  में a  नहीं
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 पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास  के  art  में  संकल्प  10  1981

 —

 "ie  wales ara में  में  यह ह  कपिल  झपने  योजना  मंत्री  जी  से  करूगा  कि  वे  योजना में  पहाड़ी  क्षत्रों

 को  प्राथमिकता दें  ।  AIT  यह  समझिये  कि  हिन्दुस्तान  वह  जो  आदमी  उसमें  भी  दिमाग

 उसमें  भी  जोद  है  शर  वह  मी  लड़ना  जानता  है  ale  ज्यादा  दिनों  तक  श्राप  उनको  नहीं  दबा

 पाएँगे  are  एक  दिन  ag  भराएगा  कि  जिस  तरह  से  गिरीजन  द
 बर

 नक्सलाइट

 प्यवहीरं
 कर  रहे  उसी  तरह  से  ये  लोग  भी  व्यवहार  करने  लगेंगे  ।  पहाड़ी  क्षत्रों  के  रहने  वाले

 एक  fi दिन  झपने  पांव  खड़े  होंगे  प्रौढ़  एकजुट  होकर  न्याय  को  प्राप्त  करेंगे  चाहे  रास्ता  कोई  भी  हो  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रामावतार  शास्त्री ।

 श्री  रामावतार  शास्त्रो  :  उपाध्यक्ष  प्रो  ०  नारायण  चन्द्र  पराशर  ने  जो

 संकल्प  रखा  है

 अध्यक्ष  महोदय  :
 में  सभी  पार्टियों  को  अवसर  देने  जा  रहा  हूँ  ।

 जो  सदस्य  बोल  रहे  हैं  वह
 अपनी  पार्टी  से  केवल  एक  मात्र  सदस्य  है  ।

 _  श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी
 :

 उनका  पहाड़ों  से  कोई  कोई
 रामावतार  शास्त्री  :  क्या  दत  वाले  ही  इस  पर  बोलेंगे  !  मामला मतलब नहीं है मामला जरूरी  है  कौर

 राजनीतिक  दल  में  होने  के  कारण  qe  समय  मिलना  ही  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 श्री  बाजपेयीजी  इस  प्रकार  मत  कहो  ।  वह  रामावतार  उन्हें

 उनके  लिये  करना  है  जो  हनुमान  हैं  तथा  पहाड़ों  पर  रह  रहे  हैं  ।  लि
 =  जै

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  यस  ।  उपाध्यक्ष  जी  में  इस  संकल्प का  मथन  करता  हू
 श्रीनगर  प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराशर  को  धन्यवाद  देता  कि  उन्होंने  इस  तर  सवाल  को  यहाँ
 पर  उठाया  ।  इनको  झोर  ज्यादा  धन्यवाद  अगर  दो-तीन  बातें  औ्रौर  इसमें  जोड़  देते  ।  जितनी
 बातों  की  चर्चा  इसमें  वह  बिल्कुल  सही है  ।  राज  हमारे  देश  का  जो  पहाड़ी  aaa  उसकी
 स्थिति  अत्यन्त  दयनीय  है  ।  इसके  बारे  में  बहुत  ज्यादा  कहने  की  आवश्यकता

 हीं
 य  बिलकुल

 स्वयं-सिद्ध  लि

 मैं  ag  कहता  हु  कि  पहाड़ी  भ्रंचलों  में  पहाड़ी  लोगों  को  अपने  पांव  पर  खड़ा  होने  के
 > लिए  साधन  मुहैया  कीजिए  ।  कुछ  साधन  की  चर्चा  इसमें  उद्योग  धंधे  बढ़ाना  ता और

 सड़कें  बनाना  ॥.  उनको  कौर  दूसरे  साधन  भी  चाहिए  जो  कि  are  की  सामाजिक  सभ्यता  में

 विकास  करने  के  लिए  आवश्यक  होते  इन  सब  बातों  के  अलावा  भूमि  सुधार  बहुत ही  पति
 अ्ाबदयक है  राज  हम  भूमि  सुधार  की  बात  करते  हैं  कौर  इस  सिलसिले  में  कुछ  किया  भी  गया

 है  लेकिन  पहाड़ी  इलाकों  श्रादिवासी  इलाकों  जंगलों  मेट्रो  भी  मह
 गानों

 के

 चंगुल
 में  राज  पतों  के  लोग  फंसे  हुए  हैं  ।

 ्

 बिहार  की  बात  करता  वहाँ  रांची  संभाल  हजारी  बाग  पलामू  पहाड़ी
 यह  छोटा  नागपुर  क्षत्र है

 ।  यहाँ  पैंतीस  लोग  काफी  संख्या  में

 ae}
 ७ अगर  ore  उनको क्षेत्र हैं

 चंगुल  में  जाने  से  नहीं  बच  सकेगी war
 नहीं  a

 i
 या

 जो  जमीन
 उनके

 पास है  वहू
 सूदखोरों  के

 नके  जीवन  में toe  में  सुधार ay  aia  में  दिक्कत लि  ड  इसकी  तरफ  सरकार  का

 ध्यान  जाना  ड 1
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 20  1903  पहाड़ी  क्षेत्रो ंके  विरासत  के  बारे  में  संकल्प

 —  a  फिक

 दूसरी  तरफ  उन्होंने  जिक्र  किया  कि उ
 न  गस  का  हम  तो

 इसका  समन  करते हैं  ।  लेकिन  कुछ  भर आदिवासियों  के  कुछ  परम्परागत  अघिकार  जंगलों  पर  रहे
 हैं  उन्ह ेहैं  उन  अधिकारों

 से  श्राप  महरूम  कर  रहे  श्राप  उनके  उन  अधिकारों  की  रक्षा  कीजिए  वे
 लोगां  Taare eran &  के

 घर  बनाने  के  लिए  लकड़ी  लेते  हैं  वह  भी  श्राप  लेने  नहीं  दे  रहे  जो  कुछ वे वे
 साधन  जुटा

 कर
 प्रिया  जीवन  बिताते  हैं  उसमें  भी  कठिनाई पेदा  की  जाती  है  ।  क

 शिक्षा  की  स्थिति  भी  ata  जानते  है ं। i  अप  जो  भी  इस  मद  में  मदद  देते  हैं  वह  पर्याप्त
 ।  लिए  ज्यादा

 से
 ज्यादा  घन  देने  की  जरूरत है  ।  हरिजन  भ्रादिवासियों  को

 नहीं हैं  जो

 वृत्ति
 आप  देत ेहैं  वह  कहीं  ae  रुपये  कहीं  12  रुपये है  |  कालेज  में  तीस-चालीस  रुपये देते

 क्या  इतनी  राशि से  ्  अपनी  दिक्षा  का  काम  चला  सकेंगे  ?

 आदिवासी  महिला ग्र ों  को  स्थिति है  ?  उनको  भ्र पना  शरीर  aaa के
 के  लिए  मजबूर

 किया  जाता है  राज  ही  के  इकनॉमिक  टाइम्स  में  alt  बिहार  के  अखबारों  में  यही  खबर
 निकली है  कि  पर्वतीय  इलाके  में  Yo  कराई  टी०  यू०  के  पूर्णायु  मजूमदार  att  मिस  जोखो ने
 बिहार  के  मुख्य  मंत्री  को  ज्ञापन  दिया है  कि  उनके  साथ  अ्रन्याय  किया  जा  रहा है  |  वहां की
 site  तों  के  साथ  किस  तरह  से  रखेल  की  तरह  व्यवहार  किया  जाता है  कौर  उन्हें  रखैल क ेके

 रू
 में

 रखा
 जाता  है  |  कानून  ऐसा  करने  वालों  के  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  पाता  ।  उनक की

 बड़ी
 दयनीय  स्थिति  है  ।  arian,  सांस्कृतिक  ये  सारी  स्थितियाँ  संकटापन्न हैं  ‘ais

 सारी  बातें  उन  इलाकों  में  ज।ने  से  पता  चलती  हैं  ।  आपको  इन  पर  ध्यान  देना  होगा  |

 लेकिन  इन  सब  चीजों  का  हल  कसे  राज  मैं  यह  सवाल  उठा  रहा  हू  इन
 पहाड़ी  इलाकों  के  लोगों  पर  दूसरे  लोग  राज  बनाकर  शासन  जमाये  हुए  गर  आदिवासी

 बहुमत  में  हैं  att  उनके  नेतृत्व  में  आदिवासियों  का  उत्थान  कस  हो  यह  प्रश्न  राज  उठ

 रहा  है  भ्रांत  बिहार  में  भी  ag  उठा  हुमा  |  बिहार  में  यह  मांग  उठ  रही  है  कि  सीटों  के
 जो  सटे-सटे  इलाके  हैं  जिनमें  श्नादिवासियों  का  बहुमत  उन  क्षेत्रों  को  मिला  कर  राज्य  बनना

 ल

 हिए  ।  उसका  नाम  श्राप  झारखंड  रखे  कोई  कौर  नाम  रखें  ।  किसी  नाम  से  कोई  नफरत

 हीं  होनी  चाहिए  lag  एक  बुनियादी  सवाल है  ।  अगर  इस  पर  नहीं  सोचा  केवल  मलहम

 aa  की  पैबंद  लगा  दिया  गया  तो  ag  बात  ज्यादा  दिनों  तक  चलने  वाली  नहीं है  ।  हमारे

 सुबे
 में  ये  विचार  प्रतिदिन  उठ  रहे  मैं  भी  उन  लोगों में  ह  ate  हमारा  दल  भी  भारतीय

 <i कम्युनिस्ट  पार्टी  बिहार  की  कम्युनिस्ट  भी  उन  लोगों  में  है  जिन्होंने  यह  माँग  की  है  कि  जो

 कन्टीनुग्रस  एरिया  संस्था  राँची  जिले  के  इलाक ेहैं  उनका  एक  अलग
 सामान्य  हो

 जि
 समें  कि  आदिवासियों  का  बहुमत होना  चाहिए  |

 गर-श्रादिवासियों  का  बहुमत  नहीं  होना  क्योंकि गैर  आदिवासियो ंके  बहुमत tae

 sa  तो  श्रमी  भी  हैं  ।  इसलिए  श्रगर  उनके  लिए  अलग  राज्य  बना  दिये  गये  ate  उनमें गर

 आदिवासियों  का  बहुमत  रहा  तो  जितनी  बातों  की  चर्चा  प्रोफेसर  साहब  ने  झपने  संकल्प में  की

 उन  बातों  को  हम  पूरा  नहीं  कर  सकेंगे  ।  श्राप  देखें  जमशेदपुर  में  पर  टाटा  जमींदार
 ी  कब  सकते  |  उसकी  अनुमति के  बिना  वहां  पर

 वहां  पर  टाटा की  प्रनुमति  के  बिना  कुछ  नहं
 मकान  नहीं  बना  स्कूल  नहीं  बना  स

 वहाँ
 पर

 halal
 के  स्कूल  नहीं

 ut  बना  सब च सारे  टाटा  के  स्कूल  चलते है
 at  की  मरजी  पर  चलती
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 पहाड़ी  क्षेत्रों  क ेविकास के  बारे  में  संकल्प  10  1981  :

 a  RE
 हैं  ।  वहाँ पर  भी  मगर  इसी  प्रकार  से  गेर-झादिवासियों  का  बहुमत  टाटा  शरीर  इसी  तरह
 के  इजारेदार  पूंजीपति  आदिवासियों  पर  शरीर  गैर-श्रादिवासी  किसानों  गरीबों  कौर  मजदूरों  पर

 जुल्म  करते  रहेंगे  हमें  ऐसे  राज्य  नहीं  चाहिए  ।  हमें  ऐसे  राज्य  चाहिए  जहाँ  भाग्य  का  फैसला
 करने  का  भध्रविकार  आदिवासियों  के  अपने  हाथ  में  हो  ।  श्रगर  ऐसा  नहीं  होगा  तो  ये  एक  गुलामी
 से  छुटकर  दूसरी  गुलामी  में  चले  जायेंगे  कौर  वे  जहाँ  थे  वहीं  रहेंगे  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  f

 आदिवासी  वाले  राज्यों  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ।  हमारे  छोटा-नागपुर  के  इलाके  में

 बहुत  कारखाने  बन  रहे  जमशेदपुर  में  बन  रहे  हैं  बोकारो  में  बन  रहे  हथियार  राँची  में
 बड़े  कारखाने  बन  रहे  लेकिन  जमीन  किसकी  की  इसके  लिए  आदिवासी
 नौकरी  माँगते  मुआवजा  माँगते  वैकल्पिक  व्यवस्था  करने  के  लिए  करते  पुछते  हैं  कि  हम
 वहाँ  पर  रहें  तो  उन  पर  गोलियाँ  चलाई  जाती  हैं  ।  श्रमी  गुनाहे  ब्रा दि वासियों  पन  गोलियां

 चलाई  गई  इस  तरह  के  अ्रघिकार  मांगने  पर  शौर  11  आदमी  मारे  गये  ।  इसी  तरह  से  कई  जगहों
 कें  नाम  बताये  जा  सकते  हैं  ,  इसे  तरह  की  चीजें  हो  रही  हैं  ।  उनको  आगे  बढ़ने  के  लिए  पुरे-पूरे
 अवसर  नहीं  उनकी  झा थिक  स्थिति  में  कोई  क्रांतिकारी  परिवर्तन  नहीं  ar  रहा  उनको  aaa

 पाँव  पर  खड़ा  करने  के  लिए  झारखंड  राज्य  की  स्थापना  की  जाए  कौर  वह  आदिवासी  बाहुल्य
 बाला  इलाका  होना  चाहिए  ।  वहाँ  पर  कारखाने  किसानों  को  जमीनें  उनकी

 जमीनों  की  हिफाजत  उनको  रोजगार  पीने  के  प।नी  की  सुविधा  दीजिए  ।  पीने

 के  पानी  की  समस्या  बहुत  भयंकर  हैं  ।  बिहार  के  झ्रादिवासी  इलाके  में  पूरे  हिन्दुस्तान  में  सबसे

 ज्यादा  मिलकर  स्थिति  वहाँ  पर  पीने  के  पानी  की  सुविधा  दीजिए  ।  उनको  art  बढ़ाने  के  लिए

 st  दुगना-तिगुना  घन  भी  बचें  पड़े  तो  हिन्दुस्तान  की  हिन्दुस्तान  की  संसद

 खुशी  देने  के  लिए  तयार  है  ।  मैंने  इस  संकल्प  में  जो  दृष्टिकोण  बताया  उस  दृष्टिकोण  पर
 विचार  किया  मेरा  तिवारी  जी  से  निवेदन  है  कि  इस  पर  विचार  यही  एकमात्र  रास्ता

 है  कि  उनको  राजनीतिक  अधिकार  दिया  जाए  ।  जब  तक  उनको  राजनीतिक  अ्रधघिकार  नहीं
 तब  तक  उनका  उद्धार  नहीं  हो  सकता  ।  उनके  हाथ  में  शासन-सुत्र  उनको

 झपना  राज्य  बनाने  का  अघिकार  दीजिए  कौर  उन  राज्यों  में  आदिवासी  वाले  क्षेत्रों को
 शामिल  किया  जाय  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  संकल्प  का  समर्थन  करता  हु  ।  hes
 ~

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  गिरधारी  लाल  जी  ।  मैं  एक  सदस्य  विपक्ष  से  कौर  एक  सदस्य
 ee

 सत्तारूढ़
 दल  से  बुलाऊंगा  |

 थ  श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  (  ::  पैंतीस  क्षेत्रों  के  विकास  की  कौर  मैं  ्  aa

 aaa  मन्त्री  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूँ  ।  राजस्थान  में  सात  ais  जिले  पति  क्षेत्र
 के  श्रन्तगंत  aa  हैं  कौर  बारह  पंद्रह  रेगिस्तानी  क्षेत्र  में  कराते  इस  तरह  से  राजस्थान  हर

 माने  में  पिछड़ा  gar  है  फिर  चाहे  वह  पति  क्षेत्र  हो  या  रेगिस्तानी  ।  इन  वर्षों  में  राजस्थान के

 लोगों  की  जो  श्रमिक  दशा  बिगड़ी  है  उस  पर  मी  गम्भीरता  से  सोच  विचार  करने  की

 कता है  ।  श्राप  पैसा  पापुलेशन  के  बेसिस  पर  देते  हैं  ।  वहाँ  रेगिस्तानी  इलाका  बहुत  ज्यादा  है

 mre  पर  मुश्किल  से  दस  भ्रामक  ही  एक  वर्ग  मील  में  रहते  हैं  ।  पवंवतीय  क्षेत्रों  कौ  भी  पापुलेशन
 जब  श्राप  किसी  sted  का  विकास  करना  चाहते  हैं  तो  इन  सब  बातों  पर  आपको  ध्यान

 कम  है  थान  को  क्षेत्रफल
 देता  होगा 1  मेरा  सब  से  पहला  सुभाव  यह  हैं  कि  राजर  के  अधार  पर

 मदद
 विकास  की  व्यवस्था  होनी

 rey
 mei  13

 मिलनी  उसके  समुचित
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 पहाड़ो  क्षेत्रों  के  विकास  के  बारे  में  संकल्प

 a

 हूं  झालावाड़ ये
 राजस्थान  के  पर्वतीय  क्षेत्र  इनमें  खनिज  garg  बहुत  ग्रीक  मात्रा  में  पाए  जाते  खनिज
 सम्पदा से  ये  इलाके  भरे  हुए  हैं  ।  इन  पदार्थों  का  ane  एक्सप्लायटेशन  किया  जा  इन  पर
 धारित  कल  कारखाने  लगाए  जा  सकें  तो  निश्चित  रूप  से  राजस्थान  इस  स्थिति  में  ra  सकता
 है  कि  सारे  देश  को  इन  चीजों  की  सप्लाई  कर  सके  ।  इस  संदर्भ  में  मैं  सीमेंट  उद्योग  का  fa  बप
 उल्लेख  करना  चाहता  इन  जिलों  में  चूने  के  पत्थर  के  विपुल  were  मगर  श्राप  पंद्रह
 सीमेंट  के  कारखाने  भी  इन  जिलों  में

 युग
 बांसवाड़ा  में  लगाएं  तो  उनको  आसानी  से  चूने  के  पत्थर  की  सप्लाई  हो  सकती  है  कौर  इससे
 उनकी  श्रावस्यकता  की  पूर्ति  हो  सकती  है  ।  ग्राम  भी  चार  पाँच  वहां  सीमेंट  के  कारखाने  लगे

 हुए  हैं  लेकिन  कौर  ज्यादा  लगने  की  बहुत  गुंजाइश  है  ।  कोटा  से  चित्तौड़  तक  आपने  कृपा  करके

 बड़ी  लाइन  स्वीकार  की  है  ।  यह  बहुत  बड़ा  काम  आपने  किया  है  जिसके  लिए  मैं  श्रमिकों
 धन्यवाद  देता  हूँ  ।  इससे  वहाँ  सीमेंट  के  कारखाने  फल  फुल  सकते  मेरी  प्रार्थना  है  कि  टर
 जिले में  कम  से  कम  दो-दो  तीन-तीन  सीमेंट  के  कारखाने  तो  श्राप  स्थापित  करें  ।  इससे  सारे
 देश  की  सीमेंट  की  श्रावव्यकता  पुरी  होगी  कौर  प्रगति  के  रास्ते  पर  देश  तेजी  से  mr

 सकेगा  |

 माइका  के  मी  बहुत  बड़े  भंडार  खास  तौर  से  भीलवाड़ा  में  मिले  हैं  ।  इससे  हमको  विदेशी
 मुद्रा  प्राप्त  हो  सकती  है  ।  इन  खदानों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  एक्सप्लायट  करके  ज्यादा  से  ज्यादा
 धन  प्राप्त  करने  की  राज  आवश्यकता  है  ।  बिहार  में  आपने  एक  माइकल  पेपर  का  कारखाना
 दिया है

 ।  हमारी  भी  इसकी  बहुत  बरसों  से  मांग  चली  त्र  रही  है  ।  हिन्दुस्तान  में  इस  तरह के
 कारखाने  के  लिए  नगर  किसी  जिले  का  दूसरा  नम्बर  war  है  तो  वह  भीलवाड़ा  है  ।  वहाँ  aga
 माइका  पेपर  का  कारखाना  लगाया  तो  हजारों  आदमियों  को  रोजगार  मिल  जायेगा  फिर  प्राकार
 विदेशी  gar  भी  प्राप्त  होगी  कौर  उस  इलाके  की  आधिक  उन्नति  भी  हो  सकेगी  ।

 भीलवाड़ा  में  झा बूचा  नामक  स्थान  पर  जिंक  के  बहुत  बड़े  मंडार  मिले  जिंक पर
 अधारित  एलेस्टर  प्लांट  की  वहाँ  स्थापना  हो  सकती  है  या  अन्य  प्रकार  के  कल  कारखाने लग

 सकते  हैं  ।  श्राप  योजनाबद्ध  तरीके  से  श्रगर  विकास  करना  चाहते  हैं  तो  निश्चय  ही  इससे  इस

 क्षेत्र  की  बहुत  बड़ी  उन्नति  हो  सकती  है  ale  यहाँ  की  बेरोजगारी  ate  बेकारी  की  समस्या को

 हल  करने  में  मदद  मिल  सकती  है  ।  मैं  यह  भी  चाहता  हूँ  कि  सुपर  जिंक  एलेस्टर  प्लांट  भी

 श्राप  लगाएं  ताकि  लोगों  को  औद्योगिक  विकास  की  तरफ  जाने  का  श्रवसर  मिले  ।  इतने  ह

 भंडार  हिन्दुस्तान  में  तो  कया  एशिया  में  कहीं  नहीं  हैं  जिक  के
 ।

 इससे  पन्द्रह  हजार  लोगों  को

 रोजगार  मिल  सकता  करोड़ों  रुपये  की  आपको  आमदनी  हो  सकती  फारेन  एक्सचेंज

 झ्रापको  मिल  सकता  है  ।

 ्  fa  ्  मुद्रा  बचा
 बहुत

 से  ऐसे  रसायन  निकल  सकते  हैं  जिनकी  देश  में  कमी  है  ate

 न्र इस  व्यवस्था  को
 माकूल  तरीके

 से
 लागू  करें  ग्रोवर

 इस
 कारखाने

 को  बनायें
 सकते  हैं  ।  इसलि
 तो  बहुत  बड़ा  उपयोग  हो  सकता

 केट  के  भंडार  उदयपुर  के  पास  निकले  हैं  ।  माननीय  सेठी  साहब  ने  कहा  है  कि
 राक

 फ़ार
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 a  enemies 2
 राक  फास्फेट पर  धारित  एक  फॉलो  र  का  वहाँ  पर  मग

 ।
 मेरी  मांग है  कि

 उस  कौर  आपको  ध्यान  देना  चाहिए  |

 उदयपुर  क्षेत्र  में  काफी  भील  रहते  हैं  ale  उनकी  हालत  ऐसी  है  कि  at  डू  द  छे  बेचारों

 के  पास  सिवाय  लंगोटी  के  अर  कुछ  नही ंहै  ।  उनको  रोटी  रोजी  देने  के  लिए  बड़े  बर  कारखाने

 आपको इस  क्षेत्र  में  लगाने  चाहिए  जिससे  इन  श्रादिवासियों  को  लाभ  हो  ।  माननीय  सेठी जी  ने

 कहा  हम  कारखाना  मगर  कितनी  जल्दी  लग
 सकता

 है  यह  योजना  मंत्री  बाप  पर

 निर्भर  करता है  क्योंकि  जब  तक  श्राप  स्वीकृति  नहीं  देते  तब  तक  कोई  काम  नहीं  होगा  इसलिए

 राजस्थान  के  fires  wit  ट्राइबल  क्षेत्र  के  लिए  इस  प्रकार  .  की  जल्दी  जल्दी

 कराइये  ताकि  उसके  जरिए  वहाँ  के  लोगों  को  रोजगार  मिल  सके  कौर  amet

 सके

 इसी  तरह  से  संगमरमर  के  भंडार  डू  वाँसबाड़ा  में  मिले हैं  ।  इसके ऊपर
 बेस्ड  कारखाने  लग  सकते  हैं  जिससे

 हजारों  लोगों  मी  रोजगार  मिल  सकता
 है

 ।  माइनिंग  बेस्ड

 जितनी  मी  इंडस्ट्रीज  हैं  उनके  बहुत  बड़े  मंडार  राजस्थान  के  पहाड़ी  जिलों  में  हैं  ।  सभी  मिनरल्स

 वहाँ हैं  ।  प्लानिंग  डिपार्टमेंट  मगर  इनके  सम्बन्ध  में  सोचे  तो  बहुत  बड़ा  लाभ  erat  fire  सकता
 राज

 है  और  राजस्थान  प्रगति  के  रास्ते  पर  बढ़  सकता  है  |

 योजना  मन्त्री  राजस्थान  को  32  सालों  में  केव  2  ट  पैसा  दिया  है  जिससे

 said
 पिछड़ा  हुमा  रह  गया  है  कौर

 मी
 अटलबिहारी

 बाजपेयी
 :  हम  जिस  पर  चर्चा  कर  रह ेहैं  ?

 गेहूँ  कया
 है  ?  जिस  पर  हम

 हे  हैं  क्या  यह  राजस्थान है cae  ह  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  वह  यह  जानना  चाहते  कि  राजस्थान  में  कितने  पहाड़ी

 क्षेत्र हैं  ।
 मम  ड

 श्री  adie  अग्रवाल :  राजस्थान  में  केवल  पहाड़ी  क्षेत्र  ही
 नहीं

 हैं  बल्कि
 मुख्य

 मंत्री  =
 पहाड़ी  श्रादमी  हैं--पहाड़िया  )

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास :  7  जिले  q  भाल  '

 बांसवाड़ा  |  सागर  अ्रटल  जी  ने  न  देखे  हों  तो  मैं  दिखा  सकत
 तता  हूँ  ।  age

 वण् माननीय  सतीश  जी  ad  हुए  हैं  उनसे  पूछ  लीजिये  ॥

 इन  पहाड़ी  क्षेत्रो ंमें  काफी  मिनरल्स  निकलते  कोटा  में
 चित्तौड़

 और  बूंदी
 में  जो  पटि्टयां  निकलती  हैं  ate  पत्थर  निकलता  है  वह  सारे  देश  में  सप्लाई  होता  ।  वहाँ  पर

 लेबर  डिपार्टमेंट  की  तरफ  से  कोई  रिलीफ  मजदूरों  को  नहीं  मिल  रहा  है  ।  कोई  वेलफेयर

 एक्टिविटी  नहीं  चल  रही  है  जहाँ  ट्राइपास  काम  करते  हैं  ।  उनके  लिए वेलफेयर  ufacady  चलनी

 चाहिए  जिससे  उनको  राहत  मिले  ।

 a  सॉल  t
 रेलवे का  मामला  भी  बहुत  गड़बड़  गा

 को  भी  करता  चाहिए  ।

 पीने  का  पानी  राजस्थान  के  इन  पहाड़ी  जिलों  में  बहुत
 कम  उस  व्यवस्था  को  करने

 के  लिये  राजस्थान  ने  जि  तने  करोड़  रु०  छठी  योजना में  मांगा  उतना  रुपया  नहीं  दिया  ।  200
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 क  ग कर os
 दी  द |  ह  इस  लिये  पत ry

 दि ( करोड़  रुपये  की  आपने  कसी  नी
 की  व्यवस्था  ठीक  से  नहीं  हो

 पायेगी  ।  are  इसके
 लिये  भी  st  के  लोगों  को  पीने  के  पानी  की

 सुविधा  प्राप्त  हो  सके

 सिंचाई  के  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  हमारे  यहाँ  बड़ी-बड़ी  नदियों  an  ज
 से  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  सनौर  भीलवाड़ा  में  यों  ही  बह  रही  हैं  ।  इन  पर  बांध  बन  कर हम

 |  क्षत्रों  की  ज्यादा  से  ज्यादा  तरक्की  कर  सकते  वहाँ  की  जमीन  को  उपजाऊ  बना
 पस  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  हमारे  माननीय  मन्त्री  महोदय  को  करनी  चाहिये  |

 लैंड  रिफार्म  के  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  ट्राइपास  को  आपने
 rina  के

 तहत  जमीन  देने  की  बात  कही  लेकिन  श्राज  मी  राजस्थान  में  बड़े-बड़े  राजा
 महा  बड़े-बड़े

 जागीरदार  हैं  जिनके  पास  सेकड़ों  बीघा  जमीन  है  ale  कई  स्थानों  पर  उन्होंने  गलत  तरीके  से
 जमीन  रखी  हुई  है  ।  लेंड  सीलिंग  के  कानून  को  प्रभावी  बनाया  जाना  चाहिए  ।  are  भी  जयपुर

 के
 महाराजा  के  पास  10  हजार  बीघा  कौर  बीकानेर  के  महाराजा  के  पास  5  हज़ार  बीघा  जमीन

 3 पड़ी है
 ।  बहुत  से  पूंजीपतियों  के  पास  भी  aga  बड़ी  जमीन  पड़ी  हुई  ।  इन  सब  से

 यह लेकर  गरीब  ट्राइपास  कौर  शिड्यूल  काइट्स  के  लोगों  को  अगर  हम  बाटें  तो  fats

 उनका  विकास  हो  सकता  उन  लोगों  की  श्रमिक  उन्नति  हो  सकती  है  ।
 चत

 तरीके
 से

 इसलिए  हमारे  श्री  पराशर  जी  ने  जो  प्रस्ताव  रखा  तै Qs  उसका  मैं  तहेदिल  से  समर्थन  ..
 करता  हूं  कौर  माननीय  योजना  मंत्री  जी  से  निवेदन  करता  हूँ  कि  मैंने  जो

 गौर  फरमा  कर  कुछ  न  कुछ  व्यवस्था  करने  की  Har  करें  |  gue @  उन  पर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  संकल्प  पर  चर्चा  का  समय  सायं  5.45  बजे  तक  बढ़ाया  थ
 अब  5.50  बज  चुके  हैं  भ्र ौर  भी  कुछ श्रौर  माननीय  सदस्य  रहते  हैं  जो  इस  संकल्प  पर  बोलना
 चाहते हैं

 ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  सभा  की  राय  जानना  चाहता  हूँ  ।  तब  मंत्री  महोदय  देंगे  ।
 इसके  पश्चात  संकल्प  के  प्रस्तावक  को  भी  बोलना  पड़ेगा  ।  मत  क्या  आप

 यह  चाहते  हैं  कि  इस
 संकल्प पर

 चर्चा  के  लिये  समय  हक  घंटा  बढ़ा  दिया  जाये  |

 थ्री  मूलचन्द  डागा  हम  चर्चा  में  माग  लेना  चाहते  ee
 चर्चा

 के  लिये

 थ
 समय  दो  घंटे  बढ़ाया  जाये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  इसे  एक  घण्टे  ग्राम  बढ़ायेंगे  ।  इसे  अगली  बार  fear  कया  ।

 हम  ard 6  बजे  के  बाद  नहीं  बैठेंगे  ।  मेरे  विचार
 से  एक  घंटा

 समय  बढ़ाना  बिल्कुल

 हीक
 कुछ  माननीय  सदस्य  :  हाँ

 गें  के  बारे में  क्या  क  ?
 श्री  के ०  पी०  fag  देव  gat  संकल्प

 बार  लिया  जायेगा  ।  लेकिन  केवल  श्री  azar  बिहारी
 उपाध्यक्ष  महोदय  BOM  ्र

 ra  eee तपों  को  नहीं  | जी  के  संकल्प  को  लिया  जायेगा
 एक  बात  att  मित्रों

 से  कह  दूं  ।  मेरा
 थी  अटल  बिहारी  बाजपेयी  +  उपाध्यक्ष  ं
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 प्रस्ताव  wa  नहीं  तो  अगली  बार  तो  श्राप  कयों  उसमें  रुकावट डाल  रहे  हैं  ?  श्रापकी यह
 योजना सफल  नहीं  होगी  ।

 श्री  मूल  डागा  कल  का  कोई  भरोसा  मत  करो ।  जो  राज  है  वह  राज  टु मारो

 नगर  कम्स
 1  विचार है  कि  श्री  वाजपेयी  जी  का श्री  रामावतार  शास्त्री

 संकल्प  समाप्त  नहीं  होगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  केवल  श्री  वाजपेयी  का  कल्प  ही  लिया  जायेगा ।  aa  श्री

 महाजन  अपने  विचार  व्यक्त  करें  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्याम  मैं  श्री  पराशर  द्वारा थ्री  वाई०  एस०  महाजन

 लाये  गये  संक्रमण  का  समर्थन  करता  हूं  ।  विभिन्‍न  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  रहने  वाली
 जगता

 के  आधिक

 विकास  तथा  सांस्कृतिक  उत्थान  के  बारे  में  उनकी  चिंता  से  हम  भी  चिंतित  हैं  ।  यह  सत्य  है  कि

 इन  लोगों  को  airfare  विकास  तथा  टेक्नॉलाजिकल  प्रगति  से  ज्यादा  फायदा  नही ंहुमा  है  जो  हमने
 30  वर्षों  में  की  है  ।

 पिछले
 ये  लोग  समाज  के  भ्रमण  वर्गों  से  पीछे  रह  गए  हैं  कौर  ये  लोग  भी  ऐसा  जीवन  बिता

 जिसे  देख  कर  ऐसा  लगता  है  कि  ये  लोग  समाज  के  ग्रुप  वर्गों  से  अभी  मी  50  या  60  वर्ष

 aa  गत  25  या  30  वर्षों  में  हुए  श्रमिक  विकास  का  लाभ  उन्हें  नहीं  gar है  ।  संकल्प  में

 कहा  गया  है  कि  इन  क्षेत्रों  में  सामाजिक  तथा  alas  श्राघारभूत  ढांचे  उपलब्ध  करने  की

 यकता है  मार्ग  शादी  की  व्यवस्था  ।  इसमें  कोई  सं  देह ह
 नहीं

 है  कि

 इन  के
 क्षत्रों  के  लिए  इनकी  श्रावद्यकता  है  |

 ह
 संकल्प  में  एक  प्रौढ़  बात  पर  जोर  दिया  गया  हैं  वह  य  कि  इन  क्षेत्रों  का  गद्यों

 करण  किया  जाए  ।  इस  प्रशन  के  बारे  में  भी  कोई  दो  राय  नहीं  हो  सकती  है  ।  इस  सम्बन्ध में  मैं
 यह  कहना  चाहुंगा  कि  इन  क्षेत्रों  तथा  गाँवों  में  हमें  लघु  उद्योगों  की  स्थापना  पर  जोर  देना  होगा
 ie  भौगोलिक  तथा  भाषा  सम्बन्धी  कठिनाइयों  के  कारण  इन  क्षेत्रों  में  मध्यम  कौर  बड़े  उद्योग

 स्थापित  करने  में  बहुत  कठिनाई  होगी  ।  थी

 इन  क्षेत्रों  में  केवल  लघु  तथा  कुटीर  उद्योग  ही  स्थापित  किए  जा  सकते  हैं  तथा  उन्हें  कम
 से  ही  स्थापित  किया  जा  सकता  इन  उद्योगों  से  मारी  संख्या  में  लोगों  को  रोजगार

 मिल  सकता  है  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  इन  लघु  तथा  कुटीर  उद्योगों  को  कम  पूजी  से  ही  स्थापित
 किया  जा  सकता  इन  उद्योगों  को  स्थापित  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  क्यों कि
 देश  में  पु  जी  की  बहुत  कमी  है  ।  इन  लघु  उद्योगों  को  अपेक्षित  प्रशिक्षण  तथा  तकनीकी  उपस्करों

 की  व्यवस्था  करने  से  इन  लोगों  को  ग्रसना  उत्पादन  बढ़ाने  में  सहायता  मिलेगी  ।  इस  प्रदान  पर  भी

 इस  संकल्प  में  जोर  दिया  गया  है  ।  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  लोगों  के  रहन  सहन  का  दर्जा  बहुत  ही  नीचा

 जब  तक  इन  लोगों  को  सभी  प्रकार  की

 द वैज्ञानिक  उपस्कर
 तथा  उप कररा  उत्पादन

 बढ़ाने  के  लिए  उपलब्ध
 नहीं

 किए  जाते  तब  तक  उनके  र  न-सहन  के  स्तर
 को  उठाना  सम्भव  नहीं अ  थी  ह  हन  थ्  द्  क्  a होगा  |
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 a
 1  ने  जिन  बरातों  ि |  ले  ot  उठाया  में  उनका माननीय  सद  उल्लेख  भट्टा  करना

 क्षेत्रों  के  लोगं  मुख्य  रूप  से  वनों  से  लकड़ी  त् चाहूंगा  ।  पहा  प्राप्त  करके  ही  झपना  जीवन

 निर्वाह  करते  & ट  |  तथा  वनों  से  लकड़ी  शादी  लेने  के  सम्बन्ध  में  उनका  सरकार  द्वारा  नियुक्त  aq

 रेंजरों  रे  भगड़ा  हो  जाता है  ।  वे  पेड़ों  को  काटकर  गिरा  देते  वनों  से  बांस  तथा  श्राप  वन

 सम्पदा  ले  लेते  हैं  तथा  यह  सब  काम  वे  अ्रनधिकृत  रूप  से  तथा  सरकार  की  अनुमति  के  बर्गर ही
 किया  जाता  है  ।  अ्रपनी  जीविका  कमाने  के  लिये  उन्हें  ऐसा  मजदूर  होकर  करना  पड़ता  है  ।  मत

 उनके  तथा  वन  रेंजरों  के  मध्य  हमेशा  लड़ाई  रहती  है  ।  सके  बगर  वे  ऐसा  नहीं  कर  सकते

 क्योंकि  उनके  पास  जीविका  का  कोई  aa  साधन
 नहीं  है

 आर  हम  उनके  जीवन  निर्वाह  के  लिए
 उनको  रोजगार  का  कोई  अवसर  प्रदान  नहीं  करते हैं  |  उन्हें  ऐसा  मजबूर  होकर  करना  पड़ता

 हमें  यह  देखना है  कि  इन  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  प्रगति  हो  आर  यह  प्रगति  हमारे  वन
 संसाधनों

 के  विकास  के  अनुरूप  चना  दुर्भाग्यवश  हमारी  वन  सम्पदा  गत  20  वर्षों  में  काफी  घट
 थ

 गई
 है

 इसके  अरति  रिक्त  ये  क्षेत्र  अधिकतर  पंचायती  राज  संस्थानों  के  अंतगर्त 3 प्रात  लेकिन

 क्योंकि दुर्भाग्यवश  इन  संस्थानो ंने  इन  लोगों  की  ्र  ठीक  प्रकार  से  ध्यान  नहीं  दिया  .

 जो  afar  री
 थि

 क्षेत्रों  में  जाते  हैं  वे  पंचायती  राज  प्रशासन  के  पदाधिक रि  यों के
 ते रिश्तेदार  कभी  कभी  वे  लोगों  का  शोषण  करते हैं  कौर  उनके  साथ  श्रमिक  तथा  अन्य

 मामलों  में  ब  करने  में  wang  रहते  हैं  ।

 इनमें  विकास  शुरू  होने  के  साथ  ही  मैदानी  क्षेत्रों  के  कुछ  व्यवसायी  तथा  Shark  वहाँ
 हैं  लेकिन  ये  यहाँ  के  लोगों  का  शोषण  करते  महाराष्ट  में  हमने  समस्या  को  कम

 करने  लए  एक  उप  योजना  तैयार  की  है  जिसका  उद्देश्य  इस  क्षेत्र  में  यहाँ  के  लोगों को
 क  समितियों  का  गठन  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  करके  इन  व्यापारियों  तथा  ठेकेदारों  को  हटा

 देवा  चाहिए  ।  जहाँ  कहीं  भी  जंगल  कामदार  हैं  हमने  उनकी  सहकारी  समितियाँ  बना  दी  हैं

 जिससे  ठेकेदार  उनका  शोषण  न  कर  सके  |

 ये  क्षेत्र  ज्यादातर  देश  की  सामानों  पर  हैं  ।  सुरक्षा  के  दृष्टि  से  भी  उन  क्षेत्रों  का

 विकास
 करना  बहुत  झ्रावइ्यक  है  ।  ये  क्षेत्र  हमारी  सामानों  की  रक्षा  करते  भ्र

 र  इसलिए an
 को  दृष्टि  से  भी  इन  क्षेत्रों  का  श्रमिक  विकास  करना  बहुत  आवश्यक  है  ।  इन  क्षेत्रों  के  लोगों

 को  anf निक  तथा  टेकलाल  निकल  प्रगति  करने  के  लिए  मी  सभी  प्रकार  की  सुविधाएं
 उपलब्ध

 की

 जाए  जिससे  कि  वे  झपना  निर्वाह  ठीक  प्रकार  से  कर  सकें  कौर  हमारे  सीमावर्ती
 की  सुरक्षा

 कर  सकें  ।

 कभी  कभी  मैदानी  इलाकों  से  इन  क्षेत्रों  में  अ्रघिकारी  भेजे  ज़ाते  हैं  लेकिन वे  वहाँ

 जाने
 में

 सहम
 त  नहीं  होते  हैं  ।  यदि  उनको  अवश्य  ही  ज्ञाना  पड़ता  at  वे  वह  काम  को  दिल

 लगाकर  नहीं
 शकर

 ते  मत  इन  लोगों  के  श्रमिक  विकास  को
 ध्यान

 में  रखते  हए  इन  क्षेत्रों में se
 अघिकारियों  को  भेजने  के  —  करा ३१

 aes श्रात्साहन  तथा
 प्रलॉगनिं  दिए  जानें ने  चाहिए  श्र  इन लोगों  के  हितों  हज  गि

 मैं  इस  संकल्प  का  समर्थन  करता  हूँ  साथ  ही  साथ  मैं  यहं  भी  बताना  चाहता  हुँ
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 पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकाश  के  बारे  में  संकल्प  10  1981

 er
 कि  योजना  आयोग को  इन  लोगों  की  समपारों  की  जानकारी  रही  है  कौर  इसने  छठी  पंचवर्षीय
 योजना  में  इन  क्षेत्रो ंके

 cl  7  el  लिए  भारी
 धनराशि  की  व्यवस्था  की  है  ।  व्यवस्था  की  गई

 घनसाली  का  उल्लेख  श्री  ने  किया है  ।  यदि  श्राप  उस  पर  विचार  करें  तो  यह

 स्पष्ट  हो  जाएगा  कि  ef  की  समस्या त्रों
 के  प्रति  बहुत  ही  जागरूक  हैं  ।  कौर  हम  उनकी

 कल्प  हैं  थि भारिक  प्रगति  करने  मे
 ने  मे

 ह कृत  सं

 ह
 ्  ्

 6.00  स  प०

 तत्पश्चात  लोक  सभा  15  श्रीफल  1981/25  1903  के  11  बजे  तक

 के  लिए  स्थगित  हुई  ॥

 1981  प्रतिलिप्याधिकार  लोक  सभा  सचिवालय  द्वारा  प्राप्त

 लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  काय  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम

 379  फिर  382  के  भ्रन्तर्गंत  प्रकाशित  कौर  ए०  जे०  fred  नई  द्वारा  मुद्रित  ।

 310


